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लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 (सक) 

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह कजे समवेत हूर! 

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हर्द] 

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन संख्या 285, डा. पद्मसिंह बाजीराव 

पाटील। 

,..( व्यवधान) 

11.04% Wa 

इस समय श्री गणेश सिह ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य 
आगे आकर सभा पटल के निकट we पर खड हो ग 

...( व्यतधान) | / 

सृक्म लघु ओर मध्यम उद्योगों द्वारा रोजगार सृजन 

( हिन्दी] 
+ 

*285. डो. पदप्रसिंह बाजीराव पाटीलः 
श्री बलीराम जाधवः 

क्या Yea, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) Ta तीन वर्षो में प्रत्येक at ओर चालू at के दौरान 
राज्य-वार सूक्ष्म ओर मध्यम उद्यम क्षेत्र कौ रोजगार सृजन कौ गति 
तथा उसके द्वारा प्रदान किए मए रोजगार तथा देश में सृजित कूल 
रोजगार A इसके अंश का ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या हाल ही मेँ सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम क्षत्र 
में रोजगार सृजन कौ गति/सृजन मे कमी आ रही 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(घ) सूक्ष्म ay ओर मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार सृजन कौ 
गति तथा ओर अधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या 
उठाए गए है? 

[अनुवाद] 

विद्युत मत्री तथा कापरिट कायं मंत्री (श्री एम. वीरष्पा 
मोडली ): (क) से (घ) महोदय, श्री वायालार रवि की ओर से 
मे यह निवेदन करता हूं कि विवरण सभा पटल पर रख दिया गया 

है।...( व्यवधान) 

विवरण 

(क) सरकार देश में समय-समय पर सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम 
उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र कौ अखिल भारतीय गणना करवा कर 

इस भत्र के कार्यात्मिक ओर प्रचालानात्मक पहलुओं कौ देख रेख 
करती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संदर्भ ad 2006-07 के 
साथ आयोजित की गई थी, जिसमे ates 2009 तक एकत्रित 
किए गए थे ओर नतीजे 2011-2012 मे प्रकाशित किए गए थे। 
इसके पहले लघु उद्योगों (wanes) कौ तीसरी गणना संदर्भ वर्ष 

2001-02 के साथ की गई थी जिसके नतीजे 2004-2005 मेँ 

प्रकाशित किए m थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण कार्यालय 

(एनएसएसओ) द्वारा जारी देश मेँ कुल रोजगार के आंकड वर्ष 
2004-05 ओर 2009.10 के लिए उपलब्ध ZI 

चौथी ओर नवीनतम अखिल भारतीय गणना के अनुसार 
एमएसएमरई क्षेत्र में कुल योजगार 805.24 लाख है, जबकि तीसरी 
अखिल भारतीय गणना के अनुसार कुल रोजगार 249.33 लाख a 
इसके अलावा भारत के महापंजीयक द्वारा दी गई देश की कुल 
जनसंख्या के आधार पर देश में प्रति एक हजार कौ आबादी पर 

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार तीसरी एसएसआई गणना के लिए 

24.24 ओर चौथी एमएसएमई गणना के लिए 71.19 था। एनएसएसओ 
के आंकड देश में प्रति हजार आबादी पर कुल कामगार कौ आबादी 
वर्ष 2004-05 के लिए 420 ओर वर्ष 2009-10 & लिए 392 

दशति हैँ। इससे यह पता चलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार 
की सघनता मे गिरावर नही आई है। इसका राज्य-वार ब्योरा संलग्न 

अनुबध में दिया गया है। 

(ख) जी, नहीं। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) सरकार ऋण, अवसंरचना विकास, प्रोद्योगिकौ उन्नयन, 

विपणन, उद्यमिता a कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन 

योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर देश A सुक्ष्म, लघु एवं
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मध्यम उद्यमं (एमएसएमई) का सशक्तिकरण ओर विकास करती प्रतिस्पधत्मिकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यमिता 

है। मुख्य योजनाओं में क्रेडिट गारंटी योजना, Hise लिंक्ड कैपिटल व कौशल विकास कार्यक्रम, ओर निष्पादन व क्रेडिट ten योजना 

feast योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण शामिल हैँ। ये सभी क्षेत्र में रोजगार बढाने में सहायता करते Zi 

ayaa 

लघु उद्योग एवं सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की राज्यवार रोजगार तीत्रता 

करसं राज्य/संध शासित प्रति हजार कामगार कौ आबादी रोजगार सनता (एमएसएमई 

aa का नाम (कुल रोजगार का अनुमान मे प्रति हजार रोजगार) 

स्रोतः एनएसएसओ) 

2004-05++ 2009-10 तृतीय चतुर्थं एमएसएमई 
(61वां राउंड) (66वां राउंड) एमएसओआई गणना 

1 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 394 411 15.05 48.01 

2. हिमाचल प्रदेश 524 499 21.41 72.19 

3, पंजाब 416 382 37.30 101.93 

4. चंडीगद् 348 342 53.58 118.68 

5. उत्तराखंड 439 407 23.01 74.40 

6. हरियाणा 401 385 26.17 - 80.49 

7. दिल्ली 332 331 45.26 119.63 

8. राजस्थान 433 409 15.35 48.45 

9. उत्तर प्रदेश 363 335 24.08 49.29 

10. बिहार 312 280 13.04 30.60 

11. सिक्किम 434 437 2.44 134.13 

12. अरुणाचल प्रदेश 441 383 3.36 100.05 

13. नागालैंड 476 380 28.54 78.94 

14, मणिपुर 415 349 63.14 90.80 

15. मिजोरम 466 406 27.97 83.23 



ae, लघु ओर मध्यम sent कौ चौधी भारतीय गणना wed वर्ष-2006-2007; 
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1 2 3 4 5 6 

16. मिजोरम 320 379 17.80 50.58 

17. मेघालय 504 454 28.28 76.68 

18. असम 385 363 16.09 48.37 

19. पश्चिम बगाल 380 386 27.05 98.79 

20. Bas 407 326 10.25 43.63 

21. ओडिशा 436 420 25.08 84.19 

22. छत्तीसगद 486 419 25.52 40.95 

23. मध्य प्रदेश 433 403 22.28 49.46 

24. गुजरातं 468 424 25.00 85.82 

25. दमन ओर द्वीप 407 384 163.91 204.41 

26. दादरा ओर नगर हवेली 509 318 72.93 159.09 

27. महाराष्ट 466 443 21.18 66.38 

28. आध्र प्रदेश 505 476 28.08 86.93 

29. कर्नारक 493 456 31.01 82.28 

30. गोवा 350 337 21.75 118.83 

31. लक्षद्वीप 327 415 27.00 83.37 

32. केरल 393 377 35.01 146.36 

33. केरल 486 448 32.34 122.99 

34. पुदुचेरी 386 414 36.15 95.39 

35. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 420 399 21.00 94.87 

अखिल भारत 420 392 24.24 71.19 

We: +-राष्टरीय vires सर्वेक्षण कार्यालयः; 

++-एनएसएसओ के इकाई स्तर के आंकडों से अनुमान 

स्रोतः *-तीसरी अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना aed वर्ष-2001-02;
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डो. पव्मसिंह बाजीराव पाटीलः महोदया, Gen, लघु तथा 
मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अग ओर ओद्योगिक 
उत्पादन मे उनका योगदान 45 प्रतिशत है तथा देश के कुल निर्यात 
मे उनका योगदान 40 प्रतिशत हे।...( व्यवधान) 

खादी ओर ग्रामोद्योग तथा केयर क्षेत्र को बढावा देने के लिए 
पारपरिक उद्योग पुनरुद्धार कोष योजना क्रियान्विति की जाती है 
लेकिन इस क्षेत्र मेँ अपेक्षित परिणाम नहीं wa हो रहे है। 
(व्यवधान) मै इसका कारण जानना चाहूँगा...( व्यवधान) क्या 
इसका कारण कार्यक्रमों को सही भावना के साथ लागू नहीं किया 
जाता रै... व्यवधान) या इस योजना को क्रियान्वितं करने के लिए 
पर्याप्त कोष का नहीं होना है?.( व्यवधान) 

पूर्वाहन 11.01 बजे 

इस समय श्र सानष्ुमा खुगुर नैसीयुधियारी आगे आकर सभा 
परल के निकट फर्श षर खड़े हो ग्ा 

...( व्यवधान) 

महोदय, कारीगरों के लाभ के लिए कारीगर कल्याण कोष 

न्यास की स्थापना मंत्रालय द्वारा की गई हे।...( व्यवधान) मै जानना 
aren कि इस योजना के तहत सभी कारीगरों को शामिल किया 
गया है ओर यदि नहीं तो सभी कारीगस को शामिल नहीं करने 
के क्या कारण हे।...( व्यवधान) 

श्री एम.वीरप्या म्रोलीः अध्यक्ष महोदया, सरकार...( व्यवधान) 

2! 

प्रश्नों के लिखित उत्तर 

<= 

[ भवुक] 

अतिरिक्त लिजली 

*296, of पी. करुणाकरनः क्या विद्युत मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः ~ 

(क) क्या male विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए आकलन 

के अनुसार अनेक wat द्वारा चालू योजना अवधि के अंत तक 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अतिरिक्त विद्युत का 
उत्पादन करने की आशा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है; 

(ग) क्या कम बिजली वाले राज्यों में अतिरिकत बिजली की 
आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त पारेषण ओर वितरण नेटवर्क उपलब्ध है; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संषंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा कम विजली वाले राज्यों मे अतिरिक्त 

बिजली के उपयुक्त उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए है? 

विद्युत मत्री तथा arate कार्यं मत्री (श्री एम. dior 
मोडली ): (क) ओर (ख) केंद्रीय प्राधिकरण (dike, विद्युत की 
प्रक्षेपित मांग के आधार पर देश में उत्पादन क्षमता तथा पारेषण 
योजना बनाता है। इलेक्टिकल विद्युत सर्वेक्षणों के माध्यम से सीईए 
द्वारा विभिन राज्यों एक कद्र शासित राज्यों के साथ-साथ अखिल 
भारतीय आधार पर विद्युत कौ मांग का आकलन किया जाता 21 
राज्य मेँ विद्युतं कौ मांग अपने स्रोतों से उत्पादन, केंद्रीय उत्पादक 
Ret मे उनके हिस्से के प्रति आपूर्ति ओर केस-1 ओर एव-2 
केस बोलियों, टेडिग लाइसंसधारकों, विद्युत एक्सचेजों के साथ-सा 

द्विपक्षीय समद्लौतों के अंतर्गत स्वतंत्र विद्युत उत्पदकों (andi से 
खरीदी गयी विद्युत द्वारा पूरी कौ जाती है। जबकि, राज्य मेँ विद्युत 
की मांग मौसम-द्र मौसम में, माह-द्र-माह, दिन-प्रतिदिन ओर 
घंटे-दर-घंटे भिन्न-भिनन होती है, राज्य मे विद्युत कौ उपलब्धता 
भी उपलब्ध यूनि में उत्पादन के स्तर ओर राज्य द्वारा विभिन 
स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने हेतु कौ गई व्यवस्था पर निर्भर करते 
हुए अलग-अलग होती है। अतएव, कुछ राज्यों मेँ मौसमी आधार 
पर या माह में कुछ दिनों या दिन/वर्ष मेँ कुछ घंटों के लिए अवधि 
के दौरान विद्युत कौ आवश्यकता ओर उपलब्धता पर निर्भर करते 
हुए सरप्लस विद्युत उपार्जित होती है। राज्य सामान्यतया सरप्लस 
विद्युत का निपटान विद्युत एक्सचंजो, defen लाइसेसधारकों तथा 
द्विपक्षीय समञ्लौतों के माध्यम से करते है 

(ग) ओर (घ) राज्य के भीतर पारेषण एवं वितरण का 
विकास रज्य मेँ विद्युत afefafeat के अधिकार क्षेत्र मेँ आता है; 
अन्तक्षत्रीय तथा अन्तररज्यीय पारेषण का विकास केन्द्रीय ota 
यूटिलिरी (सीरीयू) के अधिकार क्षेत्र में आता हे। 

भारत A लगभग 27,750 मे.वा. अतक्षेत्रीय पारेषण क्षमता कौ 
पांच क्षेत्रीय इलैकिटूक fre नामतः उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, sage 
तथा दक्षिणी fire है (CAR संलग्न विवरण में दिए गए है)। 
wes firs (उत्तरी, पश्चिमी, पूवीं तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय fre 
सम्मिलित) fasta रूप में प्रचालन कर रही है ओर दक्षिणी 
षत्रीय (एसञर) ग्रिड एचवीडीसी संपर्क के माध्यम से एसिक्रोनस 
रूप से एनईडन्ल्यू fre से जुडी है। सामान्यतः सिक्रेनस रूप से 
जुडी प्रणालियों के भीतर विद्युत के अतर्रज्यीय पारेषण मे कोई बाधा 
नहीं होती, एचवीडीसी अतर्सबद्ध deal को सीमित क्षमता के 
कारण विशेषकर जब मांग aga अधिक होती है, कभी-कभी 
एनईडन्लू ग्रिड से एसआर fre के लिए पारेषण क्षमता, बाधित 
होती है। जबकि, पारेषण योजना अखिल भारतीय आधार पर 
प्रत्याशित उत्पादन अभिवृद्धि तथा प्रक्षेपित मांग पूर्वानुमान के आधार 
पर बनाई जाती है, कमी वाले राज्यों को अपनी दीर्घावधि विद्युत 
प्राप्ति निश्चित करनी होती है ओर दीर्घावधि aga के लिए सीरीयू
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को अग्रिम आवेदन करना होता है ताकि, बिन्दु-द्र-बिन्दु राज्य 
पारेषण अवसंरचना सुनिश्चित की जा सके। 

(ङ) सरकार द्वारा सरप्लस विद्युत के विद्युते की कमी काले 
राज्यों मे उपयोग के लिए उठाए गए कदमों मँ अन्य बातों के 

साथ-साथ (i) दक्षिणी firs का एनईडन्लू fre के साथ सिक्रोनस 
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अंतसंपर्क, (11) 12 वीं योजना के दोरान 38 000 मे.वा. की अतिरिक्त 
अतक्षंतीय पारेषण क्षमता का सृजन, 6) उत्पादन समृद्ध क्षेत्रों से 
विद्युत at कमी वाले कषेत्रं को विद्युत के अंतरण के लिए उच्च 
क्षमता पारेषण alter! सहित ॒ अतर्साज्यीय पारेषण लानां का 

सुदृदीकरण/विकास, (iv) विद्युत एक्स्चेजों की स्थापना (४) खुली 

पहुच के प्रचालन हेतु विनियम आदि शामिल 21 

विवरण 

अतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता की पाच fas! का न्यौरा 

क्र.सं अतरक्षेत्रीय लिंक्स क्षमता मेगावार A 

1. पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षत्र 3 630 

2. पूर्वी aa से उत्तरी क्षेत्र 12,130 

3. पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षत्र 4.390 

4. पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षत्र 1 260 

5. उत्तर क्षेत्र से पश्चिमी क्षत्र 4220 

6. पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिगी aa 1.520 

7. 132 केवी/110 hat अंतरकषेत्रीय लिंक्स 600 

कुल 27.750 

पारेषण ait वितरण हानियां ५- २८ 

+*287. si अधलराव चाटील शिवाजीः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

क्था विद्युते wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विद्युत क्षेत्र मेँ पारेषण ओर वितरण ata को कम 
करने के लिए परियोजनाएटयोजनाएं शुरू कौ गई है, यदि हां, तो 
तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्या राज्य क्षेत्र की स्थिति के विपरीत निजी वितरक कुल 
तकनीकी ओर वाणिज्यिक हानियों को काफी दह ae कम करने 

मे सफल रहे है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ate क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(घ) केन्द्र सरकार द्वार निजी क्षेत्र कौ तर्ज पर राज्य क्षेत्र 
मे विद्युत पारेषण हानियों को कम करने ओर we fre अनुशासन 
को भी बनाए रखने के लिए क्या कदम som गए है? 

विद्युत मत्री तथा कोपिरिट कार्यं मंत्री (श्री एम. dior 
मोड़ली ): (क) जी al विद्युत वितरण क्षत्र मे wat एंड सी हानियों 

को कम करने के लिए पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार 
कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू की जा 
रही हैँ। भारत सरकार ने जुलाई, 2008 मे केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 
के रूप मेँ आर-एपीडीआरपी का अनुमोदन किया था। आरएपीडीआरपी, 
परियोजना क्षेत्रों मे एटीणएंडसी हानियों को निरंतर कम करने के लिए 
यूटिलिरियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय कार्य -निष्पादन पर केन्द्रित 21 
स्कीम के तहत परियोजना, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 
30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10.000) से अधिक 
जनसंख्या वाले नगरों A दो भागों में शुरू कौ जाती है। स्कीम 
का भाग-क ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा, ग्राहक सेवा, कंप्यूटरीकृत 
बिलिंग एवं संग्रहण आदि के लिए आईटी समर्थित प्रणाली कौ 
स्थापना ओर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड Ser एक्विजीशन (स्काडा) 
के लिए है, जो केवल 4 लाख जनसंख्या ओर 30 wy की वार्षिक 
ऊर्जा इनपुट वाले wet के लिए है ओर भाग-ख परियोजना नगरों 
मे विद्युत अवसंरचना के उननयन, संवर्धन एवं सुदृदीकरण के लिए 
है। एरी एंडसी हानियों का व्यौरा संलग्न विवरण-ा मेँ दिया गया हे। 

आर.एपीडीआरपी के अंतर्गत, अब तक 32323.70 करोड रुपए 
मूल्य की परियोजनाएं (भाग-कः 1402 नगरों तथा 63 नगरं में 

63 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड
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रुपए; भाग-खः 1134 नगरों मे 25684.91 करोड़ रुपए) पहले ही 
स्वीकृत की जा चुकी zi 

(ख) ओर (ग) पावर फाइनेस कारपोरेशन (पीएफसी की 

“राज्य विद्युत यृटिलियियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार, 
दिल्ली मे एटीएंडसी हानियां वर्ष 2002-03 (जिस वर्ष मेँ निजी 

डिस्कोम्स ने Sq से वित्तरण व्यापार ग्रहण किया था) में 59.51% 
से काफी कम होकर वर्षं 2010-11 के दौरान 15.76% रह गयी 
i तथापि, ओडिशा राज्य 4, जहां निजी यूरिलिरियां संपूर्ण राज्य 
को सम्मिलित करती है, wed हानियों का स्तर लगभग 44% 
के स्तर पर है। sha संलग्न विवरण-ा में दिया गया है। 

TS स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) 
हानियां वर्ष 2002-03 A 36.64% से कम होकर वर्षं 2010-11 
में 26.15% रह गयी है। निजी यूटिलिदियां, wa festa, जो 
उप-नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि उपभोक्ताओं सहित सपूर्णं राज्य 
को सम्मिलित करती हैँ, से अलग सामान्यतः शहरी क्षेत्रो मे प्रचालन 
करती हे। 
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एटीएंडसी हानियां कम करने के लिए निजी डिस्काम्स द्वारा 

उठाए गए HS महत्वपूर्ण कदम उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली 

का संवर्धन, fate एवं संग्रहण कुशलता में सुधार, ऊर्जा लेखापरीक्षा 

एवं लेखांकन में आईटी अपनाना आदि है। 

(घ) उपर्युक्त (क) मेँ दिए अनुसार, भारत सरकार ने 

परियोजना क्षेत्रं के साथ-साथ राज्य स्तर पर एटीएंडसी हानियां कम 

करने के लिए आर-एपीडीआरपी का अनुमोदन किया था। 

सख्त ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए, क्षेत्रीय भार प्रेषण 

केन्द्र (आरएलडीसी) , अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसरीएस) 

के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय 

विद्युत fre संहिता (आर्रईजीसी) के अनुरूप कारवाई करता ZI 
ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन करने वाले राज्यों के विरूद्ध विद्युत 

अधिनियम, 2003 कौ धारा 142 एवं 143 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत 

विनियामक आयोग (सीईआरसी; द्वारा कारवाई शुरू की जाती है। 

विवरण 

एरी. एड.सी. हानियो का she 

क्षेत्र राज्य यूरिलिरी 2008-09 2009-10 2010-11 

1 2 4 5 6 

पूर्वी विहार बीएसईबी 34.37 43.92 47.44 

कुल विहार 34.37 43.92 47.44 

इारखंड जेएस्ईबी 54.16 10.21 46.79 

कुल ्ारखंड 54.16 10.21 46.79 

ओडिशा सेस्को 46.84 39.98 45.54 

नेस्को 38.90 36.70 38.47 

सिस्को 50.59 51.00 54.12 

वेस्को 37.55 37.58 43.84 

कुल ओडिशा 42.20 39.70 44.35 

सिविकम सिक्किम पीडी 46.81 55.36 51.96 

कुल सिक्किम 46.81 55.36 51.96 

पश्चिम बंगाल उन्ल्युबीएसईबी 25.81 33.24 27.40 

कुल प्रश्चिम बंगाल 25.81 33.24 27.40 

कुल पूर्वी क्षेत्र 36.64 33.94 38.24 

पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 60.15 58.82 61.45 
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1 2 3 4 5 6 

अरुणाचल प्रदेश कल 60.15 58.82 61.45 

असम सीएईडीसीएल 39.36 

एलएईडीसीएल 29.23 

युएईडीसीएल 31.42 

एपीडीसीएल 29.31 29.19 

कुल असम 32.68 29.31 29.19 

मणिपुर मणिपुर पीडी 81.32 47.55 40.17 

कुल मणिपुर 81.32 47.55 40.17 

मेघालय एमईएस्ईबी 43.37 48.77 

कुल मेघालय 51.63 

मिजोरम मिजोरम det 43.37 48.77 51.63 

कुल मिजोरम 41.08 38.95 41.00 

areas नागालैँड पीडी 41.08 38.95 41.00 

कुल नागालैंड 44.12 46.16 50.07 

त्रिपुरा टीएसईसीएल 44.12 46.16 50.07 

कुल त्रिपुरा 31.91 29.16 34.48 

31.91 29.16 34.48 

कुल Yarn क्षत्र 40.70 36.23 37.33 

दिल्ली बीएसर्ईएस राजधानी 20.59 19.83 15.80 

बीएसईएस यमुना 13.73 28.63 18.13 

एनडीपीएल 17.64 15.68 13.75 

17.92 20.78 15.76 

हरियाणा डीएचबीवीएनएल 32.60 28.11 26.29 

यूएचबीवीएनएल 34.00 30.58 29.85 

कुल हरियाणा 33.29 29.32 28.02 
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1 2 3 4 5 6 

हिमाचल प्रदेश एचपीएसर्ईबी 12.85 18.46 35.48 

एचपीएसईनी लि. 12.22 

कुल हिमाचल प्रदेश 12.85 18.46 15.72 

जम्मू ओर कश्मीर जे एंड के पीडीडी 69.05 70.44 72.86 

कुल जम्मू ओर कश्मीर 69.05 70.44 72.86 

पंजाब पीएसर्दबी 18.51 17.73 

कुल पंजाब 17.47 

राजस्थान एतीवीएनएल 18.51 17.73 17.47 

जेडीवीवीएनएल 31.28 33.04 26.80 

जेवीवीएनएल 30.19 31.51 23.73 

28.40 26.70 22.66 

कुल राजस्थान 29.83 30.07 24.19 

उत्तर प्रदेश डीवीवीएन 28.25 49.62 55.39 

केईएससीओ 53.44 51.66 44.11 

एमवीवीएन 29.90 37.58 37.57 

पश्चिमी वीवीएन 29.38 27.68 31.61 

पूर्वं वबीवीएनएलं 49.75 27.86 40.43 

कुल उत्तर प्रदेश 35.04 35.73 40.29 

उत्तराखंड उत्तराखंड पीसीएल 39.89 28.35 28.48 

कुल उत्तराखंड 39.89 28.35 28.48 

कुल उत्तरी aa 29.96 29.66 28.91 

दक्षिण आध्र प्रदेश एपीपीसीडीसीएल 14.24 17.93 20.56 

एपीईपीडीसीएल 10.26 9.69 14.51 

एपीएनपीडीसीएल 14.37 18.52 16.07 

एपीएनपीडीसीएल 11.36 16.63 14.20 

कुल आध्र प्रदेश 12.99 16.43 17.50 
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1 2 3 4 5 6 

कर्नारक बेस्कोम 19.17 21.10 22.75 

चेस्कोँम 25.33 28.21 28.73 

जेस्कोम 38.80 38.05 25.75 

हेस्कोम 33.90 28.51 26.22 

मेस्कोम 14.01 18.40 13.75 

कुलं कर्नाटक 24.94 25.34 23.71 

केरल केएसर्दबी 21.61 14.90 14.09 

कुल केरल 21.61 14.90 14.09 

पुदुचेरी पुदुचेरी पीडी 18.47 19.35 14.43 

कुल Feat 18.47 19.35 14.43 

तमिलनाडु रीएनईबी 14.39 18.87 19.90 

कुल तमिलनाडु 14.39 18.87 19.90 

कुल दक्षिण aa 16.92 19.05 19.26 

पश्चिम छत्तीसगद् सीएसरईबी 30.46 

सीएसपीडीसीएल 38.29 36.28 28.64 

कुल छत्तीसगद 32.73 36.28 28.64 

गोवा गोवा पीडी 21.69 6.12 14.08 

कुल गोवा 21.69 6.12 14.08 

गुजरात डीजीवीसीएल 16.11 15.23 13.08 

एमजीवीसीएल 14.98 15.27 14.83 

पीजीवीसीएल 31.78 32.35 26.75 

यूजीवीसीएल 16.31 18.89 7.20 

कुल गुजरात 22.04 22.81 16.89 

मध्य प्रदेश एसपी मध्य क्त्र 

वीवीसीएल 50.24 42.26 43.95 

एमपी पश्चिम क्षेत्र 

वीवीसीएल 36.38 36.16 31.12 
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1 2 3 4 5 6 

एमपी पूर्व क्षत्र 

वीवीसीएल 55.84 46.11 37.99 

कुल मध्य प्रदेश 46.61 41.03 37.28 

महाराष्ट एमएसईदीसीएल 31.19 25.02 23.30 

कुल महाराष्ट 31.19 25.02 23.30 

कुल पश्चिमी 31.64 28.02 24.44 

कुल योग 27.37 26.58 26.15 

(ata: पीएफसी) 

रिप्पणीः चकि ute हानियों के आंकड उपलब्ध ai हैँ, अतः सिक्किम det (2008-09 से 2010-11 तक के लिए) 

एपीएसपीडीसी (2009-10 एवं 2010-11 के लिए) एपीएसपीडीसीएल (2009-10 से 2010-11 के लिए) wt एंड सी हानियों A ute हानियां शामिल ै। 

जे षड के के पीडीडी की 2008-09 से 2010-11 तक कौ संग्रहण दक्षता की गणना संसाधन योजना A उपलब्ध वसुूले एग राजस्व के आंकडों के आधार 

पर की me है। 

टेनजेडको 1 नवंबर, 2010 से प्रचालनस्त, wa we सी हानियों की गणना के लिए परी सूचना उपलब्ध नहीं है। 

विवरण-प 

2008-09 से 2010-11 तक दिल्ली ओर ओडिशा मे डिस्कोभम-कार wet एंड की हानियां 

[एटी एंड सी हानियां (%)] 

2008-09 2009-10 2010-11 

दिल्ली 

बीएसर्दएस राजधानी | 20.59 19.83 15.80 

बीएसर्ईएस यमुना 13.73 28.63 18.13 

एनडीपीएल 17.64 15.68 13.75 

ओसत दिल्ली 17.92 20.78 15.76 

ओडिशा 

सेस्को 46.84 39.98 | 45.54 

नेस्को 38.90 36.70 38.47 

सिस्को 50.59 51.00 54.12 

वेस्को 37.55 37.58 43.84 

ओसत ओडिशा 42.20 39.70 44.35 

*+ओईआरसी द्वारा गठित प्रबंधन até द्वारा ware एवं wae की जा रही #1
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288. श्री पुलीन बिहारी वासके; क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि; 

(क) क्या सरकार का विचार शारं मैसेज सर्विस (एसएमएस) 
सुविधा शुरू करने का है जिससे रोगियों को डोक्टर द्वारा लिखी 
गई cag के सस्ते विकल्प के बारे मे जानकारी मिल सकेगी; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इस सुविधा 
की मुख्य विशेषताएं क्या है; 

(ग) यह सुविधा कब तक शुरू होने की संभावना है; 

(घ) क्या उक्त सुविधा के अतिर्गत सस्ती वैकल्पिक <add देने 
से पूर्वं रोगी का डोक्टर से परामर्शं करना जरूरी 2; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नवी 
आजाद): (क) से (ङ) रसायन ओर उर्वरकं मंत्रालय का भेषज 
विभाग -ने यह योजना तैयार की है तथा इसके ot उनके द्वारा 

तैयार किए है र जा रहे al rar 2-42. 

हेपेटाइटिस संक्रमण के मामले 

*+289. श्री सी शिवासामीः 

श्री कोडिकुननील सुरेशः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में लोगों में विभिन प्रकार के 

हेपेराइरिस संक्रमण के अनेक मामलों की ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 
मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान किस्म-वार ओर राज्य-वार/संघ 
राज्यक्ेत्र-वार ta कितने मामलों का पता चला है; 

(ग) सरकार द्वारा हेपेटाइटिस के मामलों पर नियंत्रण करने 

ओर इसके उपक्र के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए 

जा रहे हैँ ओर गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के 
दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार sa पर कितनी धनराशि खर्च 

की गई 2; 

(घ) क्या सरकार का विचार हेपेराइरिस संक्रमण के प्रति 

जागरुकता पैदा करने ओर टीकाकरण अभियान शुरू करने तथा 

संक्रमित लोगों को निशुल्क उपचार प्रदान करने का है; ओर 

(ङः) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है? 
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स्वास्थ्य ओौर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) जी, a गत तीन वर्षो ओर चालू 
वर्षं (अद्यतन fie के अनुसार) वायरल हेपेटाइटिस (समस्त कारणों 

सहित) के राज्य/संघ प्रदेश-वार सूचित मामले संलग्न विवरण में 

दिए गए है। 

(ग) से (ङ) हेपेटाइटिस नी संक्रमण को रोकथाम के लिए 

भारत सरकार व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूञईपी) के तहत 

राज्यो/संघों प्रदेशो को हेपेराइरिस बी के टीके ओर रीकाकरण को 

लागत मुहैया करा रही है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत 

गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान राज्यो/संघ प्रदेशों को जारी 
धनराशि के व्यौरे संलग्न विवरण a दिए गए Zi 

सरकार ने अप्रैल, 2005 से व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के 
तहत सभी राज्यों मँ सभी टीकां के लिए आरो-डिसेब्लड (एडी) 

सिरिंज शुरू कौ है। ए.डी. सिरिज एकल प्रयोग, सेल्यु लोकिंग वाली 
होती है जिन्हे एक से अधिक बार इस्तेमाल नही किया जा सकता। 

sont वजह से गैर-कौटाणु रहित इंजेक्शन/उपकरण के बार-बार 

इस्तेमाल किए जाने से होने वाले दुरूपयोग तथा संदूषण/परस्पर 

संक्रमण पर रोक लगती है। सभी ब्लड नैकं के लिए ब्लड यूनिों 

कौ हेपेटाइटिस बी ओर सी के लिए नेमी जांच को अनिवार्य बनाया 

गया है ताकि संदूषित ब्लड afte का पता लगाकर फेका जा सके। 

चूकि हेपेटाइटिस ए ओर ई का मुख्य कारण संदूषित जल का 
सेवन है, इसलिए भारत सरकार wes ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 

ओर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम 

से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य 

सरकाररस्थानीय निकायो से सहायता देती 2 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग 

निर्यत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) हेपेटाइरिस समेत जल जनित रोग की 

रोकथाम एवं नियंत्रण पर राज्य सरकारों को तकनीकी मार्ग दर्शन 

देता है ओर usta ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के 

aa के भीतर समन्वित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के 

तहत इन रोगो A प्रकोपों कौ जांच पड़ताल करने A se मददं 

मिलती है। एनसीडीसी प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास के लिए 

नियमित प्रशिक्षण degen आयोजित करने अलावा प्रकोपों at 

जांच तथा हरियोलोजिकल निदान के लिए प्रयोगशाला सहायता का 

भी समन्वय करता है। महामारी संभावित रोगों के प्रकोपों का पता 

लमाने ओर कार्रवाई हेतु निगरानी को चाक-चौबंद करने के लिए 

समन्वित रोग निगरानी परियोजना के तहत राज्यों को धनराशि जारी 

की जाती है। गत तीन ओर चालू वर्षो के दौरान wide प्रदेशो 
को जारी धनराशि के ak संलग्न faa a दिए गए Zi
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विकरण 

Raids वायरल हेपेटाइटिस के सूचित राज्यवार मामले (सभी कारणो) 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य 2009 2010 2011 "2012 

1 2 3 4 5 6 

1. आंध्र प्रदेश 9457 9949 11050 20 

2. अरुणाचल प्रदेश 153 219 636 1 

3. असम 7770 312 2557 0 

4. विहार एनआर एनआर 202 1 

5. छत्तीसगद् 1835 287 139 0 

6. गोवा 96 71 118 0 

7. गुजरात 3068 3190 4328 0 

8. हरियाणा 2011 1583 2557 1 

9. हिमाचल प्रदेश 2979 2566 1248 11 

10. जम्मू ओर कश्मीर 6190 3990 5129 0 

11. ्ञारखंड 340 358 384 0 

12. कर्नाटक 11029 8872 6049 8 

13. केरल 7810 5353 5336 11 

14. मध्य प्रदेश 7381 5168 3851 2 

15. महाराष्ट 7488 5446 5994 6 

16. मणिपुर 1764 320 229 0 

17. मेघालय 205 438 87 0 

18. मिजोरम 476 571 812 6 

19. नागालैंड 542 119 64 0 

20. ओडिशा 5610 3328 3272 5 

21. पंजाब 5750 6546 5041 0 

22. राजस्थान 981 1356 ` 967 ॥ 

23. सिक्किम 364 1180 484 0 
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1 2 3 4 5 6 

24. तमिलनादु 3978 5732 5940 0 

25. त्रिपुरा 987 717 404 0 

26. उत्तराखंड 20132 6645 3143 5 

27. उत्तर प्रदेश 1988 2203 7749 5 

28. पश्चिम बंगाल 4525 4779 5480 29 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 243 255 208 3 

30. चंडीगद् 390 एनआर 1309 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 217 314 269 0 

32. दमन ओर दीव 62 103 484 0 

33. दिल्ली 7657 6510 8347 17 

34. लक्षद्वीप 30 20 15 0 

35. पुद्चेरी | 517 650 520 8 

संपूर्ण 124085 89150 94402 139 

स्रोतः स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसुचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य रूपरेखा 

नोटः NR का तात्पर्यं सूचित नही। 

*अनंतिम ओर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। 

विवरण 

वर्ष 2009-10 से 2012-2013 (लाख eae मे) के दौरान सार्वभौमिक प्रतिरक्षण 

कार्यक्रम के sata निधियो की रान्य-वार निर्मुक्ति 

क्र.सं राज्यो८(संघ राज्य 2009~10 2010-11 2011-12 2012-13* 

निमुक्त निमुक्त निमुक्त निमुक्त 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 935.00 893.00 1811.37 0.00 

2. अरुणाचल प्रदेश 49.00 66.00 297.55 0.00 

3. असम 1285.00 1364.00 1416.77 0.00 

4. बिहार 99.00 1354.00 896.76 0.00 
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1 2 3 4 5 6 

5. छत्तीसगद 440.00 490.00 566.21 0.00 

6. गोवा 51.00 300 11.97 0.00 

7. गुजरात 713.00 ` 674.00 929.65 903.00 

 &. हरियाणा 123.00 163.00 816.34 0.00 

9. हिमाचल प्रदेश 51.00 143.00 41.00 0.00 

10. जम्मू ओर eT 284.00 237.00 121.50 0.00 

11. इारखंड | 376.00 635.00 1515.10 0.00 

12. ale 342.00 829.00 200.00 685.00 

13. केरल 125.00 302.00 163.82 374.00 

14. मध्य प्रदेश 910.00 1234.00 2372.01 0.00 

15. महाराष्ट 1547.00 1521.00 1179.64 1260.00 

16. FTA | 0.00 145.00 212.98 0.00 

17. ` मेघालय 155.00 , 6.00 156.18 0.00 

18. मिजोरम 76.00 46.00 20.00 0.00 

19. नागालैंड 178.00 102.00 108.01 0.00 

20. ओडिशा 479.00 750.00 1168.20 0.00 

21. पंजाब 286.00 382.00 439.50 0.00 

22. राजस्थान 648.00 1154.00 1322.17 1334.00 

23. सिक्किम 49.00 28.00 21.00 0.00 

24. तमिलनाडु 107.00 313.00 0.00 0.00 

25. त्रिपुरा । 208.00 35.00 101.65 0.00 

26. उत्तराखंड 195.00 200.00 343.21 0.00 

27. उत्तर प्रदेश 4055.00 3394.00 2763.49 1940.00 

28. पश्चिम बंगाल । 1110.00 1261.00 629.00 0.00 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 0.00 6.00 6.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 

30. चंडीगद 9.00 14.00 14.00 0.00 

31. Wea ओर नगर हवेली 4.00 3.00 6.40 0.00 

32 दमन ओर दीव 1.00 3.00 7.80 0.00 

33 दिल्ली 107.00 45.00 0.00 0.00 

34. लक्षद्वीप 1.00 2.00 9.00 0.00 

35. Wat 5.00 15.00 18.40 0.00 

कुल 15003.00 17812.00 19686.68 6496.00 

* 27.8.2012 तक 

विवरण 

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (asa) के तहत राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को नियुक्त निधि 

(लाख रुपए में) 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 201.71 169.82 112.88 47.96 

2. अरुणाचल प्रदेश 34.51 123.00 148.07 94.21 

3. असम 23.55 139.75 151.09 80.01 

4. बिहार 10.00 121.17 103.89 147.35 

5. waters 46.42 110.13 48.59 0.00 

6. गोवा 33.83 16.64 26.82 18.02 

7. गुजरात 90.16 169.25 201.06 140.00 

8. हरियाणा 98.44 75.83 139.28 94.32 

9. हिमाचल प्रदेश 79.87 30.00 0.00 0.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 66.03 100.00 0.00 . 0.00 

11. args 81.78 65.00 0.00 0.00 

12. कर्नाटक 89.95 218.19 103.48 87.85 
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1 2 3 4 5 6 

13. केरल 0.00 144.34 0.00 0.00 

14. मध्य प्रदेश 201.16 197.82 88.35 0.00 

15. महाराष्ट 138.49 292.85 118.57 0.00 

16. | मणिपुर 0.00 35.00 31.56 0.00 

17, मेघालय 30.07 46.50 14.75 0.00 

18. मिजोरम 34.02 68.75 53.54 11.53 

19. ares 38.37 75.00 73.75 42.26 

20. ओडिशा 27.13 100.00 39.06 0.00 

21. पंजाब 97.63 147.60 103.79 53.95 

22. राजस्थान 177.66 227.53 136.28 `` 0.00 

23. सिक्किम ` 20.40 28.00 14.50 20.87 

24. तमिलनाडु 87.54 193.62 60.95 0.00 

25. त्रिपुरा . 19.08 24.00 7.00 0.00 

26. उत्तराखंड 78.10 131.74 64.50 0.00 

27. उत्तर प्रदेश 275.30 0.00 243.75 0.00 

28. पश्चिम बंगाल 111.08 99.40 — 35.85 27.69 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 0.00 0.00 15.61 0.00 

30, चंडीगढ़ 29.10 8.00 13.74 0.00 

31. दादरा ओर नगर हवेली 17.51 15.00 5.27 0.00 

32. दमन ओर दीव 19.01 15.00 8.71 0.00 

33. दिल्ली 0.00 0.00 0.00 0.00 

34. लक्षद्रीप 20.19 0.00 0.00 0.00 

35. पुदुचेरी 24.97 35.00 33.14 0.00 

संपूर्ण 2303.06 3223.93 2197.83 866.02 
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(हिन्दी) 
"SF 

स्वास्थ्य. नीति 

*290, श्री अनंत कुमार ee: 
श्री agate सिंहः 

क्या स्वास्थ्य ait परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग ने मंत्रालय से बारहवीं पंचवर्षीय 

योजना ओरं इसके बाद से विद्यमान स्वास्थ्य नीति में कतिपय 

संशोधन करने का आग्रह किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में किसी वैकल्पिक 

नीति का aera दिया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर किन-किन देशों 
में उक्त वैकल्पिक नीति लागू है; ओर 

(ङ) क्या देश मेँ उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी 

विदेशी सहायता की आवश्यकता है ओर यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा 
क्या है? । 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नली 
आजाद ): (क) योजना आयोग ने कार्य समूहो ओर संचालन 
समिति इत्यादि की प्रक्रिया के माध्यम से स्टेकहोल्डरों के साथ 

व्यापक विचारविमर्शं किया है! तथापि, 12 वीं योजना दस्तावेज, 
जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए कार्यनीतियां 

शामिल होंगी ओर जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन 
अपेक्षित होगा, को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 

(ख) से (ङ) प्रशन नहीं sad 
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[अनुवाद] 72५ - 70 

विद्युत परियोजना 

+291. श्री समीर भुजबलः क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत निजी 
विद्युत परियोजनाएं उनके लिए निर्धारिते समय-सीमा के अनुसार 
कार्यान्वितं की जा रही रै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी aia क्या 2; 

(ग) निजी कंपनियों द्वारा महाराष्ट सहित देश में कार्यान्वेयनाधीन 

विद्युत परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा होने कौ 

संभावना दै? 

विद्युत पत्री तथा कापरिट कार्य wat (श्री एम. वीरप्पा 
मोड़ली ): (क) ओर (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम 
के पश्चात्, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार/सीईए 
की संस्वीकृति/तकनीकौ आर्थिक मंजूरी (det) अपेक्षित नहीं है। 
तथापि, जिन निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के आदेश 11वीं योजना 
के दौरान दिए गए थे, उनके at संलग्न विवरण (चालू 
परियोजनाओं के लिए) तथा संलग्न विवरण-ा (निर्माणाधीन 
परियोजनाओं के लिए) में दिए गए di इसके अतिरिक्त, 11वीं 
योजना के दौरान 19 निजी जल-विद्युत परियोजनाओं को सहमति 
दी गई। इनमे से, कुल 845 Aare कौ 10 निजी जल-विद्युत 
परियोजनाएं निर्माणधीन है। इन परियोजनाओं के विवरण संलग्न 
विवरण] में दिए गए है। जिन शेष 9 जल-विद्युत परियोजनाओं 
मे निर्माण कार्य अभी प्रास्भ किए जाने हैँ, उनके विवरण संलग्न 
विवरण-में दिए गए है। 

(ग) ओर (घ) इस समय महाराष्ट सहित देश में निर्माणधीन 
निजी ताप ओर जल-विद्युत परियोजनाओं के विवरण क्रमशः संलग्न 
विवरण-५ तथा संलग्न विवरण- में दिए गए zl इस समय 
महाराष्ट राज्य में कोई जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। 

विवरण 

11 वीं योजना के दौरान चालू की गई निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के wR 

RE राज्य परियोजना का नाम कार्यान्वयन एजेसी आदेश fafa क्षमता संविदा के कमीशनिग 

ओर इकाई सं. (मेगावाट) अनुसार ` वास्तविक 
चालू तिथि 

होने की 

तिथि 

1 2 3 5 6 7 8 

1. अधि प्रदेश लैको कोडापल्ली एक्सटे लैको कोंडापल्ली THO? 233 अ-09 07.12.09 

फेला Stet पावर प्रालि. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 लको कोडापल्ली एक्सरे एलकेषीपीएल 133 SRD 19.07.10 
फेला जीरी 

3. सिम्हापुर-1 एलकेपीपीएल जुल-09 150 74-10 24.03.12 

4 सिष्हापुर-2 . एलकेषीपीएल 150 FHI 02.07.12 

5. छत्तीसगढ़ HARI यू-1 एसीबी इंडिया लि. 7-08 135 7-10 13.12.11 

6 कसाईपल्ली यू-2 एसीनी इंडिया लि. 135 फर-11 21.06.12 

7. काटधोर टीपीपी वंदना स्टील एड अक्टू-07 ॐ जन-12 14.02.12 
Trait लि, 

8 दिल्ली Rarer सीसीपीपी जीटी-2 एडीपीएल FAB कूौ-09 04.10.10 

9, fore सीसीपीपी जीरी-1 एनडीपीएल 3 जुल-09 09.12.10 

10. र्ठिला (एसरी) एनडीपीएल ॐ अग-09 04.09.11 

11. गुजर मुद्रा दीपीपी फेज-ा य्-1 अवानी पावर लि, सित-07 660 SHH 26.12.10 

12. मुद्रा टीपीपी फेज यू-2 Hart पावर लि. 660 अग-1] 20.07.11 

13. | मुद्रा टीपौपौ फेज यू-1 अवानी पावर लि, जन-08 660 जुन-11 07.11.11 

14, मुद्रा Set फेज यू-2 अवानी पावर लि. 660 अग-11 03.03.12 

15. मुद्रा दीपीपी फेज-ाा यू-3 अवानी पावर लि, 660 अक्टू-11 09.03.12 

16, मुद्रा यएमपीपी यू-1 राया पावर कं. मई-07 800 अग-12 25.02.12 

11 मुद्रा युएमपीपौ यू-2 राया पावर कं. 800 फ२-13 25.07.12 

18, सलाया Y-1 WR पवर अग-07 600 711 22.02.12 

19, सलाया यू-2 एस्सार पावर 600 फर-12 13.06.12 

20. हस्यिणा महात्मा गाधी टीपीय्-1 सीएलपी/जेपीएल मार्च 09 660 जन-12 12.01.12 

21. महात्मा गाधी टीपीयु-2 सीएलपी/जेपीएल 660 जूल-12 11.04.12 

22. ञारखंड मैथन आरबी att यू-1 डीवीसी जेवी टा अक्टू-0 525 अक्छू-10 30.06.11 

23, मैथन आरवी टीपीपी यू-2 एमपीएल जेवी ओंफ 525 ail 23.03.12 
डीवीसी एंड राय पावर 

24 ` महाराष्ट जेएसडन्ल्यू टीपीपी यु-1 जेएसडन्ल्यु एनर्जी मई-07 300 मार्च-10 24.08.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25. जेएसडन्ल्यू टीपीपी यू-2 जेएसडन्ल्यू एनजीं 300 मरई-10 09.12.10 

26. जेएसडन्ल्यू रीपीपी यु-3 जेएसडन्ल्यू एनजीं 300 जुल-10 06.05.11 

(Toute) लि, 

27. जेएसडन्ल्यु टीपीपी यू-4 जेएसडन्ल्यू एनर्जी 300 सितं-10 08.10.11 

(रत्नागिरी) लि. 

28, वर्धा द्रोरा यू] उन्लूपीसीएन (केएसके) मई-07 135 मार्च 10 05.06.10 

29, वर्धा दरो यु-2 उब्लूपीसीएन (केएसके) 135 मई-10 10.10.10 

30. वर्धा दरोरा यू-3 उन्लुपीसीएन (केएसके) 135 जूल-10 13.01.11 

31. वर्था दरोर यू-4 उन्लूपीसीएन (केएसके) 135 सितं-10 30.04.11 

32. महान टीपीपी यू-1-4 मई-08 246 जन-12 09.02.12 

33. जैरईपीएल टीपीपी य्-2 जीइपीएल अ 60 नवं 10 = 28.04.12 

34. gaat रीपीपी फेज-ा यू-1 विदर्भं इंडस्ट्रीज दिसं 09 300 जन-12 17.08.12 

पावर 

35. उत्तर प्रदेश बीना टीपीपी य्-1 बिना पावर सप्लाई सितं 08 250 अग.-11 11.08.12 

कं. लि. 

36. उत्तर प्रदेश अनपास सी रीपीएस यू-1 लको अनपारा पावर नवं-07 600 मार्च-1] 15.11.11 

प्रा. लि. 

37. अनपास सी टीपीएस यू-2 लको अनपार पावर 600 Fl 12.11.11 

प्रा लि, 

38 बारखेडा यू-1 बजाज Tat दिसं-09 45 अक्टू-11 06.11.11 

39, बारखेदा 4-2 बजाज एनजीं 45 नवं-1] 28.01.12 

40. खांबरखेडा यू-1 बजाज एनजीं दिसं-09 46 अब्द] 17.10.11 . 

41. GAAS यू-2 बजाज एनर्जी 45 नवं-11 28.11.11 

42. Herat यु-1 बजाजं एनजी दिसं-09 45 अक्टू-1] 10.01.12 

43. Herat यू-2 बजाज एनजीं 45 नवं-11 29.2.12 

44, TIT यू-1 बजाज एनजी दिसं-09 45 oR! 03.11.11 

45. मकसूदपुर यू-2 बजाज एनजीं 45 711 21.01.12 

46. रोजा यु-3 eres मार्च-08 300 मार्च-11 27.12.11 
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47. रोजा यु-4 रिलायंस 300 rH 28.03.12 

48, SRA यू-1 बजाज एनजीं दिसं-09 .. 45 SFR-11 21.02.12 

49. बजाज एनर्जी 45 711 19.03.12 

किवरण-प 

iat योजना के दौरान आदेशित नि्मणाधीन निजी ताप faga परियोजनाओं के व्यौरे 

रज्य परियोजना का नाम कार्यान्वियन एजेंसी अदेश इकाई क्षमता वास्तविक अनुमानित 

तिथि सं (मेगवाट) चालू चालू 

होने का होने का 
कार्यक्रम कार्यक्रम 

1 2 3 4 5 6 7 8 

आध्र प्रदेश मदनपाडु टीपीप फेज ] wad कोस्ट एनजीं लि. सित-09 el 660 अक्ू13 अदटू्-14 

42 660 मार्च-14 जन-15 

अप्र प्रदेश एनसीसी रीपीपी एनसीसी पवर प्रोजेक्ट लि. फ-12 यू-1 660 मार्च-15 जून-16 

यू-2 660 Fis अग-16 

waa अकलतार (नैयार) वर्धा पौसीएल (केएसके) सितं-10 यू-1 660 मई-14 अग-14 
at 

यू-2 660 अग-14 Fld 

आध्र प्रदेश सिम्हापुरी एनजीं मधु्कोन प्रोजेक्ट लि, 7-10 43 150 दिसं-11 नवं-13 
wife. फेज 

यू-4 150 HQ फर-13 

अप्र प्रदेश सिम्हापुरी एनजी मधुकोन प्रोजेक्ट लि. अग-09 यू] 150 अ~] अश-12 

प्रालि. फेज-ा यू-2 150 AH अक्टू-12 

SR प्रदेश धामिनापटनम sat मिनाक्षा एजीं लि. दिसं-09 यू-3 350 मई-12 नवं-13 

यू-4 30 अग-12 फर-14 

अप्र प्रदेश विजाग टीपीपी हिदुजा नेशनल पावर मार्च 10 41 5 जू-13 अग-13 
काप. लि, 

यू-2 520 M3 दिसं-13 

अकलतार (नैयार) वर्धा titer (केएसके) 3309 HI 600 अग-12 जुन-13 
पीपी 
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42 60 अग-12 अक्टू-13 

यू-3 60 दिसं-12 फर-14 

यू-4 oo 3 कू-14 

Bars अवधा भंडार टीपीएस, कोरबा वेस्ट पावर कं.लि, 3-09 यु] 600 जुल-12 जुल-13 

41 

THATS बराधरा टीपीपी डीबी पावर कं. लि. मर्ह 10 41 60 Wei अग-13 

(डीबी पावर टीपीएस) 

यू-2 600 जला दिसं-13 

Saag बालको टीपीपी भारत एल्युमिनियम कं. लि. अग-07 यू] 30 फर-11 दिसं 

यू-2 300 नव-10 अग-12 

Sia aerat रीपीपौ Aaa मारूती क्लीन ale Fri val 3 दिसं-12 HT 14 

एवं पावर लि. 

Big बीजकोटे रीपीपी मस्य एसकेएस पावर जेनरेशन दिसं-09 यू-1 30 जन-14 HG 

(छत्तीसगद) लि. 

42 30-14 अग-14 

33 30 जुूल-14 PRS 

यू-4 300 अ्ू14 मार्च 15 

Sues तको अमरकंटक लैप प्रालि. नवं-09 यू-3 660 जन-13 अग-13 

रीपीपी-1ा 

यू-4 6 Wei दिसं -13 

छत्तीसगद् रायखेडा रीपीपी जीएमआर जंन-10 val 68 अग-12 4 

यू-2 685 जन-14 नवं-14 

Baas रतीजा टीपीपी मसर स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि. जुल-09 $1 0 FHL अग-12 

Baas सिषत्रराय टीपीपी एथेना छत्तीसगद् पावर लि. दिसं-09 यू] 600 जूा-14 फर-15 

यू-2 60 अग-14 मरई15 

छत्तीसगढ़ स्वास्तीक टीपीपी एसीबी फर-10 यू-1 ` 2 जून-12 अकटू-12 

छत्तीसगद् तमनार टीपीपी (रायगद) ओपी. जिंदल दिस 08 #1 600 जन-14 जन-14 

यू-2 mo ओ14 ओ-14 
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यू-3 60 अग-14 अग-14 

यू-4 600 नवं-14 नव 15 

Baa टीआरएन एनजीं टीपीपी मेसर्सं Zar एनओ प्रालि. सित 08 यू-1 30 दिसं -13 #4 

यु-2 30 ओ-14 अग-14 

छत्तीसगद् sadist रीपीपी आरकेएम पावरजेन प्रालि, जुूल-07 4 36 मई-12 RB 

यू-2 360 नवं-12 जन-14 

यू-3 36 फर-3 ओ 

यू-4 360 जुल-13 जुल-14 

walang वंदना विद्युत छत्तीसगढ़ Hed वंदना विद्युत मई 08 यू] 135 ll 712 

छत्तीसगद् 

42 35 उग-11 मार्च-13 

गुजरात भावनगर सीएफबीसी टीपीपी भावनगर एमजी जन-10 val 250 HARI3 अक्छू-14 

यू-2 250 दिसं13 दिसं-14 

गुजरत मुद्रा युएमपीपी राय पावर कं, मई-07 यू-3 80 अग-13 SRR-12 

गुजरात मुद्रा यूएमपीपी राया पावर कं. यू-4 800 फर-14 जन-13 

गुजरात मुद्रा यृएमपीपौ टाया पावर कं, यू5 80 अग-14 HB 

आरखंड आधुनिक पावर टीपीपी आधुनिक पावर कं. लि. मई09 यू-1 270 | जन-12 फ-12 

यू-2 270 मार्च12 मार्च 13 

ORGS मैत्रीशी उषा टीषीपी tad कोपिरेट पावर लि. दिसं-09 41 20 Wi2 न्व12 
फेज 

यू-2 20 जुन-12 फर-13 

Bas मैत्रीशी उषा टीपीपी Fad कोंपोरेट पावर लि. यू-3 270 WB जन-13 
फेज 

यू-4 20 मर्च13 अग-13 

aes ae रीपीपी एस्सार पावर अग-08 val OO जून-13 जून-14 

as तोरी टीपीपी एस्सार पावर यू-2 60 जन-14 अग-14 

महागाष्ट अमरावती ait फेज- इंडिया ara नवं-09 #1 2 ff फर-13 
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महाराष्ट अमरावती टीपौपी फेज इंडिया बुल्स यू-2 20 दिसं-11 चून-13 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज- इंडिया बुल्स यू-3 20  जन-12 अग-13 

महाराष्ट अमरावती टौपीपी फेज-! इंडिया ara 44 270  फर-12 fe 

महाराष्ट अमरावती ait फेज-ा इंडिया बुल्स यू-5 20 मार्च-12 मार्च-14 

FEMS अमरावती रीपौपी फेज-ा इंडिया ara अक्टू-10 41 70-14 RHA 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज इंडिया बुल्स 4-2 270 अग-14 अ-14 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज-ा इडया yea यू-3 270 नवं-14 नवं 14 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी केना इंडिया Fa यू-4 270 जन-15 जन-15 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज-ा इंडिया बुल्स यू-5 20 मार्च-15 मार्च-15 

TENTS बेला रौपीपी-] आईपीएल दिसं-08 यू-1 20 दिसं-11 दिस-12 

महागुष्ट धारीवाल Sangre टीपीपी धारीवाल Scrat (प्रा.)लि. अप-10 41 30 फर-12 मार्च-13 

सितं 09 यू-2 30 मई12 HB 

महाराष्ट एमको वरोरा रीपौपी एमको एनर्जी लि. (जीएमआर) 41 300 नवं11 नव॑12 

यू-2 300 फर-12 मार्य-13 

महाराष्ट जीईपीएल टीपीपी जीईपीएल 31-09 यू1 € 10 wR 

महाराष्ट लको विदर्भं टीपीपी लको विदर्भ नवं 09 यु-1 66 जन-4 34 

महाराष्ट लको विदर्भं टीपीपी लैको विदर्भ यू-2 60 मरई-14 अग-14 

महाराष्ट नासिक रीपीपी फेज- इंडिया बुल्स नवं-09 यू-1 270 फर-12 फर-13 

महाराष्ट नासिक रीपीपी फेज- इंडिया ara यू-2 20 12 FB 

FEE नासिक टीपीपी फेज- इंडिया बुल्स यू-3 20 जूल-12 74 

महाराष्ट नासिक टीपीपी फेज- इंडिया ara यू-4 20 अग-12 जन-15 

महाराष्ट नासिक टीपीपी फेज- इंडिया बुल्स a5 210  अक्टू-2 मार्च-15 

महाराष्ट नासिक टीपीपी फेज इंडिया ara अक्टू-10 यू] 270 a-13 जुल-14 

महाराष्ट नासिक टीपीपी फेज-11 इंडिया बुल्स 42 20 जून-.13 अग-14 

महाराष्ट नासिक टीपीपी फेज- इंडिया बुल्स यू-3 20 अग-13 नवं-14 
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महारा नासिक ठीपीपी फेज इंडिया बुल्स 4 20 «RB HIS 

महाराष्ट नासिक cht फेज-ा इंडिया बुल्स यू-ऽ 270 दिसि-13 ARES 

ERIS fade ditt फेज- अदानी पावर लि. फर-08 यू-1 66 SM  अग-12 

TENE fade टीपीषी फेज अदानी पावर लि, यू-2 66 Wi नवं 12 

TERT fade टीपीपी फेज-ा अदानी पावर लि. फर्-08 यू] 660 we दिसं 12 

FEE fata टीपीपी फेज-ा अदानी पावर लि, 709 42 66 FR WL 

TENTS fade रीपीपी ta अदानी पावर fa. यू-3 660 FRR FW 

मध्य प्रदेश TR दीपीपी फेज एमबी पावर एमपी नवं-10 यू-1 60 WB दिसं 13 

मध्य प्रदेश अनुपुर टीपीपी फेज एमबी पावर एमपी यू-2 600 अग-13 wei 

मध्य प्रदेश बीना टीपीपी बीना पवर सप्लाई fe. सितं-08 यू-2 250 नवं HB 

मध्य प्रदेश गोरगीरीपीपी डीबी पावर नवं-08 यू-1 660 सून-13 Fs 
(डीबी पावर टीपीषी) 

मध्य प्रदेश महान टीपीपी एस्सार पावर एमपी लि. अग-07 यू] 600 जा HB 

यू-2 60 दिसं-11 जु-13 

मध्य प्रदेश नीगरी टीपीपी जय प्रकाश पावर dad लि. अग-09 41 66 F3 FB 

42 66 13 दिसं-13 

मध्य प्रदेश सासन युएमपीपी रिलायंस पावर लि. कू यू 660 मई-13 मरई-13 

यू-2 660 दिसं13 FR 

यू-3 660 जुल-14 जुल-14 

44 66 फर-15 RIS 

यू-5 660 अग-15 अग-15 

यू6 6 ओ-16 अ-16 

मध्य प्रदेश feat टीपीपी फेज  इबुभा फर-10 41 60 मार्च-13 S14 

ओडिशा देरांग रीपीपौ जेआद्रीपीएल जून-09 यू-1 60 रमर्च12 अग-13 

ओडिशा aun टीपीपी जेभहरीपीएल यू-2 60 जून-2 दिस-13 
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ओडिशा इंड भारत टीपीपौ (ओडिशा) इंड भारत मई-09 यू-1 3 अग-11 फर-13 

ओडिशा इंड भारत रीपीपी (ओडिशा) इड भारत यू-2 35 दिसिं-11 मार्च-13 

ओडिशा कमलागना रीपीपी जीएमर अग-08 यू-1 350 TH नवं12 

ओडिशा कमलांगना रीपीपी TSAR 42 3500 RLS AE I3 

ओडिशा केमलागना रीपीपी जीएमआर यू-3 350 फर-12 RB 

ओडिशा केवीके निलांचल cet केवीके निलांचल अकट्-09 #1 350 दिसं-11 HG 

ओडिशा केवीके निलांचल टीपीपी केवीके निलांचल यू-2 350 जन-12 दिसं -14 

ओडिशा केवीके निलांचल ditt केवीके निलांचल यू-3 ॐ मार्च-12 IS 

ओडिशा लैको बबंध रीपीपी लैको sae पावर लि. नवं-09 41 66 ओ13 14 

यू-2 660 अग-13 मई-14 

ओदिशा मलीव्रह्मानी रीपीपी एनषीसीएल जू-09 यू-1 5ॐॐ दिसं12 4 
(मोनेर इस्पात) 

पंजाब गोडवाल साहिब जीवीके पावर अग-08 यू-1 270 अप13 अप13 

पंजाब गँडवाल साहि जीवीके पावर यू-2 270 अक्ू-13 अक्टू-13 

पंजाब राजपुरा टीपीपी (नाभा) नाभा पावर लि, सूल-10 यू-1 70 जन-14 जन-14 

पंजाब राजपुरा रीपीपी (नाभा) नाभा पावर लि. यू-2 700 मार्च-14 मार्च-14 

पंजाब तलवंडी साबो रीपीपी Aad स्टर्लादिर जुल-09 यू-1 660 अक्ट्-12 दिसं-13 

पंजाब तलवंडी साबो रीपीपी aed स्टर्ताहट यू-2 660 जन-13 अप14 

पंजाब तलवंडी साबो टीपीपी Aad स्टर्लाहुट यू-3 660 मई-13 14 

राजस्थान कवाई रीपीपी अदानी पावर लि. अपर-10 यू] 660 दिसं-12 मार्च-13 

राजस्थान कवाई sat अदानी पावर लि. यू-2 660 मार्च-13 मई-13 

तमिलनाडु मेलामाथुर टीपीपी aa FRA अग-09 41 60 फर-12 WI 

तमिलनाडु मरेलामाथुर टीपीपी कोस्टल FSH यू-2 60 मार्च 12 मार्च-13 

तमिलनाडु तूतीकोरीन रीपीपी आईबीपीएल मई-10 ql 660 WHi2 FS 

(इंड-बराथ टीपीपी) 

उततर प्रदेश प्रयागराज (वारा) att जेपी पावर अक्टू-09 41 660 फर-14 फर-14 
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उत्तर प्रदेश प्रयागराज (बारा) टीपीपी जेपी पावर यू-2 660 जुल-14 Fy 

उत्तर प्रदेश प्रयागराज (बारा) टीपीपी जेपी पावर यू-3 660 दिस14 दिसं14 

उत्तर प्रदेश ललितपुर टीपीपी बजाज Wash प्रालि, मार्च॑-11 41 660 अक्टू-14 अग-14 

यू-2 66 फर-15 दिसं-14 

यू-3 660 FS ARIS 

उत्तर प्रदेश हल्दीया रीपीपी- मेस हल्दीया एनजीं लि. दिसं 10 यू] 30 अग-}4 अग-14 

यू-2 300 न्वे14  नवं-14 

विवरण 

निमणिधीन निजी जल विद्युत परियोजनाए foe ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) मे सहमति दी गई थी 

क्र-सं- परियोजना का नाम रीईसी। wy कार्यान्वयन क्षमता कमीशनिग द्री का 

स्वीकृत एजेसी (मेगावाट) वास्तविक कारा 
तिथि अब अनुमानित 

1 2 3 4 5 6 7 

wigde रैक्टर 

1. रिढोग- 23.07.07 हिमाचल wea. aig 100 2013-14 परियोजना प्रभावित पचायतों 
2 x 50 = 100 मेगावाट सीस 2015-16 द्वार एनओसी मे fara 

सरकार द्वार एके af के 

लिए कार्यं लंबित 

2. ay रेमाई 30.11.07 हिमाचल Wee 44 2014-15 पिविल कार्यों कौ धीमी 
2 >+ 22 = 44 मेगावार ay रोमाई पावर जेनेरेशन 2015-16 कार्य -प्रगति। 

3. फारा व्याग 06.10.08 उत्तराखंड. तैनको 16 2013-14 
2 > 38 = 76 मेगावार 2013-14 

4. सिंगोली भटवारी 11.07.08  उत्तरघंड।एल w री 99 2014-15 स्थानीय WRI खराब भरौमिकी। 
2 x 33 = 99 मेगावाट उत्तराचल Best पावर लि. 2015-16 ` 

5. रगीन-भ 06.07.07 सिक्किम।जलं पतेर कारपोरेशन लि. 120 2012-13 खव भौमिकी के कारण 

2014-1; एचभारी तथा सर्ज शाफ्ट मेँ 
धीमी कार्य-प्रगति, सितंबर 

2011 में भूकंप के कारण 

कार्यं बाधित हए थ। 
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6. भासमे दिसं-08 सिक्किम गारी ईुफ़रास्ट्क्चर 51 2012-13 वन At 

2x 25.5 = 51 पेगावार 2014-15 

7. ताशिदिग 28.03.11 सिक्किम/शिगा इनजीं प्रालि. 97 2014-1; खराब भौतिकी के कारण 

2x 48.5 = 97 मेगावार 2017-18 कार्यं प्रगति। 

8. दिक्तू 21.10.11 सिक्किम,स्नेहा काईनेिक 96 2015-16 कायं कौ धीमी प्रगति। 

3 x 32 = 96 मेगावार पावर प्रोजेक्ट प्रालि. 2017-18 परियोजना प्रारभिक चरण 

42 

9. रोगनिचू 01.10.08 सिक्किम/मध्य भारत पावर 96 2014-15 भूमि अधिग्रहण 

2x 48 = 96 मेगावार कारपोरेशन लि. 2017-18 खराब भौमिक। 

10. रमिति 10.02.10 सिविकम/सिविकम हाद पावर लि. 66 2014-15 भूमि अधिग्रहण 

2 > 33 = 66 Amare 2017-18 

कुल 845 

मेगावार 

विवरण 

nial पंचवर्षीय योजना कै दौरान इन निजी जल विद्युत एरियोजनाओं को 
सहमति दी गई परु तिमणि कार्यं अभी शुरू नहीं हुआ है। 

क्र.सं स्कीम का नाम राज्य कार्यान्वयन एजेंसी संस्थापित क्षमता सीईए क्लियरेस 

की तिथि 

इकाई x मेगावार 

मेगावार 

1. अआलकनंदा उत्तराखंड STASI 3 x 100 300 08.08.2008 

2. देमवे लोअर अरुणाचल प्रदेश एटीपीएल 5x342+1x 40 1750 20.10.2009 

3. डिबिन अरुणाचल प्रदेश HUGH SICAL 2 x 60 120 04.12.2009 

4. लोअर सियाग अरुणाचल प्रदेश जेएपीएल 9 x 300 2700 16.02.2010 

5. कोरेहर हिमाचल प्रदेश एसडब्लूडपीएल 3 x 80 240 31.08.2010 

6. पानन् सिक्किम एचएचपीएल 4x75 300 07.03.2011 

7. नाफरा अरुणचल प्रदेश एसएनइएल 2 x 60 120 11.02.2012 

8. Parsing अरुणाचल प्रदेश बीडइएल 6 x 130 780 24.03.2011 

9. बजोलीहोली हिमाचल प्रदेश जीएमओआर 3 x 60 180 30.12.2011 
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विवरण 

iat योजना के दौरान आदेशित निमणाधीन निजी ताप faga प्रियोजनाभो के व्यौरे 

रज्य परियोजना का नाम कार्यान्वियन एजेसी इकाई क्षमता वास्तविक अनुमानित 
सं (मेगावार) चालु चालू 

होने का होने का 

कार्क्रम कार्यक्रम 

1 2 3 4 5 6 7 

आप्र प्रदेश मदनपाडु टीपीप फेज | wad कोस्ट एनजीं लि, val 660 अकू 13 अक्टू-14 

q2 660 मार्च-14 जन-15 

आध्र प्रदेश एनसीसी टीपीपी एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि. 41 660 मारत 15 जून-16 

यू-2 66) जूा-15 अग-16 

wie  अकलतारा (नैयार) टीपीपी वर्धा पौसीएल (केएसके) यू] 660 मई-14 अग-14 

42 660 अग-14 नवं-14 

आप्र प्रदेश सिम्हापुरी एनजीं मधुर्कोन प्रोजेक्ट लि. यू-3 150 दिसं-11 WB 
wie. फेज-ा 

a4 150 R12 फर-13 

आप्र प्रदेश सिम्हापुरी एनर्जी मधुकोन प्रोजेक्ट लि. 41 150 अग-1] अग-12 

प्रालि. फेज यू-2 150 711 अक्टू-12 

आध्र प्रदेश थामिनापटनम टीपीपीा मिनाक्षा एजीं लि. यू-3 350 मई 12 नवं-13 

यू-4 350 अग-12 फर-14 

आप्र प्रदेश विजाग टीपीपी हिदुजा नेशनल पावर 41 520 जून-13 अग-13 
कापो. लि. 

यू-2 520 3-13 दिसं-13 

अकलताश (नैयार) वर्धा पीसीएल (केएसके) 4 600 अग-12 FFB 
टीपीपी 

यू-2 600 अग-12 अद्दू13 

यू-3 600 दिसं-12 फर-14 

यू-4 600 अप-13 जू-14 

SaaS अवधा भंडार chica, कोरबा वेस्ट पावर कं.लि, 41 600 जुल-12 जुल-13 
यू-1 
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छतीसगद् बराधरा टीपीपी डीबी पावर कं. लि. यू] 600 ARE 13 अग-13 

(डीबी पावर रीपीएस) 

यू-2 600 जला दिसं-13 

छत्तीसगढ़ बालको टीपीपी भारत एल्युमिनियम कं. लि, यू-] 300 फर-11 दिसं-12 

यु-2 300 74-10 अग-12 

छत्तीसगद बंडाखर टीपीपी Aad मारूती क्लीन कोल +1 300 दिसं-12 जूा-14 

एवं पावर लि. 

Baas बीजकोटे रीपीषी Wed एसकेएस पावर जेनरेशन यू] 300 जन-14 जू-14 
(छत्तीसगद) लि. 

यू-2 300 3-14 अग-14 

यु-3 300 जुूल-14 दिसं-15 

यू-4 300 अ्टू-14  मार्च15 

छत्तीसगद तैको अपरकंटक तैप प्रालि. यू-3 66 जन-13 अग-13 

टीपीपीा 
यू-4 660 मार्च-13 दिसं-13 

Bag रायखेडा रीपीपी जीएमआर 41 685 अग-13 जूना 

यू-2 685 जन-14 714 

Baas रतीजा रीपीपी Wad स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि. यू 0 FH अग-12 

छतीसगढ़ सिघताराय टीपीपी एथेना छत्तीसगदं पावर लि. 41 600 जून-14 फर-15 

यु-2 600 अग-14 मई-15 

BUA स्वास्तीक रीपीपी एसीनी यू-1 2 जून-12 अक्टू्-12 

छत्तीसगढ़ तमनार रीपीपी (रायगद) ओ.पी. जिंदल 41 600 जन-14 जन-14 

यू-2 600 att 14 अओ-14 

यू-3 600 अग-}4 अग-14 

a4 600 714 नवे-15 

छत्तीसगद रीआरएन एनजीं टीपीपी Aad टीआरएन एनजीं प्रालि, val 300 दिसं-13 जूा4 

यू-2 300 उप14 अग-\4 

छत्तीसगढ़ sadist टीपीपी आरकेएम पावरजेन प्रा.लि. यू] 360 मई-12 अव्टू-13 
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q2 360 712 जन-14 

यू-3 360 फर-13 at 14 

a4 360 जुल-13 जुल-14 

छत्तीसगढ़ वंदना विद्युत छत्तीसंगद Aad वंदना विद्युत val 135 Fl FH12 
wakes ) | 

यू-2 135 अग-11 मार्च॑-13 

गुजरात भावनगर सीएफबीसी रीपीपी भावनगर एमजी यू-1 250 अक्टू-13 अक्टू-14 

42 250 दिसं-13 दिसं-14 

गुजरात मुद्रा यूएमपीपी राय पावर कं. यू- 800 अग-13 अक्टू-12 

गुजरात मुद्रा यृएमपीपी टाया पावर कं. यू-4 800 फर-14 जन-13 

गुजरात मुद्रा यूएमपीषी टाया पावर कं. a5 800 अग-14 13 

्ञारखंड आधुनिक पावर रीपीपी आधुनिक पावर कं. लि. val 270 जन-12 फर-12 

यू-2 270 मार्च-12 मार्च 13 

इञारखंड मैत्रीशी उषा रीपीपी Fad कपिरे पावर लि, यू] 270 मई 12 नवं 12 
फेज 

यू-2 270 जून-12 फ२-13 

ारखंड मैत्रीशी उषा रीपीपी Aad कोपिरेट पावर लि, a3 270 फर-13 जन-13 
फेज 

यू-4 270 मार्च॑-13 अग-13 

ञ्ञारखंड तोरी रीपीपी TEAR पावर यू-1 600 जून-13 जून-14 

्ञारखंड तोरी रीपीपी एस्सार पावर यू-2 600 जन-14 अग-14 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज इंडिया बुल्स यू] 270 fH फट-13 | 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज- इंडिया बुल्स यू-2 270 दिसं-11 जून-13 

महाश अमरावती रीपौपौ फेज~ इंडिया ara यू-3 270 जन-12 अग-13 

महाराष्ट अनयन रीपीपी फेज इंडिया Fra यू-4 270 फट-12 दिसं-13 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज-ा इंडिया are 45 270 ` मार्च-12 मार्च-14 

TERT  अमरवती ठीपीपी फेज इंडिया बुल्स यू] 270 जुल-14 जुल-14 
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महाराष्ट अमरावती रीपीपी फेज इंडिया बुल्स 42 270 अग-14 अग-14 

FAERIE अमरावती रीपीपी फेज-]] इंडिया बुल्स यू-3 270 नवं 14 714 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज इंडिया बुल्स यू-4 270 जन-15 जन-15 

महाराष्ट अमरावती टीपीपी फेज-ा इंडिया Fra यू-5 270 मार्च॑-15 मार्च-15 

महाराष्ट बेला टीपीपी- आईपीएल यू] 270 दिसं-11 दिसं-12 

महाराष्ट धारीवाल Sareea टीपीपी धारीवाल SHS (प्रा.)लि. यू] 300 फर्-12 मार्च 13 

यू-2 300 मई-12 जून-13 

महाराष्ट एमको वरोरा पीपी एमको wast लि. (जीएमआर) #1 300 11 नवं-12 

यू-2 300 फर-12 मर्च-13 

महाराष्ट जीईपीएल टीपीपी जीईपीएल 41 6 74-10 3-12 

महारषट् लैको विदर्भं दीपीपी लको विदर्भं यू 660 जन-14 उपर14 

महाराष्ट लैको विदर्भं दीपीपी लको विदर्भ यू-2 660 मई 14 अग-14 

महाराष्ट नासिक रीपीपी फेज इंडिया ara val 270 फर-12 फर-13 

महाण नासिक टीपीपी फेज] इंडिया बुल्स यू-2 270 3-12 जु-13 

महाराष्ट नासिक रीपीपी फेज-] इंडिया Fra यू-3 270 जून-12 नवं-14 

महार नासिक ठीपीपौ फेज इंडिया बुल्स यू-4 270 अग-12 जन-15 

महष नासिक ett फेज इंडिया बुल्स यू-5 270 अक्टू-2 मार्च-15 

महाराष्ट नासिक रीपीपी फेज-ा इंडिया बुल्स यु] 270 अप-13 जुल-14 

महाश नसिक टीपीपी फेज इंडिया बुल्स 42 270 oar अग-14 

महाग्ट नासिक टीपीपी फेज इंडिया Fra यू-3 270 अग-13 नवं-14 

FETE नासिक टीपीपी फेज] इंडिया Fea यू-4 270 अक्टू-13 जन-15 

महाराष्ट नासिक टीपीपी फेज-ा इंडिया ara यू-5 270 दिसं-13 मार्च-15 

HERTS. तिरर रीपीपी Ga] अदानी पावर लि, यू-1 660 a1 उग-12 

TERT fata टीपीपी फेज] अदानी पावर लि. यू-2 660 जुल-11 नवं 12 

महाराष्ट fata रीपीपी फेज अदानी पावर लि, यू-1 660 अक्टू-1। दिसं-12 
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महाराष्ट तिरौर dit फेज-ा अदानी पावर लि. यू-2 660 जून-12 फर-13 

TERE fata टीपीपी फेज-ा अदानी पावर लि. यू-3 660 अक्टू-12 713 

मध्य प्रदेश अनुपुर ठीपीपी फेज एमबी पावर एमपी यू-1 600 अप-13 दिसं-13 

मध्य प्रदेश अनुपुर St फेज एमबी पावर एमपी यू-2 600 अग-13 अपने14 

मध्य प्रदेश बीना रीपीपी बीना पावर सप्लाई कलि. यू-2 250 7-11 +13 

मध्य प्रदेश ` गोरणीरीपीपी डीबी पावर यू] 660 FB GELS 
(Stat पावर टीपीपी) 

मध्य प्रदेश महान रीपीपी एस्सार पावर एमपी लि. 41 600 जरा। 3-13 

| यू-2 600 दिसं-11 जून-13 

मध्य प्रदेश नीगरी टीपीपी जय प्रकाश पावर aad लि. यू] 660 , जून-13 जूा-13 

| यू-2 660 दिसं-13 दिसं-13 

मध्य प्रदेश सासन युएमपीपी रिलायंस पावर लि, यू-1 660 मई-13 मई 13 

य्-2 660 ` दिसं-13 दिसं-13 

यू-3 660 जुल-14 जुल-14 

यू-4 68 ` फर-15 फर-15 

यू-5 660 अग-15 अग-15 

यू6 660 अप-16 ओ 16 

मध्य प्रदेश सिओनी टीपीपी फेज बुभ यू] 600 मार्च-13 अकटू-14 

ओडिशा देरांग टीपीपी TRAST यू] 600 मार्च-12 अग-13 

ओडिशा aan रीपीपी WTR यू-2 600 जून-12 दिसं-13 

ओदिशा इंड भारत ठीपीपी (ओडिशा) इंड भारतं यू-1 350 अग-1] फर-13 

ओडिशा इड भात पीपी (ओदिशा) इड भारत यु-2 350 fe मार्च-13 

ओडिशा कमलागना टीपीपी जीएमआर val 350 नवं-1 7-12 

ओडिशा कमलागना टीपीपी जीएमआर यू-2 350 दिसं-11 मार्च 13 

ओडिशा कमलांगना टीपीपी जीएमआर यू-3 350 फर-12 rH 

ओडिशा केवीके निलांचल टीपीपी केवीके निलांचल् $1 350 दिसं-11 फर-14 
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ओडिशा केवीके निलांचल रीपीपी केवीके निलांचल यू-2 350 जन-12 दिसं-14 

ओडिशा केवीके निलाचल रीपीपी केवीके निलांचल यू-3 350 मार्च-12 WEIS 

ओदिशा लको बब्ध टीपौपी लको बध पावर लि. 4 660 13 मार्च-14 

यू-2 660 अग-13 मई-14 

ओदिशा मलीव्रह्मानी टीपीपी एनपीसीएल यू] 525 दिसं-12 3-14 

(मोनेट इस्पात) 

पंजाब गोडवाल साहिब जीवीके पावर यू] 210 अप 13 ओ्13 

पंजाब Weare साहिब जीवीके पावर यू-2 270 अदटू-13 अद्टू-13 

पंजाब राजपुरा टीपीपी (नाभा) नाभा पावर लि. यू-1 700 जने-14 जन-14 

पंजाब राजपुरा टीपीपी (नाभा) नाभा पावर लि. यू-2 700 मार्च-14 मर्च-14 

पंजाब तलवंडी साबो टीपीपी Aaa स्टर्लाइट 41 660 अक्ट्-12 दिसं-13 

पंजाब तलवंडी साबो टीपीपी aad स्टर्लाहुट यू-2 660 FH at 14 

ea तलवंडी साबो टीपौपी Aad स्टर्लादर यू-3 660 मई-13 जून-14 

राजस्थान कवाई टीपीपी अदानी पावर लि. 41 660 दिसं--12 मार्च 13 

राजस्थान wars टीपीपी wert पावर लि, यू-2 660 मार्च-13 मई-13 

तमिलनाडु मेलामाथुर टीपीपी कोस्टल दनर्जेन यू] 600 फर-12 फर-13 

तमिलनाडु मेलामाथुर ीपीपी कोरस्टल FSH यू-2 600 मार्च 12 मार्च 13 

तमिलनाडु तूतीकोरीन रीपीषी आईबीपीएल यू] 660 मार्च-12 जन-15 

(इड-बराथ टीपीपी) 

उत्तर प्रदेश प्रयागराज (बारा) टीपीपी जेपौ पावर val 660 फर-14 फर-14 

उत्तर प्रदेश प्रयागराज (बारा) रीपीपी जेपी पावर ` यू-2 660 जुल-14 R14 

उत्तर प्रदेश प्रयागरज (बार) रीपीपी जेपी पावर यू-3 660 दिसं-14 दिसि-14 

उत्तर प्रदेश ललितपुर ीपीपी बजाज एनर्जी प्रा.लि. यू] 660 अक-14 अग-14 

यू-2 660 फर-15 दिसं-14 

43 660 जून-15 मार्च 15 

उत्तर प्रदेश हल्दीया टीपीपी- tad seta wail लि, 41 300 अग-14 अग-14 

42 300 नवं-14 नवं 14 
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विवरण!“ 

निजी ata की तिष्यादनाधीन जल विद्युत प्ररियोजनाओं (25 मेगावाट ओर उससे ऊपर) 
(नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा wae के अतर्गत आने काली फरियोजनाओ को छोडकर) के a 

परियोजना का नाम रीईसी,स्वीकृति तिथि राज्य कार्यान्वनयन क्षमता अनुमानित 
एजेंसी (मेगावार) कमीशनिग 

2 3 4 5 6 

निजी क्षत्र 

महैश्वर 03.12.1996 मध्य प्रदेश/एसएमएच-पीसीएल पीसीएल 400 2013-15 
10 x 40 = 400 मे.वा, 

चूजेन 30.11.2004 सिक्किम/गति 99 2013-14 
2 x 49.5 = 99 Fal. 

तस्ता 12.05.2006 सिक्किम/तीस्ता ऊर्ज लि, 1200 2014-15 
6 > 200 = 1200 मे.वा, 

सोराग श्रनद्प-2006 हिमालच प्रदेश/हिमाचल सोरंग पावर 100 2013-14 
2 > 50 = 100 मे.वा. 

ay रोमई-1 ` 30.11.2007 हिमाचल weer रोम पावर जेनरेशन 44 2015-16 
2x 22 = 44 मेवा, । 

श्रीनगर 14.07.2004 उत्तराखंड/मै. जीवीके eet 330 2013-14 
4x 82.5 = 330 Wa. 

फाय व्याग 76 मे.वा. 06.10.2006 sage. तैनको 76 2013-14 

fantet भटवारी 11.07.2008 उत्तरखंड/एल ws a saa 99 2015-16 
3 x 33 = 99 मे.वा, test पावर fe, 

9. fegin-1 23.07.2007 हिमाचल प्रदेशमै. नूजीवीद् dea 100 2015-16 
2x 50 = 100 मे.वा, 

10. aen-1V 27.12.2006 सिविकम/लैनको 500 2015-16 
4x 125 = 500 मे.वा, 

11. सीत 06.97.2007 सिक्किम।/जल पावर कारपोरेशन fa. 120 2014-15 
3 x 40 = 120 Aa. 

12. जेरेथांग लृप ` 26.08.2006 सिक्किम/मै. Sa इनजीं % 2014-15 
2 x 48 = 96 Har. 

13. भासमे दिसं-2008 सिक्किम गाटी इफ़ास्टृक्वर 51 2014-15 
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| 2 3 4 5 6 

14, ताशिदिग 28.03.2011 सिक्किम firm दुनर्जी प्रालि. 97 2017-18 

2 x 48.5 = 97 मे.वा, 

15. fear 21.10.2011 सिक्किम।सनेहा कादुनेटिक पावर 96 2017-18 

3 x 32 = 96 Aa. wee प्रालि, 

16. रगित-ा 10.02.2010 सिक्किम,सिक्किम eset पावर लि. 66 2017-18 

2 x 33 = 66 मे.वा. 

17. रोगनिच् 01.10.2008 सिक्किम/मध्य भारत पावर 96 2017-1 

2 x 48 = 96 मेवा. कारपोरेशन लि. 

Nae -श्न पकक 
(हिन्दी) gee pair 14 tat किसी घटना कौ जानकारी नहीं 21 लावारिस eda के व्यौरे 

ग्वाटेमाला में भारतीयों का लापता होना 

+292. श्री के.डी. देशमुखः क्या fade मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(के) क्या सरकार का ध्यान ग्वाटेमाला में भारतीय मूल के 

लगभग 150 लोगों के लापता होने संबधी मीडिया रिपोर कौ ओर 

आकृष्ट किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया हैः; 

(ग) क्या लापता होने वाले अधिकांश व्यक्ति पंजाब ओर 

गुजरात के है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इन लापता लोगों का पता लगाने के लिए 

क्या कदम उठाए गए esa जा रहे है? 

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) जी. हां। (ख) 

से (ङ) सरकार ने मीडिया रिपोर देख ली हैँ, जिनमें जनवरी, 
2012 में दिल्ली हवाई अड्डे पर लावारिस भारतीय पासपोर्यो के 

बरामद होने का उल्लेख किया गया था ओर यह भी उल्लेख किया 

गया था किं इन Gretel पर ग्वाटेमाला के आप्रवासन प्राधिकारी 

की मुहर लगी oh इन मीडिया रिपोर्यो के आधार पर, विदेश 

मंत्रालय ने ग्वारेमाला स्थित भारतीय दूतावास से aoe fear 

दूतावास ने इसके तुरत बाद गवारेमाला मे संबंधित प्राधिकारियों से 

संपर्क किया। ग्वाटेमाला के प्राधिकारियों ने सूचित किया किं उन्हे 

प्राप्ते करने के प्रयास जारी है. ताकि ग्वारेमाला के प्राधिकारी आगे 

al जांच-पडताल कर al, 
Sn ल \ 1. Jen a 

पाकिस्तान से हिन्दुओं ओर fret का पलायन 

*293, श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्रीमती सीपा उपाध्यायः 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार पाकिस्तान में हिन्दुओं ओर सिखों के साथ 
कथित लूटपाट, अपहरण विशेषकर लड्कियों के, तथा उनका धर्म 

परिवर्तन कराने ओर उन्हे भारत 4 लिए मजबूर करने संबंधी 
घटनाओं से अवगत हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ate क्याहै ओर हाल हीमं 

te कितने fe< तथा. सिख परिवारों ने भारतं मे आने कौ अनुमति 

मांगी aaa आए है; 

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के 

साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है ओर यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा 

क्या 2; 

(घ) क्या पाकिस्तान ने वहां रहने वाले हिन्दुओं ओर सिखों 
को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया है ओर यदि हां, तो तत्सब॑धी व्यौरा 
क्या है तथा पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में अल्पसंख्यकों की 

सुरक्षा ओर संरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कौ है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(S) सरकार द्वारा इस संब॑ध में अन्य क्या कदम उठाए गए 

है^उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

“er <



71 Wat क 

विदेशी मत्री ( भरी एस.एम. Herr): (क) से (ङ) सरकार 

को समय-समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सामने 

आने वाली समस्याओं कौ रिपोर्ट मिलती रहती है। अल्पसंख्यक 
समुदायो के उत्पीड्न तथा Se धमकाने की घटनाओं at भी रिपोर 

मिली 21 

सरकार ने रिपो देखी हैँ कि वैध वीजा पर भारत आने वाले 
हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायं से संबंधित कुछ पाकिस्तानी 

Utes पाकिस्तान में धार्मिक sates के आधार पर पाकिस्तान 

नहीं लौटे है। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिनमें एेसे पाकिस्तानी 

राष्टरिकों के वीजा की अवधि sen तथा उन्हे दीर्घावधिक बीजा 

(एलटीवी) के लिए आवेदनं करने की अनुमति प्रदान करने का 

अनुरोध किया गया है। 

पाकिस्तान सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह अल्पसंख्यक 
समुदाय के लोगों सहित अपने सभी नागरिको के प्रति अपने 

संवैधानिक दायित्वं का निर्वहन ati हालाकि, भारत तथा पाकिस्तान 

के बीच 1972 के शिमला angina मे एक दूसरे के आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप न करने का विशेष प्रावधान है। इसके बावजूद, 
पाकिस्तान A अल्पसंख्यक समूहो के उत्पीड्न कौ रिपोर्यो के आधार 

पर सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया at 

पाकिस्तान सरकार ने यह कहा भा कि सरकार को इस स्थिति की 

जानकारी है तथा वह अपने सभी नागरिको, विशेष रूप मे 
अल्पसंख्यक समुदाय के fed का ध्यान रखती 2 

हल ही में, भारत ने पाकिस्तानी पक्ष को अपहरण, जबरन 

धर्मातिरण ओर हिद् लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह 
मुस्लिम व्यक्तियों से किए जाने संबधी मामलों पर अपनी गंभीर 

feat सूचित कर दी tt इस संबध मे 8 मई, 2012 को पाकिस्तान 
के साथ कार्यवाही की गयी। यह बताया गया कि हमारी उम्मीद 

यही है कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यक समुदायो के कल्याण 
कौ tate करेगी ओर इस dau में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। 
पाकिस्तानी पक्ष ने प्रत्युत्तरं देते हुए कहा कि पाकिस्तान के उच्चतम 

न्यायालय ने इस मुदे को उठाया है ओर यह कि पाकिस्तान सरकार 
सभी अल्पसंख्यकों को पूर्णं सुरक्षा प्रदान करती 21 

हिदुओं तथा सिखों को पाकिस्तान मे अल्पसंख्यक का दर्जा 

प्राप्त है; usta असेम्बली (संसद का निचला सदन), द dhe, 

प्रातीय असेम्बली ओर सरकारी नौकरियों मे अल्पसंख्यकों के लिए 
Me आरक्षित है। पाकिस्तान सरकार ने 10 अगस्त, 2012 को एक 
प्रस रिलीज यें कहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सिंध 

Wa मे रह रहे हिदू परिवारो मेँ असुरक्षा की भावना संबंधी रिपोर्यो 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 72 

को गंभीरता से लिया है ओर dau प्राधिकारियों को निर्देश fer 
है कि वे हिदुओं की शिकायतों को दूर करे ओर उन्हें इस संबंध 
रिपोर्ट सौपे। राष्ट्रपति जी ने अपनी तथा सरकार की ओर से हिंदुओं 
के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने ओर उनकी सुरक्षा मे एवं कल्याण 
के प्रति se आश्वस्त करने के लिए सिंध के विभिन vial का 

aa करने हेतु तीन संसद सदस्यों कौ एक समिति भी गठित की 21 
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सस्ती Warenst 

*294. श्री हरिश्चंद्र weno: क्या नागर विमानन wit यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे किफायती/सस्ती एयरलाइनों का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या इस क्षेत्र 4 अपार क्षमता होने के बावजुद भी इन 

कैरियरों कौ विकास दर कम 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी arr क्या है ओर इसके क्या 

कारण रँ तथा इन एयरलाइनों के समक्ष किस प्रकार कौ परिचालनात्मक 

एवं विनियामक बाधाएं आ रही. है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम saw 

गए है तथा निकट भविष्य मेँ इन किफायती/सस्ती एयरलाइनों का 

विकास किस गति से होने की संभावना है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): नागर विमानन 

महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) 

जारी की है, जिसमे अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित 

करने की अनुमति प्रदानं करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित 

की mgt: डी जी सी ए पूर्णं सेवा वाली एयरलाइन ओर कम 
लागत वाली एयर्लाइन में भेद नहीं करता। सभी श्रेणियों की 

wrest के लिए जारी किया जाने वाला हवाई warm परमिर 

एक जैसा होता है। तथापि, यह एयरलाइनं पर होता है किं वह 
अपने कारोबारी मोडल के आधार पर स्वयं को कम लागत या 

पूर्ण सेवा वाली एयरलाइन घोषित ati इस समय, एयर इंडिया, 
जेट एयरवेज ओर किंगफिशर एयरलाइंस पूर्णं सेवा वाली एयरलाइनों 

के रूप में wae करती हैं, जबकि जेटलाइट, crease, गो 

एयर ओर इंडिगो कम लागत वाले वाहकों के रूप में प्रचालन 
करती रहै। 

(ख) जी नहीं कम लागत वाली एयरलाइनों कौ बाजार 

हिस्सेदारी वर्षं 2010 से 2012 तक (जुलाई तक) 42.5 प्रतिशत 
से बकर 55.1 प्रतिशत हो चुकौ है।
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(ग) ओर (घ) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। 

Feo fe जनजातियों का विकास < mee 

*295, श्री लक्षण SE: 

श्री ayaa लागुरीः 

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा ओडिशा सहित 

विभिन राज्यों के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि 

निर्धारितं तथा स्वीकृत की गई 2; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग की गई 

धनराशि का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस संगठन को जनजातियों का विकास करने में किस 

प्रकार की सफलता मिली रै? 

जनजातीय कार्यं wat तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर चन्द्र देव ): विगत तीन वर्षो तथा चालू वित्त वर्ष (31. 

07.2012 तक) के दौरान ओडिशा सित उनकी संबोधित अनुसूचित 
जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर विभिन राज्यों को सौद्धातिक 

रूप से fafa निधियां तथा विभिन राज्यों द्वारा प्राप्त स्वीकृतिया, 

ava तथा राज्यवार संलग्न विवरण-ामे दी गई है। 

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यो द्वारा उपयोजित निधियों 

के OM जिन्हे एनएसरीएफडीसी द्वारा उपयोगिता रिपोर्ट के रूप में 
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प्राप्त किया गया है संलग्न विवरण-ामें दिए m Zz ये 

एनएसटीएफडीसी द्वारा ज्यों को संवितरित निधियों के daa मेँ 21 

(ग) संगठन विभिन्न योजनाओं & माध्यम से अनुसूचित 

जनजातीय लोगों के विकास का अनुसरण कर रहा है। केवल 

जनजातीय महिलाओं के लिए नामतः आदिवासी महिला सशक्तिकरण 

योजना के तहत 4% वार्षिक कौ दर से रियायती ब्याज द्र पर 

धनराशि प्रदान कौ जाती है। आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए 

6-8% वार्षिक रियायती दर पर 10.00 लाख रु. तंक सावधिक ऋण 

उपलब्ध है। जनजातीय स्वयं सहायता प्राप्त समूहं के लिए 6% 

वार्षिक दर पर 5.00 रु. तक धनराशि दी जाती है। भारत में 

पीएचडी सहित तकनीकी८व्यावसायिक शिक्षा wa करने वाले 

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अन्य योजनाओं में, आदिवासी शिक्षा 

ऋण योजना हाल ही में शुरु कौ गई है ओर ब्याज सब्सिडी के 
घटक सहित 6% वार्षिक दर पर 5.00 लाख रु. तक वित्तीय सहायतां 

दी जाती है। इन योजनाओं के तहत निगम ने अप्रैल, 2001 में 

अपनी शुरुआत से लगभग 4.75 लाख अनुसूचित जनजातियों को 

वित्तीय सहायता स्वीकृत कौ et 

एनएसरीएफडीसी की fart वित्तीय सहायता राज्य चेनेलाइजिंगं 

एजेंसियों (सीएससीए) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके 

अलावा, संगठन ने 7 सार्वजनिक क्षेत्र के dal (भारतीय स्टेट बैंक, 

Hea वैक site इंडिया सहित), 7 क्षेत्रीय ग्रामीण Sat तथा राष्ट्रीय 

सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के साथ समद्यौते किए zi 
इस way से अनुसूचित जनजातियां एससीए के अलावा लगभग 

30000 कैक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से एनएसरीएफडीसी 

कौ रियायती वित्त तक पहुंचने A सक्षम हुई zl 

विवरण 

वित्तीय वर्षं 2009-10 से 2012-13 (31.07.2012 तक) के दौरान एनएसटीएफडीसी 

द्वार fated एव स्वीकृत वर्षवार, राज्यवार निधिया 

(लाख रुपए मे) 

कसं राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

fafat स्वीकृत चित स्वीकृत चिहित स्वीकृत विहित स्वीकृत 

निधियां निधियां निधियां धियां निधियां ff निधियां निधियां 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अध्रि प्रदेश 878.00 0.00 885.00 0.00 935.00 0.00 1026.00 0.00 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 
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1 | 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 

3. हिमाचल प्रदेश 124.00 145.05 12500 = 18.20 = 13100 59609 = 145.00 0.00 

4. असम 580.00 0.00 585.00 50.30 6600 = 403.10 67600 «638.80 

5. विहार 132.00 0.00 13500 0.00 141.00 0.00 155.00 0.00 

6. wang 1152.00 1407.27 1168.00 = 1286.92 = 1232.00 = 1653.15 1351.00 0.00 

7. दादश ओर नगर हवेली 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 

8. गोवा ) 50.00 47.92 50.00 6.57 50.00 0.00 50.00 0.00 

9. गुजरात 7 1300.00 ` 1711.67 1321.00 = 3606.25 139.00 = 5842.80 = 1528.00 4000.00 

10, हिमाचल प्रदेश | ` 50.00 108.00 50.00 8.92 50.00 49.86 50.00 13.05 

il. wy ओर कश्मीर 190.00 454.70 195.00 = 41620 20600 = 22100 = 226.00 0.00 

12. इारखंड 1235.00 73.95 1251.00 444.04 1320.00 605.55 1447.00 0.00 

13. कर्नाटक 605.00 2632.45 612.00 = 2792.04 64500 = 3093.30 70700 1528.75 

14. केरल 100.00 [48.95 10000 19875 {00.00 = 154.40 = 100.00 0.00 

15. लक्षद्वीप 50.00 9.08 5000 ` (000 50.00 0.00 50.00 0.00 

16. मणिपुर 174.00 0.00 17200 0.00 12.00 0.00 200.00 0.00 

17. महाराष्ट 1490.00 1860.89 = 1515.00 16799 = 1597.00 47900 = 1752.00 1109.06 

18. मेघालय ` 348.00 = 383.52 35200 13379 = 371.00 = 218.82 = 407.00 0.00 

19. मध्य प्रदेश | 2130.00 2650.01 2160.00 2297.13 2278.00 23040 24900 0.00 

20. मिजोरम . - 148.00 0.00 150.00 ` 000 15600 560 171.00 0.00 

21, aries 305.00 202.37 313.00 = 1285.44 = 33000 = 314.46 36200 91.92 

22. ओडिशा 1415.00 282.80 = 1440.00 0.00 1517.00 17.42 ` 1663.00 = 56.42 

23. राजस्थान 1235.00 65450 = 1253.00 83.61 13220 = 1292.60 = 1450.00 63.60 

24. सि्विकम 50.00 805.50 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 

25, तमिलनाडु 115.00 0.00 11500 0.00 12100 0.00 133.00 0.00 

26. त्रिपुरा 174.00 = 48542 17500 29720 18500 = 1432.50  203.00 0.00 

27, उत्तराखंड 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 

28. उत्तर प्रदेश 50.00 0.00 50.00 6.88 50.00 0.00 50.00 0.00 

29. पश्चिम बंगाल 770.00 1360.37 77800 27460 82200 45380 90000 12900 

कुल 15000.00 15424.42 15200.00 15816.79 1600000 19277.45 1750000 8200.60 

टिप्पणी 1. आध्र प्रदेश के मामले में, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार रज्य निधियां का लाभ नहीं उदा रहा है। 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह, बिहार, मणिपुर, दादर ओर नगर हवेली, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के मामले मे, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है)



77 प्रश्नो को 9 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 78 

विवरण 

वित्तीय वर्षं 2009-10 से 2012-13 (31.07.2012 तक) के दौरान किए गए सवितरण 

की तुलना में ग्राप्त उपयोगिता रिणां कै वेर्षवार्, राज्यवार स्थिति 

(लाख रुपए 4) 

क्रय. रज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Gira उपयोगिता संवितरण उपयोगिता संवितरण उपयोगिता संवितरण उपयोगिता 

| 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. अस्णाचल प्रदेश 128.68 12868 = 13703 1370 288.61 187.11 9.82 

2. अघम 0.00 0.00 46.80 46.80 406.60 344.15 = 638.80 

3, छत्तीसगद 838.35 649.66. 96148 = 717.50 = 1557.30 = 0.00 0.00 

4, गौवा 47.92 47.92 6.57 6.57 0.00 0.00 0.00 

$ गुजरात 1249.94 1249.94 1493.68  1493.68 = 3446.79 = 3141.49 0.00 

6. हिमाचल प्रदेशं 71.73 71.73 5.14 5.14 4.93 4.93 20.00 

7. जम्मू ओर कश्मीर 341.90 215.93 0.00 0.00 61.20 0.00 0.00 

8. ज्ञारखंड 124.87 124.87 45969 = 398.50 = 25577 = 22351 0.00 

9, कर्नाटक 1083.23 923.98 = 1007.37 59.57 1475.20 49.87 0.00 

10. केरल 15.30 15.30 = 163.32 = 163.32 80.38 80.38 34.68 
अभी 

11. महाराष्ट 809.24 673.85 = 162.36 = 1016.86 0.00 0.00 0.00 उपयोगिता 

12. मेघालय 383.52 = 383.52 83.98 $3.98 = 12503 = 125.03 68.08 देय नहं 

13. मध्य प्रदेश 1079.58 750.29 96957 = 597.30 12.98 44.98 0.00 

14. मिजोरम 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 

15. नागालैड 14677 = 12792 = 1357.68 = 1357.68 = 229.45 (144.56 55.26 

16. ओडिशा 245.85 207.34 0.00 0.00 15742 {57.42 5.12 

17. राजस्थान 322.28 320.66 = 409.17 = 353.33 86.21 70.58 424.40 

18. सिविकम 406.50  406.50 0.00 0.00 192.75 192.75 0.00 

19. त्रिपुरा 320.15 320.15 = 358.87 = 358.87 1581.10 = 1411.48 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. उत्तर प्रदेश 0.00 0.00 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 

21. पश्चिम बंगाल 759.78 564.10 36६.50 337.90 453.80 207.90 129.00 

कुल 8375.59 7182.34 9518.09 7140.91 1130692 6386.14 1385.16 0.00 

टिप्पणी एससीए को संवितरण के 210 दिनों के अदर एनएसटीएफडीसी को उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करने कौ आवश्यकता है। तदनुसार, 31.12.2011 तक निर्मुक्त 
निधियां उपयोगिता के लिए देय है तथा इसके पश्चात निर्मुक्त निधियां उपयोगिता रिपोर्यो कौ प्रस्तुति के लिए देय नहीं है। 

*: अन्य राज्यों को संवितरण के संबंध मे एनएसरीएफडीसी निधियां^मानदंडों कौ अनुपालना के लिए निरुक्ति हेतु अनुरोध at प्रतीक्षा कर रहा है। 

महिला ओर बच्चों के लिए योजनां 
_ ------" 

+*296. श्री कमल किशोर "कमांडो" 
कुमारी सरोज urea: 

क्या महिला ओर बाल विकास मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अनाथ, बेसहारा/निराश्रित बच्चों तथा 

विधवाओं, तलाकशुदा एवं विशेषकर अकेले रहने वाली महिलाओं 

की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) एसे वंचित समूह के पुनर्वास तथा इनकी स्थिति मे सुधार 

करने के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्योरा क्या 

है तथा उक्त प्रयोजनार्थं कितनी वित्तीय ओर अनय सहायता प्रदान 

कौ गई है; 

(घ) क्या th महिलाए(च्चे यौन शोषण सहित विभिन 

प्रकार के शोषणों का शिकार होते है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कारवाई 
कौ गई है? 

aiken ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) अनाथ, बेघर^निराश्रित 

बच्चों ओर विधवा, तलाकशुदा एवं एकल महिलाओं की स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 
उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्र प्रशासनोस्वैच्छिक 
संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित स्कीम क्रियान्विति कर रहा हैः 

¢) समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस ): 

आईसीपीएस स्कीम के अतिर्गत राज्य सरकारो(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों 

को अन्य बातों के साथ-साथ अनाथ, बेघर/निराश्रित बच्चों सहित 

कठिन परिस्थितियों मेँ जीवनयापन कर रहे बच्चों हेतु गृहो; विशिष्ट 

दत्तक ग्रहण एजेंसियों एवं मुक्त आश्रयो की स्थापना एवं उनके 

रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के 
अंतर्गत लाभार्थियों को उनके पुनर्वास एवं सामाजिक yadda के 

लिए मुक्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, परामर्श, शिक्षा, 

व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं आदि प्रदान की जाती है। 

इस स्कीम में दत्तक ग्रहण, प्रयोजन एवं पालन-पोषण के मध्यम 

से परिवार आधारित गैर- संस्थागत tata भी प्रदान की जाती है। 
इसके अलावा, संवेदनशील बच्चों की जरूरतों का अभिनिर्धारण 

करने के साथ-साथ उनके लिए सेवाओं कौ योजना बनाने तथा उन्हे 

क्रियान्वित करने के लिए इस स्कीम में राज्य एवं जिला सतर पर 

समर्पित सेवा प्रदायगी अवसंरचनां कौ स्थापना का भी प्रावधान 21 

वर्षं 2011-12 के दौरान, विभिन्न प्रकार के 802 गृहो, 196 विशिष्ट 

दत्तके ग्रहण एजेंसियों तथा 121 मुक्त आश्रयं को वित्तीय सहायता 
प्रदान कौ गई! आईसीपीएस के atria गत तीन वर्षो के दौरान 

राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त राशि का 

राज्य-वार एवं वर्ष-वार sa संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(Gi) स्वाधार एवं अल्पावास गृह स्कीमः आश्रय आधारित 
ये दोनी स्कौमें कठिन परिस्थितियों मेँ रह रही महिलाओं को, जिनके 

पास सामाजिक! पारिवारिक समर्थन अथवा आय का Cada साधन 

नहीं होता है, आपातकालीन पहुंच सेवाएं प्रदान करती है। इन 
स्कौमों के अतिर्गत लाभार्थियों को मुप्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा 

देखभाल, परामर्श आदि प्रदान किया जाता है। वर्तमान मे, देश में 

विभिन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 311 स्वाधार गृह एवं 353 

अल्पावास गृह चलाए जा रहे है। गत तीन वर्षो के दौरान 
क्रियान्नयनकर्तां एजेंसियों को इन स्कीमों के अतर्गत निर्मुक्त राशि
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का राज्य-वार एवं वर्ष-वार एवं वर्ष-वार व्यौरा संलग्न faa 

दिया गया 2 

(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय बालक अधिकार सरक्षण आयोग ओर 

इस मत्रालय कौ इन गृहो में बच्चों एवं महिलाओं के यौन 

दर्व्यवहार/उत्पीडन सहित दुर्व्यवहार/शोषण कौ कुक घटनाएं रिपोर्ट 

हुई है। बच्चों के मामलों मे, संबंधित राज्य सरकारो/जिला प्रशासनं 
से उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है। हाल ही में 
दो स्वाधार गृह बंद कर दिए गए ओर एक गैर-सरकारी संगठन 
को काली सूची A डाला गया। 
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इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को 

सभी गृहो मेँ सर्वोत्तम देखभाल प्राप्त हो ओर ये दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा 
के शिकार नहो, महिला एवं बाल विकासं मंत्रालय राज्य 

सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सभी बाल देखरेख संस्थानों को 

समय-समय पर अभिनिर्धारित करने ओर किशोर न्याय (बालकों की 

tate ओर सरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत करने 

ओर अधिनियम एवं इसके तहत बनाए गए नियमों में यथा 

अधिदेशित राज्य एवं जिला स्तरीयस्तर निरीक्षण समितियों सहित 

मानीटरन त॑त्र की स्थापना करने के लिए जोर देकर कहता रहा है! 

विवरण 

समेकित बाल सरक्षण स्कीप के sada सस्वीकृत एव निर्मुक्त निधि का रान्य^सध राज्य क्षेत्र-वार न्यौरा 

क्र.सं राज्य का नाम संस्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि (रुपये लाखों में) 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश 504.49 902.54 2038.24 

2. असम 129.92 301.79 - 

3. बिहार - 604.58 115.22 

4. छत्तीसगद 206.13 ~ - 

5, गुजरात 269.42 490.54 626.37 

6. हरियाणा 25.89 371.86 147.29 

7. हिमाचल प्रदेश - - 314.47 

8. ज्ञारखण्ड - - 420.67 

9. कर्नाटक 203.11 381.67 1410.91 

10. केरले 149.16 320.21 333.33 

11. मध्य प्रदेश 481.62 - 240.31 

12. महाराष्ट - 3730.28 1174.79 

13. मणिपुर 105.42 202.29 216.16 

14. मेघालय - 102.13 211.25 

15. मिजोरम - 195.36 225.46 

16. नागालैण्ड 190.12 - 942.51 
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1 2 3 4 5 

17. ओडिशा 146.42 545.38 546.98 

18. पंजान - - 574.65 

19. राजस्थान 225.07 332.47 566.55 

20. सिक्किम ~ - 88.94 

21. तमिलनाडु 193.12 447.65 1276.56 

22. त्रिपुरा - 221.40 198.38 

23. उत्तर प्रदेश - - 2142.25 

24. पश्चिम बंगाल 500.86 ` 186.83 1205.52 

25. चंडीगद - - 17.96 

26. दिल्ली - 237.29 341.93 

27. पुदुचेरी - 107.22 - 

28. चाइल्ड लाइन इण्डिया 932.98 1789.90 2316.37 

फाउण्डेशन, मुम्बई 

विवरण-पा 

समेकित काल सरक्षण स्कीम के अतति स्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि का wea राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा 

क्र.सं राज्य का नाम संस्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि (रुपये लाखों मे) 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश 397.02 581.33 557.87 

2. अरुणाचल प्रदेश 9.66 3.78 14.48 

3. असम 118.62 286.40 231.33 

4, अण्डमान ओर निकोबार gage 4.35 - - 

5. बिहार 84.77 86.79 57.50 

6. चंडीगद 3.72 5.35 4.29 

7. छत्तीसगद् 7.81 54.31 30.40 

8. दादरा ओर नगर हवेली - - 7.21 
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| 2 3 4 5 

9. दिल्ली 2.75 15.59 15.44 

10. गुजरात 15.08 63.57 40.95 

11. गोओ - - 0.45 

12. हरियाणा 21.91 103.18 112.43 

13. ज्ञारखण्ड 16.57 36.87 31.62 

14. जम्मू ओर कश्मीर 22.59 34.67 26.14 

15. कर्नाटक 420.86 531.80 562.23 

16. केरल 41.51 62.75 64.85 

17. मध्य प्रदेश 162.55 283.24 211.86 

18. महाराष्ट 301.30 719.80 643.90 

19, मणिपुर 105.55 252.94 246.59 

20. मिजोरम 6.07 4.34 13.35 

21. नागालैण्ड 11.86 41.10 31.41 

22. ओडिशा 388.65 775.73 739.04 

23. पंजाब 10.90 23.07 41.59 

24, पुदुचेरी 4.26 - 24.27 

25. राजस्थान 4.20 78.26 132.23 

26. सिकिकिम 3.55 5.16 5.26 

27. त्रिपुरा 348.72 513.38 509.92 

28. उत्तर प्रदेश 17.12 27.97 39.79 

29. उत्तराखड 398.43 826.84 833.96 

30. पश्चिम ae 47.44 102.70 93.94 

कुल 253.91 343.91 464.91 

gx - 389 
केन्द्रीय विद्युत arpt मे संशोधन क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

----- 

*297, श्री विश्वे मोहन कुमारः (क) क्या सरकार को विचार विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार 

डो. संजय faz: लाने का 2;
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(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर लागू कौ जाने 
वाली प्रस्तावित नई योजनाओं का at क्या 2; 

(7) क्या सरकार का विचार इस daa में केन्दीय काननं 

मे संशोधन करने या उनके निरसन का 2; 

(घ) यदि हां, तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण रहै? 

विद्युत wat तथा कोपिरिट कार्य मत्री (श्री एम. वीरण्पा 
प्रोटली ): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम् 2003 के अधिनियम 
तथा उसके seria बनाई गर्ह इसकी नीतियों ओर विनियमो से विद्युत 
aa मेँ अतिम उपभोक्ताओं को लाभ पहुचाने ओर aa मे संतुलित 
विकास करने के समग्र उदेश्य के साथ व्यापक सुधार हुए Zi 

अधिनियम में जिस सुधार क्षेत्र कौ व्यवस्था at गई थी उसकी 

कुछ मुख्य विशेषताएं थीं- विद्युत उत्पादन को cede रहित करना 
तथा विद्युत का प्रापण प्रतिस्पर्धात्मक बोली से करना, कैष्टिव विद्युत 
उत्पादन के लिए उदार प्रावधान, पारेषण/वितरण प्रणलियों मे खुली 

पहुच, विद्युत में व्यापार, राज्य विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग करना, 

विद्युत अपील अधिकरण, विनियामक मंच, उपभोक्ता शिकायत 

सुनवाई मंच, लोकपाल an समन्वय मंच इत्यादि कौ स्थापना। 
चूकि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः सरकार/उपयुक्त 

आयोग समय-समय पर इस Mau में नियम एवं विनियम बनाते 

है। GS सुधार संब॑धी उपायों का उद्धरण सार संलग्न विवरण में 

दिया गया 21 इसके अतिरिक्त, वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने के 
लिए, सरकार ने आर-एपीडीआरपी, राष्ट्रीय विद्युत कोष जैसी स्कीम 

प्रारंभ की है ओर तितरण कपनियों के लिए क्रेडिट ten तत्र को 
अतिम रूप दिया है। इसी प्रकार से, दीर्घावधि, मध्यावधि तथा 
अल्पावधि के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युतं के प्रशुल्क 

आधारित प्रतिस्पर्धात्मक प्रापण के लिए दिशा-निर्देश ओर मानक 
बोली दस्तावेज तैयार किए है! चलती रहने वाली सुधार प्रक्रिया के 
भागके रूपमे कद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम् 2003 के सुधारों 
कौ जांच तथा सिफारिश, यदि कोई हो तो, करने के लिए अध्यक्ष, 
asta विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता मे समिति कठित की है। 

(ङ) उपर्युक्त (ग) ओर (घ) के उत्तर के पर्क्य मे प्रश्न 
नहीं उठता। 

विवरण 

सुधार aa उपायों का उद्धरण 

° faga उत्पादन को लाइसेंस रहित acm: विद्युत 
प्रापण के faa उत्पादन को लाइसेंस रहित करने तथा 

साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बोली से उत्पादन परियोजनाओं 
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मे निवेश तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक 

प्रशुल्क मे सहूलियत हुई है। he सरकार ने अधिनियम 
का धारा 63 के अंतर्गत, इस संबंध में वितरण लाइसंसियों 

द्वारा विद्युत के दीर्घविधि एवं मध्यावधि प्रापण के लिए, 

दिशा-निर्देश तथा मानक बोली दस्तावेज जारी किए है। 
इसके अतिरिक्त, कद्र सरकार ने हाल ही में विद्युत के 

अल्पावति प्रापण (एक साल से कम से लिए) के लिए 

भी दिशा-निर्देश जारी किए है। 

कैष्टिव विद्युत उत्पादन के लिए उदार waar: | 
कैष्टिव उत्पादन को निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 
उदार बनाया गया है। Shes विद्युत उत्पादन से अत्यधिक 
लाभ हुआ है। कैष्टिव विद्युत weal की काफी मात्रा में 
अधिशेष विद्युत को विद्युत wards के माध्यम से aay 

जा रहा है। इस प्रकार से, व्यापक मात्रा में गुप्त क्षमता 
बाजार मै आई है। ये विद्युत कौ उपलब्धता मेँ वृद्धि करने 

तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत बाजार की सघनता को 

बदाने के लिए सकारात्मक विकास Zi 

पारेषण.“वितरण प्रणालियों मे खुली पटहुचः अतर-राज्य 
स्तर पर खुली पहुंच परी तरह से प्रचालनात्मक है। राज्य 

स्तर पर, विनियामक सचिवालय मंच के पास उपलब्ध 

सूचना के अनुसार, 25 एसईआरसी (राज्य विद्युत विनियामक 

आयोग) ने खुली पहुंच विनियमो कौ free एवं शर्ते 

अधिसूचित कर दी है। 20 एसर्हआरसी ने करोसि सब्सिडी 
प्रभार निर्धारित कर दिए है! 25 एसईआरसी ने 1 मेगावार 
तथा इससे अधिक के लिए खुली पहुंच कौ अनुमति दे 

दी है, 22 एसर्ईआरसी ने परेषण wan निर्धारित कर 
दिए हैँ तथा 18 एसईआरसी ने वहीलिंग प्रभार निर्धारित 
कर दिए है। - 

विद्युत का व्यापारः विद्युत के व्यापार को सीईआरसी 

(केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग) की बाजार विकास 

veel से बल मिला है। इंडियन एनर्जी एक्स्चेज तथा 
पावर एक्सचेंज sie इंडिया लिपिरेड देश की दो 

प्रचालनात्मक विद्युत एक्स्चेज ¢ जो अल्पावधि विद्युत 

कौ fast को सुविधाजनक बनाकर देश में विद्युत बाजार 

कौ स्थापना मेँ सहायता कर रही है। 

25 राज्यों मे सीजीआरएफ नियुक्त किए जा चुके है तथा 
26 राज्यों में लोक पाल नियुक्त किए जा चुके Zz 

राज्य विद्युत बोर्ड ( एसहबी ) की अनबंडलिंगः विदत 
अधिनियम, 2003 की धारा 131 के अंतर्गत, देश में
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रान्य विद्युत बोर्डो को उत्पादन, पारेषण तथा वितरण 

खंडं मे पृथक निकाय के लिए पुनर्गटित करना अनिवार्य 

कर दिया गया है। ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा 

सके। आज तक, 18 एसईबी पुनर्गठित किए जा चुके 

21 इससे विद्युत da के विभिन कार्यो का ओर अधिक 
यथार्थं लेखा रखने ओर अनबंडल्ड यूटिलिटियों के बीच 

वाणिन्यिक अनुकूलता लाने में सहायता मिली 2 

° अपील अधिकरण की tare: सीईआरसी तथा राज्य 

विद्युत विनियामक आयोगो के निर्णय के विरुद्ध अपीलों 

का निपटान करने के लिए अपील अधिकरण स्थापित 

किया गया है ताकि एसे मामलों का तेजी से निपटान 

हो सके। 

» विनियामकों के मंच का गठनः विद्युत अधिनियम, 

2003 कौ धारा 1662) के sata प्रावधानों के 

अनुसरण में फरवरी, 2005 में अधिसूचना द्वारा विनियामक 

मंच का गठन किया गया a 

° कद्र सरकार ने देश में विद्युत प्रणाली के सहज तथा 

समन्वित विकास के लिए 19.2.2008 को विद्युत अधिनियम 

की धारा 166(1) के अनुपालन में समन्वयन मंच का 

गठन किया है। 

* भारतं सरकार ने 10.1.2010 से Tela भार प्रेषण कार्यो, 

जिनका Wael पहले पावरग्निड द्वारा किया जा रहा था, 

के प्रबंध के लिए विद्युत प्रणाली प्रचलन निगम का गठन 
| किया £ ~= ` BF: Fe 

went की वृष्टि पर कम्प्यूटर के उपयोग का दुष्प्रभाव 

*298. श्री शैलेन्द्र कुमारः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान कतिपय vat रिपोर्ट कौ ओर 

आकृष्ट किया गया है जिनमे कहा गया है कि कम्प्यूटर कौ स्क्रीन 
को ज्यादा समय तकं देखने तथा मोबाइल गेम के अधिक उपयोग 

के कारण बच्चों कौ आंखों मे तकलीफ, थकावर, सिर दर्द, देखने 

मे धुधलापन तथा निकट दृष्टता सहित आंखों कौ अन्य समस्याएं 

हो सकती हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ato क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 
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(ग) देश में कम्प्यूटर तथा मोबाइल गेमों के अधिक उपयोग 

के कारण अनुमानतः कितने बच्चों की आंखें कमजोर हो गई है 
ओर उन्हें आंखों कौ अन्य amend हो गई है; ओर 

(घ) सरकार द्वारं इस संब॑ध मे क्या सुधारात्मक उपाय किए 

है/किए जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजव): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 

(आईसीएमआर) चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र मे भारत सरकार के 

asa एजंसी को भारत मेँ बच्चों कौ नेत्रदृष्टि पर कम्प्यूटर के 

इस्तेमाल के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित किसी विशिष्ट रिपो की 

जानकारी नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा इस 
संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। 

तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका मे प्रकाशित कुछ fel के 

अनुसार, अध्ययनों A पाया गया है। कि अधिकांश कप्यूटर कार्यकर्ता 

qe नेत्र अथवा नेत्रदृष्टि संबंधी रोग लक्षणों का अनुभव करते है 
यह स्पष्ट नहीं है कि ये समस्याएं आंखों पर अत्यधित जोर देने 
वाले अन्य पेशो के कार्यकताओं कौ अपेक्षा कप्यूटर कार्यकर्ताओं 

मे अधिक होती है या नहीं। अमेरिकन आष्टोमेटिक एसोसिएशन 

मे अनुसार दुष्टिमिति (आष्टोमेटरी) के डक्टरो के राष्ट्रीय सर्वेक्षण 

A पाया गया किं उनमें 14% से अधिक रोगियों मेँ weer कार्य 

के परिणामस्वरूप नेत्र अथवा Anite संबंधी रोग लक्षण पाए गए। 

सर्वाधिक सामान्य रोग लक्षण आंखों मे तनाव, सिरदर्द, धुधली दृष्टि 

तथा गर्दन या कथे में दर्द है। 

कप्यूटरों तथा मोबाइल ws के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण 

से उत्पन्न नेत्र संबंधी समस्या वाले बच्चों कौ अनुमानित संख्या के 

aay में आईसीएमआर या स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में कोई 

आंकड़े नहीं रखे जाते ZI 
fo GS 

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

+299. श्री andl लाल मंडलः 

श्री ओम प्रकाश यादवः 

क्या विद्युते मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) राजीव गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के aaa 

निर्धारित लक्ष्य को तुलना में राज्यः-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल 

कितने mal को विद्युतीकृत किया गया है; 

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतिर्गत किए 

गए कार्यो के मूल्यांकन के लिए usta गुणवत्ता निगरानी हेतु
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नियोजित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं (वैयक्तिक/एजेसी) का राज्य-वार/संघ 

राज्य Sta AN क्या है तथा इनकौ उपलन्धियां क्या रही; 

(ग) क्या देश मे अब भी बडी संख्या में एेसे गांव है जहां 
बिजली नहीं है/जिन्हे पूरी तरह से विद्युतीकृत नहीं किया गया है; 

(घ) यदि हो, तो ad 2011 कौ जनगणना के अनुसार एसे 

गांवों का SI क्या है ओर इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संब॑ध मे क्या सुधारात्मक कदम उठाए 

गए हे? ` 

विद्युत मंत्री तथा कापेरिट कार्य मत्री (श्री एम. dior 

मोडली ): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 1,10.889 गैर.निर्विद्युतीकृत गांवों 

(युईवी) के विदयुतीकरण तथा 3 43.285 आंशिक रूप से विद्युतीकृत 

गांवों (पीर्हवी) के गहन विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 

आरजीजीवीवाई के चरण-1 में 576 परियोजनाएं संस्वीकृत की TEI 

15.08.2012 तके इनमे से, 1,05.550 Fett तथा 2,68.196 पीईवी 

मे विद्युतीकरण कार्य परे किए जा चुके है। इनके अतिरिक्त, 1909 
Feat तथा 53,505 पीईवी के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 
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आरजीजीवीवाई के चरण-गा के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी 
72 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई है। geet तथा dt के 
विद्युतीकरण के राज्यवार sto विवरण मे दिया गया है। 

(ख) 11 वीं योजना क परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता 

प्रबोधक के रूप मे पाच स्वतंत्र एेजँसियों अर्थात मैसं इंटरटेक 

इंडिया wede लि., नई दिल्ली, Fad मेधाज टेक्नो कोन्सिष्ट प्राईवेट 

लि., लखनऊ, Fad शन्धाला पावर लि., कर्नारक, tad कंसल्टिग 

इंजीनियरिग सर्वसेन (dws), कोलकाता तथा dad वापकोस 

लि., गुड़गांव को नियुक्त किया गया है। राज्यवार व्यौरा विवरण- 

WA दिया गया 2 

(ग) से (ड) जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम-वार आंकद 

उपलब्ध नहीं है। तथापि, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यों द्वारा 
प्रस्तुत तथा फील्ड सर्वे के अनुसार संशोधित डीपीर H अनुसार 

मैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1,12.795 थी जिसमे से 105,550 

Tat मेँ कार्य परे किए जा चुके है। विद्युत मंत्रालय ने योजना 
आयोग को प्रस्तावित किया है कि 12वीं योजना में, शेष बचे सभी 
गांवो/वासस्थलों को शमिल करने के लिए आरजीजीवीवाई को जारी 

रखा जाए। 

विवरण 

आरजीजीवीवारई के arta दूर्द्वी ओर deat के विद्युतीकरण का राज्यवार व्यौरा 

15.08.2012 के अनुसार 

क्र.सं राज्य गैरनिर्विद्युतीकृत गांवों का आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों 

विद्युतीकरण का गहन विद्युतीकरण 

कवरेज ** उपलब्धि कवरेज ** उपलब्धि 

1 2 3 4 5 6 

1. आश्र प्रदेश 0 0 27477 26324 

2. अरूणाचल प्रदेश 2106 1405 1760 864 

3. असम 8326 7937 12984 11949 

4. विहार 23850 22396 19244 4716 

5. छत्तीसगद् 1594 925 17291 11256 

0 17667 16291 6. गुजरात 0 
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1 2 3 4 5 6 

7. हरियाणा 0 0 6533 4687 

8. हिमाचल प्रदेश 95 79 10650 1059 

9, जम्मू ओर कश्मीर 239 162 4442 2533 

10. ्ारखंड 19071 18040 7106 5666 

11. कर्नाटक 61 61 28504 24620 

12. केरल 0 0 1272 67 

13. मध्य प्रदेश 843 539 49537 20723 

14. महाराष्ट 0 0 41739 36713 

15. मणिपुर 882 616 1378 472 

16. मेघालय 1866 1332 3239 1837 

17. मिजोरम 137 94 570 346 

18. नागालैंड 105 82 1140 963 

19. ओडिशा 14715 14254 29324 22593 

20. पंजाब 0 0 11840 0 

21. राजस्थान 4339 4033 34830 31110 

22. सिक्किम 25 25 418 381 

23. तमिलनादु | 0 0 10738 9673 

24. त्रिपुरा 148 128 658 536 

25. उत्तर प्रदेश 28439 27762 22980 2982 

26. उत्तराखंड 1512 1511 9160 9028 

27. पश्चिम 4442 4169 24309 20807 

कुल 112795 105550 396790 268196 

‘aia प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट, पंजाब ओर तमिलनाडु राज्यों में, राज्य सरकारों ने आरजीजीवीवाई के अतति अपनी डीपीआर मे किसी भी गैर-विद्युतीकृत 

गांव को शामिल करने का प्रस्तावे नहीं किया दै। तथापि, इन weal मे पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है। 

**"आरजीजीवीवाई के चरण के ania 72 स्वीकृत परियोजनाओं के 1909 गेर^निर्विद्युतीकृत गांव (agdt) ओर 53505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव (dat) 

शामिल है।
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विवरण 

राष्ट्रीय गुणवत्ता मोतीटर (एनक्यृएम) कौ प्रगति रिपोर्ट (31.07.2012 के अनुसार) 

करसं Taw एसी का नाम TR का GN निरिति गांवां निरीक्षित Ta परियोजना कारयागवयन 

कौ Fen wed द्र पाए गए अधिकरण द्राण दोषी 

गाव उपद्र कौ संघ्या दोष मर सुधार किया गया 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आधर प्रदेश मै. इंटरटेक 58 1 31 1 264 211 

2. पंजाब 118 1 0 0 0 0 

3. हरियाणा 49 0 22 0 93 10 

4. महाराष्ट 362 2 228 2 1277 0 

5. राजस्थान 220 0 150 0 585 163 

6. बिहार | 127 28 64 11 481 105 

7. wakes 144 17 91 8 556 415 

8. ओडिशा 375 42 246 16 2014 921 

9. तमिलनाडु 102 0 102 0 1038 260 

10. पश्चिम बंगाल । 238 5 122 0 768 245 

11. अरूणाचल प्रदेश 33 9 11 0 26 0 

12. मिजोरम मे. शांथला 6 4 2 0 0 0 

13. सिक्किम 3 0 2 0 12 0 

14. हिमाचल प्रदेश 98 2 0 0 0 0 

15. गुजरात मे.मेघाज 157 0 115 0 556 208 

16. मध्य प्रदेश 248 10 37 0 103 0 

17. odes 141 14 80 5 62 54 

18. असम मे.वैप्कोस 185 17 140 9 98 44 

19. कर्नाटक 66 9 49 0 588 138 

20. जम्मू ओर कश्मीर 37 8 9 2 75 31 
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21. मणिपुर 19 9 2 0 0 0 

22. मेघालय मै.सीरईएस 42 3 4 0 3. 33 
. 

23. नागालैंड 10 11 7 3 128 ` 0 

24. त्रिपुरा 8 4 3 0 12 0 

25. केरल एनए एनक्युएसम कौ नियुक्ति नहीं 

कुल योग 2846 196 1517 57 8769 2838 

शएनक्युएम द्वारा इगित देश मे कुल डिफेक्टूस 8769 हँ (जोकि छोटे प्रकार के दै) इनमे से 2838 डिफेक्ट्ूस को पीआईए् द्वारा सुधार दिया गया है। 

अनुवाद] 4 ८. (न GY 

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 
` लोगो का निःशुल्क उपचार 

*300, श्री असादूद्दीन ओवेसीः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याणं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालो/सुपर स्पेशिलिटी 
अस्पतालों मे मानसिक रोग या मधुमेह से पीडित गरीबी रेखा से 
नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने का 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस vase ta अस्पतालों के लिए 

अतिरिक्त धनराशि आबंटित की 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा sa प्रयोजनार्थं आबंरित धनराशिं का 

समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम vam गए 

teow जा रहे है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है ओर सरकारी 
अस्पतालों में मानसिक विकार या मधुमेह सहित विभिन रोगों से 
ग्रस्त निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान 
करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना मुख्यतया राज्य सरकारों 

कौ जिम्मेदारी है। 

जहां तक केन्द्र सरकार का सबंध है, प्रमुख जानलेवा रोगों 

से ग्रस्त निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को किसी भी 

सरकारी अस्पताल।संस्थानों तथा सुपर स्पेशियलिरी सरकारी अस्पतालों 

ओर संस्थानों से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय 

आरोग्य निधि (आरएएन) से वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल 

ही मे मानसिक विकारो तथा मधुमेह को रष्टरीय आरोग्य निधि के 

अंतर्गत शामिल किया गया 21 एसे रोगियों के लिए वित्तीय सहायता 

उस सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को ‘ue बारगी 

अनुदान" के रूप मे जारी कौ जाती है जहां उपचार प्राप्त किया 

जाता रहा el 

इसके अलावा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को, एपीएल 

या बीपीएलं के स्तर का विचार किए विना उनके उपचार के लिए 

Tea मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक घरक, जिला मानसिक 

स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 30 waves राज्य at 

के 123 जिलों को धनराशि प्रदान की गई है। मानसिक रूप से 

बीमार व्यक्तियों का उपचार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षत्र 

प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार निःशुल्क अथवा अत्यंत नाममात्र 

के शुल्क पर होता हे। इस योजना के तहत मानसिक विकार से 
ग्रस्त निर्धनता रेखा से नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार प्रदान 

करने के लिए सरकायै अस्पतालो/सुपर स्पशियलिरीज अस्पतालों को 

कोई अतिरिक्त/अनन्य धनराशि नहीं जारी at गई है। 

केन्द्रीय सरकार मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के 

भार मे कमी लाने के उदेश्य से वर्ष 2010-12 के दौरान 21 राज्यों 

के 100 चुनिंदा जिलों मे बीपीएल व्यक्तियों सहित सभी लोगो के 

लिए कैसर, मधुमेह, हदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं 

नियंत्रण के लिए राष्टीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) का भी 

कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उप-केन्द्रौ पर 

30 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों कौ मधुमेह एवं अतिरिक्त
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चाप के लिए जांच कौ जाती है। संदिग्ध रोगियों को आगे की 

पुष्टि/उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो(जिला अस्पतालों में 
tor किया जाता है। 

जहां तक केन्द्रं सरकार के तीन अस्पतालों नामतः सफदरजग 

अस्पताल, ॐ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हाईडिग 

मेडिकल कोँलेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध हे, निर्धनता 

रखा से नीचेक के रोगियों को उपचार मुफ्त प्रदान किया जाता 

है। इन अस्पतालों मेँ विशेष तौर पर मधुमेह तथा मानसिक विकार 
से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि 

आवंटित नहीं की जाती है तथा te उपचार पर होने वाले व्यय 

को इन अस्पतालों के समग्र संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया 

जाता 2! 

त le 
लौह अयस्क का Wer _-- 

*301. श्री रतन सिंहः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 100 

(क) गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालु वर्ष के दौरान 
चीन को कितनी मात्रा मेँ लौह अयस्क का निर्यातं किया गया तथा 
उसका मूल्य कितना रहा; 

(ख) लौह अयस्क के कुल निर्याति मे चीन को निर्यात किए 

गए लौह अयस्क का हिस्सा कितना है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान चीन को निर्यात किए गए लोह 
अयस्क के मूल्यों का ब्योरा क्या है; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में घरेलू उद्योगों के लिए 

आपूर्ति किए गए लौह अयस्क का मूल्य कितना रहा; ओर 

(ङ) इस Fae मे भिन-भिन मूल्य होने के बरे में सरकार 
कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

खान पत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विना पटेल): (क) 

उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षो के दौरान चीन में 
निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा कौमत नीचे दी गई हैः 

(मात्रा मिलियन टन मे; कीमत करोड रुपए में) 

2009-10 2010-11 (अनंतिम) 2011-12 (अनंतिम) 

मात्रा मूल्य (अनुमानित) मात्रा मूल्य (अनुमानित) मात्रा मूल्य (अनुमानित) 

199.30 38383.59 89.73 38001.11 57.73 31764.63 

(ata : एमएमरीसी) 

az: वर्तमान वर्षं के लिए लौह अयस्क के निर्याति संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन को लौह अयस्क का 
कुल निर्याति, जिसमें अधिकतर wea है, वह पिछले तीन aol 
मे कुलं निर्यातित लौह अयस्क का 92% अनुमानित है। 

(ग) चीन को निर्यातितं लौह अयस्क (63% wee ग्रेड 
फाइन्स) का निर्याति मूल्य का माहवार तथा वर्षवार sia नीचे दिया 
गया हैः 

लौह अयस्क का mean Fria मूल्य (प्रति टन अमेरिकी stew मे) 

a aR मई जुन जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर नवंबर दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च 

2009-10 4 2 6 0 @ 6 क क क ७ द क त्त न् & 6 & n 7 90 9 104 

2010-11 162 138 12 122 10 125 130 148 150 155 174 160 

2011-12 164-165 162-164 159-163 162-164 164-166 160-168 127-158 111-133 124-132 129-132 130-133 130-132 

2012-13 135 126 124 116 

(स्रोतः एमएमरीसी)
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(घ) ओर (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षो 

के दौरान (लम्प्स तथा wea के लिए) मार्च माह में frets पर 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 102 

लौह अयस्क (62 से 65% एफई ग्रेड) का अखिल भारतीय ओसत 

विक्रय मूल्य नीचे दिया गया हैः 

(प्रति टन रुपए में) 

लोह अयस्क का प्रकार मार्च, 2010 ard, 2011 मार्च, 2012 

लम्प्य 1861 3863 5496 

फाटन्स 1461 2435 2385 

लौह अयस्क की कीमतें जहां वैश्विक बाजार स्थितियों से 
निर्धारित होती हैँ वहीं चीन को निर्यातित ओर भारत मेँ घरेलू खपत 
के लिए उपलब्ध फाइन्स के बीच मूल्य अतर मुख्यतः इस तथ्य 

के कारण होता है कि देश में लौह अयस्क फाइन्स कौ मांग सीमित 

है। तथापि देश मेँ उपलब्ध अप्रयुक्त फाइन्स कौ चीन में अच्छी 

मांग है, जिनसे उन weet के लिए ऊंची ated मिलती है। 
jcofr ~ 4 

बाल विकास सूचकांक (८ चाइल्ड डवलयपमेट इंडेक्स ) 
| 

शि 
*302. श्री सुरेश कलमाडीः 4 

प्रो. रजन प्रसाद यादवः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या एक गैर-सरकारौ संगठन "सेव दि चिल्द्न' हारा 

जारी ` चाइल्ड tame dean’ के संबध मे एक रिपोर्ट के 

अनुसार भारत का स्थान बहुत नीचे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) देश में बच्चों की स्थिति मेँ सुधार के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए eam जाने का प्रस्ताव है? 

महिला ओर बाल विकास मत्रालय की we मंत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) एक गैर सरकारी 
संगठन “* बालक बेचाओ'' द्वारा जारी कौ गई बाल विकास सूचकांक 

रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक पर बाल स्वास्थ्य (पांच वर्ष सै कम 

आयु के बेच्वों की मृत्यु दर), शिक्षा (प्राथिमक स्कूल नामांकन) 

ओर पोषण (पांच वर्षं से कम आयु के seal का वजन) के 
आधार पर भारत का सूचकांक 23.46 है ओर 141 देशों मेँ भारत 
का स्थान 112वां है। इसमें वर्ष 2005 से 2010 TH के आंकडं 

दर्शाएं गए 21 रिपोर मे उपर्युक्त मानदंडों पर उनके सीडी आई स्कोर 

के अनुसार देशों को स्थान दिया गया ei जिस देश का स्कोर कम 

है, वह बेहतर है। रिपोर्ट मे दी गई शीर्ष 10 देशों कौ सूची ओर 

सबसे नीचे 10 देशों की सुची मे भारत का नाम नहीं 2 

(ग) fed देश में बाल विकास में सुधार दर्शाती है। वर्ष 

1995-99, 2004-04 ओर 2005-10 4 भारत का सीडी आई स्कोर 

क्रमशः 31.22, 28.72 ओर 23.46 al स्कोर मे उल्लेखनीय ओर 

लगातार गिरावट दर्शाता 21 

(घ) कुपोषण एक जटिल, बहुआयामी ओर tel पर चलने 

वाली समस्या है ओर इसके विभिन कारण 21 कुपोषण का 

समाधान करने के लिए द्विआगामी दृष्टिकोण अपनाया गया है : 
पहला दृष्टिकोण, सभी ast कौ योजनाओं/कार्यक्रमो मेँ पोषण 

लक्षित करने में कुपोषण निर्धारकों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 

ag-aata दृष्टिकोण। दूसरा दुष्टिकोण, प्रत्यक्ष ओर विशिष्ट उपाय 

है तथा 6 वर्ष से कम आयु के aed, किशोरियों, गर्भवती तथा 

धात्री माताओं जैसे असुरक्षित वर्गो के प्रति लक्षित विशिष्ट उपाय 

zl 

सरकार ने देश में कुपोषण की समस्या को प्राथमिकता दी 

है ओर कुपोषण के कारकं पर त्वरित कारवाई करने हेतु प्रत्यक्ष 

ओर अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण वाले अनेक कार्थक्रमों का क्रियान्वयन कर 

रही है तथा राज्य सरकारो(संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम 

से विभिन मंत्रालयो/ विभागों कौ अनेक स्कौमो/कार्यक्रमों का 

क्रियान्वयन कर रही है। इन कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास 

सेवा स्कीम, राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कोम, 

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, इदि गाधी 

मातृत्व सहयोग योजना जैसे प्रत्यक्ष लक्षित उपाय शामिल ह। इसके 

अलावा, अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय उपायों A लक्षित सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, wee खाद्य सुरक्षा मिशन, 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कौम (मनरेगा). 

सम्पूर्णं स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि
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शामिल v1 इन सभी स्कौमों मेँ पोषण कौ एक या अन्य पहलू 

का समाधान करने कौ क्षमता है ओर इनका क्रियान्वयन waa 
राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत प्रजनन ओर बाल 

स्वास्थ्य कार्यक्रम कारगर मातृत्व ओर बाल स्वास्थ्य देख-रेख उपाय 

करता है जिसमे रक्ताल्पता के निवारण ओर उपचार हेतु गर्भवती 
ओर धात्री महिलाओं को आयरन ओर फोलिक wis अनुपूर्ण 
सहित wea, प्रसव के दौरान ओर प्रसव पश्च tate शामिल 

है; गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ओर अनुसूचित 
जाति/अनुसुचित जनजाति कौ गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान 

देते हुए संस्थाओं मँ प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना; माताओं 

ओर geal के लिए सेवा प्रदायमी का Aries करने के लिए 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातु ओर बाल 

सरक्षण कार्ड; मातु ओर बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए 
ओर स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य 
ओर पोषण दिवस; एक नई पहल अर्थात् जननी शिशु सुरक्षा 
कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वस्थ्यि संस्थाओं मे प्रसव 

करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को sitter सहित बिलकुल 

निशुल्क प्रसव का हक दिया जाता हे। 

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अलावा, प्राथमिक स्कूलों मेँ 
नामांकन बढाने करे लिए देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 

2010 का क्रियान्वयन किया जाता है। प्राथमिक स्कूल में वर्ष 
2010-11 के लिए वर्तमान नामांकन 13.52 करोड है। ५ 

1७2० 

“नेशनल ate आफ एग्जामिनेशन से मान्यताप्राप्त 
अस्यताल.^सस्थानं 

#393, श्री सोमेन मिश्राः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पूरे देश मे "नेशनल ated ओंफ एग्जामिनेशन' से 
मान्यता प्राप्त अस्पतालो/संस्थाओं A सीनियर three डोक्टगों की 

कमी है ओर यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैः; 

(ख) क्या Wee अस्पतालो,सस्थानों म wets से मान्यता 

प्राप्त करने संबंधी दिशा- निर्देशो के अनुरूप बिस्तर ठैः; 

(म) यदि नही, तो क्या सरकार ने पुरे देश में एेसे 
अस्पतालो/संस्थानों की मान्यता रद कर दी है; 

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षा मे प्रत्येक ad के दौरान 

तत्संनधी व्यौर क्या है; ओर 
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(ङ) watt से मान्यता प्राप्त te अस्पतालो/संस्थाओं की 

संख्या कितनी है RR मान्यता प्राप्त करने संबंधी मार्ग -निर्देशों 
के अनुसार मूल चिकित्सा अनुसंधान किए हैँ तथा se राष्टरय/अतररषटरीय 

पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) जी, नही। 

(ख) से (घ) नेशनल ats ate इग्जामिनेशन (एननीई) ने 

प्रत्यापन (एक्रौडिटेशन) के fee न्यूनतम मानदड/दिशानिर्देश निर्धारित 
किए हैँ जिनके अनुसार अवेदन अस्पतालों /संस्थानों के पास किसी 

एकल bere में अपेक्षित अवसंरचना के साथ निर्धारित संख्या में 
बिस्तर होने चाहिए। एनबीई द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन केवल तीन वर्षो 

के लिए होता है तथा अस्पतालो/संस्थानों को प्रत्यापन का नवीरकण 

करवाने के लिए 3 वर्ष की समाप्ति पर पुनः आवेदन करना होता 

al उन मामलों मे जहां बिस्तर क्षमता सहित न्यूनतम अपेक्षित 
मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, वहां प्रत्यापन नहीं प्रदान 
किया जाता है तथा आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते है। एनबी 

ने वर्षं 2009-2012 (आज की तिथि तक) की अवधि के दौरान 
प्रत्यापन के नवीकरण पर विचार करने के समय आवेदक 

अस्पतालो/संस्थानों के 233 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया क्योकि 
वे अपेक्षित न्यूनतम प्रत्यापन मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। वर्ष 
वार ब्योरा निम्नलिखित हैः 

वर्ष अस्वीकृत आबेदनों 
की संख्या 

2009-2010 70 

2011 136 

2012 (आज कौ fafa तक) 27 

(ङ) किसी प्रत्यायित अस्पताल,/संस्थान के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी 

हेतु अनुसंधान परियोजना चलाना अनिवार्यं है। अनुसंधान परियोजना 
चलाने वाले अस्पतालों की संख्या नीचे दी गई हैः 

वर्ष एनबीई द्वारा प्रत्यायित अस्पतालो, 

संस्थानों की संख्या 

2009 230 

2010 250 

2011 .. 230 

2012 (आज कौं तिथि तक) 110 
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(नदी) peso? 

सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राजसहायता 

“304. sit जफर अली नकवीः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 
ऊर्जा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली ग्रिड या ओंफ-ग्रिड 

इकाइयों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई रै; 

(ख) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस राजसहायता के 

जारी रहने की संभावना है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ओंफ-ग्रिड ओर ऊर्जा उत्पादन को 

बढावा देने के लिए कोई योजना तैयार कौ है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसमे राज्य 

सरकार की क्या भूमिका है? 

नदीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री (डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 

(जेएनएनएसएम) कौ ओंफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग योजना के अतर्गत 

सौर cada, घरेलू रोशनी, सडक रोशनी ओर Se अलोन विद्युत 
संयत्रों के वितरण/संस्थापना के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों 

की dane लागत (प्रतिवार पीक 270/- रू.) की 30% सच्छिडी 

दी रही है जो अधिकतम &1/- रू. प्रतिवार पीक के अध्यधीन 

21 मंत्रालय द्वारा लोगों को सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी ओर 210 
वार पीक तक की लघु क्षमता के पीवी संयत्रं की संस्थापना के 

लिए नाना, क्षेत्रीय ग्रामीण dat ओर अन्य वाणिज्यिक dat के 
माध्यम से पूंजी लागत कौ 40% सब्सिडी भी दी om wt et जो 
108/- रू. प्रति वार पीक तक सीमित है। लागत के शेष 60% 
के लिए dal द्वारा लाभार्थं को सामान्य वाणिन्यिक दरों पर ऋण 

सुविधा दी जाती है। विशेष श्रेणी के wal अर्थात् जम्मू एवं 
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ओर पूर्वोत्तर राज्यों, 
संघ राज्य कषत्रं के द्वीप समूहो तथा अतररष्टरीय सीमाओं से लगे 

जिलों मे केन्द्र तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों ओर उनके 

संगठनों, राज्य asa एजेंसियों तथा स्थानीय निकायो द्वारा ee 

अलोम एसपीवी विद्युत wastes की संस्थापना करने के लिए 
aan लागत की 90% सब्सिडी उपलब्ध है जो 243/- रू. 
प्रतिवार पीक तक सीमित 2 

सोर जल तापन प्रणलियों की संस्थापना के लिए मंत्रालय दार 

सामान्य श्रेणी के राज्यों मे लाभाधीं को संग्राहक की प्रौद्योगिकी पर 

निर्भर करते हुए प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र 3000-3300 रू. तथा 
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किशेष श्रेणी के राज्यों मेँ प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र 6000-6600 

रू. की राशि प्रदान की जाती a 

सरकार द्वारा ग्रिड सम्बद्ध ओर विद्युत wast कौ संस्थापना हेतु 
पूंजी निवेश पर कोई सम्सिडी नहीं दी जाती है। इन्दे बनाओ, 
अपनाओ ओर चलाओ आधार पर संस्थापित किया जाता है ओर 

सौर परियोजना के fanaa को fre मेँ प्रदान की गई बिजली 
के लिए फीड-इम टैरिफ का भुगतान किया जाता है। तथापि, 

रूफटाप प्रकाशवोल्टीय एवं लघु ओर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम 

(आरपीएसएसपीजीपी ), जोकिं 100 मेमावार की एक पुरानी स्कौम 

थी, के अंतर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता धा। 

(ख) ओर (ग) ओंफ-ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों तथा 

सौर जल तापन प्रणालियों कौ संस्थापना हेतु सब्सिडी 12वीं 

पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षं के लिए जारी है। चकि अभी 12वीं 

योजना को सरकार द्वारा मंजूरी नहीं मिली है अतः ओंफ-ग्रिड सौर 
अनुप्रयोगों के लिए दी जाने वाली सन्सिडी को राशि पर अतिम 

निर्णय नहीं हुआ है! तथापि, 12 वीं पंचवर्षीय योजना कौ शेष अवधि 

के दौरान देश मे 800 मेगावाट सपतुल्य क्षमता कौ आर्फे-ग्रिड सौर 
प्रकाशवोल्टीय प्रणलियों तथा 7.5 मिलियन वर्गमीटर सौर arta 

संग्राहक aa को शामिल करने का प्रस्ताव है। 

(घ) ओर (ङ) जी, ef भारत सरकार द्वार जेएनएनएसएम 

कौ शुरूआत की गई है जिसे तीन चरणों में कार्यान्वितं किया जाना 

है ओर वर्ष 2022 तक 20.000 मेगावाट firs सौर विद्युत ओर 2000 
मेगावारपीक समतुल्य ओंफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया है। सरकार द्वारा मिशन के पहले चरण को मंजूरी दी 

गई है ओर जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के अतिर्गत 1 अप्रैल, 
2010 से मार्च्, 2013 तक 1100 Aart से अधिक कौ fre सौर 
विद्युत परियोजनाओं तथा 200 मेगावाट समतुल्य ओंफ-ग्रिड सौर 
अनुप्रयोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओंफ-ग्रिड सौर 
अनुप्रयोगोँं के लिए योजना को केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों 

तथा fan ओर उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियां, यूटीलिटीज, 
स्थानीय fart आदि सहित विभिन चैनल भागीदारों के माध्यम 

से कार्यान्विति किया जा रहा हेै। bo ८ -~7 

महिलाओं के विरुद्ध अपराध 

3221. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या महिला ओर वाल 
विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या महिलाओं कौ सुरक्षा के विभिन प्रावधान, जैसेः 
महिला आरक्षण ओर चैतृक संपत्ति मे समान अधिकार, इत्यादि किए 

जाने के बावजूद उनके विरुद्ध अपराध कौ घटनाएं at हँ ओर 
उनकौ दशा बहुत सोचनीय बनी हूर है;
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(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर इसके क्यां 
कारण है; ओर 

(ग) देश में महिलाओं कौ दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा 

क्या quart उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है? 

पहिला ओर बाल विकास daca की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो के अनुसार वर्षं 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान महिलाओं 
के विरुद्ध अपराधो के क्रमशः 203,804; 2.28 650 मामले रिपोर 

किए गए जो अपराधो कौ बढती प्रवृत्ति दशति है। पुरुष प्रधान 
मानसिकता, महिलाओं को उपभोग कौ वस्तु मानना ओर महिलाओं 

के साथ हिसा को समाज द्वारा सहन किया जाना ta अपराधो के 

कु संभावित कारण है। कामकाजी लोगों मे महिलाओं कौ बढती 
Tal, आवागमन कौ बढती सुविधाओं ओर कामकाज की 

अलग-अलग समयावधि के परिणामस्वरूप महिलाओं की असुरक्षा 
बदी 21 

(ग) महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के अपराधो at रोकथाम 

को सरकार सबसे अधिक महत्त्व देती है ओर इसीलिए सरकार ने 

महिलाओं के प्रति अपराधो में निवारण मे लिए विभिन्न कानून 
बनाए tl तथापि, संविधान के अनुसार पुलिस ओर सार्वजनिक 

व्यवस्था राज्य के विषय होने के विषय होने के कारण महिलाओं 

के प्रति अपराधों सहित सभी अपराधो का पता लगाने, उनका 

निवारण करने, se दर्ज करने, उनका अन्वेषण ओर अभियोजन 

करने कौ जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों कौ है। भारत सरकार 

समय-समय पर सभी राज्य सरकारों(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 

महिलाओं के मुदं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती रही 2 
सभी राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं को दिनांक 04 सितम्बर, 

2009 को विस्तृत सलाह भेजी गर्ह है, जिसमे राज्यों को निर्देश दिया 

गया है कि वे महिलाओं के प्रति हिसा कौ रोकथाम के लिए 
स्थापित व्यवस्था कौ प्रभावीत्पदकता कौ व्यापक समीक्षा करके 

कानून एवं न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदी बनाने कौ उपयुक्त 
उपाय Fel 

(अनुकाद] 1८71 ९¶ 

हुनर से tam’ योजना 

3222. ot नित्यानंद प्रधानः क्या पर्यटनं मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार पर्यटन् aa मेँ कौशल-विकास सहित 
रोजगार सृजित करने के उदेश्य से "हुनर से tem’ योजना 

कार्यान्विते कर रही 2; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oh क्या है; 

(ग) विगत तीन वर्षा में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
इस योजना के अंतर्गत कितनी निधि उदिष्ट कौ गर्ह; 

(घ) क्या उक्त योजना देश में जहा-जहां कार्यान्वित की गई, 

वहां सफल रही है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(च) ओडिशा सहित देश मे उक्त योजना कौ स्थिति क्या 

है ओर उससे ग्रामीण dat के निवासियों का कार्यकौशल सुधारने 
में कितनी सहायता मिली है? 

पर्यटन मत्रालय में राज्य मत्री (श्री सुल्तान अहमद ): 
(क) से (च) वषं 2009-10 मेँ युवकों मेँ नियोजनीय कौशल के 
सृजन के लिए पर्यटन मंत्रालय नै एक हुनर से रोजगार तक (एच, 

एस.आर.री.) नामक विशेष शुरूआत की है। यह शुरूआत पर्यटन 
मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त-पोषित है। एच.एस.आर.टी. के अंतर्गत 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों कौ सामान्य विशेषताएं हैः; प्रशिक्षणा्थी 18-28 
वर्षं के आयु समूह में हों, प्रत्येक प्रशिक्षण प्रोग्राम 6 से 8 सप्ताह 

की लघु अवधि का है; ओर प्रशिक्षाणार्थियों से कोई फीस नीं 
ली जाती 2 

एच.एस.आर.टी. शुरूआत को विशेष संस्थाओं द्वारा कार्यान्वितं 
किया जा रहा है जिनमे भारत पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, होटल 
प्रबंध संस्थान, भोजन कला संस्थान ओर भारत पर्यटन विकास निगम 

शामिल है। राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस उदेश्य 
के लिए उनके द्वारा चयनित संस्थानों के माध्यम से इस शुरूआत 

को कार्यान्वित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया 21 कु 
सितारा वर्गीकृत seat के लिए निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों को 
प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। 

एच.एस.आर.री. शुरूआत मेँ पर्यटन मंत्रालय सेवा प्रदाताओं के 

लिए क्षमता निर्माण स्कीम के एक भाग के रूप में कार्यान्वितं किया 

जा रहा है। सी.बी.-एस.पी. स्की के लिए आबेटित बजट नीचे दर्शाया 
गया हैः 

वर्षं अवरत बजर 

2009-10 12 करोड 

2010-11 17 करोड 

2011-12 25 करोड 

2012-13 50 करोड 
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एच.एस.आर.री. शुरूआत को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हे। 
प्रास मे इसमे केवल दो व्यवसायों नामतः खाद्य उत्पादन ओर खाद्य 

एवं पेय सेवाओं को शामिल किया गया था। अब इसमें 6 अन्य 

व्यवसायों८प्रशिक्षण क्षेत्रों नामतः हाउसकोपिग, बेकरी एवं पेस्दरी, 

ङ्इविंग, स्टोन मेसोनरी, गोल्फ केडीज ओर पर्यटक सुगमीकरण 

शामिल है! 

एच.एस.आर.री. शुरूआत ने ओडिशा सहित देश मेँ आतिथ्य 

ओर पर्यटन क्षेत्र के संगत कौशल के उन्नयन में सहायता कौ हे। 

वर्षं 2009-10 में प्रशिक्षित व्यक्तियों कौ संख्या 5610 थी। यह वर्ष 

2010-11 में बदकर 6981 ओर वर्षं 2011-12 मेँ 12191 हो गई! 

आदिवासियों की भूमि का विक्रय (°^ -^ ¢ 
._------ 

3223. श्री के.जे.एस.पी. रेडड़ीः क्या जनजातीय कार्य मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परंपरागत 

वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के 

लागू होने के बाद भी, आदिवासियों कौ भूमि को कपारेट-जगत 

को बेचे जाने का संज्ञान लिया 2; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्ष के दौरान सूचित te मामलों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) आदिवासियों को उनकी भूमि वापस करने के लिए 

सरकार ने क्या कदम उठाए है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पहादेवे सिंह 

खंडेला ): (क) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पंरपरागत वन 

निवासी (वन अधिकारों कौ मान्यता) अधिनिमय, 2006 वन भूमि 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) 

५) ak स 
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पर अधिकारो को मान्यता प्रदान करता है जो अनुवांशिक हैँ, परंतु 
अन्य हस्तांतरणीय नहीं है। वन भूमि जिस पर इस अधिनिमय के 

तहत अधिकारों को मान्यता दी गई है, कौ बिक्री का कोई मामला 
जनजातीय कार्य मंत्रालय के नोरिस में नहीं आया है। 

(ख) ओर (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में 

SR हुए मृष SS ye 2 
fats मे विवाह करने के संबंध मे जन-जागरूकता 

+3224. श्रीमती श्रुति चौधरी क्या प्रवासी भारतीय कार्य 
मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार विदेश में विवाद करने के बारे मेँ सेमिनारो 

के जरिए जन-जागरूकता बदा रही 2; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 
वर्ष के दौरान आयोजित ta सेमिनारों का राज्य-वार व्यौरा क्या 

है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन सेभिनारो पर कितनी धनराशि 

व्यय की गई; ओर 

(घ) विदेश 4 विवाह करने वाली वधुओं ओर उनके अभिभावकों 
के बीच इस day में जागरूकता ser के लिए सरकार द्वारा 

अपनाए गए/अपनाए् जा रहे अन्य उपायों का ब्योरा क्या है? 

सृष्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
Wat, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री 

वायांलार रवि): (क) जी हा 

(ख) से (घ) व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विवरणं 

विवेश ये विवाह करने के dag मे जागरूकता 

वर्षं सेमिनार कौ विषय सेमिनार का आयोजन करने 

तिथि ओर के लिए स्वीकृत राशि 

स्थान 

1 2 3 4 

2009 20.4.2009 “ste दी गई अनिवासी विविध विकास समिति, एक दिल्ली आधारित गैर- 

नई दिल्ली भारतीय दुल्हनों कौ सहायता सरकारी संगठन के सहयोग से आयोजित किया 

के लिए भारतीय मिशन'' 

पर राष्ट्रीय सम्मेलन 

गया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईप) द्वारा 

कोई राशि खर्च नहीं की ABI 
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1 2 3 4 

2011 15.2.2011 “अनिवासी भारतीय विवाहं राष्टीय महिला आयोग द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य 
नईं दिल्ली से संबंधित मामले" पर मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इस 

राष्ट्रीय सेमिनार afar का आयोजन करने के लिए 9.74.527/- र 
खर्च किए mm 

2012 30.5.2012 प्रवासी विवाहं पर पंजाब पुलिस ने इस सेमिनार को प्रवासी भारतीय 
जालंधर राष्ट्रीय सेमिनार कार्य मंत्रालय से एकं सदर्भं पर आयोजित किया 

किया। प्रवासी भारतीय कार्य मत्रालय दारा राशि खर्च नहीं 

कौ ng 

जागरूकता सृजित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए 
गए उपायः 

मंत्रालय ने भावी seed ओर उनके परिवरों को, प्रवासी 
भारतीयों के साथ विवाहो से उठने वाली समस्याओं ओर प्रवासी 

भारतीयों के साथ विवाह संबध में प्रवेश करने से पहले बरती जाने 

वाली उचित सावधानियों के day में शिक्षित करने ओर सुग्राही 
बनाने हेतु एक जागरूकता-सह-प्रचार अभियान शुरू किया है। इस 
संबंध मे उठाए गए कदमो में शामिल हैः- 

1. सूचना पेभ्यलेटः- मंत्रालय ने भारतीय महिलाओं को 
उनके अधिकारो ओर जिम्मेदारियों के ओर प्रवासी भारतीयों 

के साथ विवाह संबंध मेँ प्रवेश करने से पहले बरती 

जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक नाने के 

लिए sist, हिन्दी, पंजाबी, मलयालम ओर तेलुगु में 
सूचना पेम्फलेो को निकाला है। इन पेम्फलेरो को ग्राम 
wad, आंगनवाडियों, रेलवे eel, हवाई अड्डों, 

अस्पतालो^ डिस्पेसरियो, गैर-सरकारी संगठनोस्वः सहायता 

समूहं आदि के माध्यम से वितरिते करने हेतु राज्य 
सरकारों को भेज दिया गया है। 

. अनिवासी भारतीय विवाहो पर मार्गदर्शन पुस्तिका; 
मंत्रालय ने भावी दुल्हनों ओर उनके परिवारों के लाभ 

के लिए ‘yard भारतीयों से विवाह'' पर एक मार्गदर्शन 

पुस्तिका निकाली है। मार्गदर्शन पुस्तिका को माननीय 
प्रधानमत्री द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी), 2007 

कौ पूर्वं संध्या पर रिलीज किया गया। इस पुस्तिका मे, 

उनके अनिवासी भारतीयों पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं 

के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों, उपलब्ध कानूनी उपचार, 

समस्याओं का निवारण करने के लिए uta किए जा 

सकने वाले प्राधिकरणों ओर गैर-सरकारी संगठन जो 

सहायता प्रदान कर सकते हैँ, पर सूचना दी गई है। 

मार्गदर्शन पुस्तिका को, संबंधित समृहों में सूचना का 

व्यापक प्रसार करने के लिए, सभी wale राज्य क्षेत्रो 

ओर भारतीय डायस्पोरा की उच्च जनसंख्या वाले देशों 
के मिशनों में भेज दिया गया 21 

. मीडिया के माध्यम से जागरूकता-यह-प्रचार अभियानः 

मंत्रालय, लोगों को इस मामले पर CMe बनाने के 

लिए, प्रत्येक af fie ओर इलेक्टानिकं मीडिया, राष्ट्रीय 

ओर क्षेत्रीय री.वी. नैटवर्क पर विज्ञापनों, समाचार पत्रों 
ओर पत्रिकाओं के माध्यम से एक जागरूकता-सह-प्रचार 
अभियान चलाता है। 

. सेमिनार ओर कार्यशालाएः मंत्रालय द्वारा फरवरी, 

2006 में “प्रवासी भारतीयों से विकाह'' पर एक राष्ट्रीय 

परामर्शं का आयोजन किया गया था, जिसके अनुसरण 

मे मत्रालय ने, संबधित राज्यों में राज्य महिला आयोग 

के साथ-साथ महिला संगठनों को जागरूकता han में 

शामिल करने के उदेश्य से, राष्टीय महिला आयोग के 

साथ सहयोग से azine ओर त्रिवेन््रम में वर्ष, 2006 
मे दो क्षेत्रीय कार्याशालाओं का आयोजन fea इसके 

अलावा, प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) में, समानान्तर 

सत्रों का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी भारतीय 

विवाहं से संबधित समस्याओं पर विचार विमर्शं किया 

TH गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों ओर राज्य 

सरकार के प्रतिनिधियों ने इस सत्रों मे भाग लियारै। 

धोखेबाजी के अनिवासी विवाहो पर स्कूलों ओर कलेजो 
में, कन्या छात्राओं को amet बनाने के लिए, विदेशी 

मामलों पर माननीय स्थायी सिमति के सेभिनार/डिबेट 

आयोजिते करने के एक gaa के उत्तर मे, केरल,
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पंजाब, आध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, 

उत्तर प्रदेश ओर दिल्ली कौ रज्य सरकारों से एेसे 
सेमिना२/डिबेट आयोति करने का अनुरोध किया गया। 

इसके आधार पर, पंजाब पुलिस ने राष्टरीय महिला आयोग 

के साथ मिलकर, 30.5.2012 को जालंधर में प्रवासी 

विवाहो पर एकं राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। 

सेमिनार में विशेष फोकस, प्रभावित महिलाओं के लिए 

न्याय सुनिश्चित करने हेतु सृजित किए जाने वाले 

अपेक्षित कानूनी सुरक्षा उपायों ओर संस्थानात्मक तंत्र पर 

था। 

5. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाडुटः इस 

aay मे at, डायस्पोरा सेवाएं प्रभाग, जेंडर मामले के 

अधीन प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय कौ वेबसाइट 

http:maia.gov.in पर भी, डाले गण है। 

Re ~ ल 
[ हिन्दी] ॥ ? 1 1 ९ 

परमाणु सामग्री आपूर्तिकेतां के समूह की सदस्यता 

3225. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या विदेश मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत के शीघ्र ही पपरु -सामग्री-आापूर्तिकताओं 

के समूह (एन.एस.जी.) का सदस्य बनने कौ संभावना 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा an 2 ओर भारत के एन, 

एस.जी. की सदस्यता कब तक प्राप्त करने की संभावना है; 

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका सहित कतिपय देश एन.एस. 

जी. की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन कर रहे 2; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर भारत के एन. 

wast. का सदस्य बनने के समर्थन में कौन-कौन से देश हैँ तथा 

कौन-कौन इखके विरूद्धं 2? 

विदे भ॑त्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (घ) सरकार ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) 

की पूर्णं सदस्यता प्राप्त करने मे अपनी रूचि व्यक्त कौ हे। 
अमरीका, पांस तथा रूस ने एनएसजी मेँ भारत कौ सदस्यता के 

लिए सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। एनएसजी 

से संबधित विचारविमर्शं गोपनीय प्रकृति के होते है। भारत कौ 
सदस्यता के संन्ध में कोई निर्णय एनएसजी के सदस्यों के बीच 

सहमति बेन जाने के बाद ही लिया जाएगा। 
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ति [mas 
जलणोधक यत्रं की गुणता 

3226. श्री कामेश्वर aar: 

श्रीमती ऊषा वर्माः 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या घरों ओर कार्यालयों मँ जल पीने योग्य बनाने हेतु 

प्रयुक्त किए जाने वाले रिवर्स-अओंस्मोसिस (आर ओ) जलशोधक-यंत्रौ 

ओर ta अन्य उपकरणों मँ लगी क्चिल्लियों से हानिकारक रोगाणुओं 

के साथ-साथ उपयोगी जीवाणु भी छान दिए/अवशोषित कर लिए 

जाते है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इससे जल हानिकारक बन जाता है 

चूंकि उसमे पाए जाने वाले खनिज तत्वे शरीर को नहीं मिलते ओर 
उपयोगकर्ता को पेट की विभिन बीमारियों से ग्रस्त होने कौ संभावना 

होती 2; 

(ग) यदि हा, तो इस संबंध में तथ्य क्या 2; 

(घ) क्या सरकार ने देश में बेचे जा रहे आर.ओ. तथा एसे 

अन्य उपकरणों की गुणता जांचने हेतु कोई अध्ययन किया tae 

का विचार किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी aia क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारकारी 

उपाय किए जाने का विचार है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, a रिवर्स॑-ओंस्मोसिस (आर 

ओ) उपयोगी ओर साथ ही हानिकारक रोगाणुओं को अवशोषित 
कर देता है। 

(ख) ओर (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 

(आईसीएमआर) ने सूचना दी है कि इस aay 4 कोई ज्ञात 
वैन्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 

(घ) ak (ड) wes वायरोलोजी संस्थान, जौ कि 

आईसीएमआर का एक संस्थान है, नै घरेलू जलशोधक-यंत्र एककं 
के कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया है 

ओर 8 जलशोधक-यंतरों की जांच कौ 2 परिणामों से यह पता 

चला कि जांचे गए 8 जलशोधक-यत्रों मे से 6 ने व्यापक मानकं
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को पूरा नहीं किया! इन 6 जलशोधक-यत्रों ने विषाणुओं को पूरी 

तरह से नहीं हटाया। ब्यूरो आफ बायोलोजिक veda जलशोधक-यंतर 

के मानकीकरण, प्रमाणन ओर गुणवत्ता की tate करता है। 

अनुवाद 
( ] 1S — se 

इंडोनेशिया , से सड़क-संपर्क 

3227. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या सिदेश ait यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इंडोनेशिया की सरकार की उस योजना 

कौ जानकारी है जिसके अतर्गत भारत को 'आसियान' संगठन के 

अन्य सदस्य देशो के साथ सडक मार्ग से जोड़ने का विचार 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर कद्र 
सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना 

है? 

विदेश मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) जी, नहीं। भारत सर को इंडोनेशिया सरकार कौ एसी किसी 

योजना की कोई जानकारी नहीं 21 

(ख) प्रश्न उत्पन नहीं होता। 

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। / ८९ - ^¢ 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा-प्रौद्योगिकियां 
= 

*3228, श्रीमती अन्नू टन्डनः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 
ऊर्जां पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार भूतल-परिवहन हेतु ईधनयुक्त सेल, ssh 
तथा अन्य वैकल्पिक fet जैसी नवब-आविष्कृत नवीन ओर 

नवीकरणीय ऊर्जा-प्रीद्योभिकियों के बारे में अकादमिक संस्थाओं के 
साथ मिलकर प्रयासरत 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार अपने प्रयासों मे सहायता हेतु विदेशी 
कंपनियों को . आमंत्रित करने पर विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

नवीनं ओर नवीकरणीय ऊजां पत्री ( डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) जी a, नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपने व्यापक 
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अनुसंधान, विकास ओर प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत उद्योग सहित 
अकादमिक संस्थाओं ओर विभिन अनुसंधान ओर विकास संगठनों 
को हाइदोजन उत्पादन, उसके भंडारण ओर aqua; ईधन सेल 

प्रद्योगिकियों; ओर सतह यातायात हेतु वैकल्पिक ईधन पर परियोजनाओं 

हेतु सहायता देता हे। 

(ख) परियोजनों मेँ जैविक अवशिष्टो के फरमेरेशन, बायोमास 

के गैसीकरण ओर बायोमास चलित fata के qian; 

हाइड़ाइडो ओर कार्बन सामग्रियों मे cess का भंडारण; हाइडोजन 

ओर ase मिश्रित ईधनों के उपयोग हेतु इंजनो/बाहनों का 
विकास ओर प्रदर्शन, ईधन सेलों के उत्पादन हेतु सामग्रियों ओर 
veal सहित ईधन det का विकास, बैटरी प्रचालित वाहनों का 

विकास ओर प्रदर्शन ओर जैव ईधनों के विभिन कषत्रं पर सौर ओर 

पवन ऊर्जा के प्रयोग से पानी के विखंडन द्वारा हाइदोजन का 
उत्पादन शामिल है। म॑त्रालय कौ सहायता से इन aa मे लगभग 

चालीस अनुसंधान, विकास ओर प्रदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन 
Zl 

(ग) वर्तमान A सतह यातायात हेतु ईधन dell, हाइडोजन 
ओर वैकल्पिक ईधनों के क्षेत्र मेँ देश कौ सहायता हेतु विदेशी 

कंपनियों को आमंत्रित करने के तिचाराधीन सरकार के पास कोई 

प्रस्तावे नहीं है। तथापि इन क्षेत्रों में विकास हेतु भारतीय कंपनियां, 
आकादमिक संस्थाएं ओर अनुसंधान संगठन, विदेशी कंपनियों अथवा 
संस्थाओं के साथ समन्वय कर सकती है। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता! 4, ~ 

1} © ~ 2b 

भीषण दुर्बलताकारी waa के मामले 

3229. श्री उदय सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश के विशेषकर बिहार् ओर उत्तर प्रदेश 

के, विभिन भागों मे भीषण दुर्बलताकारी पक्षघात रोग (एएफपी) 
& तेजी से aad मामलों से अवगत 2; 

(ख) यदि हां, तो इस dae में तथ्य क्या है ओर राज्य-वार/संघ 
राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या कद्र सरकार ने उन wal, जहां एएफ.पी. के 
मामलों कौ सूचना भिली है, को कोई विशेष सहायता प्रदान की 
हैः 

(घः) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 2?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) जी, tet wage पलैसिड 
पैरालिसिस की संख्या में कोई बदढोतरी नहीं हुई है। एएफपी मामलों 
मे स्पष्ट aes का कारण इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप कौ 

सिफारिश के अनुसार निगरानी की संबेदनशीलता बदाने के लिए 

2004 से किए गए व्यापक प्रयासों & बाद एएफपी मामलों at 

बेहतर रिपोर्टिंग है। इन प्रयासों मेँ एएफपी के केस कौ परिभाषा 
को व्यापक बनाना भी शामिल है। साथ ही, इस प्रणाली मे एएफपी 
मामलों में चूक हो जाए यह सुनिश्चितं करने के लिए कि एएफपी 
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मामलों की रिपोर्टिग से जुडी स्वास्थ्य सुविधाओं कौ संख्या में 

बदढोतरी हुई zl 

ay 2010, 2011 ओर 2012 (18 अगस्त, 2012 तक) के 

दौरान दर्ज एएफपी मामलों, रिपोर्टिग स्थलों ओर सूचित पोलिया 
मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 

(ग) से (ङ) जी, नहीं पोलियों उन्मूलन के संबंध में जांच 

पडताल के लिए एएफपी मामलों कौ रिपोर्टिंग के लिए एक 

अनुशंसित वैश्विक कार्यनीति 21 

विवरण 

रिपोर्ट साडो ओर तुलनात्मक एएफपी ओर Wert के मामलों 

करसं राज्य/कद्र शासित प्रदेशों age fratfén एएफपी मामलों पोलियों के मामलों 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. अंडमान ओर निकोबार 33 33 23 3 0 1 - - - 

दवीप समूह 

2. आध्र प्रदेश 2594 2690 2956 866 1,099 828 - - - 

3. अरुणाचल प्रदेश 93 95 103 16 37 21 - ~ - 

4. असम 786 846 964 433 470 38 - - - 

5. बिहार 4330 5068 5,185 15,726 17575 9507 9 - - 

6 चंडीगद् 28 32 38 22 38 26 - - - 

7. छनत्तीसगद् 554 559 598 379 316 326 - - - 

8. दादर ओर नगर हवेली 13 13 15 7 4 3 - - - 

9. दमन ओर दीव 15 16 16 5 6 1 - - - 

10. दिल्ली 184 202 397 445 705 402 - - - 

11. गोवा 106 106 106 25 24 7 - - - 

12. गुजरात 1476 1632 1,654 914 1030 628 ~ - ~ 

13. हरियाणा 510 549 650 666 988 708 1 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14. हिमाचल प्रदेश 201 205 214 141 141 102 - - - 

15. जम्मू ओर कश्मीर 218 228 238 196 238 151 1 - - 

16. was 1317 1384 1397 1335 1,520 829 8 - - 

17. aes 1295 1282 1387 853 912 641 - - - 

18. केरल 746 762 808 351 388 219 - - - 

19. लक्षद्वीप 14 14 14 0 0 0 - - - 

20. मध्य प्रदेश 2233 2404 2559 2772 2806 1,661 - - - 

21. महाराष्ट 4430 4604 4732 2522 2,775 1940 5 - - 

22. मणिपुर 71 73 73 18 19 19 - - - 

23. मेघालय 57 58 59 28 29 23 - ~ - 

24. मिजोरम 35 35 35 4 5 2 - - ~ 

25. नागालैंड 74 74 72 31 34 12 - - - 

26. ओडिशा 1196 1214 1251 1507 1,155 995 - - - 

27 पुदुचेरी 40 41 59 14 13 8 - - - 

28. पंजाब 418 461 472 363 567 408 - - - 

29. राजस्थान 933 986 877 . 1322 1820 1,153 - - - 

30. सिक्किम 32 32 32 7 8 5 - - - 

31. तमिलनाडु 2009 2029 +2,144 607 622 362 - - 

32, त्रिपुरा 73 85 87 87 58 68 - - - 

33. उत्तर प्रदेश 5318 5,702 5837 21.656 22265 11814 10 - - 

34. उत्तराखंड 460 469 476 359 365 209 - - - 

35. पश्चिम बंगाल 985 1495 1691 2,05 2507 1,27 8 1 - 

कुल अक 32.877 35478 37219 55.785 60.539 35.290 42 1 0 

* 25 अगस्त 2012 के रूपमे डेटा
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फोटोथेरेपी मशीन की कार्यकारिता 

3230. श्री अशोक अर्गलः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकारी अस्पतालों, विशेषकर डं राम मनोहर 

लोहिया अस्पताल के चर्मरोग-विज्ञान विभाग, मे स्थापित फोटोथेरेपी 

मशीनें कार्य नहीं कर रही हैः; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर उसके क्या 

कारण हैँ तथा उक्त मशीन कव से काम नहीं कर रही है; 

(ग) क्या फोटोथेरेपी कौ चिकित्सा चाहने वाले रोगियों के लिए 

कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; ओर 

(घ) यदि हां. तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसं day में सरकार द्वारा क्या queen उपाय किए गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है ओर 
इसलिए केन्द्रीय स्तर पर एेसी सूचना नहीं रखी जाती 2: तथापि, 
जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् लेडी हाडिंग मेडिकल 
कालेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों ओर सफदरजंग अस्पताल का 
संबंध है, डर्मायोलोजी विभाग मेँ फोटोथेरेपी मशीनें कार्य कर रही 
Sl जहां तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल का संबंध है, वाल्डमैन 

7001 के युवीए् ओर युवीबी (बीबी) फोटोथेरैपी मशीन पूरी तरह 
से कार्य कर रही हँ। तथापि, यूतीबी (एनबी) एमिरिग egal में 

समस्या के कारण अस्पताल A उपलब्ध वाल्डमैन युती- 1000 एल 
16 जुलाई, 2012 से कार्य नहीं कर रही है। अस्पताल के अनुरक्षण 
एवं खरीद विभाग ने नई यूवीबी (एनबी) zat खरीदने कौ प्रक्रिया 
पहले ही प्रारम्भ कर दी है! एेसे रोगी जिन्हे यूवीबी (एनबी) की 
आवश्यकता है, को एक वैकल्पिकं yay के रूप में, वाल्डमैन 
7001 के युवीए ओर यूीबी (बीब) फोरोथरेपी पशीन जिसमें यूतीबी 
(बीबी) egal में लगी रै, का एक्सपोजर दिया जाता है। 

[ अनुवाद pair £ 2 

शहरी स्वास्थ्य परियोजना ----- 

3231. श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को गुजरात ओर अन्य राज्यों कौ ओर से 
शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के 

प्रस्ताब प्राप्त हुए है; 
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(ख) यदि a, तो एसे प्रस्तावों की weaves राज्य 

aa-an वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ओर इस प्रयोजनार्थ 
कितनी धनराशि आबरित की गई है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ओर इन प्रस्तावों 

को कब तक निपटाए् जाने की संभावना है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

सुदीप बंवोपाध्याय ): (क) ओर (ख) नहीं, गुजरात राज्य सरकार 

से इस मंत्रालय में शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 

केन्द्रीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है 

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते। 

( हिन्दी) 12 2 ~ 
ao An LAA 

7, 1 2.२५ 

हाजियों के परिवारजनों को मुभावजा 

3232. श्रीमती दर्शना जरदोशः क्या विदेश मंत्री यह सताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार हजयात्रा के दौरान जान गंवाने वाले हाजियों 

के परिवारजनों को मुआवजा देती है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 
वर्षं के दौरान प्रदत्त एसे मुआवजे का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, at क्या सरकार का ta मामलों में मुजवजा 

उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) जी, नहीं। 

(ख) लागू नहीं होता। 

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, दुर्घटना में किसी हजयात्री की मौत 

हो जाने पर उन हजयात्रियों के निकटतम संबधी को मुआावजा दिया 

जाता हे, जो भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के तत्वावधान 

मे हज करते है। स्वाभाविक मौत के मामले को इस योजना के 

तहत शामिल नहीं किया जाता है। एचसीओआई तथा प्राधिकृत बीमा 

कम्पनी के बीच व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पर एक 

करार के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता Zz
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अनुसुचित जनजाति श्रेणी में फजी व्यक्ति 

(भनुकाद] 

*3933, श्री माणिकराव grecar गावितः क्या जनजातीय 

कार्य मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी A नए शामिल 

व्यक्तियों की प्रामणिकता की जांच की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या है; 

(ग) क्या उक्त श्रेणी में well व्यक्तियों के शामिल होने कौ 

घटनाएं सरकार के ध्यानं मे आई हे; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) इस Gay मे सरकार EN क्या कदम उठाए Mss 

जा रहे है? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह 

Geet): (क) ओर (ख) भारत सरकार नै दिनांक 15.06.1999 
को (दिनांक 25.06.2002 को पुनः संशोधित) अनुसूचित जातियों 

तथा अनुसूचित जनजातियों कौ सूचियों को विनिर्दिष्ट आदेशो में 

शामिल करने, बाहर निकालने तथा अन्य संशोधनों & लिए दावों 

के निर्धारण हेतु प्रविधियां निर्धारित की है। इन प्रतिधियों के अनुसार 

केवल वे प्रस्ताव जिनकी संबधित राज्य सरकारों तथा सिफारिश कौ 

मई है तथा न्यायोचित ठहराया गया है तथा जिनसे भारत के 

महापंजीयक (आरजीआई) ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 

(एनसीएसटी) सहमत हैँ, पर विधान में संशोधन के लिए विचार 

किया जाता 21 

(ग) खरकार को इस संबंध में कों शिकायत प्राप्त नहीं हुई 

है कि किसी फर्जी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में 
शामिल किया गया हे। 

(घ) ओर (ड) प्रश्न नहीं उठता। । 9 7~ १ 

जनजातीय क्षेत्रो का विकास 

*3234, श्री tarde बिसवालः क्या जनजातीय कायं मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का जनजातीय क्षेत्रों के विकाससार्थं चालू 

वित्त वर्ष में ओडिशा सहित कु राज्यों की सरकारों को विशेष 

पैकेज देने का प्रस्ताव 2; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस प्रयोजनार्थं राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत तथा 

जारी की गईं दै? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ओडिशा सहित 

देश मे जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास कौ विभिन 

केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाणए(कार्यक्रम कार्यान्वितं करता हेै। 

जैसा योजना आयोग द्वारा सूचित किया गया है, चालू वित्तीय 

वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज 

देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं 21 तथापि, ओडिशा सहित चयनित राज्यो 

के चयनित जनजातीय एवं free जिलों के लिए free ओर 

जनजातीय जिले, frost क्षेत्र अनुदान निधि (बीञआरजीएफ) तथा 

एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) नामक दो विशिष्ट कार्यक्रमों के 

तहत कवर किये गये हैँ। बीआरजीएफ का जिला घरक 8 केबीके 

जिलों सहित ओडिशा के 19 जिलों को कवर करता है। इसके 

अलावा, 8 केबीके जिले विशेष योजना के तहत भी कवर किये 

गये है। इसके अतिरिक्त, aut जो आरंभ में ओडिशा के 15 

जिलों को कवर करती थी, वर्तमान में 8 केबीके जिलों सहित 18 

जिलों को कवर करती 21 । 2५. 2c 

विदेशी सहायता से पर्यटनस्थलं का विकास 

+3235. श्री प्रहलाद जोशीः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कर्नाटक सहित देश में विदेशी वित्तीय सहायता से 

कु पर्यटन-स्थलों को विकसित किया जा रहा ठै; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर विगत तीन 

वर्षो मे प्रत्येक वर्षं के दौरान परियोजना-वार tet कितनी वित्तीय 

सहायता प्राप्त हहं ओर उसका कितना उपयोग हुआ? 

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) ओर (ख) 
पिछले तीन वर्षो के दोरान प्राप्त विदेशी ऋण सहायता के at 

निम्नानुसार हैः- 

6) वर्षं 2003 में अजंता एलोरा संरक्षण के चरणा ओर 

पर्यटन विकास परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल 

कोओंपरेशन एजंसी (जेआईसीए) के साथ 7331 मिलियन 

जापानी येन के बराबर की धनराशि के एके ऋण करार 

पर हस्ताक्षर किये गये। पिछले तीन वर्षो के दौरान इस
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परियोजना के लिए ऋण सहायता का उपयोग निम्नानुसार 

हैः- 

वर्ष जापानी येन मिलियन में 

2009-10 253.09 

2010-11 2506.80 

2011-12 146.09 

2012-13 (31.7.2012 तक) 62.62 

Gi) वर्ष 2010 में दक्षिण पर्यटन अवसंरचना विकास 

परियोजना-भारत का हिस्सा (सिक्किम) के लिए एशियन 

Saez बैक (एडीबी) द्वारा 20 मिलियन यूएस Sick 
के बराबर कौ राशि के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर 

किये गये है। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 

2011-12 के दौरान 0.14 मिलियन यूएस लर का 
संवितरण किया गया है ओर वर्ष 2012-13 के दौरान 

कोई संवितरण नहीं किया गया हेै। 

(क) वर्षं 2011 में हिमाचल प्रदेश ओर पंजाब को शामिल 
करते हुए पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश 
कार्यक्रम (परियोजना 1) हेतु एशियन Sarde बैक 

द्वारा 43.42 मिलियन qua डीलर के बराबर कौ धनराशि 

के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये ei इस 
परियोजना के अतर्गत वर्षं 2011-12 के दौरान 1.79 
मिलियन aa set ओर ad 2012-13 के दौरान 0. 
21 मिलियन यूएस लर का संवितरण किया गया है। 

(iv) वर्षं 2012 4 तमिलनाडु ओर sates को शामिल करते 

हुए पर्यटन के लिए अवसस्वना विकास निवेश कार्यक्रम 
(परियोजना 2) हेतु एशियन डेपलमेट वेक (डीबी) 
द्वारा 43.84 मिलियन qua डौलर के बराबर कौ धनराशि 
के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये है। 31 
जुलाई, 2012 कौ स्थिति में इस परियोजना के अतर्मत 

कोई भी संवितरण महीं किया गया है। 
195-26 

Hare गांधी सुरक्षा योजना 

*3236. श्री के पी, धनपालनः क्या प्रवासी भारतीय कार्यं 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का eave देशो से भारत वापस लौटने 
वाले भारतीय कामगारों के लिए एक विशेष पैकेज शुरू करने का 

विचार है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार विदेश में रहने कले भारतीयों के लिए 

"महात्मा गांधी सुरक्षा योजना" ओर ' प्रवासी बैक ' जेसी योजनाएं शुरू 

करने परं विचार कर रही है; ओर 

(a) यदि हां, तो उक्त योजनाओं कौ मुख्य fastens सहित 

तत्संब॑धी sit क्या है? 

wen, लधु ओर मध्यम उद्यम मत्री, fags ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान पत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्यं पत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) से (घ) संघर्षग्रस्त देशों से भारत वापस 

लौटने वाले भारतीय कामगार के लिए एक विशेष पैकेज कौ 

शुरूआत करने का ae प्रस्ताव नहीं है। मत्रालय द्वारा प्रवासी 

भारतीयों के लिए एक “प्रवासी dn” प्रारभ करने कौ भी कोई 

योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने sora जांच अपेक्षित (ईसीआर) 

पासपोर्टं धारक ओर ईसीआर देश में वैध कार्यं परमिट वाले भारतीय 

कामगारों के लिए ““महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना!" 

(एमजीपीएसवाई) नामक एक योजना की शुरूआत की है। यह 

योजना सरकार से एक सह-अंशदान प्रदान करके, प्रवासी भारतीय 

कामगार को, अपनी वापसी ओर पुनः स्थापना के लिए बचत करने 

ओर अपनी वृद्धावस्था के लिए बचत करने हेतु, प्रोत्साहित करती 
है व सक्षम बनाती है। यह, इस योजना के अंतर्गत, कवरेज कौ 

अवधि के दौरान प्राकृतिक मृत्यु के तिरूद्ध एक निःशुल्क जीवन 
नीमा कवर भी प्रदान करती है। 

स्वास्थ्यचर्या केन्द्र १८ 29 

+3237. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या स्वास्थ्य ओरं परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत अपने यहां बहुविध एवं एकल अत्याधुनिक 

विशिष्ट-स्वास्थ्यचर्या प्रदान करने वाले अस्पताल कौ बढती संख्या 
के कारण एशिया का एक स्वास्थ्यचर्या-केन्द्र बनता जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ota क्या 2; 

(ग) क्या कतिपय विदेशी संगठनों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 

माध्यम से यहां अस्पताल स्थापित करने A रुचि जताई है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी wi क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) ओर (ख) चिकित्सा पर्यटन भारत में यात्रा करने 

के फलते-फूलते क्षेत्रो मे से एक है। चिकित्सा उपचार के लिए
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भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत 2009 मेँ 2.2 प्रतिशत 

से बकर 2010 मेँ 2.7 हो गया है। पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा 
पर्यटन संवर्धन को एके नरह पहल के रूपमे शामिल किया हेै। 

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित विपणन विकास 

सहायता योजना (एमडीए) में अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को 
वित्तीय सहायता मुहैया कौ जाती है। एमडीए योजना को चिकित्सीय 
एवं वेल्नेस पर्यटन सेवा प्रदाताओं पर भी लागू किया गया है। 
wet योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सीय पर्यटन सेवा 
wast, अर्थात sage कमीशन फोर इंटरनेशनल एक्रीडिटेड 

हास्यीर्ल्स (जेसीआई) तथा नेशनल एक्रौडेशन ate फोर हास्पीरल्स 

एंड हैल्थकेयर waged (एनएबीएच) द्वारा प्रत्यायित अस्पताल 

ओर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ओर चिकित्सीय 
पर्यटन में संलग्न सुविधा प्रदाताओं, daa एजेरो/दूर आपरेररों कौ 
वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। 

(ग) ओर (घ) आरोमेटिक रास्ते के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में 
100 प्रतिशत एफडीआई कौ अनुमति दै। तथापि, अप्रैल, 2011 से 
30 अगस्त, 2012 तक कौ अवधि के दौरान स्वास्थ्य एव परिवार 
कल्याण मंत्रालय को अस्पतालों कौ स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश करने का कोई प्रस्तावे प्राप्त नहीं हुआ om आर्थिक मामलों 
के विभाग एफओआईपीबी यूनिट द्वारा उपयोक्त उक्त अवधि के दौरान 
एसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है) 

श्रमिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक 

3238. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या Yan, लघु ओर 
मध्यम उद्यम मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) क्या खादी शिल्पकारो/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम के तहत यथानियत पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा हैः ̀ 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौर क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण है; 

(ग) इन्हें न्यूनतम मजदूर अधिनियम के तहत यथानियत 
पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है; 

(घ) क्या सरकायखादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अ.जा^अ.ज.जा.., 

अल्पसंख्यक तथा fred वर्गो के fete श्रमिकों को कोई 

विशेष लाभ मुहैया कराती/कराता है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण है; ओर 

(च) इस संबध में सरकार द्वास क्या कदम उठाए गए है? 
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सक्षम, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) से (ग) खादी कारीगर खादी के उत्पादन 

मे सम्मिलित स्वनियोजित वैयक्ति है। ये अधिकतर अपने निवास 

स्थान से ही कार्य करते हैँ ओर अपने परिवार कौ जीविका में 
वृद्धि करने के लिए समय में खादी का कार्य करते है। इनकी कोई 
आयु सीमा नहीं है, सेवा संबधी कोई नियम नहीं है, कोई निश्चित 
समय नहीं है ओर ये खादी संस्थानों से अपनी इच्छा से जुडने 
अथवा अलग होने के लिए cada Zi इस प्रकार यहां कोई नियोक्ता 

कर्मचारी संबंध नहीं है। तथापि कारीगर खादी संस्थानों के कर्मचारी 

है ओर उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। 

ads ने खादी कारीगरों की आमदनी बढाने तथा यह 
सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित संस्थानों द्वारा उन्हे समतुल्य 
पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए, कई कदम उठाए है। केवीआईसी 

द्वार कच्चे माल को अधनिर्मित/पूर्णनिर्मित सामग्री मे बदलने के 
लिए पीस-दर आधार पर कारीगरों को भुगतान करने के लिए 
राज्य-वार लागत चार्ट निर्धारित feu गए हैँ, जिनका खादी संस्थानों 

द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है। विपणन विकास सहायता योजना 
के तहत खादी संस्थानों को उत्पादन के मूल्य कौ 20 प्रतिशत की 

द्र से सहायता प्रदान कौ जाती है जिसका 25 प्रतिशत कारीगसं 
के लिए उदिष्ट किया गया ओर जो उनके मजदूरी के अतिरिक्त 
है। केवीआईसी ओर राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोडी (केवीआईबी) 
के साथ पंजीकृत संस्थानों के लिए कारीगरों कौ मजदूरी के 12 

प्रतिशत का योगदान कारीगर कल्याण निधि मेँ करना अपेक्षित है। 

(घ) से (च) केवीआईसी खादी कारीगरों जिसमे अनुसूचित 
जातिर्यो^अनुसूचित जनजातियों के कारीगर शामिल है के लाभार्थं 
विभिन्न योजनाणएुकार्यक्रम कार्यान्वितं कर रहा है। प्रत्येक योजना में 
अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उप-योजना के तहत 
अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक घटक 
उदिष्ट किया गया है। 27 -५ ५ 

इंडियन नर्सिंग काउंसिल 

०162; 

3239. श्रीपत्ती ऊषा वर्माः 
श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्री महेश्वर हजारीः 
श्री कामेश्वर वैठाः 

क्या स्वास्थ्य ait परिवार कल्याणं मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई एन सी) द्वारा अनुमोदित 

पाद्यक्रमों के नाम क्या हैँ ओर विगत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष



129 प्रश्नो क 

के दौरान कितने पाट्यक्रमों के लिए राज्य-वार/संघ wean 

आवेदन प्राप्त हुए तथा इनमें से राज्य-वार/संघ राज्यक्षत्रू-वार कितने 

पाटूयक्रमों हेतु अनुमति प्रदान कौ गई; 

(ख) देश में नए नर्सिंग-पादयक्र्मों को आरंभ करने हेतु 

अनुमति प्रदान we के लिए क्या मानक व मानदण्ड रखे गए 

है ओर इस हेतु आई एन सी द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है; 

(ग) क्या सरकार का ध्यान आई एन सी में भ्रष्टाचार व 

अनियमितताओं- संबधी अनेक शिकायतों कौ ओर आकृष्ट किया गया 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी aio क्या है ओर आई एन सी 
के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया 

गया रहै; ओर 

(ङः) इंडियन नर्सिग कारंसिल के समुचित कार्यकरणं के लिए 

सरकार द्वार क्या सुधारकारी उपाय किए गए aa का विचार 

fea गया है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई एन सी) द्वारा 

मान्यता ओर अनुमति प्राप्त नर्सिंग पाद्यक्रमों के नाम विवरण 

मे दर्शाए गए है। पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्राप्त आवेदनं 
ओर गत तीन वर्षं तथा चालु वर्ष के दौरान परिषद द्वारा प्रदत्त 
अनुमतियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। 

(ख) आरईएनसी द्वारा यथा निर्धारित विनियमन/मानदण्ड उनके 

कार्यालय कौ वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org. पर 
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उपलब्ध है। नए पाद्यक्रम शुरू करने के लिए आईएनसी द्वारा 

अनुमति प्रदान करने के संबंध में जिस प्रक्रिया का अनुसरण कि 

है, वह यह है कि नए नर्सिग पाट्यक्रम शुरू करने के इच्छुक 
स्कूल/कालेज के लिए सर्वप्रथम संबंधित राज्य सरकारों से अनापत्ति 

प्रमाणपत्र^आवश्यकता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता हे। 

तदुपरांत संबधित संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र मेँ, संस्था मे उपलब्ध 

शैक्षिक, नैदानिक ओर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उल्लेख करते 
हुए आरईएनसी को आवेदन करना पडता है। पूरित प्रस्ताव प्राप्त 

होने पर परिषद, आईएनसी अधिनियम, 1947 कौ धारा 13 के 

उपब॑धों के अधीन नियुक्त स्वतंत्र निरीक्षकों के माध्यम से निरीक्षण 

करती है। agua स्वतंत्र निरीक्षक कौ रिपोर्ट आईएनसी कौ 

कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत कौ जाती है, जो निरीक्षण रिपोर्ट 

का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लेती है कि उस संस्था 
को उपयुक्तता/मान्यता प्रदान कौ जानी है अथवा नही। 

(ग) ओर (घ) श्री री. दिलीपकुमार, पूर्वं नर्सिंग सलाहकार 

के विरुद्ध सीबीआई द्वारा शिकायत दर्ज की गई ओर जांच Usa 

के बाद सीबीआई ने उनके विषूद्ध अदालत मे चार्ज शीर दाखिल 

at 2 

(ङ) आईएनसी की उचित कार्य प्रणाली के लिए नर्सिंग 

संस्थान खोले जानै कौ wal से संबंधित सभी परिपत्र आईएनसी 

कौ कार्यालयीन वेबसाइ पर विधिवत प्रदर्शित किए गए है। एेसे 

प्रयास किए जाते हँ कि नर्सिग स्कूलो/कालेजोँ कौ मान्यता के संबध 

मेँ आईएनसी की कार्यकारी समिति के निर्णयों को उसी दिन प्रदर्शिते 

कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार का संशय न रहे। 

विवरण I 

नर्सिग मिडवाटफरी शिक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं कार्यक्रम प्रशिक्षण कौ परीक्षा पंजीकरण 

अवधि 

1 2 3 4 5 

1. सहायक नर्स ओर दाई 2 सात नर्सिग परीक्षा até पंजीकृत सहायक ad ओर दाई 

(आरएएनएम) 

2. area नर्सिग we पिडवाहफरी साढे 3 साल नर्सिंग परीक्षा ale पंजीकृत 7H ओर पंजीकृत पिडवाहफ 

(आर.एन. ओर आर एम) 
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1 2 3 4 5 

3. बी एससीनर्सिग में बेसिक) 4 ag विश्वविद्यालय पंजीकृत नर्स ओर पंजीकृत मिडवाहफ 
(aru, ओर आर एम) 

4, बी एससी. (बेसिक नर्धिग मे) 2 वर्षं (नियमित) विश्वविद्यालय अतिरिक्तं योग्यता 
We 3 वर्ष (द्री) विश्वविद्यालय 

९. एप. wed नर्सिग 2 साल विश्वविद्यालय अतिरिक्त योग्यता 

6. एमफिल (नर्सिग) 1 वर्षं (पूर्ण) विश्वविद्यालय अतिरिक्त योग्यता 
2 साल (पार) 

टाइम) 

7 पीएचडी. नर्सिग 3 से 5 साल विश्वविद्यालय अतिरिक्त योग्यता 

बाजार मूल स्पेशलिरी मे डिप्लोमा 1 साल बोई या विश्वविद्यालय अतिरिक्त योम्यता | 
निर्मा पाठ्यक्रमः 
ताओं 1. आपतकाल ओर आपदा 

के आपदा नर्सिग 

fara 2. fetena केयर नर्सिग 

ऋण 3. ae विज्ञान नर्सिंग 

4, कार्यो छती रोगों 

नर्धिग 

5. मनोरोग नर्सिग 

6. न्दरो नर्सिग 
7. नवजात्त नर्सिंग 

& या नर्सिग 

9. eect रोग ओर पुनर्वास 
नर्सिग 

10. पिडवाहफग में ad 

व्यवायी 

11. Fed at aftr 

विवरण 

नसिगि 2009-2010 संस्थानों at राज्यवार वितरण 

क्र.सं, राज्य का नाम एएनएम जीएनएम बी.एससी.एन एम.एस.सी.एन पीबीएससी थोडे समय के 

(एन लिए 

पीए* प्रीभआर* पौए* पौआर* प्रीए* पीञआर* पीए* पीञआर+* यपीए* पीआर* पीए* पीआर* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूहं 
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] 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

2. आध्र प्रदेश - - 14 4 26 26 11 i 12 12 - - 

3. अरूणाचल प्रदेश - ~ - - - - - - - - - - 

4. असम 2 2 2 2 - - 1 1 - - - ~ 

5. विहार - - 1 1 - - - - ~ - - - 

6. ang - - - - - - - - - - - - 

7. छत्तीसगद 2 2 2 2 7 7 6 6 3 3 - - 

६. दादरा ओर नगर हवेली ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - 

9 दमन ओर दीव ~ ~ ~ - - - - - - - ~ - 

10. दिल्ली - ~ - - - - 1 1 - - 1 1 

11. गोवा ~ ~ - - - - - - - - - 

12. गुजरात 6 6 0 10 13 1 2 2 3 3 4 4 

13. हरियाणा 1 1 3 3 7 7 1 1 6 6 7 7 

14. हिमाचल प्रदेशं ~ - 7 17 11 11 - - - - - - 

15. जम्मू ओर कश्मीर 1 1 1 1 - - - - 1 1 2 2 

16. was 3 3 3 3 3 3 - - - - 1 1 

17. कर्नारक 19 19 10 9 12 12 7 77 34 34 6 5 

18. केरलं 12 12 8 8 19 19 12 12 11 11 

19. मध्य प्रदेश 2 2 45 #4 16 16 4 4 31 31 10 10 

20. महाराष्ट 64 63 3 3 12 12 6 6 12 12 1 1 

21. मणिपुर 1 1 - - 3 3 - - - - - - 

22. मघालय - - - - - ~ - - - - - 

23. मिजोरम 1 1 - ~ - - - - - - - - 

24. ames ~ ~ - - - - - - - ~ - - 

25. ओडिशा 34 33 26 26 6 6 3 3 1 1 2 2 

26. पुदुचेरी - - - - 2 2 3 3 5 5 - - 

27. पंजाब 10 10 16 16 14 14 4 4 33 32 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

28. राजस्थान - - 13 13 35 35 4 4 16 16 5 5 

29. सिक्किम - - - - - - - - ~ - - - 

30. तमिलनाडु - - 31 31 19 19 4 4 15 15 22 20 

31. त्रिपुरा - - - - - - - - - - - - 

3ॐ2. उत्तर प्रदेश - ~ 26 26 14 14 4 4 5 5 - - 

33. उत्तराखंड - - 1 1 1 1 1 ॥ 1 1 10 10 

34. पश्चिम बंगाल 2 1 8 8 4 3 2 2 4 4 2 2 

कुल योग 148 145 244 243 213 212 153 153 194 193 86 83 

dre * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते है 

पीआर* = संस्थानों at अनुमति दी 

नर्सिग 2010-2011 सस्थानो की राज्यवार वितरण 

क्र.सं. राज्य का नापर एएनएम जीएनएम बौ.एस.सी.एन एम.एस.सी.एन पीबीएससी as समय के 

(एन लिए 

पीए* प्रीआर* पीए* पीआर+ पीए* पीञआर* पीए* पौञआर* tut tert tit ten’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

I | I ॥ 1 1 I I t \ ॥ 1 1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

2. आध्र प्रदेश 1 1 4 4 #3 3 19 9 23 21 5 5 

3. अरूणाचल प्रदेश - ~ ~ ~ _ _ _ _ _ . . _ 

4. असम 3 3 3 3 - - = - 3 3 ~ _ 

5. बिहार - - 1 1 ~ - - - ~ ~ _ _ 

6. चंडीगद् - ~ - ~ - - - ~ - ~ न ~ 

7. ante 20 20 4 4 9 9 1 1 - ~ - - 

8. दादरा ओर नगर हवेली 1 1 ॥ । 1 | I 1 ॥ ॥ I 1 

9. दमन दीव - - - ~ - - _ _ _ _ _ _ 

10. दिल्ली - - ~ ~ 1 1 - - - ~ ~ _ 

11. गोवा ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ - -  - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12. गुजरात 5 5 17 17 10 10 2 2 5 5 - - 

13. हरियाणा 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 - - 

14. हिमाचल प्रदेश 4 4 4 4 - - 1 - - - 

15. जम्मू ओर कश्मीर 3 3 3 3 1 1 = - - - - - 

16. Was 2 2 4 4 1 ॥ - - - - - ~ 

17. कर्नाटक 12 12 6 5 5 5 30 30 66 66 2 2 

18. केरल - = 5 5 11 11 Ww 18 14 14 2 2 

19. मध्य प्रदेश 6 6 76 76 12 12 9 9 5 5 1 

20. महाराष्ट 88 88 - = 3 3 5 5 8 8 12 10 

21. मणिपुर - ~ 1 1 - - - - - - 

22. मेघालय - - - - 2 2 - - - ~ - - 

23. मिजोरम - - - - - - - - - - - - 

24. नागालैड ~ ~ - - - ~ - - - - - - 

25. ओडिशा 18 18 4 4 - = 1 1 2 2 2 2 

26. पुदुचेरी 1 - = = 2 2 = - - - - - 

27. पंजाब 37 37 7 7 10 10 19 19 23 23 - - 

28. राजस्थान 1 1 5 4 36 36 6 6 30 30 1 1 

29. सिक्किम - - - - 1 1 - - 1 1 - - 

30. तमिलनाडु 1 1 6 6 10 10 4 4 2 22 15 11 

31. त्रिपुरा 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - 

32. उत्तर प्रदेश 22 22 3 3 9 9 2 2 3 3 1 1 

33. उत्तराखंड 4 4 5 5 2 2 1 1 1 1 

34. पश्चिम कंगाल 1 1 1 1 3 3 - - 2 2 2 2 

कुल योग 227 226 190 188 138 138 1 1 211 208 43 36 

पीए * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते हैँ 

पीआर* = संस्थानों कौ अनुमति दी
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wet 2011-2012 सस्थानो की राज्यवार वितरण 

क्र.सं राज्य का नाम् एएनएम जीएनएम बी.एस.सी.एनं एम.एस.सी.एनं पीबीएससी as समय के 

(एन Fert 

पीए* पीआर+ पीए* परआर* पौए* Gat पीए* पौर॑ पीए* पीआर* पीए* dem 

1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 13 14 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह ~ - - - - - - - - - - - 

2. आध्र प्रदेश 16 1 6 6 7 7 10 10 9 9 7 7 

3. अरूणाचल प्रदेश 1 1 2 2 - - - - ~ - - - 

4. असम 2 2 4 4 - = 1 1 1 1 - - 

5. विहार 16 16 - - 1 1 - - 2 2 - - 

6. चंडीगद् - - - - ~ - - ~ - - - - 

7. छत्तीसगद् 49. 49 17 17 16 16 - - 6 6 1 1 

8. दादरा ओर नगर हवेली - - ~ - ~ - - - - - - - 

9. दमन ओर दीव - ~ ~ - - - - - - - - - 

10. दिल्ली - - 2 2 = - = - 1 1 6 6 

11. गोवा ~ - - - - - - ~ - - - - 

12. गुजरात 54 54 21 20 12 12 | - 6 6 7 7 

13. हरियाणा 18 18 27 26 7 7 - - 9 9 5 5 

14. हिमाचल प्रदेश - ~ 2 2 1 1 - - 2 2 - - 

15. जम्मू ओर कश्मीर 5 5 7 7 = - 2 2 - -  - - 

16. kas 7 7 3 3 1 1 - - 1 1 - - 

17. कर्नाटक 8 8 15 4 2 2 26 26 52 52 35 35 

18. केरल - - 6 6 7 YW 13 13 9 19 8 8 

19. मध्य प्रदेश 50 49 150 148 35 33 4 4 20 20 1 ~ 

20. महाराष्ट 89 89 26 26 18 18 8 8 19 19 8 8 

21. मणिपुर 2 2 7 6 - - - - - - - - 

22. मेघालय - - - - - - - - 1 1 - - 

23. fash - ~ - - - - - - - - - - 

24. नागालैंड ~ ~ 1 1 - - - - 1 1 - = 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

25. ओडिशा ॐ 3 18 17 2 2 2 2 - - 1 

26. पुदुचेरी 1 - 2 2 1 1 1 1 2 2 5 5 

27. पंजाब 58 57 44 44 1 1 2 2 12 12 2 1 

28. राजस्थान 47 4 36 35 22 2 8 8 22 21 2 1 

29. सिक्किम - - 2 1 - - - - 1 - - - 

30. तमिलनाडु 6 5 4 4 22 22 12 12 23 2 2 2 

31. त्रिपुरा - - 2 2 1 1 - - - - - - 

32. उत्तर प्रदेश 68 68 29 29 13 13 1 1 10 10 6 5 

33. उत्तराखंड 9 9 9 9 5 5 - - 2 2 - - 

34. पश्चिम बगालं - - 10 9 3 3 1 1 1 1 8 8 

कुल योग 544 538 462 452 207 205 91 91 222 220 104 9 

dq * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते 2 

पीआर* = संस्थानों कौ अनुमति दी 

नर्सिंग 2012-2013 सस्थान की राज्यवार वितरण 

करसं. राज्य का नाम एएनएम जीएनएम बीएस. सी.एन एम.एस.सी.एन पीनीएससी ae समय के 

(एनं लिए 

पीए* पीआर+ पीए* पीञर* पौए* पीञआर* पीए* पीआर* पीए* tem" पीए* पीआर* 

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 1 | t | 1 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 

2. आध्र प्रदेश 9 6 8 5 5 4 6 4 +8 8 1 1 

3. अरूणाचल प्रदेश - - - ~ - - _ _ . _ _ _ 

4. असम 2 - 2 - 2 1 1 1 - - - - 

5. विहार 28 19 7 5 3 3 - - 1 - - - 

6. are ~ ~ ~ - ~ - - - - - - - 

7. छत्तीसगद् 17 9 18 2 13 3 4 4 5 4 1 - 

8 दादरा ओर नगर हवेली ~ ~ - - - - - _ _ _ _ _ 

9 दमन ओर दीव - - - ~ _ . _ _ वि _ _ _ 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10. दिल्ली 2 2 7 l 1 1 - -- - - - - 

11. गोवा - ~ - - - - - - - - - - 

12. गुजरात 27 7 ॐ 5 7 2 1 8 3 - - 

13. हरियाणा 14 10 24 6 4 4 2 2 12 12 - - 

14. हिमाचल प्रदेश - ~ 3 1 3 2 1 1 4 4 - - 

15. जम्मू ओर कश्मीर 5 ~ 4 1 - - - ~ - - 1 - 

16. Was 9 2 3 2 2 1 - - 2 2 - - 

17. कर्नारक 2 1 9 8 9 8 12 9 29 2 5 1 

18. केरल - ~ ~ ~ 11 9 11 8 7 7 7 5 

19. मध्य प्रदेश 70 35 143 39 40 21 9 1 20 12 1 1 

20. महाराष्ट 204 74 145 6 ४ - 5 - 15 1 - - 

21. मणिपुर 4 - 1 - 2 = - - - - - - 

22. मेघालय - - - - - ~ - - - - ~ - 

23. मिजौरम - - - - - - - - - - - - 

24. नागालैँड - - - - - - - - - - ~ - 

25. ओडिशा ॐ 12 26 7 5 1 - - 1 - 1 - 

26. Fat 3 - 2 - 1 - 3 - - - 2 - 

27. पंजाब 41 9 37 9 13 1 10 9 8 5 5 - 

28. राजस्थान 34 6 31 3 2 13 7 2 9 3 2 3 

29. सिक्किम - - 1 - - ~ - - - - 1 - 

30. तमिलनाडु 14 9 14 5 16 14 25 11 19 11 - - 

31. त्रिपुरा ~ ~ - - 2 - - - - ~ - 

32. उत्तर प्रदेश 3 1& 42 21 15 8 2 - U 4 2 1 

33. उत्तराखंड 1 - 2 - ~ - - - 1 - - - 

34. पश्चिम बंगाल - - 7 1 1 1 2 2 1 1 - - 

कुल योग 558 219 268 182 188 107 101 54 161 104 29 12 

सीए * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते हें 

पीआर* = संस्थानों कौ अनुमति दी
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( अनुवाद] - 
an Lu s 

अस्पतालों में वाई-संबंधी पात्रता 
. ~~ * 

*3240, श्री रकेश सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण त्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीजीएचएस योजना 

के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थी की वार्ड-संबंधी 

पात्रता उसके सीजीएचएस-अंशदान की द्र के अनुरूप नहीं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा ओर उसके कारण क्या है; 

(ग) क्या 4600 %., 4800 रु., 5400 रु. ओर 6600 सु. की 

ग्रेड-पे के स्तरो से सीजीएचएस अशदान की द्र समान है जबकि 

उक्त ग्रेड-पे धारकों के बीच वाड का आबंटन असमान हैः; 

(घ) वदि हां, तो इसके क्या कारण हे; ओर 

(ङः) वारई-संबंधी पात्रता को सीजीएचएस-अंशदान कौ द्र के 

आधार पर नियत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए een 

कदम उठा रही है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद): (क) से (ङ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के 

अनुपालन के केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों 

के वेतन एवं भक्ते ओर पेंशन के सुधारात्मक संशोधन के परिणामस्वरूप 

सीजीएचएस अंशदान दरो में 1.6.2009 से संशोधन किया गया है। 

कर्मचारियचों के अंशदान के लिए 5 स्तरीय (eta) द्रे है जबकि 

वाई पात्रताओं कौ केवल 3 श्रेणी है। वाईड पात्रता लाभार्थं के मूल 

वेतन पर आधारित है जबकि अंशदान ग्रेड वेतन पर आधारित 21 

पांच wa को तीन श्रेणियों मे समायोजित किया गया है। अंशदान 

का वाड पात्रता से कोई aaa नहीं है। अंशदान का निर्धारण 

विभिन सामाजिक आर्थिक कारकं ओर भुगतान करने की क्षमता 

के मापदंड को ध्यान में रखते हुए किया गया है जहां अधिक 

ग्रेड पाने वाले कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों कौ तुलना में 

अधिक अंशदान करते 21 ag पात्रता में सरकारी कर्मचारी के 

पदक्रम, ata ओर सेवा की स्थिति पर भी विचार किया जाता 

है। यह सच दै कि 4600 &, 4800 र., 5400 रु. ओर 6600 
रु. के ग्रेड वेतन के लिए सीजीएचएस अंशदान की द्र एक समान 

है परन्तु उपर्युक्त कारणों को देखते हुए उनकौ as waa 

भिन्न-भिन ZI 
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\ ५ ¢ - ५1 
पर्यटन | उद्योग मे वृद्धि 

+3241. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

श्री मनोहर तिरकीः 

क्या पर्यटन पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विश्वव्यापी मंदी ओर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कमी 

के कारण भारत के घरेलू पर्यटन उद्योग के प्रतिवर्षं 20 प्रतिशत 

की द्र से ast की संभावना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2013-14 में आगंतुक पर्यटकों कौ 

संख्या बढाने ओर घरेलू पर्यटन मेँ दस गुना वृद्धि करने हेतु कोई 

उपाय किए हैम ओर 

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य at प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा 

पर्यटकों को क्या-क्या सहायता ओर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी? 

पर्यटन मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सुल्तान अहमद); 

(क) से (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के पर्यटन पर योजना आयोग 

द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने 12वीं योजना के दौरान घरेलू पर्यटन 
मे 12% ग्रति वर्ष वृद्धि के लक्ष्य कौ अनुशंसा कौ है। कार्यकारी 

दल ने 12वीं योजना जिसमे लगभग 12% कौ वार्षिक gig दर 

आवश्यक है, के अंत तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत 

के हिस्से में कम से कम 1% वृद्धि कौ अनुशंसा कौ है। 

विदेशी पर्यटक आगमन की seh के लिए पर्यटन मंत्रालय 

अपनी चालू गतिविधियों के एक भाग के रूप मेँ देश के विभिन 

गंतव्यों ओर उत्पादों के संवर्धन के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड 

लाइन के तहत अंतरराष्ट्रीय ओर घरेलू बाजारों में fie, इलैक्टोनिक, 

aaa ओर आउटडोर मीडिया अभियानों को चलाता है। इसके 

अतिरिक्त, भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उदेश्य 

से विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों दवारा महत्त्वपूर्णं ओर संभावित 
पर्यटक gap विदेशी बाजारों में शंखलाबद्ध रूप से संवर्धनात्मक 

गतिविधियां चला रहा है। इन संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों 
ओर प्रदर्शनियों में भाग लेना, रोड शो आयोजित करना, भारत 

परिचय सेमिनार एवं कार्यशालाएं, भारतीय भोजन ओर सांस्कृतिक 

उत्सवो का आयोजन ओर समर्थन करना, ब्रोशर का प्रकाशन संयुक्त 

विज्ञापन ओर ब्रोशर समर्थन देना ओर मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम 

के तहत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया हस्ति, टूर प्रचालको 

ओर विचारकों को आमत्रित करना शामिल 2
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पर्यरकों को सुविधाएं प्रदान करने सहित पर्यटन का विकास 

एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य wena राज्य aa प्रशासनों कौ 

जिम्मेदारी 21 तथापि, पर्यटन मंत्रालय इन गतिविधियों के लिए 

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं को स्कीम के दिशा-निर्देशों के 

अनुसार उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता 

ओर fatal कौ उपलब्धता की शर्तं पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता 

प्रदान करता है। 

विदेशी ओर घरेलू पर्यटकों के लिए सुविधाओं मेँ सुधार के 
लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों मे पर्यटन अवसंरचना 

का सुजन/उन्नयन, मार्गस्थ सुविधाएं, अंतिम छोर तक संपर्क 

उपलब्ध कराना, बजट आवास कौ उपलब्धता को बढाना ओर 

प्रशिक्षित जन-शक्ति को बदाना, आदि शामिल है। 

पर्यटन के विकास एवं संवर्धन से संबद्ध विभिन गतिविधियों 

को करने के लिए कार्यकारी दल ने 12वीं योजना में पर्यटन क्षेत्र 

के लिए 22800 करोड रु. के कुल परिव्यय कौ भी अनुशंसा की 

है। 
। ^ - ५६ 

रोगियों हेतु एंबुलेस-सेवा 

*3242, श्री कोडिकुननील सुरेशः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को te कामचलाऊ 

मालवाही वाहनों का वैनों में लाया-ले जाया जा रहा है जिनमें 

आवश्यकं सुरक्षा-सुविधाएं या चिकित्सा-उपकरण उपलब्ध नहीं है 
ओर इस तरह उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या इस संबंध में कोई मार्गं निदेश विद्यमान 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

स्वास्थ्य भौर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य wat ( sit 

सुदीप बंवोपाध्याय ): (क) हाल ही में एेसी कोई सूचनां स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण iets के daa मे नहीं आई 21 

(ख) उपरोक्त (क) के मदेनजर प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) से (ङ) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते 

राज्यो (संघ राज्य sal मे wale सेवाएं संबंधित राज्यों (संघ राज्य 

aa सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। विभिन राज्यों मेँ उनकी 
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अपेक्षा ओर उपयुक्ता के आधार पर अलग-अलग माडल Zz 

तथापि विभिन प्रकार के wala के लिए सड़क परिवहनं ओर 

राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विस्तृत विशिष्टताओं सहित ‘wets waa 

ais’ को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया 
गया है। ५५९९ . Le 8 

भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत पाकस्तान 

*3243, श्री सी.आर. पाटिलः क्या विदेश मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या नई दिल्ली मेँ हाल ही में भारत ओर पाकिस्तान 

की विदेश सचिव-स्तर पर बातचीत हुई; 

(ख) यदि a, तो उक्त बैठक में दौरान किन-किन मुं पर 
wal हुई; 

(ग) क्या मुंबई में 26 नवम्बर को हुए हमले मे पाकिस्तान 

कौ भूमिका के मुदे पर भी बातचीत a; ओर 

(घ) यदि at, ती इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही 

2? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 
(क) से (घ) भारत ओर पाकिस्तान के बीच विश्वास सृजन 

उपायं, जम्मू व कश्मीर तथा मैत्रीपर्ण आदान-प्रदान सहित शांति 
एवं सुरक्षा पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 4-5 जुलाई, 2012 तक 

नई दिल्ली A आयोजित की गयी ot 

विश्वास सृजन उपायो सहित शाति एवं सुरक्षा के मुदे पर 

व्यापक चर्चा की गयी। विदेश सचिवों ने पहले से स्वीकृत परमाणु 

एवं पारंपरिक विश्वास सृजन उपायों से संबंधित वर्तमान क्रियान्तेयन 

प्रक्रिया कौ समीक्षा atl यह निर्णय लिया परमाणु एवं पारंपरिक 

विश्वास सृजन उपायों पर विशेषन्ञ स्तरीय समूहो कौ अलग-अलग 

बैठके आयोजित कौ जाएं जिसमे मौजूदा विश्वास सृजन उपायों के 

क्रियान्वयन तथा सुददीकरण पर विचार किया जाए ओर परस्पर 

स्वीकार्यं अतिरिक्त उपायों के बारे मेँ सुञ्ञाव दिया जाए जिसमें दोनों 

देशों के बीच आधिकाधिक विश्वास सृजित हो ओर शांति एवं 

सहयोग मिले। 

विदेश सचिवों ने ate किया कि दोनों देश इस बात को स्वीकार 

करते हैँ कि आतंकवाद शाति एवं सुरक्षा के लिए एक खतरा बना 
हुआ है। दोनों देशों ने आतंकवाद से कारगर एवं व्यापकं तरीके 

से लड़ने तथा इसका उन्मूलन करने की अपनी दृद प्रतिबद्धता कौ 
पुनः अभिपुष्टि कौ ताकि इस महाविपत्ति के सभी स्वरूपों को नष्ट
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किया जा सके। मुंबई आतंकी हमले के बारे A पाकिस्तान को बता 

दिया गया कि उसे मुंबई आतंक हमले के दोषियों पर विश्वसनीय 

एवं कारगर कानूनी कार्रवाई करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को 

पूरा करने कौ आवश्यकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया 

कि aq जुंदाल कौ गिरफ्तारी तथा उनसे की जा रही पूछताछ से 

अन यह मामला ओर महत्वपूर्णं हौ गया है। पाकिस्तान ने 

आतंकवाद से लडने तथा मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाने 

की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दुहराया। 

दोनों val ने जम्मू व कश्मीर के मुदे पर व्यापक तौर पर 

विचारों का आदान-प्रदान किया ओर मतभेदों को दूर करके तथा 

अभिमुखीकरण के माध्यम से एक उदवश्यपूर्ण एवं भविष्योन्मुखी 

तरीके से इन चर्चाओं को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों 

पक्षौ ने नियंत्रण रेखा के पार यात्रा एवं कारोबार को सुविधाजनक 

बनाने के लिए वर्तमान नियंत्रण रेखा के पार विश्वास सुजन उपायों 

को सुदृढ बनाने कौ आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होने नियत्रण 

रेखा के पार विश्वास सृजन उपायो पर इस्लामाबाद A 19 जुलाई, 

2012 को कार्य समूह की एक बैठक आयोजित करने का निर्णय 

foram 

विदेश सचिवों ने दोनों के बीच विश्वास एवं मैत्री आधारित 

एकं रिश्ता बनाने के लिए लोगों के बीच आधिकाधिक आपसी 

Haut तथा Aig आदान-प्रदान के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होने 

नोर किया कि संशोधित द्विपक्षीय वीजा करार को अतिम रूप दिया 

जा चुका है ओर इस पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर करने के बाबत कार्य 

करने का निर्णय लिया गया। उन्होने आधिकाधिक संसदीय आदान-प्रदान; 

विभिन्न क्षेत्रों यथा धार्मिक स्थलों कौ यात्रा को सुविधाजनक बनाने 

ओर. एक-दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार को खत्म करने तथा मीडिया 

एवं खेलकूद संबंधी संपर्क को बदढ़ाने के महत्व पर बल दिया। 

\ ५. ¶ -S @ 
बन-उत्पादन 

+3244. श्री सर्द सत्यनारायणः क्या जनजातीय कार्य मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आश्र प्रदेश सहित देश मे वन उत्पादों 

के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए aera का agra देने 

के किए कोई समिति गठित कौ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

जनजातीय कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह 

खंडला ): (क) से (ग) पांचवीं अनुसूची क्षत्रा मे न्यूनतम समर्थन 
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मूल्य (एमएसपी) , मूल्य संवर्धन तथा लघु वन उत्साद् (एमएफपी) 

के विपणन के पहलुओं को देखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय 

द्वारा गठित डो टी.हक. समिति ने लघु वन उत्पाद (एमएफपी) 

हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी) के बरे में कुछ सिफारिश 

कौ थीं। इन सिफारिश के आधार पर एमएफपी के लिए एमएसपी 

की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की जानी है। तथापि, tet योजना 

के ot अभी तक तैयार नहीं किए गए Zi 

(हिन्दी ५-०-४५ 

सौर लालटेन८लैम्प 

3245, श्री भूपेन्द्र सिंह क्या नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा 
मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः To 

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को सौर cree प्रदान 

करती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर विगत तीन 

वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रदान कौ 

गई सौर लालरनो/लैम्पो की संख्या कितनी है; 

(ग) क्या सरकार का विचार देश के नक्सल-वाद प्रभावित 

त्रो मे सौर लालरैनो।तैग्पों को प्रदान करने का है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी att क्या है ओर इस संबंध मे 

किन राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊजा मत्री ( ड. फारूख अब्दुल्ला ): 

(क) ओर (ख) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 

(जेएनएनएसएम) के ओंफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत 

मंत्रालय, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों ओर अन्य केन्द्रीय ओर 

राज्य सरकारी मंत्रालयों के माध्यम से सौर लालटेनों, घरेलू cee 

ओर सडक रोशनियों के fay संस्थापना हेतु प्रति वार पीक 81 

रू. की सीमा तक पूंजी लागत के 30% तक कौ सन्सिडी उपलब्ध 

कराता है। मंत्रालय, प्रति व्यक्ति सौर लालटेनो. घरेलू लाइ ओर 

210 वार पीक तक के लघु क्षमता के पीवी daa कौ संस्थापना 

करने हेतु ward, atte ग्रामीण वैक ओर अन्य वाणिन्यिक नैको 

के माध्यम से प्रति वाट पीक 108 र. कौ सीमा तक पंजी लागत 

का 40% सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहा है। लागत का शेष 60% 

ae द्वारा सामान्य वाणिज्यिक दरों पर anne को क्रेडिट सुविधा 

दी जाती है। वषं 2009-10, 2010-11, 2011-12 ओर चालू वर्ष 

के दौरान स्थापित सौर लालटेन, घरेलू लाइट ओर सडक लाइटों 

की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई हे! 

(ग) ओर (घ) जे एन एनएसएम के ओंफ-ग्रिड सौर 

अनुप्रयोग स्कीम के तहत, मंत्रालय देश में 60 सर्वाधिक एलडन््युई
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प्रभावित जिलों में से प्रत्येक A 100 सौर ai स्टेशनों की चार्ज किए जा aati मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों मे सौर 

संस्थापना करने हेतु 90% Beast उपलब्ध करा रहा है। प्रत्येक asin स्टेशनों कौ संस्थापना हेतु किसी भी राज्य सरकार से कोई 

सौर चार्जिंग स्टेशन पर 50 सौर लालरेन ओर 10 मोबाइल फोन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया हेै। 

विवरण 

वर्षे 2009-10, 2010-11, 2011-12 ओौर 30 जून, 2012 तक 2012-13 के dea राज्य-वार सौर लालरेन (एसणएल), 
सौर घरेलू राशियां (waa) ओर ak सड़क रोशनियो (waded) निम्नलिखित दी गई हे 

a. राज्य।सघ 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

राज्य क्षेत्र 

एसएल एचएल एसरीणएल एसएल एचएल एसटीएल एसएल एचएल एसरीएल एसएल एचएल एसरीएल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. अंडमान ओरं निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ॐ 
द्रीपसमूह 

2. ay प्रदेश 647 316 10 2416 1 142 329 97 0 2816 607 0 

3, अरूणाचल प्रदेश 0 2850 18 0 3058 0 496 111 0 0 ॥ 0 

4. असम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5६70 0 

5. बिहार 0 399 265 0 180 0 0 3178 0 0 0 0 

6. Ferre 0 0 229 0 0 0 0 0 669 0 0 0 

7. BATS 0 183 480 0 0 0 119 4 153 0 0 0 

£. दिल्ली 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. मोवा 115 40 68 38 0 156 0 0 8 28 31 0 

10.  हर्यिणा 26686 1527 3353 1470 12110 97 20737 4664 1944 0 36 0 

11. हिमाचल प्रदेशं 0 8 0 0. 0 1078 939 5738 3358 0 0 0 

12. जम्मू ओर कश्मीर 663 7314 100 0 0 0 15150 19050 210 0 0 0 

13. Bag 0 279 0 0 2562 0 0 436 0 0 0 0 

14. कर्नाटक 0 3390 43 0 8006 0 0 6221 0 0 958 0 

15. केरल 0 0 0 0 0 0 13186 0 645 0 1 0 

16.  लकषद्रीप 0 0 0 1689 0 0 3600 0 1725 0 0 0 

17. मध्य प्रदेश 35 29 0 0 0 0 0 653 1104 0 0 0 

18. म्रहारष्ट 60000 1147 1980 0 100 0 0 1368 2949 0 2 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

19. मणिपुर 904 650 120 0 365 438 0 0 0 0 0 0 

20. मिजोरम 0 0 116 2519 2350 0 0 0 0 1258 1406 0 

21. नागालैंड 92 4 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 

22. alfem 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 

23. पंजाब 0 0 279 0 0 107 0 0 0 0 0 0 

24. राजस्थान 0 12 0 0 24449 220 0 25908 0 0 8537 0 

25. सिक्किम 0 0 0 2730 750 0 640 4390 262 16180 52 15 

26. तमिलनाडु 0 0 3213 0 599 46 0 39 0 0 229 0 

27. त्रिपुर 0 22366 426 0 0 0 21922 6657 0 0 0 0 

28. उत्तर प्रदेश 1132 33085 200 7308 40079 1569 1782 41819 20828 0 0 0 

29, उत्तराखंड 0 0 4784 0 0 895 0 0 0 27 11366 0 

20. पश्चिम बंगाल 14000 19238 25261 0 19783 5६25 0 2492 650 0 1702 0 

31. अन्य 0 1546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल 105094 108599 41610 18224 119772 26987 78900 123092 34585 20309 31320 4 

(अनुवाद ] ow |$ 3-$ ५ (ख) अमृतसर ओर पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब, 
राजस्थान, जम्मू ओर कश्मीर तथा गुजरात के अन्य निकटवतीं 

पोलियो वायरस 

*3246, श्रीमती सुस्मिता बाउरीः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सेरक्रार को इस बात कौ आशंका है कि पाकिस्तान 
ओर अफगानिस्तान जैसे पडौसी देशों, जां यह स्थानिक रोग है. 
से भारत मे योलियों वायरस आ सकता है; ओर 

(ख) यदि a, तो सरकार द्वारा संबंध मे क्या सक्षात्मक कदम 

उठाए गए Bi? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण dara में राज्य मत्री (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) जी, हां। wa तक दुनिया के किसी 
भी हिस्से A पोलियो वायरस कां संचरण होगा, तब तक पोलियों 

का खतरा भी कायम WM 

जिलों एवं wast कौ स्वास्थ्य सुविधाओं मेँ मामलों का सक्रिय रूप 

से पता लगा कर tie कौ निगरानी मे तेजी लाई गई है। 

इसके अलावा, sent 24 स्टेशन ओर बाधा सीमा (पंजाब 

मे), मुनाबाड टेन स्टेशन (राजस्थान मेँ) ओर कामन पीएचसीएच 

चक दा बाग (जम्मू ओर कश्मीर मे) मेँ बच्चों का टीकाकरण 
जारी हे। eye S87 

WUT मे ठेके wart किया जाना 

*3247. श्री पना लाल पुनियाः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 

ऊजां मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित लोक हित अनुसंधान 

संगठन की हाल मेँ में प्रकाशित रिपोर्ट को संज्ञान में लिया 2 करि
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जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के Hata 

dal को प्रदान करने में अनियमितताएं हो रही रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ao क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या निविदा प्रक्रिया तथा अन्य प्रक्रिया मे सुधार ओर 
अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम 

उठाए गए है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊजां मत्री ( डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) जी, a 

(ख) “डाउन टू ae" पत्रिका के दिनांक 1 से 15 फरवरी, 
2012 के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमे जवाहरलाल 
नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के 1000 मेगावार सौर विद्युत परियोजना 

स्कीम के दिशा-निरदशों का उल्लंघन करने के day मे आरोप 

लगाए गए थे जो कि एनवीवीएन के माध्यम से कार्यान्विति की 

जा रही है। 

(ग) ओर (घ) इन आरोपों की जांच करने हेतु एक 
अंतर-मत्रालयी समिति गठित कौ गई। समिति दारा रिपोर्ट प्रस्तुत 

की गई है ओर सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है। 
py S- SE 

विद्युत aa मे विदेशी कंपनियां 
[पणि 

*3248, श्री रवनीत सिंहः 

श्री बद्रीराम जाखडुः 

श्री सुरेश अगडीः 

क्या विद्युते मत्री यह बताने की कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र मेँ विदेशी निवेशकों 

मे ओर अधिक विश्वास बढाने की आवश्यकता पर बल देने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या सरकार विद्युत aa में निवेश हेतु विदेशी निवेश्कों 

को आकर्षित करने या विशेष पैकेज देने के लिए प्रयास कर रही 

है; ओर ) 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हे ओद देश मेँ विद्युत 
aa मे कार्यरत विदेशी कंपनियों के नाम क्या है ओर ये किन 
राज्यों A कार्य कर रही है 
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विद्युत मंत्रालय में राज्य Wat: (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 

(क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, स्वचालित के अंतर्गत, 

विद्युत aa मेँ निम्नलिखित के लिए 100% तक की विदेशी सीधे 

निवेश (एफडीञरई) की अनुमति दी गई है- 

Gi) wee इलेक्ट्रिक कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल, 

तेल आधारित थर्मल एवं tte आधारित थर्मल पावर 

संयत्रों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं 

पारेषण। 

Gi) अपारपरिक ऊर्जा उत्पादन wa वित्तरण। 

Gi) घरेलू, ओद्योगिक, वाणिन्यिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं 

के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का वितरण ओर 

(iv) विद्युत-व्यापार। 

तदनुसार कोई भी विदेशी निवेशक एफडीआई मार्ग से विद्युत 

aa में प्रवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम 

विभिनन खंडों मेँ प्रवेश के लिए बाधा समाप्त कर सार्वजनिक एवं 

निजी दोनों क्षेत्रों के लिए इस उद्योग के सभी Gel मेँ निवेश के 

लिए सहायक वातावरण का निर्माण करता है अधिनियम की धारा 

63 में प्रतिस्परद्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क निर्धारण का उपबंध 

किया गया है जिससे, निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। 

(घ) जापान, यूरोप एव यूएसए कौ कई वैश्विक विद्युत aay 
उपस्कर विनिर्माता कंपनियों ने सुपक्रिटिकल बोंयलरो/(टरबाइन जेनरेटशें 

के विनिर्माण एवं प्रोद्योगिकौ हस्तांतरण हेतु भारत में विनिर्माण 

आधार कौ स्थापना करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त 

उद्यमो का गठन किया है ये कंपनियां है, गुजरात मे एल एंड दी 

के साथ मिसुबिशी हैवी इंडस्ट्री लि. जापान, तमिलनाडु में बीजीआर 
के साथ feat, जापान, तमिलनाडु में जेएसडन्लू के साथ तोशीबा, 

जापान, गुजरात में भारत wht के साथ Vela, wie, तमिलनाडु 

में गैमन के साथ एंसाल्डो कैल्डी, इटली, महाराष्ट मे aaa के 

साथ sania एवं विल्कोक्स, quan, तमिलनाडु मेँ बीजीआर के 
साथ हिताची पावर यूरोप जीएमबीएच (जर्मनी) gam, कोरिया 

(100% एफडीआई) तमिलनाडु मेँ स्वयं अपने बल पर॒ अपनी 

विनिर्माण सुविधाओं कौ स्थापना हेतु आई 21 सीएलपी होल्डिग्स, 

हागकाग नै इज्जर हरियाणा A 1320 मेगावार के विद्युत सयत्र की 

स्थापना कौ है ओर WE कारपोरेशन, युएसए ने ओडिशा मेँ 420 
मेगावार के थर्मल विद्युत संयंत्र के लिए ओडिशा war जेनरेशन 

कारपोरेशन लि. की स्थापना की 21



157 wal के 

^ „ 
९ ~ (1 a f 

( हिन्दी] (4 4 | ५ 7 

बच्चों के लिए आरक्षण 

3249. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या जनजातीय कार्य मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार एक अनुसूचित जनजाति कौ माता ओर 
एक गैर-अनुसूचित जनजाति के पिता से उत्पनन बच्चों को नौकरियों 

ओर अन्य लाभं मेँ आरक्षण प्रदान करती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर राजस्थान 

सहित, राज्य-वार देश A te परिवारों कौ संख्या कितनी 2; 

(ग) क्या सरकार ने एेसे मामलों कौ सुनिश्चित संख्या का 
पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण आयोजित किया टै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय ये राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geer): (क) गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के aay में जब 
अनुसूचित जनजाति कौ महिला का भैर-अनुसूचित जनजाति के 
पुरुष के साथ विवाह से बच्चे हों, तो बच्चों को केवल तब 
अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है यदि अनुसूचित 

जनजाति के समुदाय के सदस्य se अपने स्वयं के समुदाय के 
सदस्य के रूप में स्वीकार at तथापि, प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों 
कौ ta मामलों मे विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में 

aa कौ जाएगी। 

(ख) एेसे परिवारों की संख्या के बारे में अकिंडं जनजातीय 

कार्य मंत्रालय A नहीं रखे जाते है। 

(ग) ओर (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने te मामलों की 
संख्या को सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया 21 

(अनुवाद ] . 
(y (~ १. 

asst पावर इनिशिएटिव 

3250. श्री दिलीप सिंह yea: क्या विद्युत मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः ( 

(क) क्या सरकार ने ‘50000 मेगावार west पावर 

इनिशिएटिव ' योजना प्रारभ की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस योजना 

के अंतर्गत पहचान की गई स्कीमें कौन सी है; 

(ग) क्या इन स्कीमों को राज्यो मे भी लागू किया जाना है; ओर 

(घ) यदिहां, तो इन स्कीमों को किन राज्यों में लागू किया 

जाना है? 
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विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 
(क) ओर (ख) सरकार ने 24 मई, 2003 को 16 राज्यों मेँ फैले 
हुए लगभग 50.000 मेगावार कौ कुल 162 नई हाइदो इलेक्ट्रिक 

carat की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोरो (पीएफआर) कौ तैयारी के 
लिए स्कौम शुरू Stl इन सभी परियोजनाओं, जिनकौ क्षमता 

47.930 मेगावार है, के लिए सितंबर, 2004 मेँ पीएफआर पूरी कर 

ली गई eft 

(ग) ओर (घ) ये स्कीमें उन राज्यों में विकसित की जाएंगी 

जिसमे वे स्थित है। इन स्कीमों की राज्य-वार सुची नीचे दी गई 
हे 

क्र.सं राज्य स्कीमों कौ संस्थापित 

संख्या संस्था 

(मेगावाट) 

1. आध्र प्रदेश 1 81 

2. अरुणाचल प्रदेश 42 27293 

3. छत्तीसगद 5 848 

4. हिमाचल प्रदेश 15 3328 

5. जम्मू ओर कश्मीर 13 2675 

6. कर्नाटक 5 1900 

7. केरल 2 126 

8. मध्य प्रदेश 3 205 

9, महाराष्ट 9 411 

10. मणिपुर 3 362 

11. मेघालय 11 931 

12.  मिजौरम 3 1500 

13. नागालैंड 3 330 

14. ओडिशा 4 1189 

15. सिक्किम 10 1469 

16. उत्तराखंड 33 5282 

कुलं 162 47930 
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जनजातीय बच्चों का दुर्व्यापार 

3251. श्री रामसिंह राटवाः क्या महिला ओर बाल 

विकास मंत्री यह बताने at कृपा करेगे कि 

(क) क्या TS बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) 
ने यह पाया है कि विभिन राज्यों से गुजरात ओर राजस्थान में 

विभिन बीरी कपास Gal में कार्य करने के लिए geal को भेजने 
हेतु जनजातीय बच्चों का दुर्व्यापार होता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ग) सरकार दास इन बच्चों के सरक्षण के लिए क्या 

कार्यवाही की गई है? 

महिला ओर बाल विकास dara की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार 

संरक्षण आयोग ने फरवरी, 2008 मेँ “ राजस्थान के डूंगरपुर जिले 
से कार्य हेतु गुजरात में बच्चों का पलायन “ शीर्षक से एक अध्ययन 
कराया था। अध्ययन रिपोर के अनुसार, बच्चों का बीटी कपास की 
खेती के लिए बच्चों का राजस्थान से गुजरात में अवैध व्यापार 
किया जाता है। 

(ग) राष्टीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश 

के अनुसार, गुजरात सरकार ने बच्चों मेँ सरक्षण हेतु करई उपाय 
किएदै जो इस प्रकार हैः 

@ प्रेस नोर जारी करके, रेडियो/टेलीविजन का उपयोग 
करके, स्कूली Feat कौ रैली, पोस्टरप्ले-काटुरसं।बेनर, 
होर्दिग्स आदि को लगाकर जागरूकता विकास 
कार्यक्रम। 

Gi) संचेतनाः अधिकारियों एवं पणधारियों के लिए संचेतना 

कार्यशाला का आयोजन। 

Gi) जिला स्तर पर गैर-सरकारी संगठनो/व्यापारिक संगठनं 

एवं निजी संगठनों के साथ aaah 

(iv) निरीक्षण। 

(vy) राज्य स्तरीय मानीटरन समितियों का गठन। 

(vi) मानीररिगि प्रकोष्ठ कौ स्थापना। 

(vii) जिला कार्यं बल का गठन। 

(viii) पुनर्वास के लिए संकेन्द्रण-सरव्रं शिक्षा अभियान द्वारा 

शिक्षा, सर्वं शिक्षा अभियान कौ पाठ्य पुस्तकों को 
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राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों मे शामिल 

केरना। 5500 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों, 

Rae भोजन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय बाल श्रम 

परियोजना स्कूलों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रावधान 

के लिए वित्तीय सहायता। 

Gx) गुजरात A बीरी कपास के बीजों की खेती मे बाल 

श्रम के विरुद्ध ग्रामीण श्रम आयुक्त द्वारा अभियान। 

राजस्थान सरकार ने संयुक्त राष्ट बालक आपातकालीन कोष 

के सहयोग से राजस्थान के तीन जिलों नामतः डूंगरपुर, उदयपुर 

एवं बांसवाड़ा कौ 90 ग्राम पंचायती मे ' नन्हें हाथ कलम के साथ 
अभियान शुरू किया है। hee - ८ 

( अनुवाद] > PWS धद. ॥ 

wags शिल्प मेले का enews 

3252. श्री कुलदीप विष्नोः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2013 से सूरजकुंड शिल्प मेले को 
स्तरोनत कर सूरजकुंड अतर्रष्टरीय शिल्प मेला बनाने का निर्णय 
लिया 2; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा देश के अन्य भागोंमें भी इस तरह के 

Hel को नियमित आधार पर आयोजित करने के लिए क्या कदम 

उठाए गए है? 

पर्यटनं मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री सुल्तान अहमद): 
(क) ओर (ख) जी a हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2013 से 

सूरजकुंड मेला को Goes अतिररष्टरीय शिल्प मेला के रूप में 
स्तरोननत करने का निर्णय लिया ti सहभागी देश के अतिरिक्त, 

ay 2013 के बाद से बडी संख्या मेँ अन्य देशों से अधिक भागीदारी 
प्राप्त होगी। भागीदारी करने वाले देशों की भूमिका मे da के मैदान 
में निर्धारित कषत्रं मे देश-विशेष माहौल पैदा करना शामिल होगा, 
जिसमें संबंधित देशों कौ कला एवं शिल्प आदि के प्रदर्शन के लिए 
शिल्पकार ओर सांस्कृतिक defeat को ger जाएगा। 

(ग) मेले एवं उत्सवो सहित पर्यटन परियोजनाओं का विकास, 

संवर्धन एवं क्रियान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र 

प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य 

सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्शं से प्राथमिकता 

प्रदाने किए m पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय
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सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। निधियों कौ उपलब्धता एवं 

पारस्परिक प्राथमिकता कौ शर्तं पर योजना दिशा- निर्देशों के अनुसार 

सभी प्रकार से पूर्णं परियोजनाओं को मंजूर प्रदान कौ जाती है। 

attat किलिंग । € 
„ __.~----------- 

3253. श्री ए.के-एस. form: क्या महिला ओर बाल 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कु राज्यों मेँ ओंनर किलिंग के आलोक मेँ राष्टरीय 

महिला आयोग (एनसीडन्ल्यु) ने ae अपराध के रूप मं 

परिभाषित किए जाने के लिए अपराध कौ एक पृथक श्रेणी की 

मांग की है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या ओंनर किलिंग से निपटने के लिए सरकार का 

विचार एनसीडन्ल्यू को अधिक शव्तियां प्रदान करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) रकार द्वारा एेसे अपराधो को रोकने के लिए क्या कदम 

उठाए गए रै? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग 
का मत है कि ‘ata’ किलिस के अलावा प्रहार, यातना, 

अंगविच्छेद, बलात्कार आदि जैसे अपराधो को भी, जो सम्मान को 

बनाए रखने के लिए किए जाते है, सम्मान के लिए किए जाने 

वाले अपराधो के दायरे मे शामिल किया ara 

(ग) ओर (घ), ter कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। 

(ङ) सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारो(संघ राज्य 

कषेत्रे प्रशासनों को 04 सितंबर, 2009 को एक एडवाइजरी जारी कौ 

थी जिसमें राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध 

अपराधो कौ समस्या के fram के लिए da कौ कारगरता कौ 

व्यापक समीक्षा करने ओर तथाकथित ‘stat किलिंग्स ' द्वारा महिला 

अधिकारों के हनन को मिटाने के लिए उपयुक्त उपाय करने के 

लिए सलाह दी गई थी। , ८ - ८ 
“८. ५. ५. {४५ [8 

मेडिकल atest मे सीटों का आरक्षण 

3254. श्री आर. धुवनारायणः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपां करेगे किः 
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(क) सरकार द्वारा देश के मेडिकल कलेजो मेँ अनुसूचित 

जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), निःशक्ति ओर 

अन्यथा अशक्त व्यक्तियों हेतु स्नातक ओर स्नातकोतर del के 

आरक्षण हेतु निर्धारित मानक ओर नियम क्या है; 

(ख) क्या देश के मेडिकल कलेजो द्वारा उपरोक्त नियमो(मानकां 

का अनुपालन किया जा रहा है; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हँ ओर सरकार द्वार 

इस day में क्या सुधारात्मक उपाय feu गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) से (घ) अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति 

के लिए मेडिकल कोलिजों में स्नातक पदों मेँ आरक्षण, संबंधित 

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं नियमों के अनुसार, 

राज्य-द्र राज्य भिनन होता 31 तथापि, अखिल भारतीय कोरा ओर 

केन्द्रीय सरकारी संस्थानों मे स्नातक ओर स्नातकोत्तर चिकित्सा 

पाट्यक्रमों मेँ दाखिले के लिए निम्नलिखित आरक्षण कोटा निर्धारित 

किया गया है। 

८) अनुसूचित जाति- 15 प्रतिशत 

Gi) अनुसूचिते जनजाति- 7.5 प्रतिशत 

27 प्रतिशत (केवल केन्द्रीय 

सरकारी संस्थानो८८विश्वविद्यालयां 

मे) 

ii) अन्य free वर्ग 

इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमो मं 

यह व्यवस्था है कि स्नातक ओर स्नातकोत्तर दोनों के लिए वार्षिक 

स्वीकृत दाखिला क्षमता के 3 प्रतिशत पद् उन उम्मीदवारों से भरे 

जाएंगे जिनके निचले लिम्ब मे 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कौ. 

cated विकलांगता है ओर यदि ta उम्मीदवारों कौ अनुपलब्धता 

के कारण यह कोरा खाली रह जाता है तो एेसे रिक्त पद् उन 

उम्मीदवारों से भरे जाएगे जिनके fara में 40 प्रतिशत से 50 

प्रतिशत कौ लोकोमोटसं विकलांगता 21 ये विनियम प्राकृतिक रूप 

से अनिवार्य है ओर तदनुसार ये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के 

ariaa में आने वाले प्रत्येक मेडिकल कँलेज ओर साथ ही 

अखिल भारतीय कोटो & तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा 

पाद्यक्रमों मेँ दाखिले के लिए लागू होते 2
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/८ 2 - ८ ५ 
बाल सुधार गृह 
< -------- 

3255. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई aan: क्या महिला ओर 
बाल विकास wit यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बाल सुधार yer में एड्स ग्रस्त बच्चों के साथ 
भेदभाव किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबध मे बाल 

सुधार गृहं को संवदेनशील बनाने का है; 

(ग) यदि हा, तो तत्संब॑धी ota क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों ओर संबंधित 
अधिकारियों को भी निदेशिते किया है कि बाल सुधार गृह मे बच्चों 
के प्रति संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाए 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या 2; ओर 

(च) सुधार गृह मेँ रह रहे बच्चों को प्रदान की जा रही 
सुविधाओं कौ निगरानी के लिए विद्यमान ततर संबंधी व्यौरा क्या है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय at राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) किशोर न्याय (बालकों कौ date 
ओर संरक्षण) अधिनियम, 2000 मेँ राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र 
प्रशासनं द्वार स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कानून का 
उल्लंघन करने वाले किशोरों सहित कठिन परिस्थिति में रहने वाले 
बच्चों के लिए गृह स्थापित करने एवं उनके रख-रखाव का प्रावधान 
है! अन्य खतरनाक बीमारियों से पीडित बच्चों जिनमें एचआईवी/एदस 
से पीडितं aed भी शामिल है, के साथ किए जाने वाले भेदभाव 
को दुर् करने के लिए हाल ही में वर्ष 2011 मे किशोर न्याय 
अधिनियम ओर उसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों मे संशोधन 
क्रियः गया ओर संबंधित नियमों को राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो 
करो अनुपालन हेतु भेजा गया है। 

संमेकित बाल संरक्षण स्कीम में जिसके अतर्गत राज्य सरकारो,संघ 
राज्य प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम 
के तहत yet कौ स्थापना एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता दी 
जाती है, एचआईवी/एद्स से प्रभावित बच्चों सहित विशिष्ट आवश्यकता 
बाले बच्चों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रावधान 21 

(ख) से (ङ) किशोर न्याय (बालकों की tata ओर 
सरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित केन्द्रीय मोडल नियमावली 
का नियम 86 में यह प्रावधान है कि यह गृह के कार्यालय प्रभारी 
का कर्तव्य है कि वह गृह के बच्चों का स्नेह, प्रम, देखरेख।, 
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विकास ओर कल्याण का घरेलू वातावरण प्रदान करे। साथ ही, 
केन्द्रीय मोडल नियमावली का नियम 88 में यह प्रावधान है कि 
गृह माता ओर गृह पिता का यह कर्तव्य है कि वह Se ओर 
प्रेम से aed कौ देखभाल करे। 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आईसीपीएस के तहत, राज्य 

सरकारो/संघ राज्य प्रशासनों को बच्चों की देखभाल के लिए 
अपेक्षित उपागम कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं aden के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस उदेश्य के लिए केन्द्र द्वारा 

विकसित मोंडयूल के अनुसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रम चलाए जाने का समय-समय पर आग्रह किया जाता है। 

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34(3) देखभाल ओर 
सरक्षण के जरूरतमंद geal को आश्रय देने वाली बाल देखरेख 
संस्थानों के पंजीकरण को इस आशय से अनिवार्य कर देती है कि 
इन गृहो में बच्चों को दी जाने वाली सेकं के पलि अधिनियम 
ओर उसके तहत नियमों के अधीन tate के न्यूनतम मानक लागू 
किया जा सके। किशोर न्याय अधिनियम ओर उसके तहत केन्द्रीय 
मोडल नियमावली में yet मे राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला ओर 
नगर स्तर पर॒ स्थापित निरीक्षण समितियों एवं बाल कल्याण 
समितियों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के सख्त 
Ae त॑त्र का प्रावधान है। साथ ही, नियमावली में प्रत्येक 
संस्थान में बाल समितियों के गठन का प्रावधान है अन्य बातों के 
साथ-साथ दुर्व्यवहार या शोषण के मामलों को रिपोर्ट करने को 
प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय अधिनियम के 
तहत बनाई गई मोडल नियमावली के नियम 60 मे बाल tata 
संस्थाओं मे नोटिस किए गए यौन दुर्व्यवहार सहित किसी भी प्रकार 
के दुर्व्यवहार उपेक्षा ओर दुराचार से निपटने के व्यापक उपाय भी 
निर्धारित किए गए है। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी yet में बच्चों को 
सर्वोत्तम देखभाल wa हौ ओर वे दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार 
न हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारो/संघ राज्य 
aa प्रशासनं से सभी बाल संरक्षण संस्थानों को समय-समय पर 
अभिनिर्धारित करने के लिए ओर जेजे एक्ट के तहत पंजीकृत ` 
करने, ओर जहां कहीं उपलब्ध न हो, वहां कार्यात्पक निरीक्षण 
समितियां स्थापित करने के लिए बलपूर्वक कहता रहा है। 

साथ ही, राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षण आयोग ओर महिला 
एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि राज्य सरकारोगैर-सरकारी 
संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले Wet का निरीक्षण भी करते हैँ ओर 
इन निरीक्षणों के निष्कर्ष को आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कारवाई 
हेतु संबोधित राज्य सरकारों को भेजा जाता 2
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८१ 
पावर फाडुनेस waiter 

3256. श्री एम. श्रीनिवासुलु test: क्या विद्युत मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः — 

(क) क्या पावर फाइनेंस कोपिरिशन ने अपनी विस्तार योजनाओं 

के भागके रूपमे भारत ओर विदेशों मे कोयला खनन ओर गैस 

स्टेशन परियोजनाओं मे निवेश किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (sit के.सी. वेणुगोपाल) 
(क) ओर (ख) जी नहीं, पीएफसी नै विस्तार योजना के भाग 
के रूपमे भारत अथवा विदेशी मे किसी भी कोयला खान ओर 

गैस स्टेशन परियोजनाओं मे निवेश नहीं किया है। । 
Tae “4: ८८९ 

सियाचिन पर भारत-पाक वातां 

3257, श्री एसएस. wares: क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत ओर पाकिस्तान के बीच हाल ही में 

सियाचिन मसले पर बातचीत हर्द है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) विशेषकर सियाचिन क्षेत्र में सेनाओं मेँ कमी करने के 

dau मे उक्त वार्ता के दौरान लिए गए निर्णयं, यदि कोई हों, 

का व्यौरा क्या है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ग) सियाचीन पर भारत ओर पाकिस्तान के बीच रक्षा 

सचिव स्तर की बातचीत 11-12 जुन, 2012 को रावलपिंडी, 

पाकिस्तान में हुई et यह बातचीत sterol तथा मेत्रपूर्ण 

वातावरण में हुई eft) दोनों पक्षां ने सियाचीन के सौहार्दपूर्ण समाधान 

के लिए गंभीर, दीर्घकालिक तथा परिणामोन्मुखी प्रयास करने के 

अपने संकल्प को दोहराया। इस बात पर सहमति हुई कि सभी 

लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए दोनों देशो के नेताओं कौ 

इच्छाओं के अनुरूप सियाचीन पर बातचीत जारी रखी जाए। इस 

बात पर भी सहमति हुई कि सियाचीन पर अगले दौर कौ बातचीत 

दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक तारीखों को नई दिल्ली में होगी। 

[feet] 
pis 66 

पाठर टिपिंग 

3258, श्री रामकिशनः क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि — 
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(क) क्या fefin समस्या के कारणों में से एक है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2; ओर 

(ग) हेलिकाप्टरों के प्रयोग से किस हद तकं इस समस्या का 

समाधान किया जा सकता है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) 

(क) जी a पारेषण areal ओर/या उत्पादन यूनि कौ feta 

अन्य पारेषण लाइन sive उत्पादन यूनिट कौ बंदी के कारणो 

मसे भी एक कारण हो सकता है। 

(ख) fofin कई कारकं के कारण हो सकती टै जिनमें 

उत्पादन यूनिर/पारेषण लाइन मेँ त्रुटि आने, सुरक्षा प्रणाली का 

अकुशल प्रचालन, इन्सूयूलेशन विफलता, सुरक्षित सीमा से अधिक 

बोल्टेज/प्रीक्वेसी/भार आदि शामिल हेँ। परेषण लाइनों के इन्स्यूलेटर 

fen पर प्रदूषणोः के जमा हो जाने से इन्सयूलेशन मे खराबी भी 

हो सकती है जिससे पारेषण लाइनों कौ fefin हो सकती है। 

(ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, Ya वाली 

स्थितियों मेँ पारेषण aed के इन्स्यूलेटरों पर जमा हुए ye 

के कारण इन्स्यूलेटर fen मे फलैशओवर से ईएचवी पारेषण लाइनों 

की fefan हो जाती है। 27 जनवरी, 2007 को हई घटना कौ जांच 

करने ओर इस तरह की घटना कौ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 

सुधारात्मक उपायों का Gera देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 

द्वारा गदित जोँच समिति ने पारेषण लाइनों मेँ इन्स्यूलेररों को धोने 

के लिए हेलीकाप्टर के प्रयोग कौ सिफारिश कौ et पावरग्निड 

कारणोरेशन aie इण्डिया लिमिटेड ने अपनी कुछ पारेषण लाइनों 

मेँ इन्स्यूलेटरों को धोने के लिए हैलीकोपररों का प्रयोग किया था। 

उन क्षेत्रों wel परम्परागत तरीके जैसे कि cH माउटेड ay 

टेलीस्कोपिक ga वाशर व्यवहार्य नहीं हैँ या अधिक प्रदूषण स्तर 

वाले क्षेत्रों मेँ इन्स्यूलेटसें को धोने के लिए हैलीकाष्टरों का प्रयोग 

करने से प्रदूषण से संबंधित fefin कौ कमी लाने मेँ सहायक हो 

सकता 2 +८८- Jo 

जड़ी -बूटियों^ओषधीय पौधों की उपलब्धता 

3259. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 
श्री मकनसिंह सोलंकीः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित विभिन्न राज्यां मे चिकित्सीय 

पौधों की उपलब्धता ओर संबंधित व्यापार कौ संभावना के संबध 

मे कोई अध्ययन/अनुसंधान आयोजित किया ह;
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(ख) af a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
निष्कर्षं रहे; 

(ग) विगत तीन वर्षो के प्रत्येक ad ओर चालू वर्ष के दौरान 
राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार चिकित्सीय पौधों का कुल उत्पादन, 
इससे सृजित राजस्व ओर इससे ys किसानों की संख्या कितनी 2; 

(घ) राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप के sata आने वाले जिलों 
की संख्या कितनी है ओर राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप ate (एनएमपीबी) 
द्वारा इनके चयन हेतु अंगीकृत मानदंड क्या है; ओर 

(ङ) क्या उक्त योजना के अतर्गत सरकार का विचार नए 
जिलों को सम्मिलित करने का है ओर यदि हां, तो aad 
राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री ( श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय ओषधीय पादप बोई (एनएमपीनी) 
कौ सहायता से स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनरुत्थान प्रतिष्ठान 
(एफआरएलएचटी) द्वारा भारत की ओषधीय wed की प्रजातियों 
के sede पर किये जा रहे एक अध्ययनं के अनुसार देश में 
अब तक 6560 ओषधीय पादप प्रजातियां के उपलब्ध होने की 
सूचना है। एफआरएलएचरी के माध्यम से आयुष विभाग, स्वास्थ्य 
ओर परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिर्गत एनएमपीबी द्वारा किए गए 
एक अन्य अध्ययन के अनुसार, वर्षं 2005-06 के लिए ओषधीय 
पादपो कौ अनुमानित वार्षिक मांग 3,19.500 tifa टन थी। कुल 
मिलाकर 960 सभी ओषधौय qed का व्यापार किया जाता है, 
जिनमें से 178 प्रजातियों का वार्षिक उपभोग 100 Aiea टन से 
अधिक 31 यह अध्ययन वर्षं 2008 मेँ प्रकाशित किया यया था 
ओर यह “मांग एवं आपूर्ति अध्ययन-एनएमपीनी एवं एफआरएलएचरी 
(2008) “ शीर्षक के अतर्गत एनएमपीबी की वेबसाइट अर्थाति 
www.nmpb. nic.in पर उपलब्ध है। देश A ओषधीय पादपो का 
राज्यवार उत्पादन केन्द्रीय रूप से एकत्रित नहीं किया जाता है। 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 168 

(ग) से (ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष 
2008 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, ओषधीय wed का 
उत्पादन 3.195 लाख fen टन om सभी ओषधीय qed से 
अर्जित राजस्व केन्द्रीय रूप से एकत्रित नहीं किया जाता है। 

राष्टरीय ओषधीय पादप até (एनएमपीबी) वर्षं 2008-09 से 
“राष्ट्रीय ओषधीय पादप मिशन” नामक केद्रीय प्रायोजित स्कीम 

चला रहा है। इस स्कीम का मुख्य उदेश्य गुणवत्ता रोपण समग्री 
की आपूर्ति हेतु पौधशालाओं कौ स्थापना करके पश्चवततीं संबधों 
ओर फसल कटाई के उपरत प्रबधन, प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना, 
प्रमाणन, फसल बीमा आदि हेतु अग्रवतीं संब॑धों के साथ निजी भूमि 
पर बाजार प्रित ओषधीय wed कौ कृषि हेतु सहायता प्रदान करना 

हे। समूह मे ओषधीय पादपों की कृषि हेतु कृषकों को सहायता 
आर्थिकि सहायता देते हुए प्रदान कौ जाती है। इस स्क्रीम के अंतर्गत 
सहायता हेतु अनुमोदित post की राज्यवार ओर वर्षवार संख्या 

संलग्न विवरण मेदी गई है। 

इस ॒स्कौम के अतर्गत wat we स्तरीय कार्यान्वयन 
अभिकरण राज्य कौ भौगोलिक ओर जलवायु दशाओं तथा राज्य मेँ 
ओषधीय पादपों की संभावना के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार 
करते है ओर इसे राष्ट्रीय ओषधीय पादप ae को प्रस्तुत करते 
है 

विभिन राज्यों के 459 fret से चयनित कृषक को “राष्ट्रीय 
ओषधीय पादप मिशन ” केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अतर्गत ओषधीय 
पादपों कौ कृषि हेतु आर्थिक सहायता दी गई 2 इन्हें आर्थिक 
सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है। किसी भी राज्य मेँ जिलों 
को कवर करने कौ संख्या हेतु ale सीमा नहीं है। राज्यों को यह 
Bet कि वे इस स्कौम की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत जितने 
चाहे उतने जिलों से कृषकों के समूह का चयन कर सकते हे! 

विवरण 

“राष्ट्रीय ओषधीय पादप मिशन“ केद्रीय प्रायोजित स्कीम के अतर्गत सहायता ग्राप्त peal! कौ सख्या 

क्र.सं राज्य का नाम कृषकों की संख्या 

2009-10* 2010-11* 2011-12* 2012-13 कुल 

(अनतिम sree) 

1 2 3 5 6 7 

1. आध्र प्रदेश 5517 5547 6272 3274 20610 
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1 2 3 4 5 6 7 

2, अरुणाचल प्रदेश 192 161 0 765 1118 

3. असम 408 1554 697 0 2659 

4. बिहार 120 150 55 1990 2315 

5. Saas 0 184 184 0 368 

6. गुजरात 0 98 0 1051 1149 

7. हरियाणा 105 265 100 0 470 

8. हिमाचल प्रदेश 0 142 90 0 232 

9, जम्मू ओर कश्मीर 0 375 375 0 750 

10. इारखंड 667 2300 2393 2654 8014 

11. कर्नारके 321 407 1822 0 2550 

12. केरल 25650 159 400 1617 27826 

13. मध्य प्रदेश 6065 17913 10434 6533 40945 

14. महाराष्ट 537 728 573 627 2465 

15. मणिपुर 54 70 101 0 225 

16. मेघालय 80 42 17] 70 363 

17. मिजोरम 731 280 225 0 1236 

18. नागालैड 380 290 763 596 2029 

19. ओडिशा 1239 650 2337 4270 8496 

20. Tse 0 0 0 0 0 

21. राजस्थान 0 24 1 0 25 

22. सिक्किम 700 1200 1850 2050 5800 

23. तमिलनाडु 2472 2870 5155 6500 16997 

24. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 

25. उत्तर प्रदेश 3615 214 250 11657 15736 

26. उत्तराखंड 171 457 1134 1010 2772 

27. परिचिम बंगाल 2066 1348 1809 0 5223 

कुल 51090 37428 37191 44664 170373 

नोटः- "राज्यों से प्राप्त वास्तविक आंकडीं के अनुसार।
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(अनुकाद] | ~ । -22 ४ 

खनिज उत्खनन हेतु सर्वेक्षण 

3260 St. क्रुपारानी किल्ली; क्या खान मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वषँ के प्रत्येकं वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) 

ओर अन्य एजेंसियों gra किए गए विभिन खनिज अन्वेषणो/सरवेक्षणों 

का व्योरा क्या है ओर इसके क्या परिणाम रहे; 

(ख) इन क्षेत्रो मे waves शासित प्रदेश-वावर ओर खनिज-वार 
अनुमानित धातु ओर खनिज wert की प्रमात्र ओर मूल्य कितना 

है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार 

विभिन राज्यो^संघ शासित प्रदेशों मेँ उपलब्ध खनिजों के निष्कर्षण 

ओर इसके प्रबंधन हेतु खनिज अन्वेषण पर किया गया कुल व्यय 
कितना 2; 

(घ) क्या सरकार का विचार नए खनिज समृद्ध क्षेत्रं की 

` क्षमता कौ पहचान ओर दोहन के लिए कोई नया सर्वेक्षण करने 
का है; 

(ङ) यदि हा, तो इन सर्वेक्षणों में विभिन्न wala शासित 

प्रदेशो मे पहचान किए गए नए खनिज समृद्ध ast का व्यौरा क्या है; 
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(च) एसे खनिजों के वाणिज्यिक दोहन ओर निजी कंपनियों 

को इनके आबंटन के संबंध में क्या प्रगति की गई है; ओर 

(छ) we के समृद्ध खनिज wert के उत्खनन में 

आधुनिक/नवीनतम तकनीकों को अंगीकृत करने के लिए जीएसओआई 

ओर अन्य एजेंसियों ga क्या उपाय किए गए(किए जा रहे है? 

खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री विनशा पटेल): खान 

म॑त्रालय के अधीनस्थ कार्यालय खान ब्यूरो (आईबीएम) मे उपलब्ध 

सूचना के अनुसार विभिन एजैसियों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 

(जीएसओआई), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) , हिद्स्तान 

कोपर लिमिटेड (एचसीएल) , हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) 

ओर राज्यों के डीजीएम आदि द्वारा की गई गवेषण गतिविधियों का 

ब्योरा ओर 2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन खजिनों के 

संबध में उनके परिणाम संलग्न विवरण- मे दिए गए है। जीएसओई 

द्वारा फील्ड सीजन 2012-13 & दौरान किए गए गवेषण कार्यक्रमों 
का व्यौरा संलग्न विबरण-ा में दिया गया है। 

(ख) धातु एवं खनिजों के भंडार के अनुमानित परिमाण ओर 
मूल्य क्रमशः संलग्न विवरण-ा ओर संलग्न विवरण-५ मे दिए गए 

zl 

(ग) जीएसआई को उपलब्ध खनिजों के निष्कर्षण का कार्य 

करने ओर उसके प्रबंधन का अधिदेश नहीं है। तथापि, उक्त अवधि 
के दौरान खनिज गवेषणं स्कीम के अंतर्गत उपयोग मे लाई गई 

निधि का व्यौरा निम्नलिखित हैः 

(करोड रुपए में) 

खनिज गवेषण 2009-10 2010-11 2011-12 26012.13 (जुलाई, 2012 तक) 

त्यय 17.02 23.76 23.81 7.60 

(घ) जी हां, जीएसई ने नए खीनज समृद्ध नए al के 

गवेषण के लिए नव सर्वेक्षण कार्य शुरू करने हेतु क्षेत्रो कौ पहचान 
कर tt Zl 

(ङ) जीएसओआई ने देश के विभिन्न हिस्सों मेँ खनिज निक्षेषों 

की खोज हेतु प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक संभावना (ओजीपी) क्षेत्र के रूप 
में 5.71 लाख वर्गं किलोमीटर कौ पहचान की ली गई है! हाल 
ही में ओजीपी क्षेत्र मेँ क्षेत्रीय संसाधन मूल्यांकन के दौरान 
जीएसओआई ने विभिन wea मे खनिज समृद्ध नए क्षेत्रों कौ पहचान 
कर ली है जिसका व्यौरा संलग्न विवरण a दिया गया है। 

(घ) खनन क्षेत्र मे 1993 में उदारीकरण तथा राष्टरीय खनिज 

नीति, 1993 के कारण खनन ओर गवेषण मे निजी क्षेत्र की 

प्रतिभगिता बदी है। खनन पट्टो ओर पूर्वक्षण लाईसेसों सहित सभी 
खनिज fered खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनिमय, 

1957 ओर उसके अधीन बनाए गए नियमों की तहत प्रदान की 

जाती ¢ ओर किसी भी विशिष्ट खनिज का व्यावसायिक दोहन 

बाजार में ta खनिज की माग पर निर्भर करता है। 

(छ) जीएसओई, आधुनिक भूुवैज्ञानिक मानचित्रण तकनीक, भू- 

आकृति विज्ञान ओर उपग्रह आकृतियों के अध्ययन से स्थलानुरेख 

मानचित्रण, एयर एवं भूमि भूभोतिकीय अध्ययनों ओर भूरासायनिक 
मानचित्रण का समावेश करते हुए आधुनिक एवं परिष्कृत गवेषण 

प्रणालियो/तकनीकां के द्वारा देश के खनिज संसाधन मूल्यांकन वेक 

लिए सुव्यवस्थित अन्वेषण कार्य कर रहा है। इसे ध्यान मेँ रखते हुए
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जीएआई नं उद्योग संबधी संसदीय स्थायी समिति की सलाह पर तथा 

खान विभाग द्वारा आधुनिकौकरण हेतु गठित जीएसआई के विशेषज्ञ 

पैनल द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आधुनिकीकरण संबधी 

गहन कार्यक्रम शुरू किया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उदेश्य 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) 

विवरण 

लिखित उत्तर 174 

अत्याधुनिक प्रद्योगिकी के इस्तेमाल से प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन 
के लिए gaa गवेषण को बेहतर बनाना है! जीएसआई द्वारा 11 वी, 

12 वीं, 13वीं ओर 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि & दौरान परिकल्पित 

प्रोद्योगिकी संलयन के ak खंलगन विवरण-शमें feu गए Zi 

2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन खनिज के लिए भिन-भिनन 

एजेसियो द्वार किए गए अन्वेषण कार्य एवं तत्सक्धी परिणाम 

2008-09 

खनिज wat रज्य स्थान परिणाम।मात्रा 

1 2 3 4 5 

आधार धातु एचमीएल शजस्थान aa जिला मे खेतदी खान 1.14 से 1.46 प्रतिशत तक ताम के ओसत श्रेणी के 

एचजैडल राजस्थान 

जौएसआई हरियाणा 

आधार धातु wedi amas 

राजस्थान 

Wa जिला मे कोलिहान खान 

राजपुरा-द्रीबा 

गमपुरा-अगुचा 

जाद्र समूह (मोचिया, बलारिया, 

जावरमाला एवं वरूई) 

गगुटाना के उत्तर 

tet खान क्षत्र 

दौसा जिला मे धानी बसारी 

Bey मे सतकुई wie 

अयस्क संसाधन लगभग 57.75 मिलियन a 

1.22 से 1.56 प्रतिशतं तक ताम के ओसत श्रेणी के 

अयस्क संसाधन लगभग 19.65 मिलियन टन 

1.79 प्रतिशत सीसा एवं 7.2 प्रतिशत जस्ता के ओसत 

श्रेणी के अयस्क लगभग 26.65 प्रिलियन टन 

1.41 से 2.25 प्रतिशत सीसा एवं 13.27 से 14.06 

प्रतिशत जस्ता से युक्त अयस्क संसाधन का 118.76 

पिलियन रन 

लगभग 62.41 मिलियन टन अयस्क संसाधन। 

0.4 प्रतिशत ताम से युक्त लगभग 2.128 मिलियन टन 

अयस्क संसाधन। 

1.28 से 1.35 प्रशित से युक्त अयस्क का कुल 

आकलित संसाधन 5.22 मिलियन ei 

1.16 से 1.117 प्रतिशत ताम एवं 1.25 ग्राम प्रति रन 

से 1.28 ग्राम प्रति ट स्वर्णं के आकलित अयस्क 

लगभग 5.12 परिलियन el 

0.96 से 1.51 प्रतिशत ताम के अनुमानित अयस्क 

लगभग 3.33 मिलियन cal 
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बोक्साहुट नालको ओडिशा पंचपरमाली के मध्य-दक्षिण कुल 230 मिलियन टन खान योग्य आकलित भंडार 
उवं उत्तार न्लोंक मे 

डौजौएम छत्तीसगद WM पठार के पठराई उत्तर पूरव क्त्र 47 प्रतिशत एएल,ओ, ओसत से युक्त मेगरलोजिकल 
श्रेणी के बाक्साट का 4 लाख टन। 

aa. ओर डीजीएम महाराष्ट aR: क्षत्र लगभग 2.8 मिलियन टन stage एवं 4.0 मिलियन 

a 
weg cet. का आकलित संसाधन। 

स्वर्ण waa छत्तीसगढ़ ard स्वर्णं संभाव्य ay 0.699 ग्राम प्रति ट स्वर्णं का 2.28 मिलियन टन 

आकलित संसाधन। 

राजस्थान दिलवादा पश्चिमी न्लोक 1.81 ग्राम प्रति ट स्वर्णं का आकलित स्वर्णं अयस्क 

संसाधन 0.053 मिलियन zl 

उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला मे सोना vert 3.03 ग्राम प्रति टन स्वर्णं के अनुमानित स्वण अयस्क 

संसाधन 0.053 मिलियन zl 

एचनीएमएल कर्नाटक et 5.79 ग्राम प्रति ट स्वर्णं का कुल स्वर्णं अयस्क 
संसाधन 8.86 मिलियन रन। 

उरी 5.76 ग्राम प्रति र स्वर्णं का 0.11 मिलियन टन स्वर्णं 
अयस्क ससाधन। 

हीरबुधनी 4.60 ग्राम प्रति ट स्वर्णं का लगभग 0.7 पिलियन 

टन स्वर्णन आयस्क। 

एमईसीएल रजस्थान भूकिया पूर्व 2.33-2.61 ग्राम प्रति टन् स्वर्णं का 1.173 मिलियन 
अन अयस्क समाधन। 

धानीबसारी saa 1.25-1.28 स्वर्ण aT 5.12 मिलियन टन fafa 

¥en 

बेनरोनाइट डीजीएम anes frre, बोरियो 0.980 मिलियन रन अनुमानित। 

कैलसादट एवं डीजीएम राजस्थान wat dang एंड shel कैसाइट का अनुमानित संसाधन 20000 zl 
वालस्टोनादृर 

चाइना कले डीजीएम गुजरात भीमसागर 97.610 टनं अनुमानित 

कले डीजीएम राजस्थान wat घारीकुरा एवं सेवा 21710 ठ अनुमानित। 

फेल्सफर डीजीएम कर्नाटक wat माटीमारौ भूरकनडोनी इत्यादि 2100 टन अनुमानित। 

जिप्सम डीजीएम राजस्थान Wat वायावल्लाह अकासर एवं राणासर आकलित संसाधन 10.4 मिलियन टन। 
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लेरैराइट 

चूना पत्थर 

पाद्रोफिलाईट, 

सिलिमेनाइट 

क्वा 

सिलका ae 

WARE 

ग्रनाइटनाइस 

We डोलोराइर 

ie स्टोन 

awe स्योन 

(इस्पिलीरेबल) 

डीजीएम 

डीजीएम 

डीजीएम 

डीजीएम 

shia 

डीजीएम 

डीजीएम 

राजस्थान 

छत्तीसगद् 

Aas 

राजस्थान 

महाराष्ट 

SUAS 

कनार्टक 

Wear 

कर्नाटक 

गजस्थान 

गजस्थान 

भूररिया कालम निनय आगा कांडला इत्यादि 

देवगाव-कूर कषतर 

राजनंद गांव जिले मे रेकषहाद्- 

कालकासा क्षत्र 

सूधी से अरबन क्षत्र 

aut अरमाडस कोरी इत्यादि 

कुजोय एवं अजीतपुर 

wat समंत सगरैन कौ बस्ती 

Tat ज्ञगमुरकासानी 

Wat देहर 

wat हरिमा एवं उह 

wat मधुपुर 

वालनी-खरगांव 

राजस्थान जिले के पश्चिमी हाल 

Tal डोडालातूर 

wat sant 

wat संकावनाहाली, सेलूपार, 

बेटारापुरा इत्यादि 

Wat अवानी, गोकुआ, वाला इत्यादि 

Tat मदौना खानपुर, गुर्जर, 
खिननोर इत्यादि 

Taal नालोदी, नयागांव इत्यादि 

आकलितं संसाधन 3.229 मिलियन zat 

सीमेट श्रेणी का 2.823 मिलियन टन एवं निम्न श्रेणी 

चूना पत्थर का 1.263 मिलियन टन अनुमानित। 

सीर श्रेणी का 8.269 मिलियन टन एवं निप श्रेणी 

चूना पत्थर का 1.20 मिलियन टन ॒अनुमानित। 

17.998 मिलियन टन संसाधन अनुमानित 

10.8 मिलियन रन संसाधन अनुमानित 

81 मिलियन टन संसाधन अनुमानित 

एमएमएस st के 180 प्रिलियन ख एवं सीमेर श्रेणी 

चुना पत्थर का 133 मिलियन रन अनुमानित 

सीट श्रेणी चूनाथ पत्थर का 7.13 मिलियन ठन 

अनुमानित। 

123.692 मिलियन टन खनन योग्य AER 

चूना पत्थर का 30 मिलियन रन अनुमानित्। 

चूना पत्थर का 20 मिलियन टन अनुमानित। 

1.29 प्रिलियन टन अनुमानित्। 

2.2 मिलियन टन अनुमानित। 

7784 रन अनुमानित। 

42500 रन अनुमानित 

1.68 एमसीएम अनुमानित। 

0.74 'एमसीएम अनुमानित। 

47.73 मिलियन टन ॒अनुमानित। 

0.66 मिलियन टन॒अनुमानित। 
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सैण्ड स्टोन shite गजस्थान wat tea, सैपुरा, भैरूपूरा इत्यादि। सैण्ड स्टोन का 220 मिलियन टन एवं निमन श्रेणी aus 
ओर चूना पत्थर स्टोन का 1.04 परिलियन टन अनुमानित। 

wae ओएमपी ओडिशा गुरजना-कालियापनानी क्षत्र लगपग 8.36 लख टन WRI 

दक्षिण कालियापानी aa लगभग 2015 लाल टन भंडार 

लौह अयस्क जीएसआई ओडिशा gees मे घोराबुरहानी-सागासाही क्षत्र 55 प्रतिशत कट ओंफ लौह के साथ लगभग 9.1 
मिलियन टन का संसाधन। 

तमिलनाडु केलुर एवं am da लगभग 13.93 मिलियन टन संसाधन अनुमानित। 

sunt छत्तीसगढ़ tae क्षेत्र 65.37 प्रतिशत लौह के साथ 0.17 मिलियन टन उच्च 
श्रेणी sage संसाधन। 

कर्नारक वासवेपतना 38-50 लौह के साथ लगभग 7.8 मिलियन रन 
संसाधन। 

महाराष्ट पाडवे-मजगांव क्षत्र लगभग 0.35 पिलियनटन लौह संसाधन। 

ओडिशा मलगरोली-मुदाञ्ञादा लगभग 17.47 लियन टन लौह संसाधन। 

राजस्थान दोलतपुरा, राजपुर इत्यादि लगभग 7.54 मिलियन ट निम्न श्रेणी लौह का संसाधन। 

एनएमडीसी छत्तीसगढ़ वेलाडीला लौह अयस्क गिक्षेप संख्या 11 सी निक्षेप म 60.40 मिलियन ट एवं ।4सी 
10, 11 ए, 1 सी एं 14 निक्षोप मे 180.89 मिलियन टन लौह अयस्क अनुमानित। 

एनएमडीसी कर्नाटक डोनी मलाई लौह अयस्क खानं लगभग 3.1 मिलियनटन का लौह संसाधन। 

सेल छत्तीसगढ़ राजाह, डाली, ्ञानडाली लौह लगभग 73.16 परिलियनट ट का लौह संसाधन। 
अयस्क खान 

ज्ञारखंड किरुबुरू लोह अयस्क खान एवं 63.25 लौह से मुक्त लगभग 49 मिलियन टन। 
मनोहरपुर लौह अयस्क खान 

मै. वीषएम गोवा वेलगुस/सरला खान संकोरडेन मालपोना वेलगुदम।सरला खान -11.23 पिलियनं टन ॒संकोरडेन 
सालगांवकर मालपोना खान-9.27 प्रिलियन रन frat खान-9.18 

मिलियन टन खनन योग्य भंडार 

tris अयस्क  जीएसआई  ओदिशा बोलानी sate बोनाई sale बेल्ट 20 प्रतिरत्र कट ate ants के साथ 0.94 मिलियन 
एवं दमूरदा (उत्तर) wis ट संसाधन। 

न्य राजस्थान ` कालाखुता से कामवेसारा क्षत्र 0.50 मिलियन रन उमरा एवं छोरीसार 0.51 मिलियन 
डीजीएम al संसाधन 
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एमओआईएल मध्य प्रदेश बालाघाट जिले मे अवस्थित पर्य क्षत्र बालाधाट मे 1-7-2009 तक सूचित भंडार THT 

कौ खानें-भारवेली (21.88 मिलियन टन), उकवा (8. 

99 प्रिलियन ठ) एवं तिरोदी (1.55 मिलियन टन)। 

महाराष्ट भंडार जिले मे UB खान का चिकला विस्तार मे दिनांक 1-4-2009 तक लगभम 3. 

. 9 
चिकला विस्तार मिलियन ट का कुल भंडार सूचित किया गय 

नागपुर जिले में एमभोजईएल कौ कंदरी, दिनांक 1-4-2009 तक एमओआईएल द्वार॒ सूचित 
aris अयस्क भंडार-कंदरी (11.97 बिलियन टन) 

गुमगांव (5.41 मिलियन टन), बिलदुनगरी (0.46 
मिलियन टन) एवं मनसार (3.73 मिलियन रन) 

2009-10 

खनिज एजेंसी रान्य स्थान परिणाम।मात्रा 

आधार धातु एचजैड एल राजस्थान fara! मे रमपुरा-अगुचा खान 1.92 से 2.17% सीसा ओर 11.80 से 14.67% जिंक 

के साथ लगभग 120.36 मिलियन ट लौह संसाधन 

रजसमंद मे राजपुरा दर्वि 1.40 से 2.30% सीसा ओर 6.30 से 8.10% जिंक 
के साथ लगभग 42.20 पिलियन टन लौह संसाधन 

Tait राजस्थान अजमेर मेँ उत्तरी बाजता 0.70% कोपर, 3.35% सीसा ओर 0.56% जिंक के 

साथ लगभग 1.241 मिलियन टन लौह संसाधन 

अजमेर में गणेशपुरा लोक 1.33% सीसा ओर 1.44% जिंक के ओसत के साथ 
लगभग 0.973 मिलियन रन अयस्क 

चितौडगद जिले म frat site 3.42% सीसा, 3.38% कोपर ओर 0.66% जिक के 
साथ लगभग 2.65 मिलियन टन लौ संसाधन 

बसाद्र डीजीएम छत्तीसगद कवबीरधाम जिले मे दराज क्षत्र लगभग 0.22 मिलियन रन संसाधन 

सरगुजा जिले मँ Artz wey 47# A,O,. के ओसत के साथ 0.2 मिलियन 

का सरभंजा क्षत्र टन बँक्साईट 

लोह अयस्क  जीएसञई ओडिशा aang जिले में सागासही xin लगभग 4.61 मिलियन टन भंडार anit गए 

Gare जिले में गौरवुरहानी sits लगभग 4.61 मिलियन टन भंडार दर्शाए गणए 

सेल छत्तीसगद दुर्ग जले में राजहारा, इ्ारंदल्ली लगभग 74.02 मिलियन रन 

ओर दली 

डीजीएम छनत्तीसगद् tere क्षेत्र अनुमानित श्रेणी का लगभग 5.0 मिलियन रन 

लौह अयस्क 
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कर्नारक ead ओर सिमोगा जिले लगभग 6.20 मिलियन टन लौह अयस्क 
A अबरककोप्पा संसाधन 

ओडिशा सुदरगद मं जिले में कुसुमडीह लौह अयस्क रोही संसाधनों का लगभग 2.14 
मिलियन टन 

वी.एम, गोवा वेलगाविम।/सुरला खान 11.04 मिलियन 24 भंडार 
सालगावकर 
एंड waa सनकोडम मालपोरा 10.37 मिलियन टन भंडार 
प्रालि. 

सिगावा खानं 7.50 मिलियन टन भंडार 

ans जीएसओआईं ओडिशा Rien जिले मेँ दामुर्दा उत्तर sie  20% मैग्नीज करटओंफ पर अनुमानित संसाधन 
HICH का 0.07 मिलियन टन 

wien जिले मेँ लासारदा-पचेरी- अभी तक 20% मैग्नीज कटओफि पर अनुमानित 
बोलानी ओर दामुर्दा क्षेत्र संसाधन का 14.84 मिलियन टन 

एमओआईएल मध्य प्रदेश बालाघाट जिले मेँ तिरोदी 1.77 मिलियन टन सूचित भंडार 

बालाघाट जिले में भरवेली 21.53 मिलियन रन सूचित भंडार 

महाराष्ट भंडारा जिले A डोगरी बुजुर्ग 11.13 मिलियन टन सूचित भंडार 

भंडारा जिले मे चिकला 4.33 मिलियन टन सूचित भंडार 

स्वर्ण जीएसआई ज्ञारखंड रांची में सिंदूरी पूर्वी sale 1.81 Wet सोने की ओसती श्रेणी के साथ 
अयस्क का 3.10 मिलियन के कल अनुमानित 
संसाधन 

कर्नाटक अन्जनदहल्ली न्लोँक न्लोक-सी मेँ है, 2.17 Wer (1 TAA कट 
aie) सोने की ओसती श्रेणी के साथ अयस्क 

~ का 0.9946 मिलियन टन ओर 1.45 tLe 
(0.5 WT कट aie) सोने की ओसत 
श्रेणी के साथ अयस्क का 0.213524 मिलियन 
टन 

राजस्थान बांसवाड़ा जिले में दिलावाडा अयस्क का लगभग 1.62 मिलियन रन। इस 
पश्चिम sin 

बांसवाड़ा जिले में गुंडेलपाडा aia 

प्रकार 1.87 ग्रा.८ख Wy की ओसती श्रेणी के 
साथ कुल 34.73 मिलियन रन संसाधन अनुमानित 
zl 

3.978 ग्रा./ख एयू की ओसत श्रेणी के साथ 
अयस्क के 1.932 मिलियन टन संसाधन 
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emg जिले में भारकुंडी 0.25 Wet एवू के साथ 4.5 मिलियन टन 
के कुल रोही संसाधन 

एमईसीएल ्ारखंड रांची में (फेज-2) A पारसी 0.995 ग्रा.८ख८न एयू के साथ 7.467 मिलियन 

ada sata टन ओर 1.65 eA एयू के साथ 3.714 
मिलियन टन संसाधन अनुमानित है। 

रची में (फेज-1) में पारसी 1.05 ग्रा८खन एय के साथ 3.486 मिलियन टन 

केंद्रीय लोक ओर 1.72 ग्रा.८खन एयु के साथ 1.67 मिलियन 
टन संसाधन अनुमानित है। 

एचजीएमएल कर्नारक रायचूर जिले A हट्टी 5.68 WT एयू के साथ अयस्क के कुल 

9.18 मिलियन टन संसाधन 

रायचूर जिले में हीरा grt 3.26 TL एय के साथ स्वर्ण के लगभग 
0.75 मिलियन रन संसाधन 

लाईमस्टोन जीएसआई राजस्थान जेसलमेर जिले में मिनियुम at एसएमएस श्रेणी लाइमस्टोन के 235.28 मिलियन 

धाना (इ) टन ओर सीमेट श्रेणी लाईमस्टोन के 336.07 
मिलियन टन संसाधन 

वेराडार, रेड डीजीएम राजस्थान रायपुर, भरतपुर जिले में भडागांव सिलिका सेंड के लगभग 0.23 मिलियन 27 

ओंकर ओर आदि ओर रेड ओकर के 0.27 मिलियन टन संसाधन 

सिलिका सेंड अनुमानित थे। 

डोलोमादर डीजीएम मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में एन/वी बांजा कुल 9.39 मिलियन टन संसाधन अनुमानित थे 

जिप्सम डीजीएम राजस्थान बीकानेर जिले A खाजुूवाला, लगभग 1.5 मिलियन टन लौह अयस्क संसाधन 

पुगल ओर कोलायार अनुमानित यथे 

लेरेाइर डीजीएम मध्य प्रदेश मंदसोर ओर नीचम लगभग 47.25 मिलियन टन लौह अयस्क 
संसाधन अनुमानित a 

SaaS बस्तर जिले मे बस्तर एरिया लगभग सीमे ग्रेड लाइमस्योन के 6.30 मिलियन 

रन संसाधन 

रायपुर जिले में देवगांव Ha क्षेत्र सीमेर te लगभग 5.925 मिलियन टन ओर 

Rieter ग्रेड के 3.079 मिलियन टन ओर 
निम्न ग्रेड के 18.587 मिलियन टन 

लाइमस्टोन डीजीएम राजस्थान जेसलमेर जिले A एन।वी साम एसएमएस श्रेणी लाहमस्टोन के 116 मिलियन 

टन ओर सीमेंट श्रेणी लाइमस्योन के 181 
मिलियन टन संसाधन अनुमानित थे। 

सीमेट/केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन के लगभग 68 

मिलियन रन संसाधन आकलित किए गण 
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नागौर जिले में एन/वी मेडपुरा भेर लाइमस्टोन ग्रेड TEA के लगभग 0.10 
मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए 

लाइमस्टोन एंड डीजीएम राजस्थान wat ast, जगता, रावत-का- सीमे ग्रेड लाइमस्टोन के लगभग 0.10 मिलियन 
डोलोमाइट पडला आदि टन संसाधन अनुमानित किए गए 

पायरोफलाइट डीजीएम महाराष्ट ax में एन/बी वालनी-खडगांव पायरोफीलाईइट/सीलोमेनाइर सीमेर ग्रेड लाईइमस्योन 
/सीलोमेनाइट के लगभग 0.16 मिलियन रन संसाधन अनुमानित 

किए गष 

क्वार्टज डीजीएम कर्नाटक माडया हमनहल्ली आदि में क्वार्टज के लगभग 15000 टन संसाधन 
wat खेतरी अनुमानित किए गए। 

रोक स्टेटाईट डीजीएम कर्नाटक देवनगरी जिले में रेड्डी कैप 20M गहराई मेँ 0.20 मिलियन टन भंडार 
के पास कबाला गांव अनुमानित 

लाइमस्टोन जीएमडीसी गुजरात कच्च मेँ wat wee लाइमस्टोन के लगभग 41 मिलियन रन संसाधन 
अनुमानित किए गए्। 

सूरत जिले मे एन/वी ताडकेश्वर लाईमस्टोन के प्रमाणित भंडार 69 मिलियन टन 
संसाधनों कौ गणना की गई 

फ्राइएेबल एमईसीएल असम नोगांव जिले में जियाजुरी ata लगभग 320.53 मिलियन टन संसाधन आंकलित 
क्वार्टरजाइट : किए 7) 
“ग्लास सेंड 

wise ग्रेनेरिक डीएमजी कर्नाटक चित्रदुगं जिले में एन/वी दशरहल्ली ` 20 मीरर कौ गहराई तक 1.58 मिलियन घन 
जिनीयसिस लंबानीहय्टी ओर कनेवी। मी. भंडार अनुमानित किए गए। 
ओर डोलेराइर . 

सेंडस्टोन डीएमजी राजस्थान धोनपुर जिले में wat शुभनपुरा संडस्टोन के लगभग 25.64 मिलियन ट संसाधन 
tit, डोमपुरा आदि अनुमानित किए गए्। 

संडस्टोन एंड gest राजस्थान at जिले में एन/वी प्रेमपुरा cig, मेसोनरी उदेश्य के लिए सेडस्टोन के अनुमानित 
मेसोनरी स्टोन दुल्हापुरा आदि | भंडार 180 मिलियन टन पाए A 

कोट जिले मेँ wat मंडीलिया, मेसोनरी उदेश्य के लिए dee के अनुमानित 
मंडीलिया, मंडाना, WAS भडार 123.5 मिलियन रन पाए गप्। 

2010-11 

खनिज एजेंसी राज्य स्थन परिणाम।मात्रा 

आधार धातु एचसीएल राजस्थान aa जिले मेँ खेतरी खान लगभग 56.978 मिलियन रन 1.37% FIN के साथ 

एचजैडएल राजस्थान उदयपुर जिले मे जवार ग्रुप की खान् सीसा-जिंक अश्यस्क के लगभग 65.86 मिलियन टन 
संसाधन 
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सीसा-जिंक 

आधार धातु 

्बोक्सारईर 

लोह अयस्क 

जीएसआई मध्य प्रदेश 

एमईसीएल राजस्थान 

डीजीएम छन्ती सगदं 

जीएमडीसी गुजरत 

जीएसआई छत्तीसगद 

डीजीएम छत्तीसगद 

सेल Was 

ata. गोवा 

सालगावकर 

एंड aaa 

प्रा.लि. 

मैसूर कर्नाटक 

मिनरल्स 

लि. 

(एमएमएल,) 

राजसमंद मेँ राजपुरा-दरिबा 

fear जिले म weet लोक 

बेतुल जिले मेँ विस्वान खारी aie 

चितौडगद fact मँ वारि (tweet) 

wh 

सरगुजा जिले मेँ मैनपेर weg का 
सरभंजा क्षत्र 

सरगुजा जिले मेँ tte eq का 

दण्डकेसरा क्षत्र 

कच्छ जिले में aes दबन, 

qa ओर 1 एड oa 

कंकेर जिले में after 

बस्तर जिले मे रावघार 

सिंहभू (पश्चिम) मेँ किरीवृरू 

ओर मेघातूबरू खानं 

वेलगतिम,/सुक्षा खान 

सनकोडम मालपोरा 

सिगाव खान 

बेल्लारी जिले मे A भिम्मपागुडी 

लगभग 49.37 मिलियन टन लौह संसाधन 1.65 से 

2.21% सीसा ओर 6.47 से 7.76% जिंक के साथ 

2008-09 के दौनं 1.10% जिंक के साथ जिंक अयस्क 
के अनुमानित संसाधन 0.98 मिलियन रन 

2006-09 के ar 1.14% जिंक कै साथ जिंक 
अयस्क के अनुमानित संसाधन 1.91 मिलियन टन 

1.09% कोपर के साथ कुल 2.56 मिलियन ट संसाधन 

बोक्साहूर मेरल ग्रेड के लगभग 100000 ट 

बोक्साईट मेटल ग्रेड के लगभग 300000 टन 

बक्साईट के लगभग 10.93 प्रिलियन टन संसाधन 

अनुमानितं किए गप्। 

62.28% ए ग्रेड के साथ कुल 10.014 मिलियन 

टन संसाधन अनुमानित किए गप्। 

35-65% १९ ग्रेड के साथ लौह अयस्क के 11 
मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए 

लौह अयस्क के किरीबूरू में 24.62 मिलियन 
टन भंडार ओर मेघातूबरू मे 51.42 मिलियन 
टन भंडार अनुमानित किए a 

लौह अयस्क के कुल 11.62 मिलियन रन 
भंडार 

लौह अयस्क के कुल 10.37 मिलियन टन 

भंडार 

लौह अयस्क के कुल 7.5 मिलियन टन 
भंडार 

लौह अयस्क के कुल 17.1 मिलियन टन 

भंडार 
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जायसवाल छत्तीसगढ़ राजनंदगांव जिले में देवपुरा लौह प्रमाणित ओर संभावित श्रेणी मे कुल 6.52 
frat मिलियन रन भंडार अनुमानित किए mm 
इंडस्ट्रीज 
लि. 

चौगुले एंड गोवा उत्तरी गोवा A पाले निक्षेप लौह अयस्क के 0.40 मिलियन टन संसाधन 
कंपनी अनुमानित 
wie. 

मैगनीज अयस्क जीएसञआई ओडिशा ̀ int जिले में दामुर्दा उत्तरी sie 2009-10 मे 18.98% मैगनीज के साथ लगभग 

मोलिबेडनम 

स्वर्णं 

एमओआईएल मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

जीएसओआई तमिलनाडु 

जीएसञई कर्नारक 

एचजीएमएल कर्नाटक 

बालाघाट जिले A भारवेली 

नागपुर जिले मेँ गुमगाव 

नागपुर जिले में बेडोगरी 

नागपुर जिले A कंद्री 

नागपुर जिले मे मनसार 

भंडारा जिले में डोगरी चिकला 

भंडारा जिले मे डोगरी बुजुर्ग 

धरमपुर जिले में aera क्षेत्र 

ea जिले में अज्जानाहल्ली 

रायचुर जिले मे ved खान 

wag जिले में हीरा बृदीनी 

रायचूर जिले में यूरीआई 

0.152 मिलियन टन अनुमानित 

24.58 मिलियन टन सूचित भंडार 

4.34 मिलियन रन सूचित भंडार 

0.40 मिलियन रन सूचित भंडार 

3.50 मिलियन टन सूचित भंडार 

4.66 मिलियन टन सूचित भंडार 

4.22 मिलियन टन सूचित भंडार 

11.22 मिलियन टन सूचित भंडार 

2009-10 में 0.102% के मोलिबेडनम के 

ओसत ग्रेड के साथ 2.74 मिलियन रन का 

अनुमानित 

2009-10 H 1 ग्राम प्रति टन करट्ओंफ पर 

2.17 ग्राम प्रति टन ओसत श्रेणी की 0.995 

मिलियन रन अनुमानित संसाधन आंकलित 

5.26 ग्राम प्रति टन स्वर्णं की कुल 9.25 

मिलियन रन स्वर्णं संसाधन आकलित 

3.99 ग्राम प्रति रन से युक्त स्वर्णं अयस्क की 

लगभग 0.78 मिलियन रन संसाधन की गणना 

की 

2.50 ग्राम प्रति टन से 2.91 ग्राम प्रति रन 

स्वर्णं के साथ 2.18 मिलियन रन कुल खनन 

योग्य भंडार आकलित ठै 
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चाइना कले 

कले 

जिप्सम 

EAR 

RRA 

पादरोफाइर 

लाइट, 

सिलिमेनाइर 

टेल्क, 

ewe 

Tage 

डीजीएम 

डीजीएम 

डीजीएम 

डीजीपएम 

टीजीएम 

केरल 

राजस्थान 

राजस्थान 

छत्तीसगद 

राजस्थान 

महाराष्ट 

पश्चिम बंमाल 

छत्तीसगढ़ 

ale जिले में कांजीरापकोडे 

कराऊली जिले में एन/वी खाओदा 

एंड गाज्जुपुरा 

बीकानेर तथा गंगानगर जिले में 
काजूवाला अनूपगद् के भाग 

जालौर जिले में Gear के भाग 

बस्तर जिले में बस्तर aa 

बरन में एन/वी लदवाडा/रायपुरा, 

बालदादा ओर नागदा 

meas जिले में एन/वी 

Sree wien खुर्द, बरिया 

नागपुर जिले मेँ एन/एस हरीमा 

तथा पीतासार् 

नागपुर जिले में wat (मधुपुरा) 

तथा बेराथल 

चंदरपुर जिले में एन/वी वालली 

खरगांव 

दार्जलिंग जिले में गोककारमी 

बस्तर कांकेर जिले में ae 

गुरू-वांडीड क्षेत्र 

चाइना कलते लगभग 0.33 मिलियन टन संसाधन 

आंकलित हे 

खाओदा मे लगभग 70.200 रन एवं गाज्जृपुरा 

मे 93.600 टन के अनुमानित भंडार 

लगभग 1 मिलियन टन जिप्छम की संसाधन 

आकलित 

कुल 8.34 लाख रन का जिप्सम संसाधन 

आंकलित 

ade श्रेणी MER के कुल 6.70 मिलियन 

टन अनुमानित किया गया (अभी तके 13.00 

मिलियन टन) 

मार्जिनल सीमे श्रेणी के लाइमस्टोन के 

अनुमानित भंडार लगभग 3.43 मिलियन् रन 

आंकलित है; wat ere 2.29 मिलियन 
टन wyatt रायपुरा-लदवाडा; 1.56 मिलियन 

टन Wat बालदाडा एवं 1.118 मिलियन टन 

एन/वी नागदा 

wat srg सरोला सीर श्रेणी लाइमस्योन 

7.59 मिलियन टन पर आकलित एन/वी दुंगरपुर 

2.29 मिलियन टन wat सरोला खुर्द तथा 

बरिया 

लाइमस्टान की कुल 129.60 मिलियन रन 

अनुमानित 

लाइमस्टोन का कुल 26 मिलियन रन भंडार 

अनुमानित 

पाइरोफाइट लाइट सिलिमेनाइट लगभग 0.40 

मिलियन टन संसाधन अनुमानित 

लगभग 60.000 टन संसाधन अनुमानित 

काले Wage की कुल 75 000 क्यूबिक Alex 

अनुमानित 
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सेड स्टोन डीजीएम राजस्थान धौलपुर जिले में wat बदरिया 
वीजापुर 

कोटा तथा बरन जिले में wyatt 

aie Sa कौ कुल 2.59 मिलियन ट wal 

fafeeqa स्टोन की 12.96 मिलियन टन 

संसाधन अनुमानित 

सेंडस्टोन की कुल 37.5 मिलियन टन संसाधन 

अनुमानित (मेशोनरी स्टोन) 

स्रोतः विभिन एजेसियों से प्राप्त सुचना के आधार पर 

विवरण 

कार्य क्षेत्र 2012-13 के दौरान जीएसओआई द्वार आरभ किए गए खनिज गवेषण कार्यक्रमो का ahr 

खलिनं राज्य स्थिति रिप्पणियां/परिणाम 

1 2 3 4 

नोबल धातु नेवल धतु विहः जर वतेम सैन नल का कोह दहा दत ल्म कत का जनेन विहार जमुई जिले मे सौनो aie का कोरवाडीह ae क्षत्र स्वर्णं खनिजीकरण का अन्वेषण 

बिहार गैर-गर्या जले का केवरी क्षत्र स्वर्णं एवं आधार धातु खनिजीकरण का पता लगाना 

्ारखंड सरेईकेला(खारसावन जिले का लाणडीह- स्वर्णं हेतु अन्वेषण 
बालीडी ब्लोक 

anes Tat जिते का का सिंदौरौ/घनश्याम पुर aia स्वर्णं हेतु अन्वेषण 

ओडिशा मयूरभंज जिले के वादामपहार-गोरमाहीपानी स्वर्णं हेतु अन्वेषण 

के वारकेरम-चलकाडीसाही तथा चप्पानी- 

हरिया ब्लोक 

महाराष्ट नागपुर जिले के watt फोल्ड de का नोबल तथा संबंधी धातुओं हेतु अन्वेषण 
गोधागाव-गोहरली क्षत्र 

मध्य प्रदेश कटनी जिले का नन्हवारा-विलायत कलां क्षत्र महाकोशल शैल समूह मे स्वर्णं हेतु आरभिक खोज 

उत्तराखंड रुद्र प्रयाग जिले का चौपर-भटवारी क्षत्र नोबल तथा संबधी धातुओं हेतु अन्वेषण 

उत्तर प्रदेश स्वर्णं भद्र जिला स्वर्ण तथा eet खनिजौकरण हेतु खोज 

उत्तर प्रदेश स्वर्णं भद्र जिला स्वर्ण तथा टगस्टन खनिजीकरण हेतु खोज 

राजस्थान SRR जिले का भरकुंडी क्षत्र स्वर्ण-तांबा खनिजीकरण हेतु गवेषण 

राजस्थान बासवाडा जिले का गुंडलापारा पश्चिमी लोक स्वर्णं तथा संबंधी आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 
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राजस्थान TAI, SRR तथा उदयपुर जिलों मेँ भूखिया स्वर्ण -तांबा खनिजौकरण हेतु अन्वेषण 

आध्र प्रदेश अनंतपुर fat पे कडिरी शिष्ट वैल्ट के दक्षिणी स्वर्णं तथा संधी खनिज हेतु omits क्षत्र 

भाग में तन्कल्लू तथा कंदुरकुर के बीच का क्षत्र 

नोबल धातु कर्नाटक टुमकुरपुर जिले के अन्जनहाली का ई-व्लोक स्वर्णं खनिजीकरण के मूल्यांकन हेतु स्वर्णं अन्वेषण 

कर्नाटक BE जिले के अन्जनहाली का yas स्वर्णं खनिजीकरण के मूल्यांकन हेतु स्वर्ण अन्वेषण 

कन्दक ead जिले के शीमोमा शिष्ट see का काकोल स्वर्णं हेतु अन्वेषण 

तथा निकटवर्ती क्त्र 

aR उत्तर प्रदेश at जिला टगस्टनं तथा aa खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

हीरा छत्तीसगढ़ UA, कनकेर तथा दुर्गं जिले दोपोशौट सं. 64 एच/10 एवं 11 मेँ किंबरलाइट क्लैन 

tel हेतु खोज 

छत्तीसगढ़ धमतारी, कनकेर् जिले दोपोशीट सं. 64 एच/14 एवं 15 मेँ fare क्लैन 

teal हेतु खोज 

महाराष्ट नागपुर तथा भंडारा जिले हीरा सूचक खनिज एर आधारित किंबरलाइट क्तैन शैलं 

हेतु खोज 

कर्नाटक THR, कोपर तथा dart जिले मँ मासी रव्णोक frag का पता लगने हेतु eat सर्वेक्षण 

कर्नाटक कौपल तथा बेलारी जिलों म टावरगेरी लोक किंबरलादरो का पता लगाने हेतु sate सर्वेक्षण 

आध प्रदेशं मेहनूब नगर तथा रंगेद्डी जिलों मेँ कोईलकांडा किंबरलाद्ृदलैगप्रोहट हेतु खोज 

देवाराकादश न्लोक 

आध्र प्रदेश कूरनुल तथा प्रकाशन जिलों मेँ चेलिमा- किंबरलादृट।तैग्रोहट हेतु खोज 

वेलीगोदु ब्लोक 

लौह एवं ्ारखंड पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क ती Aria उत्यत्तियां का पता लगाने हेतु 

ars अन्वेषण 

ओदिशा Gare जिले के बोनाई-केन्दूञार का लौह अवस्क का वेषण 

पश्चिमौ कलामंग ei 

ओडिशा सुदरगदं जिले का पूर्वी सगासाही ais लौह अयस्क का गवेषण 

ओडिशा oar जिले के बोनाई-केन्दूञचार का मगनीज का गवेषण 

उत्तरपूर्वा बोलानी sila 
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उत्तीसगद् कबीरधाम (कावर्धा) जिले के एकलमा- लौह अयस्क का मूल्यांकन 
चेलीकामा व्क ग भालापुरी 

लौह एवं कर्नाटक are जिले का चिक्नयाकम्हाली क्षत्र मैगनीज हेतु आरंभिके अन्वेषण 
मैगनीजं 

TARA TAR, करौली तथा gt जिलों के भागो लोह-अयस्क निकायो कौ खोज 
मे करौली-वुदी क्षत्र 

EE आधर प्रदेश कृष्णा तथा खम्मम जिलों के कोन्डापाली क्रोमाहुट खनिजीकरण हेतु गवेषण 
गगीनेनी जिलों के बीच a da 

मणिपुर aa जिले का मोरेह क्षत्र क्रोमाइट भरारी अत्य मैफिक्स पर गुरत्य-चुबकौय सवेक्षण 

मैनेदाहृर मेघालय पश्चिमी खासी हिल्स जिले में रापवाई के रिरेनीफेरस-वानाडीफेरस tage हेतु अन्वेषण 
आस-पास 

आधार धातु महाराष्ट गढचिरौतै जिले का घनपुर-मुदरली ब्लोक ताबा तथा संबंधी खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

हरियाणा पहेन्रगद जिला ताबा खनिजीकरण कौ होस्ट शैल deal के सीमाकंन 
पर बल देने के साथ बकरीजा के उत्तर मे गे-अग्वेषित 
भागों मे अन्वेषण 

हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले के पावर्ती धारी का खानौर खाड क्षेत्र आधार धातु उत्पत्तियों हेतु अन्वेषण 

जग्मू ओर कर्मीर बारमूला जिले का बुनियार क्षत्र सीसा-जस्ता हेतु उपसत्ही अन्वेषण 

WHI भीलवादा जिले के पुर-बनेर dee का कारोई- आधार धातु हेतु उपसतही अन्वेषण 
राजपुरा ay 

राजस्थानं भीलवाडा जिले के पुर-बनेर dee का सलामपुरा आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 
तथा eta न्लोक 

राजस्थाने भीलवाडा जिले के पुर-बनेरा dee का सलामपुरा आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 
तथा दरीवा ais 

राजस्थान अलवर जिले के मुडियावास-खेरा क्षत्र का खेरा लोक ताबा तथा संबंधी बहुमूल्य धातुओं हेतु अन्वेषण 
आधार धातु राजस्थान अलवर जिले के मुडियावास-खेर क्षेत्र का ताबा तथा संबंधी बहुमूल्य धातुओं हेतु अन्वेषण 

रजस्थान सीकर जिले का पट्चिमी नानगवास क्षेत्र आधार धतु हेतु गवेषण 

राजस्थाने सीकर जिले का उत्तर ata aie आधार धातु हेतु अन्वेषण 

राजस्थान सीकर जिते का पाटीवाला sila आधार धातु हेतु अन्वेषण 
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राजस्थान सीकर जिले का पालसवाला कौ धानी लोक आधार धातु हेतु अन्वेषण 

राजस्थान aay जिले के dea खेतरी dee के साउथ ताबा तथा dat धातुओं हेतु अन्वेषण 

राजस्थान रमपुरिया-गदगियाखेग | ais आधार धातु एवं संब॑धी स्वर्णं खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

राजस्थान अजमेर जिले कां पिल्वा ats आधार धातु हेतु अन्वेषण 

राजस्थान उदयपुर जिले का चारौ (Wea) aie आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

राजस्थान सिरोही जिले के भिमाना एवं किवारली aia आधार धातुओं हेतु अन्वेषण 

आध्र प्रदेश अनंतपुर जिले के रमगिरी-पेनाकाचेरला शिष्ट ताबा हेतु गवेषण 

ae के कंगनापाले क्षत्र का ae aie 

केरल वायानाड जिले का पडितजारातार क्षत्र वृहत AHS खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

सिक्किम पूर्वी जिले के अनुमानित दिक्चू आधार धातु आधार धातुओं तथा संब॑धी स्वर्णं हेतु आरभिक अध्ययन 

के विस्तृत क्षत्र 

अरुणाचल प्रदेश पूवीं arin जिले के पकरो-निगचो eat मेँ आधार धातु तथा संबंधी खनिजों हेतु अन्वेषण 

दुर्लभ धातु ्ारखंड रची जिले का इुन्लबेरोरोली-सुदिल क्षत्र दुर्लभ धातु हेतु अम्बेषण 

आरईई एवं 

पीजीई 

इारखंड पूवीं सिंहभूम जिते के रजरोकोचा-जमोआ- tit, सीआर तथा एनआई हेतु अन्वेषण 

जोजोहाद्-रोन्यो क्षत्र 

ओडिशा dare जिले का कमाख्या नगर, चंद्र क्षत्र tig कौ खोज 

छत्तीसगद् जशपुर जिले के मयुरनाचा-कनपारा, जमद पीजीईं हेतु पुनमूल्यांकन 

तथा मधुबन क्षत्र 

छत्तीसगद रायपुर जिले के चग लौहा्ादः aa thie एवं एनआई हेतु आरंभिक अन्वेषण 

महाराष्ट नागपुर जिले का सौर मोबाइल वैल्य ares एवं आरएम हेतु क्षत्रीय मूल्यांकन 

महाराष्ट faxed जिले के अकेरी तथा खरदेवाडी क्षत्र पीजीई, wa एवं tem हेतु आरभिक अन्वेषण 

मध्य प्रदेश सिद्धि जिले के थापना-करहीया क्षत्र प्लेटिनम परप site एलिरमैटस तथा संबधी स्वर्णं खनिजौकरएण 
हेतु अन्वेषण 

aay धातु राजस्थान पाली जिले मेँ धानी wee आर खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

आरईई 

एवं पीजीई 
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राजस्थान पाली जिले का सेद्रा-चितार क्षत्र say धातुओं कौ खोज 

आभर प्रदेश प्रकाशन जिले मे चिमाकुथीं waa काम्पलेक्स पौजौई खनिजीकरण का पुनःमूल्यांकन 

आध्र प्रदेश नैलोर जिले मेँ वुट्करू तथा कालीचेद् के ares हेतु ante अन्वेषण 
बीच a a3 

केएल मालापुरम जिले मेँ निलाम्बुर घाटी iste खनिजीकरण हेतु आरंभिक अन्वेषण 

तमिलनाडु सौतमपुडी एनोरथोसाइट काम्पलेक्स मे तासामपलाईयम det द्वाग प्लेटिनम ग्रुप aie एलिमैटस हेतु गवेषण 
wie केटी 1] तथा केटी? क्षत्र 

तमिलनाडु मेटृपालह्यम मेफिक-अल्टरामैफिक areca के प्लेटिनम मुप aie एलिमैरस हेतु गवेषण 
सोलावानूर ब्लोक म fection वेधन ge हेतु गवेषण 

तमिलनाडु मेटूपालइयम मैफिक-अल्टराेफिक alae सोलावानूर एक्स. ब्लोक में विस्तृत मानचित्रण द्रा 
) प्लेटिनम ग्रुप ओंफ weiter हेतु गवेषण 

तमिलनाडु ats जिले के मेटूपालहयम ace के प्लेटिनम गुप ate एलिमैटस हेतु आरोभिक अन्वेषण 
कराराडीपलहयम-गोपीचेटरीपालदयम- 
दसामपालहयम क्षत्र 

दुर्लभ धातु तमिलनाडु freq जिले का तिरूमनकराड् क्षत्र Wig हेतु आरंभिक अन्वेषण 

अरुणाचल प्रदेश अजब, लोहित तथा निचली दिका धाटी जिले Tig तथा स्वर्णं खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 

नागालैंड ओफौयोलाद वैल प्लेटिनम गप ate एलिमैटस हेतु आरंभिक अन्वेषण 

मेघालय tere तथा उमलिग, र-बोही-जिला आरईई हेतु आरभिक अन्वेषण 

मीलीब्डेनस महाराष्ट नागपुर जिले के watt फोल्ड dee का मोलीब्डेनम तथा संबंधी खनिजीकरण हेतु अन्वेषण 
Gen क्षत्र 

तमिलनाडु धर्मापुरी जिते के हरूर-उतानगरटं मोलीब्डेनम मोलीब्डेनम हेतु विस्तृत गवेषण \ 
aes के दक्षिणी den vet win मे 

ten Rake पश्चिम बंगाल पूरूलिया जिले के परगा तथा seam कषतर Ba नागपुर गिनेसिस काम्पलेक्स के epee तथा 
एपलादृट निकायो मे दुर्लभ धातु खनिजीकरण का उल्लेख 

लिगनाहुर पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले के रानीगंज fern tics ferage हेतु ale गवेषण 
आधारसूली क्षेत्र 

राजस्थान बिकानेर जिले के परलाना बेसन में दक्षिणी लिग्नादर कौ खोज 
खारीचरनन कषतर 
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कोयला पश्चिम बगाल aie जिले मे रानीगंज कोलफौल्ड कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

पश्चिम बंगाल बीरभूम जिते मे atom कोलफौल्ड कोयला हेतु ata गवेषण 

पश्चिम बंगाल dep जिले के राजमहल मास्टर बेसीन कोयला हेतु गवेषण 

मे गाजीपुर का पश्चिमी क्षत्र 

ओदिश agi जिले मं खरीया परहा लोक, कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

आईबी-रियर कोलफील्ड 

ओडिशा wae: जिले मेँ गिरीन्डोला aie, कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

आरईबी-रियर कोलफील्ड 

ओडिशा ware जिले मे बंडबाहल aia, कोयला हेतु कत्रीय गवेषण 

आरईबी-रिवर कोलफौल्ड 

ओडिशा अगल जिले के तालचर कोलफौलडल मे कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

चरकानी wit 

ओदिशा अगुल जिले के ताचलर कोलफौल्ड में कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

उत्तरी नुआगंव क्षत्र 

छत्तीसगदं रायगद fad के मंड-रायगद कोलफौल्ड कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

का समरसिघा wis 

छत्तीसगद् wag जिले के मंड-सयगद कोलफौल्ड कोयला हेतु data गवेषण 

का तैम लोक 

कोयला छत्तीसगद सरगुजा जिले के राटापानी-राभकोाला कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

कोलफील्ड मे विजयनगर-गिदी aia 

मध्य पदेश दिन्दवाडा जिले के tra घाटी कोलफील्ड कोयला हेतु गवेषण 

मे भरकुमधाना wis 

मध्यं प्रदेश सिगशेलौ जिले के सिगरोली कोलफील्ड कोयला हेतु ata गवेषण 

मे सई (परिचम) wis 

मध्य प्रदेश शाहडोल जिले के सोहागपुर stance मं कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

पचरी wis 

परध्य प्रदेश शाहडोल जिले के सोहागपुर कोलफील्ड में कोयला हेतु dita गवेषण 

dat (उत्तरी) aie 
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मध्य प्रदेश शाहडोल जिले के सोहागपुर कोलफौल्ड में कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

बिहार seit 

महाराष्ट यवतमाल जिले के वधां घाटी कोल्दफौल्ड कोयला हेतु गवेषण 

मे इमकोला क्षत्र 

ओदिशा एवं कोयलालिगनाइट क्षेत्रो मे बोरहोलों (संवरदधनात्मक तथा 

पश्चिम बंगाल aad) का भुभौतिकीय लोगिग 

कोयला आध्र प्रदेश खम्मम तथा पश्चिमी गोदावरी जिल के गोदावरी कोयला हेतु गवेषण 

धारी कोलफोल्ट के दक्षिणी उपबेसीन् मर 

वुरासपुद्रदम-वेकपुरम aa 

आध्र प्रदेश म्मम जिले के गोदवारी घाटी कोलफौल्ड कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण 

के मुख्य बेसीन के दक्षिणी भाग मेँ पगाडेरू 

(पश्चिम) क्षत्र 

असमं एवं मेघालय धुबरी जिले के सिगरीगमारी कोलफौल्ट में कोयला हेतु atta गवेषणं 

सुक्चर-सिगरीमारी क्षत्र 

असम एवं मेघालय gat जिले मे शालीभूईुन तथा पश्चिम गें संभावित कोयला aa का एता लगाने हेतु आरभिक 

मूल्यांकन 

हिल्स मेँ नकाईगिरी 

फोस्फोरदर मध्य प्रदेश Gea जिले के मोदरी, सदखेर तथा खेरा RENEE खनिजीकरण हेतु पूर्वक्षण 

आस-पास के क्षत्र 

मध्य प्रदेश ore ओर सागर जिलों में | ोगे-सूरज qs फीस्फोरद्ट का विस्तृत yarn 

THT जैसलमेर जिले मे aden फोरमेशन fra ग्रेड weak कौ खोज 

आध्र प्रदेश aya बेसौन मे अंकौरेटिपले तथा ओक wee क्षमता हेतु PETE 

के बीच a a 

Tage मध्यं प्रदेशं बैतूल जिले के टिक्करी, गोथाना, चिकलर तथा गरेफाइटं हेतु अन्वेषण 

आस-पास के क्षत्र 

अरुणाचल प्रदेश पश्चिम fea तथा उपरी सुबनसिरी जिलों में tere होरीजन्स हेतु आरभिके खोज 

सियोम समूह तथा Wits फोरमेशन् 

चूना पत्थर हिमाचल प्रदेश सीरमोर तथा सोलन जिले चूना पत्थर/डोलामाईट Sea के मूल्यांकन तथा पता 

लगाने हेतु अन्वेषण 
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राजस्थान जैसलमेर जिला निम्न सिलिका एसएमएस ग्रेड TT पत्थर कौ खोज 

राजस्थान जेसलमेर जिले में साबू का daa क्षत्र निम्न सिलिका एसएमएस ग्रेड FT पत्थर कौ खोज 

आध्र प्रदेश Tet जिले मे मचेरला-रेनयाचिंताला- चूना पत्थर संसाधनों हेतु आरभिक अन्वेषण 

गुराजाला के बीच का क्षत्र 

आध्र प्रदेश Te जिले में पुलिफद् तथा गुराजाला चूना पत्थर संसाधनों हेतु गवेषण 

के बीच काक्षत्र 

मेघालय जयतिया हिल्स जिले के foram धारी मे चुना पत्थर हेतु अन्वेषण 

उमफायरलूह RAG 

क्वार्टजाृर जग्मू ओर कश्मीर yan जिते में बजन-भड क्षत्र FAR. हेतु अन्वेषण 

चाना क्ले/ राजस्थान भिलवाडा जिते मे जहाजपुर-मैगरोप क्षत्र चाइना क्ले/काओलिनाइ का क्षेत्रीय मूल्यांकन 

काओलिनाइर 

बीच सैद्स मै गुजरात सूरत जिते के इमाम तथा वलसाड जिले के बौच dea मेँ ttt मिरलस का आंरभिक मूल्यांकन 
tat fare dea के बीच समुद् तट 

वोलास्टोनाइर गुजरात बनासकांठा जिले का धनपुरा-घोडा क्षत्र वोलास्टोनाइट तथा संबंधी खनिज उत्पत्तियों का मूल्यांकन 

बेरार कर्नाटक बगलकोर जिते का गडीसांकापुरा aa (हनगुंड- age हेतु आरेभिक अन्वेषण 

कुशटागी fire az) 

बेनरोनाइट कर्नाटक sant जिले का तदीय क्षत्र वैटोनाइट के विशेष उल्लेख के साथ क्ले मिनरलस हेतु 

अन्वेषण 

सिलिेनाइर मेघालय पश्चिमी खासी fee लि में मेरा-लंगयोर- सिलिमैनादट का आरभिक मूल्यांकन 
नोगडोग क्त्र 

विवरण 

1-4-2010 तक खनिजवार भडार/ससाधन की मात्रा 

क्र.सं खनिज इकाई भंडार शेष कुल 

संसाधन 

1 2 3 4 5 6 

1. एलेक्सनडेराइट आकलित नहीं 

2. अंडारूसाइट 000 ' रन - 18 450 18 450 
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3. एटीमनी 

अयस्क टन - 10 588 10 588 

धातु - 174 174 

4. एपेटाइट टन 2,090 216 22 138 530 24 228 746 

5. एस्वेस्योल टन 2,510,841 19 655 762 22 166 603 

6. बाल क्ले टन 16,777 842 66 615 662 83 393 504 

7. बेराइटस टन 31 584,128 41,149 746 72.733 874 

8. बोक्साइर 000 ' टन 592 938 2 886 682 3479 620 

9. बेटोनादट टन 25 060 508 543 306 838 568 367 346 

10. बोरेक्स टन - 74.204 74.204 

11. कैलसाइर टन 2.664.338 18 281,110 20,945 448 

12. चाक 000" टन 4.332 585 4917 

13. चाक 000' टन 177 158 2 528 049 2.705.207 

14. rage 000° टन 53 970 149 376 203 346 

15. कोबालट (अयस्क) पिलियन टन - 44.91 44.91 

16. ताम 

अयस्क 000 * टन 394 372 1.164.086 1 558 458 

धातु 000’ <4 4768.33 7 518.34 12 286.67 

17. कोरंडम टन 598 740.194 740.792 

18. मंड arte 1,045 318 30 876 432 31 921,750 

19. डायस्पोर टन 2.859.674 3.125.144 5 984 818 

20. डादइरोमाइट 000" टन - 2.885 2 885 

21.  डोलोमाईर 000’ टन 738.185 6.992.372 7.730.557 

22. Sage 000 24 17,137 168 232 , 185 369 

23. ` एमराल्ड आकलित नहीं 
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24. फेल्सफर टन 44503240 87 832212 132 335 452 

25. फायर क्ले ‘000 रन 30104 683 415 713,519 

26. फलुराइट टन 4712316 13 501 588 18.213 904 

27. फुलसं अर्थ टन 58200 256 593 879 256 652,079 

28. गारनेर रन 19324793 37 638 032 56 962 824 

29. स्वर्ण 

अयस्क (प्राथमिक) 24124537 469 570 375 493 694 912 

धातु (प्राथमिक) टन 110.54 549.3 659.84 

अयस्क (प्लेसर) - 26.121 000 26,121 000 

धातु (प्लेसर) - 5.86 5.86 

30. ग्रनाइट (डायमेंशन स्टोन) 000" क्यूमी, 263692 45966608 46230300 

31. ग्रेफाइट टन 8031864 166 817 781 174 849 645 

32. जिप्सम 000’ <4 39096 i 247 402 1 286 498 

33. लौह अयस्क (मेग्नेराइट) 000" टन 21755 10 622 305 10,644 060 

34. लौह अयस्क (हेमेटादट) 000 टन 8093546 9,788 551 17 882 097 

35. कायनाइट टन 1574853 101 670,767 103 245 620 

36. लेरेरादट 000' रन 24714 446.119 470 833 

37. सीसा ओर जस्ता 

अयस्क 000 ' टन 108 980 576 615 685 595 

सीसा धातु 000" <4 2245.01 9 304.38 11,549.39 

जस्ता धातु 000 ' टन 12 453.26 24 211.64 36 664.90 

सीसा + जस्ता धातु 000" <4 0 118.45 118.45 

38. चूना पत्थर 000" टन 14 926 392 170 008 720 184,935,112 

39. ara 000" टन 41.950 293 222 335,172 

40. Writs अयस्क 000" टन 141977 288 003 429 980 
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41. मार्बल 000' टन 276 495 1654 968 1.931.463 

42. मारल टन 139.976.150 11,704 870 151 681 020 

43. अभ्रक कि.ग्रा. 190 741 448 343 495 531 532 236,979 

44. मोलिब्डनस 

अयस्क टन - 19 286 732 19 286,732 

अमओएस, से युक्त - 12.640 12,640 

45. निकिल मिलियन टन - 189 189 

46. ओकर टन 54.942.176 89 319,089 144 261 265 

47. परलाइर 000’ ZA 428 1978 2 A06 

48. पीजीएम (धातु) रन - 15.7 15.7 

49. पोटाश मिलियन टन - 21.816 21.816 

50. पाटराइट 000’ रन ~ 1 674 401 1 674 401 

51. पाइरोफिलाइट टन 23 275 451 32 807 451 56 082 902 

52. क्वार्टज ओर सिलिका 000" टन 429.223 3 069 808 3,499,031 

53. क्वार्टजाइर 000' टन 86 599 1,164,649 1 251 248 

54. रोक फास्फेट टन 34.778 650 261.505.701 296 284 351 

55. रोक साल्ट 000’ टन 16 026 - 16 026 

56. wi कि.ग्रा 236 5,112 5 348 

57. नीलम किग्र. - 450 450 

58. सेल 000’ टन 15.331 580 15911 

59. सिलमेनाइर टन 4,085 052 62,902 385 66 987 437 

60. चांदी 

अयस्क टन 187 558 668 279 A26 291 466 984,959 

धातु टन 8 039.47 19 588.68 27 628.25 

61. we 000" टन 0 2 369 2 369 
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62. सल्फर (नेरिव) 000* टन - 210 210 

63. टाल्क, स्टीराइट एवं 000* रन 90 026 178 996 269 022 

AeA 

64. fer 

अयस्क टन 7.131 83 719 066 83 726 197 

धातु टन 1,132 43 101,142.41 102 274.84 

65. राइटेनियम खनिज टन 22 030,223 371 965 694 393 995 917 

66. टमस्टन 

अयस्क टन - 87 387 464 87 387 464 

डन्ल्यूओ, से युक्त - 142 094.35 142 094.35 

67. वेनेडियम 

अयस्क टन 410.955 24 307 933 24.718 888 

वी,ओ, से युक्त 1 60272 63 284.45 64 887.17 

68. वर्मीकुलाइर टन 1.704.007 803 003 2.507.010 

69. कालस्टोनाइट रन 2487,122 14 082,751 16 569 873 

70. जिरकोन a 1 347 470 1,786 482 3,133,952 

खरोत : राष्ट्रीय खनिज वस्तु-सुची, 1-4-2010 एवं आईमीएम वेबसाइट! आंकडों को पूर्णाकित किया गया 21 

विवरण-7\८ 

खनिज वार उत्पादन का मूल्य 

(मूल्य 100 स्पष्ट में) 

खनिज इकाई 2009-10 2010-11 (अनंतिम) 2011-12 (जनवरी, 12 तक) 

मात्र मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 

सभी खनिज 1700692933 1928755746 1592288971 

निमस ईधन खनिज 1336654700 1428269646 1159723434 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

कीयला a 532042000 513182500 533223000 = 515661261 = 419156000 402404672 

लिग्नाइट a 34071000 37756000 37651000 40643573 33256000 35139035 

प्राकृतिक गैस (युर) एमसीएम 47510 = 177803600 51203 191624461 39298 147070649 

पेटरलियम (क्रूड) a 33691000 = 607912600 37705000 = 680340351 31873000 575109078 

धात्विक 317337960 451564203 388675591 

बाक्साइर a 14124093 4887897 12640785 4737480 10581170 4399301 

we a 3425580 10453620 4262207 22955675 2977575 19493108 

ताबा सदर टन 124577 3809462 136856 5469271 110285 5080821 

प्राथमिक स्वर्ण a 2.084 3425814 2.239 4302096 1.844 4542970 

लौह aK a 571000 392025 714000 583309 336000 225560 

लौह स्र a 127720000 = 127815781 125128000 20500257; 87233000 169725441 

लौह WEE ठन 90262000  126412246 82156000 = 169757545 54026000 148633235 

लौह लम्पस a 133921 1765874 145043 1961805 131770 1998108 

सीसा साद्र टन 2491950 11905233 2881080 13695816 1925559 9662402 

मैगनीज अयस्क a 1279880 13058419 1420105 17633867 1167939 16229788 

ay खनिज 108907588 3411589 11831960.64 5464764 8684857 

गैर-धात्विक 46700273 48921897 43889946 

पपीयाई a 5992 12911 3845 1702 2577 5396 

Teele a 243 12268 258 12887 186 8494 

बाल क्ले a 932993 218174 958454 202616 1240008 482040 

age a 2152552 2601842 2333805 2651360 1469338 1426702 

कैलसाइट a 49309 16980 39370 13048 47964 17565 

चातक | a ए52ए 71087 174914 65220 140448 53692 

क्ले (अन्य) a 1056273 71294 590702 44508 567286 38901 

HS Aa a 1060.858 39940 1292.717 43963 1396.748 49472 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

हीरा ate 16891 116279 19774 15265! 14549 158731 

डास्पोर टन 25569 27421 26905 25468 19395 20038 

Barge a 5911759 1672224 5064876 1504152 4270624 1225507 

HAAR a 496997 98648 472041 99377 484046 153421 

फायरक्ले a 548748 89680 571421 100245 626552 112455 

Wage (WSs) a 4995 20614 3150 14985 2430 9259 

Ree साद्रा(ए) a 1879 28369 155 2738 0 0 

FMR सद्र (एम) a 6907 70486 4239 63674 1397 19531 

गारनैर a 1580617 763377 2058266 1200146 1823334 1167914 

गरेफादृर a 124625 53830 114836 47098 116431 52209 

जिप्सम a 3370322 1004631 4346700 1304004 2503834 1019297 

कोअलिन प्राकृतिक a 2718377 524681 2447439 503740 2108510 418747 

कोलिन परिष्कृत a 79963 152045 74742 123819 54808 91059 

तेरेहुर a 1300772 177376 1158192 120886 1068813 162007 

चुना Te a 232951000 32477596 23717400 22254919 - 209200000 28932163 

मैगनेसाइट a 301070 435118 229734 341520 170718 264864 

फास्फोराद्र ठन 1605489 3103095 2152215 5513749 1907915 5371464 

पारोफिलाइट a 240747 60425 234487 52129 184085 37339 

सिलिका avg a 2545988 408559 3081468 34235} 3228377 538611 

सिलिमेनाइर a 33687 258779 47671 424964 48376 427085 

साल्ट a 0 0 0 0 

स्रीरा्र a 876548 713708 895817 592977 728206 608393 

वालस्योनाुर a 132385 111930 182600 150093 151944 130972 

अन्य खनिज 1286906 944908 886618 

aa: wreigtem विवरणी
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विवरण! 

खनिज संभावित क्षेत्रो के अद्र पहचान की गं नई खनिज सम्पन्न क्षेत्र 

क्र.सं. मेयलोजोनिक क्षत्र राज्य पहचान किए गए नये खनिज संपन सामग्री 

1. उत्तरी दिल्ली वलन क्षत्र राजस्थान खेरा ais, मुडियावास-खेरा क्षत्र, अलवर जिला ताम 

2. उत्तरी दिल्ली वलन aa राजस्थान महावा sin, सिकार जिला तम 

3. faagt दिल्ली वलन क्षत्र कर्नारक अन्जनहाली न्लोक-डी, न्लोक-ई एवं जी स्वर्ण 

4. सिंहभूम da anes सिंदोरी-घनश्यामपुर aia, सिदौरी yet aia स्वर्ण 

5. भूखिया स्वर्णं संभावित क्त्र राजस्थान WSN ब्लोक, दिलवादा पश्चिमी sate स्वर्ण 

6. महाकोशल Fee उत्तर प्रदेश सोनभ्रद जिला का चाकोरिया-चरका क्षत्र स्वर्ण 

7. सिततमपुद्डी मैफिक-अल्टामैफिक तमिलनाडु तसमपलियाम sis, चेतिया पालायाम न्लोक ais 

कम्प्लेक्स 

8. मेतुपल्लयाम मैफिक-अल्दरमफिक तमिलनाडु सोलवानुर whi 
कम्पलेक्स 

9. ग्रंस-अरावली बेल्ट राजस्थान धानी Wee आई 

10. सग धारी कम्पलेक्स मेघालय आईं 

11. जैसलमेर बेसिन राजस्थाने मुनियान कौ धानी (पूर्व), जैसलमेर निला) चूनापत्थर 

12. बिसवार बेसिन मध्य प्रदेश aga जिला के पिपिलोडा एवं धानपुरा-खतमा ose, लुकरी- निम्न श्रेणी का 

कुकरोथा-रेपुरा-सूर्यपुरा क्षेत्र, छत्तरपु एवं सागर जिला 

13. ओनई-केदुञ्चाद ae ओटिशा घोराबुरहानी-सागासाही ब्लोकि, सुदणढ़ जिला लौह अयस्क 

विवरण 

11a, 12) 139%, 14af ओर 15वी फ्चवर्षीय योजना के 

दौरान परिकल्पित wettest संलयन का व्यौरा 

1. आईसीपी-एमएस जैसी रासायनिक प्रयोगशालाओं में 

अत्याधुनिक उपस्करो का Yet, वैश्विक स्तर पर 

परिशुद्धता कै सामंजस्य के लिए एडन्ल्यूएएस, 

आईसीपी-एईएस का उच्य वर्जन तथा निर्धारित समय 

के भीतर खनिज गवेषण के तर्कसंगत समापन में 

सहायक 

2. बहु- चैनल गामा किरण स्थैकटरोमैटरी, बहु- बारम्बारता ईएम 

प्रणाली आदि जैसे पृष्ठीय भूभोतिक सर्वेक्षण के लिए 

उपस्करो का आधुनिकीकरण ओर संवर्द्धन। 

. हीरा, सामरिक ओर पीजीई गवेषण के लिए सर्वोत्तम 

पेटोलोजिकल उपकरण। कोयले के लिए गवेषण गतिविधि 

के सुदुदधीकरण हेतु भस्क संलयन उन्मूलक, भस्म aes 

विश्वलेषक, बम्ब कैलोरीमापी आदि। 

. अत्याधुनिक वेधनं मशीन (fda सरकुलेशन, हाइडोलिक) 

आदि।
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देश के खनिज संसाधनों के लिए गवेषण कौ गुणवत्ता मेँ सुधार 

लाने हेतु निम्नलिखित उपस्कर/उपकरण aie गए अथवा योजना 

के अनुसार खरीद कौ प्रक्रिया मेँ हैः 

1. वायुवाहित चुबकीय, विद्युत चुंबकौीय ओर गामा किरण 

सर्वेक्षणों सहित वायुवाहित सर्वेक्षण विश्वधर मेँ प्रथम 

वर्ग के लक्ष्य क्षेत्रों कौ पहचान करने में काफौ 

लाभदायी सिद्ध हुए है ओरं गवेषण के लिए इनका 
प्रत्यक्ष साधन के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है) 
वर्तमान में जीएसओई में वायुवाहित सर्वेक्षण तक स्थिर 

विंग एयरक्राफ्ट (रीओएएसएस) को सहायता से किया 

जाता है। वायुवाहित सर्वेक्षण का सुदृदीकरण हेलिबोरन 

मल्टी ससर, वायुवाहित सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद् द्वारा 

किया जाता है, जिसमे चुंबकौय, ग्रेविरी, राइम डोमेन, 
faga चुबकीय (teen) ओर गामा किरण adda 
तथा हाइपर Masta जैसे बोड सेंसर शामिल Zi 

खनिज गवेषण के लिए भूरासायनिक का अनुप्रयोग, मृदा 

सर्वेक्षण में परंपरागत तथा उननत भूरासायनिक तकनीकों 

को अपनाना, wim सेडिमेट सर्वेक्षण, वाष्प सर्वेक्षण, 

तल शैल सर्वेक्षण ye अयस्क पिंडों के प्रभा मंडल 

प्रसार का पता लगाने में लाभदायी सिद्ध हए Zi 

जीएसओआई ने भूरासायनिक गवेषण के सुदुदीकरण के 

लिए स्वर्ण, पीजीई, tax अर्थं आदि जैसे तत्वों के लिए 

विश्लेषणात्मक मापकों का पता लागने के लिए 

आईसीपीएमणएस, ईपीएमए आदि परिष्कृत उपकरणों की 

खरी द्वारा अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया 

है। 

. wet निक्षेपो का पता लगाने के लिए समयानुकूल 

परीक्षित भूभौतिकौय तकनीकों के अनुप्रयोग को सबसे 
प्रभावी गवेषण टूल माना गया है। बहु इलैक्टोड 
प्रतिरोधकता-आईपी are, मल्टी wiedet ईएम प्रोफाइलिंग 

यूनिट, दरासिएर ईएम साउंडिग तथा प्रोफाइलिंग afr, 

nigel ग्रेवीमीटर ओर सब आडियो मैग्नेरिव यूनिर जैसे 
नए उपकरणों कौ खरीद के द्वारा भूभौतिकीय सर्वेक्षण 
को भी सुदृढ कियाजारहाहै। 

. जीएसआई ने उप महाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेटल 

(एससीएलएम) के चित्रण के लिए भारतीय her के 

ऊपर अपनी भुभोतिकौय सर्वेक्षण को सुदृढ करने के 

लिए Het seats (Uma) उपकरण प्राप्त किया हे। 
सर्वेक्षण के परिणाम से पृथ्वी के गहरे भागों की 
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वैज्ञानिक जानकार adit ओर dea के बनने की 

प्रक्रिया का era सटीक alsa बनाने मे सहायात 

मिलेगी जिससे yer अयस्क भंडारो/किम्बरलाइट veri . 

(केसीआर) का पता लगाने में मदद मिलेगी। 

, जीएसआई अनन्य आर्थिक जोन ओर प्रादेशीय जल-सीमा 

में अपतटीय सर्वेक्षण ओर खनिज संसाधन मूल्यांकन 
करता है! समुद्री सर्वेक्षण को yee करने के लिए 
जीएसआई, gg dat इंडस्ट्रीज, दक्षिण कोरिया से गहन 
समुद्रगामी अनुसंधान पोत प्राप्य कर रहा है। इससे हमारे 

देश के अनन्य आर्थिक जोन में मौजूद खनिज,प्राकृतिक 
संसाधनों का पता लगाने में मे सहायता मिलेगी। 

. पर्याप्त उपकरणों के amar सहित प्रोद्योगिकीय उन्नयन 

का व्यौरा निम्नलिखित 2: 

(क) fatten भूवैज्ञानिक afer (टीजीएम) के 
aa मे प्रौद्योगिकी संलयन कौ परिकल्पना की 

1 हैँ जिसमे शामिल हैः फौल्ड लैपर्योप, 

अथवा टेबल पीसी, मानचित्रण जीपीएस ईकाई, 

जीएसओआई पोर्टल, fester स्थल मानचित्र जिसमें 

वायरलेस नेटवर्क आदि के प्रयोग से फील्ड 

SI प्राप्त करने की सुविधा हैः सुवाछ्य जनरेटर 
सहित चल मानचित्रण वैन। 

(ख) देश भर मेँ सुव्यवस्थित भृवैज्ञानिक मानचित्रण 

के पूरे होने के मदेनजर एक एकीकृत थिमेटिक 

मानचित्रण (आईटीएम) कौ कल्पना की गई 

है, जिसके लिए 12वीं योजना कौ अक्थि के 

भीतर ead शुरू की जा रही है, जिसके 
उदेश्य के लिए इस्तेमाल कौ जाने वाली प्रैद्योगिकीौ 

संलयन में शामिल हैः ग्राउंड प्रेनदरेशन राडार 

(जीपीआर), शेलोडिल, डीपद्लि, धर्मल अयनन 

मास स्पेकटरोमीरर ओर इलैक्टान प्रोब Ales 

एनलायजर तथा मादुक्रोग्रेवी Alex, आदि। 

(ग) भूरासायनिक नमूनों के निम्न अभिज्ञान सीमा 

सहितं प्रभावी विश्लेषणात्मक परिणाम के लिए 

एक निवारण उपाय के रूप मं जीएसओआई कौ 

प्रयोगशालाओं में 12 वीं पंचवर्षीय योजना के 

दौरान आईसीपीएमएस, एएएस, एक्सञरएफ 

ओर डीएमए जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के 

संवर्धन को शामिल किया गया zi
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(घ) भुभोतिकीय मानचित्रण के क्षत्र मेँ जिस प्रद्योगिकी 

संलयन का प्रस्ताव किया जा रहा है उसमें 

उच्च परिशुद्धता ग्रेवीमीटर ओर dea tics 
मैग्नेदोमीटर शामिल है! 

7. हाइपरस्पेक्टरकल मानचित्रण के मामले में विशिष्ट aca 

प्रसार (भुवैज्ञानिक आन्जेक्ट के लिए जरूरी) & साथ 

स्येसवाहित ओर वायुकाहित हाड्परन डारा प्राप्त किया 

जाना है ओर प्रयोग मे लाया जाना है। इन उदेश्य को 

प्राप्त करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया जाना 

है ओर स्पेक्टोएडियोमीटर, आकडा संसाधन साफ्टवेयरन 
ओर हाइपरस्येक्टरकल दूरस्थ सवेदी डाया प्राप्तं किया 
जाना है। आंकड़ा संसाधन साप्टवेयरों तथा विशेषज्ञता 

विश्व कैक से ली जानी है। इस संदर्भ मे इसरो/एनआरएसंजी/ 

एनएनआरणए्मएस के सहयोगं से हाइपरस्पेक्ट्कल sel 

को सतत् रूप से प्राप्त करने पर विचार किया गया है। 

8. fer ओर सम्सफेस सूचना की गुणवत्ता ओर 
विश्वसनीयता की गति को बढाने के लिए वेधचचिद्र मार्ग 

के नियत्रित. डिफ्लेक्शन के लिए अतःनिर्मित प्रणाली 

सहित fiad सरकुलेशन fefein जैसे उपस्करो ओर 
बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना ओर एक 

अकेले duis मे कोरि तथा गैर-कोरिग कार्यो के 

संयोजन को अपनाना जरूरी है। ded एयर aie 

(aust) fefen जो कि तीव्र ओर सस्ती प्रणाली है 
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को भी इस्तेमाल किया जाना है। अत्याधुनिक fefen 

मशीनें जैसे सिर्फ fed सरकुलेशन, हाइदोलिक रिग 
आदि 12 वीं योजना के दौरान खरीद की प्रक्रियामें हे। 

[fet] Broce AZIBBY 

जनजातीय सशक्तिकरण ओर रोजगार परियोजना 
ee 

3261. St. किरोडी लाल मीणाः क्या जनजातीय कार्य 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि राजस्थान सहित राज्य-वार देश 

मेँ जनजातीय बहुत व्लोकों में विदेशी सहायता की मदद से लागू 

की जा रही जनजातीय सशक्तिकरण ओर रोजगार परियोजना के 

कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): जनजातीय सशक्तिकरण ओर रोजगार परियोजना के 
कार्याम्बियन के लिए ओडिशा ओर ज्ारखण्ड मेँ विदेशी सहायता कौ 

मदद से परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण- ओर मेदी 
गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा यथा प्रशासित पूर्वोत्तर 

aa समुदाय संसाधन wae परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी ) 
ओर yak ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) कौ 
विदेशी मदद से परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-ा मेदी 
गई है। ओडिशा ओर wears राज्य सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र 
विकास मंत्रालय द्वार स्वीकृत ओर उपयोजित निधियों की स्थिति 

संलग्न विवरण-\ में दी गई 21 राजस्थान में कोई विदेशी सहायता 
प्राप्त परियोजना कार्यान्वित नहीं कौ जा रही है। 

विवरण 

विदेशी मदेदं से कायत्वित की जा रही परियोजनाओं की स्थिति 

ओडिशा * 

a प्ररियोजना का निधि प्रदान् प्राप्त निधि कार्यान्वयन का क्षत्र वास्तविकं प्रगति व्यय 

नाम करने वाली 

wafers 

1. ओंदिशा उनमातीया FEIT! 2008-09-40.00 करोड ₹. ओदिशा के 7 जनजातीया मितँ 135 मकरो वाटरेड 39.00 करोड ₹ 

सशव्तिकरण ओर दौएफ आईदौ 2000-10-5. 4000 गोद ₹ मेँ 0 न्लोक वर्षं 2008 से (एडन्लयूएस) एर ह गए ह 42.14 करे ₹ 

आजीविका ओर 2010-11%.44.00 करोड amet, कोरु, कधमाल, ओर 223 wera प्राति 41.22 करद् ₹. 

कर्वक्रम Serr 201-128. 60.00 करद ₹ HR ओर ae, तथा एर है। कवर किए गए ad at 30.20 कोड् र 

(रीष) वर्षं 2009 पे रय, सं 56180, कवर किए गए (2 फकी, 2012 तक) 

FAUT तथा मलकामगिरि गवां कौ सं 1034 

* सूचना का सरोतः ओडिशा जनजातीय सशक्तिकरण ओर आजीविका कार्यक्रम, भुवनेश्वर, ओडिशा
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विवरेण 

विदेशी यदद से कायन्विति की जा रही परियोजनाओं at स्थिति 

इपारखण्ड * 

क्र.सं परियोजना का निधि प्रदान प्राप्त निधि कार्यान्वयन का क्षेत्र वास्तविक प्रगति व्यय 

नाप करने वाली 

एजसियां 

1.  श्रारखण्ड HURTS 2008-09 = शून्य BRAVE रान्य कै 5 कार्यक्रम जुन, 20012 पर 197 ₹. (निधियां 

जनीय विकास 2009-10=9.42 US art frat के हत माप्त हो गया है। अगे लाई 7) 

एरियोडना 2010-11 = 11.84 करेदु % 320 गांव 2.29 करद् ₹, 

(जेरीदीपौ) 2011-12=0.94 करे २, कव किए गए गों कौ 8.08 करद् र 

कुल सं- 36000 10.31 करोड़ २. 

लभार्थियों कौ सं- (तेषा When नही कौ 

181647 गई है) 

Thad स्वयं सहायक समूहो 

(एसएचजी) कौ स॑ 1462 

“Tal का स्रोतः आरखण्ड सरकार 

विवरण 

विदेशी मदद से कायव्वित परियोजना्ओं की स्थिति 

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मत्रालय* 

क्र.सं परियोजना का निधि प्रदान करने प्राप्तं निधि कार्यान्वयन का क्षत्र वास्तविक प्रगति वित्तीय प्रगति 

नाप वाली एजेंसियां 

1 2 3 4 5 6 7 

| TATA FLATS 117.59 IS ₹ असम 100% 

(कर्बीगर्तौग ओर उतपी Fan 2008 पे 100% सूरण 

परियोजना लगभग 860 भारत सरकार 17.09 करद् र् पहा जिले) 

Ta मे कार्यकर र्हीहै (फी, 1999 से 

ओर 6 परियोजना fret लाभार्थी मणिपुर सित, 2008 तक) 

परे 39161 ष को कवर 15.12 करोड ए, (सेनापटी ओर उखरत fact) 

कियाहै। वित्तीय सस्थान 

16.45 FUE र. (पश्चिम छापी versal ओर 

पश्चिम गारे एहादी जिले) 

कुल 166.25 BIE ₹, 

एईआरसीओभरएमपे FUT 95 TE % असम परियोजना अवधि 27.35 करद् ₹ के लक्ष 

(कार्बीमगलोग ओर उतर कला 2010-11 पे 2015-16 वे महे 2010-11 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

मेघालय, परणिपुर ओर प्रात एकार पादी जिले 5.503 करोड ₹. छव 
असम के ee 6 बिता 90 करद ₹, किए गष) 

मनए dal परं लिए मणिपुर 

मौजूदा (amd ओर sara निले) 2011-12 के तिए 34.80 
एरईगसीभभाएएपपी वित्तीय संस्थान 15 करे ह. करोड ₹. का बजर 

का विस्तर मेघालय स्वीकृत किया गया ओर 

466 गवे मे 2121 घे (पश्विम खासी प्हादियां ओर fafa किया गय) 
को कवा FG का लघ्व कुल-200 करो ₹, प्रमं गारो पहा जिते) 

2 एईभारएलपी विश्व कैग 6148 करद् र fra 16.11.2011 की Ste का 2011-12 पे 26 

(एजवेत ओर अनुमोदन करद् इ. निरु 
Ta न्यो परं विशेष भातत सरकार 684 RS ह are) किए गए। 2012-13 

रूप मे महिताओं, नागातैष्ड के लिए 35.00 

ahem युवां ओर 4 कुल 683.2 करद रु (पेन ए तेनसा) 20012012 को ऋण ओर करोड र्. का बजट 
अत्यधिक अलपकारी सिक्किम हस्ताक्षर 

स्थिति मर एने वाले (दक्षिण पर्चिम ओर पूर्वी 

व्यक्तियों की प्रापण जिते के 15 पंचायत वार्ह) artery ओर ether 
जीविका के सुधार कला arate कौ भर्ती लगपग पुर्ण 

(58 व्लोको के 1624 त्रिरा 

ग मे लगपग 3.00 (पचिम ओर उत्तरी जिते विष्व वैक कौ टीम 4 ओत्त 10-11, 
लाघ घरों को कवर क्य 2012 से परियोजना के तकनीकी 

7 #1) समर्था मिशन क्य है। 

12 मार्च, 2012 से घोषित 

परियोजना का 9 

+सूचन का सरोतः पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 

विवरण 

HSM ओर gas राज्य सरकार तथा पृवोततर क्षेत्र विकास warts द्वारा स्वीकृत ओर उपयोजितं निधियोः का विवरण 

वर्ष प्राप्त निधि (लाख रु. में) उपयोजित निधि (लाख रु. मेँ) 

1 2 3 

ओडिशा 

2008-09 4000.00 3900.00 

2009-10 4000.00 4214.41 

2010-11 4400.00 4121.77 

2011-12 6000.00 3920.03 (29 फरवरी, 2012 तक) 
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1 2 3 

इ्मारखण्ड 

2008-0 शून्य 797.42 (आगे लाई गई निधि) 

2009-09 941.66 22.91 (अगे लाई गई निधि) 

2010-11 1183.95 807.75 (आगे लाई गई निधि) 

2011-12 94.35 1031.28 (लेखा परीक्षा नहीं at गई है) 

पूर्वोत्तर aa सिकास मंत्रालय 

( एनङईंआरसीओआरएमपी-ा ) 

परियोजना अवधि 2010-11 से 

2015-16 

2010-11 2735.00 550.30 

2011-12 3480.00 (अनुमोदित) 

rr a 2 2 ¢ - ५५५ ॥ _. 
(अनुकाद) [इङ anes é (ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

wag atest हेतु भूमि अधिग्रहण 

3262. श्री रायापति सांबासिवा रावः 

श्री सुरेश कुमार year: 
श्री बद्रीराम was: 

क्या नागर विमानन wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन भू-हवाई अड्डा परियोजनाओं हेतु भूमि 

अधिग्रहण में अनेक अवरोध उत्यन होते teu है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ao क्या है ओर विगत तीन 

वर्षो मे प्रत्येक af ओर चालू वर्षं के दौरान आध्र प्रदेश तथा 
राजस्थान के जिला पाली सहित राज्य-वार इसके क्या कारण है; 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध मेँ परियोजना-वार क्या सुधारात्मक 

कदम उठाए गणए(उठाए जा रहे है; 

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने बेगमपेट हवाई अड्डा परिसर 

में नए हैगर कम्पलेक्स के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए कोई 

प्रस्ताव भेजा है; ओर 

की क्या प्रतिक्रिया रै? 

नागर विमानन मंत्री (sit अजित faz): (क) ओर (ख) 

भारतं सरकारे (नागर विमानन मंत्रालय) या भारतीय तिमानपत्तन 

प्राधिकरण प्रत्यक्ष रूप से भूमि अधिग्रहण मे शमिल नहीं होता 

है। यह संबंधित राज्य went पर निर्भर करता है fe वे 
हवाईअडडों के विकास के लिए निःशुल्क तथा सभी विल्लगमों से 

रहित पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराए 

राज्य सरकारों से पेशकश कौ गई भूमि ओर वह भूमि जो 

अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तातरित नहीं कौ गई 

है, का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) सरकार नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों के साथ 

मामले को उठा रही zt 

(घ) ओर (ङ) जी, a बेगमपेट हवाईअड्डे पर हैगर के 
निर्माण के लिए दिनांक 13.07.2012 को भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण द्वारा राज्य द्वारा सरकार को 8880 at मीटर भूमि 

हस्तांतरित कौ गई etl
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वितरण 

हवोरअद्डा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को पेशकश की ग भूमि के अनुरोध 

236 

आंध्र प्रवेश 

हवाई अड्डा उदेश्य 

1 2 3 

बेगमपेट ° आवासीय परिसर के लिए शमशाबाद हवाईअङ्ड के समीप 45 एकड् सरकारी भूमि 
के बदले में गाचीबावली मे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 9 एकड़ 
(समान मूल्य) भूमि का हस्तांतरण। 

कटप्पा ° 37.01 WHE 

तिरूपति * 424.95 WHE 

राजामुदरी * 966 एक् 

विजयवाड़ा * 465 THe 

वारगल * 438 UH 

अंडमान ओर निकोलार द्वीप समूह 

पोर्ट न्लेयर ° 2.98 एकड् (संशोधित) आईएलएस के लिए जीपी के लिए जीपी के संस्थापन हेतु 

° 6.43 एकड् (संशोधित)-नए टर्मिनल तथा wa के लिए प्रावधान 

° 9.41 एकड़ (संशोधित) -कुल अपेक्षित भूमि 

असम 

गुवाहारी ° 290.25 WHE 

डिन्रुगद ° 227.2 एकडु 

° 31.71 एकड़ भूमि डीजीसीए लाइसेसिंग के लिए तत्काल अपेक्षित 2 

wee (सीई) ° 77 hs | 

लीलीनादी 

(उत्तरी लखीमपुर) 

रूपसी ° रक्षा विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रूपसी हवाईअङ्डा हस्तांतरित 
करने को कहा है। 

अरुणाचल प्रदेश 

दापारिजो * 34.3 Ung 
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ग्यां 

परना 

नालंदा 

रायपुर 

अहमदाबाद 

भावनगर 

पोरबंदर 

सूरत 

जामनगर 

कांडला 

कागडा 

जम्मू 

बिहार 

हवाई अड्डा विकास के लिए 200 एकड् 

सेना के अधिकार aa A 44.3 एकड़ 

227 एकड़ (संशोधित) 

प्रक्षेपित भूमि 4800 एकड़! राज्य सरकार ने 1200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया है। 

4800 एकड़ भूमि के लिए राज्य सरकार से समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है 
क्योकि नया gases राज्य सरकार को पोषित करेगा! पटना हवाईअड्डे के उपचार 

को ध्यान में रखा जाना चाहिपए। 

2206 एकड़ (संशोधित) 

20 एकड़ 

67.289 एकड़ 

490.36 THE 

208.6 एकड (संशोधित) 

2631.6 एकड़ 

17.38 एकड़ 

282 एकड् 

26 एकड़ 

OMAN 

गोवा 

गुजरात 

हिमाचल wast 

जम्मू ओर कश्मीर 

नए सिविल इन्क्लेव, WA के लिए 138 UES 
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1 2 3 

wes 

रांची * 606.27 एकड़ (संशोधित) 

दे्धर * वर्तमान भूमि का 54 wee भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित 
(नया ग्रीनफील्ड किया जाना है। 

हवाईअड्डा) 

कर्नाटक 

बेलगांव * 370 WHS 

हुबली * 27 THe 

मैसूर ° 168 एकड् 

करवार (रक्षा ° 130 एक् 
मंत्रालय,/नौ सेना 

मंगलोर * 290.7 WHS 

केरल 

कालीकर ° 137 एक् 

त्रिवेन्द्रम * 169.5 URE 

mag (संघ राज्य क्षेत्र) 

अगाली * 9 + 1 = 10 WHE 

महाराष्ट् 

ओरंगावाद ° 182 एकड़ 

पुणे (ag) ° 10 एकड़ 

मध्य प्रदेश 

इंदौर ° 2541.8 THE 

जबलपुर * 470 WHE 

भोपाल ° गांधीनगर कोलोनी में भाविप्रा की 106.76 एकड़ भूमि हाल ही मे अधिग्रहित 
हवाईअड्डा भूमि के साथ 
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2 3 

तूरा 

शिलोग (बारापानी) 

लेगपुरई 

दीमापुर 

भुवनेश्वर 

ज्ञारसुगृडा 

लुधियाना 

Wat 

जयपुर 

बीकानेर 

उदयपुर 

किशनगढ़ (अजमेर) 

कोरा 

कोयम्बटूर 

तिरूचिरापल्ली 

मदुर 

सेलम 

easiest विकास के लिए 56.5 एकड् (संशोधित) एवं प्रचालन लागतं के लिए 3.5 
करोड रुपये उपलब्ध कराने का FET 

सिरी साइड Sande के लिए 38 ues समीपवर्ती भूमि (रक्षा विभाग कौ भूमि) 

भाविप्रा को हवाईअडडा सुपुर्द करने का कार्य राज्य सरकार के फास लंबित 2 

नागालैंड 

हवाई अड्डा विकास के लिए 278.78 एकड़ 

ओडिशा 

हवाईअङ्डा विकास के लिए 132 एक् 

दिक्वालन सहायक उपकरणों (डीवीओआर/एमएसएसञआर) तथा रनवे विस्तार के लिए 

रनवे विस्तार के लिए राज्य सरकार से 191 एकड़ भूमि की तत्काल आवश्यकता। 

पंजाब 

हवाईअड्डा विस्तार के लिए 328 was 

हवाईअड्डा विकास के लिए 386 Uns (संशोधित) Gas ज्ञापन के अनुसार 

भाविप्रा के नाम में 120 एकड़ भूमि करने का कार्यं लंबित है (राज्य सरकार को 
8 करोड रुपये संवितरिते करने हेतु)। 

प्रचालनिक आवश्यकताओं के लिए 60 एकड़ 

नए सिविल इन्क्लेव के लिए so एकड़ 

हवाईअडडा लाइसेसिंग के लिए 145 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तथा came 

नया ग्रीनफौल्ड हवाईअड्ढा। राज्य सरकार को 442 एकड़ अतिरिक्त भूमि 
अधिग्रहित करनी है! 

रनवे विस्तार के लिए 14 wee 

afters 

594 एकड् (संशोधित) 

439 एकड़ 

580.14 THs (संशोधित) 

563 एकड . 
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SPIT 

देहरादून 

पंतमगर 

वाराणसी 

लखन 

आगस 

बरेली 

बागडोगरा 

बेहाला 

मालदा 

कोलकाता 

586 एकड़ 

हवाई अड्डा विकास के लिए 1046 एकड़ 

एसएएलएस उपलब्ध कराने तथा गौण रनवे हेतु 15.66 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 
तथा सौपा जाना। 

समानांतर टैक्सी टैक के लिए 4.1 एकड़ निजी भूमि। 

भाविप्रा द्वारा भारतीय नौ सेना को पट्टे पर दी गई 11.26 wes भूमि वापस हस्तांतरित 
की जानी हे। 

समानातर टैक्सी दैक के निर्माण तथा अतिरिक्त am के निर्माण के लिए रक्षा विभागा 

से 24.68 एकड् भूमि हस्तांतरित की जानी है। 

त्रिपुरा 

हवाईअड्डा विकास के लिए 303 was भूमि (जीपी को fire करने के लिए 31 
एकड़ भूमि कौ तत्काल आवश्यकता + मूल पट्टी के लिए 26 एकड़ 

उत्तराखंड 

141.3 Was जिसमें से 25.3 एकड़ निजी भूमि से तथा 116 एकड़ राज्य सरकार से 

176 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए angina ज्ञापन पर हस्ताक्षर जाना लंबित है। 

उत्तर प्रदेश 

wages! विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के 
अधिकार क्षेत्र मेँ अतिरिक्त/अग्रयुक्त भूमि का हस्तांतरण। 

Yat साइड पर टर्मिनल भवन के विकास के लिए भूमि कौ आवश्यकता 

एनएचएआई/मेटो 

नए सिविल gaa कौ स्थापना के एि 45 एकंड 

पश्चिम बंगाल 

नए सिविल इन्क्लेव कौ स्थापना के णि 25 एक् 

राज्य सरकार ने 12.91 एकड़ भूमि दी है। कैट-1 लाइरिग के लिए मंदिर के स्थल 
परिवर्तन तथा सडक मे परिवर्तन का कार्य लबित है। 

हवाईअड्डा विकास के लिए 90 एकड़ 

हवाईअड्डा विकास कै लिए 55 एकड़ 

हैगर के निर्माण के लिए 10 wee भूमि 
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Afra छात्रवृत्ति 
a aa 

3263. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या जनजातीय कार्यं wat यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो ओर चालू af के दौरान राज्य-वार 
tear छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस 

(सीपीएल) कोर्स करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों 

को प्रदान कौ गई छात्रवृत्तियों कौ संख्या कितनी 2; 

(ख) क्या अगले वित्तीय वर्षं मे सीपीएल हेतु छात्रवृत्ति की 

स्वीकृत संख्या यें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारण रहै? 

जनजातीय कार्यं मरत्रालय में राज्य मत्री (श्री महदेव सिंह 

ase): (क) विगत तीन वर्षो तथा चालू af के दौरान 
अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैद्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की 

योजना के तहत कमर्शियल पायलट ada (सीपीएल) कोर्स करने 

के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई 

छात्रवृत्तियों कौ राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 

(ख) ओर (ग) जी, नही। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों 
के लिए tear छात्रवृत्ति की योजना को केवल वर्ष 2011-12 
के दौरान संशोधित किया गया था तथा संशोधित योजना दिनांक 
01.07.2010 से प्रभावी है) 

विवरण 

विगत तीन वर्णो तथा चालू वर्ष अथात् 2009-10 से 2012-13 

के दौरान कमर्शिवल पायलट cide (ated) का कासं 
करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी गई 

छात्रवृक्तियी कौ राज्यवार सख्या 

क्र.सं राज्य का नाम दी गई छात्रवृत्तियों की सं 

2009-10 2010-11 

1 2 3 4 

1. आधर प्रदेश 1 0 

2. असम 1 0 

3. जम्मू ओर कश्मीर 1 2 
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1 2 3 4 

4. was 3 3 

5. केरल 0 1 

6. ओडिशा 2 1 

7. राजस्थान 1 2 

8. उत्तर प्रदेश 1 0 

9. पश्चिम बंगाल 0 1 

कुल 10 10 

वर्षं 2011-12 के लिए चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। ad 

2012-13 के लिए प्रस्तावों को भी तैयार किया जा रहा है। 
Q {। (, ~ WT 

पवन ऊर्जा हेतु निजी कंपनियां 

3264. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधीः क्या नवीन 

ओर नवीकरणीय._ ऊर्जा मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मे राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट मे पवन ऊर्जा के 

उत्पादन हेतु कार्यरत निजी कंपनियों का व्यौरा क्या है; 

(ख) विगत तीन वर्षों ओर चालू वर्षं के दौरान इनके द्वारा 
उत्पादित विद्युत की प्रमात्रा कितनी 2; 

(ग) क्या सरकार Se किसी प्रकार का अनुदान्रोत्साहन कर 

रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री ( डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) देश में पवन विद्युत उत्पादन हेतु कार्य करने वाली अनेक 

निजी कंपनियां है। इन कंपनियों को मोरे तौर पर निम्नलिखित दो 
श्रेणियो A ate जा सकता है। (i) त्वरित मूल्यहास का लाभ प्राप्त 

करने के लिए पवन क्षत्र मेँ निवेश करने वाली कंपनियां ओर (ii) 

vada विद्युत उत्पादक कंपनियां। महाराष्ट मेँ निजी कंपनियों द्वारा 

लगभग 2780 मेगावाट की पतेन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई 

Zl 

(ख) freed तीन वषो के दौरान देश मे संस्थापित पवन विद्युत 
क्षमता ओर इन वर्षो मे कुल संस्थापित क्षमता में से fred तीन 
वर्षो के दौरान उत्पादित बिजली संलग्न विवरण में दिया गया 
है।
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(ग) ओर (ध) सरकार पवन इलैक्टिक जनरेटरों के कुछ 
संघरटकों पर रियायती आयात शुल्क, विनिर्माताओं को उत्पादक 

शुल्क से छूट जैसे राजकोषीय ओर संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध 
कराकर fei क्षेत्र निवेश के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाओं 

को बढावा दे रही fi पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय 

पर 10 वर्षो का करावकाश भी उपलब्ध है। इसके अलावा, 
संभाव्यता वाले राज्यों में अधिमान्य शुल्क भी दिया जा रहा है, 

विवरण 

पवन विद्युत संस्थापित क्षमता ओर उत्फादन 

वषं संस्थापित क्षमता कुलं पवन विद्युत 

(मेगावार) क्षमता से उत्पादन 

(बिलियन afte) 

2009-10 1564.6 18.19 

2010-11 2349.3 18.74 

2011-12 3196.7 23.35 

2012-13 522.4 (जुलाई, 9.09 (जून, 

2012 तक) 2012 तक) 

[ हिन्दी] 9 ५ ~~ ug 

संधशासित प्रदेशों मे खनन 
[क गी 

3265. श्री लालूभाई बाबुभाईं पटेल: क्या खान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र कौ स्थिति में सुधार 

करने का है ताकि दमण ओर दीव, दादरा ओर नगर हवेली, 

लक्षद्वीप, अण्डमान ओर निकोबार संघ शासित प्रदेशों A खनन को 

aera दिया जा सके; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी who क्या 2; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम 

उटाणए/प्रस्तावित रहै? 

खानं मत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिना पटेल): (क) 

से (ख) सरकार के पास ta कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योकि उपलब्ध 

सूचना के अनुसार, दमन ओर दीव मे war गए कुछ चूना-पत्थर 

निक्षेपो को छोडकर दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं 

निकोबार gral के संघ शसित प्रदेशों मे खनिजों के बडे निक्षेप नहीं 
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है। संघशासित प्रदेशो से प्रमुख खनिजों के लिए किसी खनिज 
उत्पादन की जानकारी नहीं मिली है। 

(ग) खनिज उत्पादन मुख्यतः खनिज संसाधनों की उपलब्धता, 

आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार कौ मांग आदि पर निर्भर करता है। 

इसके अतिरिक्त, गवेषण ओर खनन गतिविधियों को प्रेरित तथा 

प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गैर कोयला तथा गेर-ईधन 

खनिज aa के लिए usta खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित कौ है 

जो संघ शासित प्रदेशों पर भी समान रूप से लागू होती है। 

[ अनृवाद्] 2५९ ed 

आई सी.डी.एस. योजना मे सहायता 

3266, श्री सुरेश अंगड़ीः क्या महिला ओर बाल विकास 
मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै बच्चों मे कुपोषण को समस्या का 
समाधान करने के लिए समेकित बाल विकासि सेवा योजना (आई, 

सी.डी.एस.) में यूनाइटेड किंगडम से कोई सहायता ली है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य पत्री 

( श्रीपती कृष्णा तीरथ ): इस समय यूनाइटेड किंगडम सरकार 

अपने अतर्रष्टरय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से 

वच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य 

क्षेत्र ओर पोषण सुधार कार्यक्रमों के लिए बिहार, ओडिशा तथा 
मध्य प्रदेश सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है। इन परियोजनाओंं 

के पोषण घटक प्राथमिक रूप से आईसीडीएस के माध्यम से राज्य 

सरकारों से सहमति के बाद कुछ समान उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित 

किए जा रहे हैँ जैसे-() बच्चो में कमवजन दरों में कमी () 

विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों ओरं बहिष्कृत समूहो द्वारा गुणवत्ता, 
आवश्यक स्वास्थ्य, पोषण, पानी ओर सफाई के प्रबंध की सेवाओं 

के प्रयोग मेँ aged (1) समुदायो में अच्छे स्वास्थ्य, पोषण ओर 

सफाई रखने का अभ्यास ओर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आदतों 

मेँ वृद्धि। डीएफओआईडी द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों के पोषण घटकं 

को वित्तीय सहायता दिए जाने की राशि इस प्रकार है-ओडिशा-35 

मिलियन ds (2009-2015) मध्य प्रदेश-27 मिलियन ds 

(2011-2014) ओर बिहार-41.4 मिलियन de (2011-2016)। 
०७५८ - (1 ¢ 

राष्टीय परिवहन सुरक्षा are 

3267. श्री कौशलेन्द्र कुमारः क्या नागर विमानन मंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार का वृहद राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा ale की 

स्थापना का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावित संरचना/कार्यसहित तत्संब॑धी 

व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए तथा 

उक्त ae कौ स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी, नही। 

इस मंत्रालय कं पास वृहद राष्टीय परिवहन सुरक्षा बोड कौ स्थापना 

करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 
Aug su 

, 1 
- cio 

“? ¡ <, oT 

जनजातीय लोगों के विरुद्ध किए गए अत्याचीरं ̀ 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं sem 

? 
ef £! 

3268. श्री पोनम प्रभाकरः क्या जनजातीय are Wat यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परंपरागत 

वन निवासी (वन अधिकारों कौ मान्यता) अधिनियम, 2006 का 

उल्लंघन करते हुए जनजातीय लोगों के विरुद्ध किए गए अत्याचार 

सहित अनुसूचित जाति (अजा) ओर अनुसूचित जनजाति (अजजा) 

(अत्याचार निवारण) अधिनिमय, 1989 के कार्यान्वयन कौ समीक्षा 

की है; 
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(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक ad ओर चालू 
के दौरान विशेषकर आश्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्ेत्र-वार 

तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(a) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू af के दौरान 
आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित किए गए एसे 

मामलों कौ संख्या कितनी है? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 

weer): (क) से (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 

के अनुसार, इस संबंध में राज्य Waris राज्य aa प्रशासनं 

तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई राय के आधार पर अनुसूचित 

जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधनों से संबंधित मामले पर 

विचार करने के लिए एक समिति गदितं की गई है। 

(घ) राष्ट्रीय अपराध रिका ब्यूरो के अनुसार, वर्षं 2009-2011 

के दौरान पंजीकृत मामलों, आरोप पत्र वाले मामलों, दोषी ठहराए 

गए मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 
किए गए अत्याचारं के लिए दोषी व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य 

षेत्रवार (आंध्र प्रदेश सहित) संख्या संलग्न विवरण मे दी ag है। 
वर्षं 2012 से संबंधित सूचना राष्टरीय अपराध रिकार्ड ae के पास 

उपलब्ध नहीं 2 

विवरण 

वर्ष 2009-11 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध कुल अत्याचायो के तहत प्जीकृत मामलों (ahem), आरोप पत्र वाले 

मायल (सीएस), दोषी ठहराये गये amet (att), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), आरोप पत्र वाले व्यक्तियों 

(पीसीएस) तथा अभियोजित व्यक्तियों के मामले (dat) 

2009 2010 2011 

Ba, wr षा पए सीव पमा परए प्रीती संमा मए परीव tReet रजा पीत सवी रपा पए Tet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 1; 16 1 1 19 20 

1. आधर प्रदेश 828 462 59 79 690 109 803 407 31 1080 781 9 802 Sil 4 949 87 118 

2. अरुणाचल प्रदेश 2 13 0 6b 13 0 5 3 1 4 8 1 ॐ 20 6 2 2 1 

3. असम 9 25 3 2 4 9 3 4 1 1 ॐ 2 2 nH 1 5 17 1 

4. निहार 6 4 9 13 14 7 4 5 12 14 1 9 8 12 26 19 ओ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H 2 Bb 4 8 6 17 8 19 2 

5. छत्तौसगदं 551 535 103 800 788 145 507 494 139 672 685 164 336 340 137 787 777 196 

6. गोवा 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 195 18 11 431 442 36 155 147 8 325 39 8 153 141 4 354 32 8 

१. हरियाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 

9, हिमाचल प्रदेशं 1 1 0 2 2 9 2 1 1 2 1 1 4 1 0 2 1 0 

10. weak कश्मीर ` 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. इारखंड | 182 202 70 435 413 108 234 131 5 309 342 7 30 142 38 230 188 8 

12. कर्नारक 272 215 5 77 77 17 294 19 10 107६ 9 14 21 234 7 854 73 26 

13. केरल 102 79 4 148 {22 4 8 8 5 16 138 5 21 7 6 24 8 4 

14. मध्य प्रदेश 1135 1112 409 2091 2107 721 1383 1301 384 2834 2419 944 1284 1245 301 2345 2325 541 

15. महाराष्ट 224 230 10 528 543 «15 29 238 8 8; 786 18 ॐ 286 8 844 750 10 

16. मणिपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 

17. मेघालय 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 9 0 

19. नागातैड 0 0 0 0 0 0 0 90 9 0 0 0 0 0 0 0 90 0 

20. ओंदिशा 552 402 23 899 898 77 556 592 64 951 967 1 484 4 4 622 630 52 

21. पंजाब 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

22. राजस्थान 1183 506 217 1012 1011 308 1319 56 168 1156 1153 319 1263 511 126 989 992 243 

23. सिक्किम 4 0 8 2 21 9 1 2 0 2 1 0 8 6 7 1 1 1 

24. तमिलनाडु 2 2 10 76 & 26 3 2 2 66 2 4 2 4 0 5 20 0 

25. त्रिषु 2 2 9 2 2 9 ॐ ॐ 7 ॐ ॐ 7 ॐ 2 1 9 2 1 

26. उतत प्रदेश 4 2 7 0 6 3 0 0 2 0 0 40 35 ॐ 6 8 & 17 

27. उत्तराखंड 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

2. पश्चिम बंगाल 16 6 0 6 6 0 4 14 0 8 4 0 4 25 0 B 2 0 

कुल सज्य 5405 4067 961 8212 8049 1634 5877 4332 912 9274 8803 1775 5740 4121 754 8570 8027 1381 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H 2 13 4 1} 6 17 18 19 2 

29. अंडमान ओर निकोबार 2 1 0 0 7 0 1 1 0 1 1 0 7 7 0 2 2 0 
द्वीप समूह 

30. ashe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. दादर ओर नगर 16 8 1 7 ५ 2 2 4 0 5 5 0 2 1 0 1 1 0 
हवेली 

322. दमन ओर् दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. दिल्ली we 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. लकष 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल wwe 1& 9 1 17 26 2 3 $ 0 6 6 0 9 8 1 2 27 1 

कुल अखिल भारतीय 5423 4076 962 8229 8075 1636 5880 4337 912 9280 8809 1775 5749 4129 755 8597 8054 1382 

‘sates जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारो मे अपराध शीर्षं शामिल है : हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं बलातहरण, उकैती, लूट, आगजनी, चोर पहुचाना तथा अनुसूचित 

जनजातियों ओर अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति (अत्याचारं का निवारण) अधिनियम, 1986 के विरुद्ध अन्य अपराध 

रिप्पणी : पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा निपटान पर सूचना में विगत वर्षो से लंबित मालो पर भी सुचना शामिल है। 

(स्रोत : भारत में अपराध ~ aS 3.५८ 
i 

। ८! ra ५१ A ^ | न 
दिल्ली ओर मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क 

3269, श्री निले नारायण wer: क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली ओर मुंबई एयरपोर्ट पर वाहनों के लिए 

पार्किग शुल्क के संबंध में सूचना एकत्र कौ गई 2; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येकं वर्ष ओर चालू 
at के दौरान तत्संबंधी ota क्या है; 

(ग) क्या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिरेड ने घरेलू ओर 

अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलो पर af शुल्क मेँ वृद्धि की 2; 

(a) यदि a, तो एेसे अत्याधिक पार्किंग शुल्क लिए जाने 
के कारण सहित तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर ` 

(ड) इस संबंध में सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मद्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

जी, हां। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्षं के दौरान इदिरा गांधी 

अंतररष्टरीय हवाईअड्डा ओर छत्रपति शिवाजी अतर्रष्टरीय हवाईअड्डा.- 

मुम्बई पर लगा गए पार्किग wad का व्यौरा संलग्न विवरण दिया 

गया हे। 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) ओर (ङ) प्रश्न नहीं sea 

विवरण 

1. पिछले तीन वर्षो से लागू वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 ̀ 

के दौरान आईजीआई हवाईअडडा, नईं दिल्ली पर कार पार्किग 

at निम्नानुसार हैः 

पार्किग अवधि पार्किग दरं 

30 मिनट तक 70/- रुपये 

30 fare से 02 घंटे तक 140/- रुपये 

बाद के प्रत्येक घंटे के लिए 70/- रुपये 
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Il. छत्रपति शिवाजी अतरराष्टीय हवाईअङड्डा, Was पर कार पार्किग at: 

दर रुपये में 

पार्किम अवधि 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

घरेलू अंतराष्टीय 

0-30 मिनट 60 60 70 90 100 

30-120 मिनट 130 130 140 150 160 

120-180 मिनर 190 190 210 220 240 

180-240 मिनट 250 250 280 290 310 

24 घटे के लिए 750 750 850 1000 1000 

ESS" Sb 

वक्षिणी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं 

3270. श्री wet. नाना पाटीलः क्या विद्युत मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिणी क्षत्र की सिस्टम स्रेयनिग-\शा 

परियोजना (248 सीकेएम) मे विलंब हुआ 2; 

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना कौ लागत।इन पर हुए खर्च 
में वुद्धि सहित तत्संबंधी aia क्या 2; ओर 

(ग) sat परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा 

करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए है? 

विद्युत मत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 
(क) ओर (ख) दक्षिणी क्षत्र परियोजना के प्रणाली सुदृदीकरण-शा 
में निम्नलिखित कार्यं क्षेत्र सम्मिलित हैः 

८) मदुरई- त्रिची 400 केवीडी/सी लाइन के एक सर्किर के 

एलआईएलओ द्वारा करार्ईकुडी A 2 x 315 एमवीए 
Baar काले नए 400/220 Hat उप कद्र की 
स्थापना। 

Gi) तालगुप्पा-नीलमंगला 440 केवी डी/सी लाइन के एक 

ache के एलआरईएलओ द्वारा हासन में 2 x 315 

एमवीए Saat वाले नए 400/220 at उप केद्र 
कौ स्थापना। 

यह एरियोजना 279.30 करोड रुपए कौ अनुमानित लागत से 

अप्रैल 2005 में अनुमोदित कौ गई eh अनुमोदनं के अनुसार, 

परियोजना जुलाई, 2009 तक ॒ चालू किए जाने का कार्यक्रम 

निर्धारित em 

कराईकुडी उप-केद्र (प्रथम एलीमेट) निर्धारित कार्यक्रम के 

अनुसार जुलाई, 2009 तक चालू हो गया भा। हासन उप-कंद्र 
(द्वितीय एलीमेट) अक्तूबर, 2009 में पूरा किया गया। तथापि, यह 

मई, 2010 में चालू किया जा सका क्योकि कर्नाटक पावर 

टांसमिशन aren लिमिरेड द्वारा निर्माण किए जने वाले 

डाउनस्दरीम नेटवर्क में विलंब हुआ al 

परियोजना कौ संशोधित लागत 325.09 करोड रुपए (दिसंबर, 

2010 का मूल्य स्तर) टै। परियोजना लागत मे मूल अनुमोदित 

लागत के संदर्भ में बदोत्तरी मुख्यतः भूमि एवं क्षतिपूर्तिं कौ लागत 

मे वृद्धि बाजार के दबाव एवं मुद्रास्फौति के कारण मूल्य में परिवर्तन 

ओर निर्माण के दौरान व्याज (आईडीसी) मेँ वृद्धि के कारण है। 

(ग) यह परियोजना पहले ही जुन, 2010 में चालू हो चुकी 

ह ork ठ ल ४१ 
राजीव गांधी wets अध्येतावृत्ति 

3271. श्री अशोक War: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह 
बताने कौ कृपां करेगे कि गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं के दौरान अनुसूचित जनजाति के ont को दी गई “usta 

गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृक्तियो '" की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है? 

जनजातीय कार्यं पत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geer): अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गाधी 

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति क योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)
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द्वार कार्यान्वित की जाती है। एम.फिल तथा पीएचडी सहित उच्चतर के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान कौ गई 

अध्ययनों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति के राज्य-वार aR संलग्न विवरण में दिये गये हेँ। वर्षं 

प्रत्येक वर्षं 667 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है! विगत तीन वर्षो 2012-13 के लिए चयन yo नहीं हुआ है। 

विवरण 

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गड अध्येतावृत्ति के राज्य-वार aR 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरजीएनएफ कौ 

का नाम योजनाओं के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के 

अभ्यर्धियों कौ संख्या 

2009-0 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश 40 70 79 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 0 1 0 

3. अरुणाचल प्रदेश 29 14 25 

4. असम 46 30 35 

5. बिहार 7 6 4 

6. छत्तीसगढ़ 9 15 13 

7. गोवा 0 0 2 

8. गुजरात 57 55 28 

9. हिमाचल प्रदेश 4 11 12 

10. जम्मू ओर कश्मीर 12 12 15 

11. ्ारखंड 14 57 44 

12. कर्नाटक 26 37 42 

13. केरल 4 3 4 

14. लक्षद्वीप 0 0 2 

15. मध्य प्रदेश 54 77 64 

16. महाराष्ट 18 10 13 

17. मणिपुर 104 74 68 
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1 2 3 4 5 

18. मेघालय 48 23 27 

19. मिजोरम 15 23 

20. नागालैंड 73 19 30 

21. ओडिशा | 22 32 

22. राजस्थान 61 62 

23. सिक्किम 2 2 5 

24. तमिलनाडु 5 7 7 

25. त्रिपुरा 6 7 4 

26. उत्तर प्रदेश 1 6 5 

27. उत्तराखंड 3 3 3 

28. पश्चिम बंगाल 13 19 19 

कुल | 702 667 667 

#वर्षं 2010-11 के दौरान अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए 35 अतिरिक्त wie समायोजित किये जा रहे है। 

वर्षं 2012-13 & लिए चयन नहीं किया गया 21 

Oe ater 2५५ ८० 

wag अड्डों के इर्व-गिदं परिसीमा सड़क एवं पार्क 

3272, श्री नलिन कुमार कटीलः क्या नागर विमानन मंत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(कं) क्या सरकार को हवाई अड्डे के दर्द-गिर्द परिसीमा 

सडको की खराब स्थिति ओर हवाई अड्डों के इर्द-मिर्द gal की 
बेदखली के au मेँ कर्नाटक सहित विभिन wa सरकारों से 

अभ्यावेदन प्राप्त हए रै; 

(खे) यदि हां, तो गत तीन वषो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 
वर्षं के दौरान तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने इन सभी शिकायतों पर कारवाई at है; 
ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके राज्य-वार क्या कारण हैँ तथा लंनित शिकायतों को कब तक 

 निपराए जाने कौ संभावना है? 

नागर विमानन wat ( श्री अजित fae): (क) मंत्रालय को 

हवाई अड्डों के चारों ओर hier सडको कौ खराब स्थिति तथा 

Weal की बेदखली के way मे किसी भी राज्य सरकार से कोई 

अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ 21 

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं som 

जन्म दर ओर मृत्यु दर 

3273. श्री हंसराज गं अहीरः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने की कृषा करेगे किः 

(क) वर्ष 2010 की जनगणना के अकिंडौं के अनुसार देश 

की जन्म दर ओर मृत्यु दर कितनी 2; 

(ख) क्या कतिपय wal मे जन्म दर ओर मृत्यु दर में राष्ट्रीय 

स्तर पर इनकी दरों के अनुपात में कमी नहीं हो रही है;
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(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैँ जहां राष्ट्रीय 

स्तर पर इन दरों की तुलना में जन्म दर ओर मृत्यु द्र मेँ कमी 

आयी है; 

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के समरूप जन्म द्र ओर 

मृत्यु दर को लाने के लिए fess राज्यों मे जन्म द्र ओर मृत्यु 

द्र में सुधार ae की कोई योजना बनायी है; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्सबधी who क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद् ): (क) भारत के महापंजीयक (आरजीआई), गृह मंत्रालय 

द्वारा प्रकाशित वर्ष 2010 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली 

(एसञआरएस) अनुमानों के अनुसार देश के स्तर पर प्रति 1000 

कौ आबादी पर जन्म दर 22.1 ओर प्रति 1000 कौ आबादी पर 

मृत्यु द्र 7.2 है। वर्ष 2010 मेँ कोई जनगणना कौ गई। 

(ख) ओर (ग) वषं 2010 में राष्ट्रीय स्तर कौ तुलना में 25 

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों मँ जन्म दर कम थी। ये राज्य/संघ राज्य क्षत्र 

है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, 

चंडीगदं दमन ओर दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, 

जम्मू ओर कश्मीर, कर्नारक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट, मणिपुर, 

मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, gad, पंजाब, सिकिकिम, तमिलनादु, 

त्रिपुरा उत्तराखंड ओर पश्चिम ama 

इसके अतिरक्ति, वर्षं 2010 में, राष्ट्रीय स्तर कौ तुलना में 

26 Waves राज्य क्षत्रं मे मृत्यु दर कम थी। ये राज्य/संघ राज्य 

aa है- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, 
विहार, चंडीगदं दादरा व नगर हवेली, दमन ओर दीव, दिल्ली, गोवा, 

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू ओर कश्मीर, ANGE, 

कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड , 

पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड ओर पश्चिम बगाल। ` 

(घ) ओर (ङ) सरकार ने वर्षं 2005 मे देश भर मेँ राष्ट्रीय 

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत कौ है, इसमें उन 18 राज्यो 

पर विशेष ध्यान दिया गया है wel विशेष रूप से भारत की ग्रामीण 

आबादी के गरीब ओर असुरक्षित लोगों को सुगम्य, वहनीय, 

उत्तरदायी, प्रभावकारी ओर भारोसेमद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या 

सेवाएं प्रदान करने के लिए कमजोर जन स्वास्थ्य संकेतक ओर 

कमजोर अवसंरचना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 

सभी शीर्ष स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे परिवार सेवाओं सहित प्रजनन 

एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ओर विभिन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण 

कार्यक्रम, जैसे संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय 
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दुष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, 

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि को समेकित करके 

एनआरएचएम एक छत्र कार्यक्रम के रूप मेँ कार्य करता है। साथ 

ही देश में रोगों कौ रोकथाम, नियंत्रण ओर उपचार में सुधार लाने 

के लिए समेकित रोग निगरानी परियोजना का कार्यान्वयन किया गया 

है, जिसका उदेश्य महामारी संभावित रोगों का पता लगाकर ओर 

शुरू मे ही उनके लक्षण दिखने पर ठोस कदम उठाकर रोग निगरानी 

तंत्र को मजबूत बनाना हे। 

(अनुकाद] Jb - 

ओषधि के मूल्य निर्धरण संबधी सर्वेक्षण 
—— 

3274. श्री गुरूदास दासगुप्तः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

श्री गजानन ध बाबरः 

श्री अधलराव पाटील शिवाजी; 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय ने हाल में ओषधि के मूल्य निर्धारण संबधी 
सर्वेक्षण कौ कोई रिपोर्ट प्राप्त कौ है जिससे यह पता चला है कि 
भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों ह्वार विनिर्मित कतिपय ओषधयो 

पर अत्यधिक लाभ मार्जिन है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस पर मंत्रालय कौ क्या प्रतिक्रिया है ओर इस पर क्या 

कारवाई की गई हे,प्रस्वावित दै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ग) ake कार्य मंत्रालय ने कुछेक 

ओषधियों के उत्पादन तथा उनके बार कीमत का अध्ययन किया 

है जिससे पता चलता है कि ओषधियों की बिक्रौ कौ तुलना मे 
उत्पादन लागत में बढ़ोतरी ee है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 

मंत्रालय का विचार है कि राष्टरीय आवश्यक ओषधि सूची, 2011 
में सूचीबद्ध सभी 348 ओषधिर्यों को ओषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 
के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि सामान्य 

उपभोक्ता के खर्च पर कम प्रभाव we ओषधि मूल्य नियंत्रण 
आदेश रसायन एवं उर्वरक मत्रालय A भेषज विभाग के तहत राष्ट्रीय 

फार्मास्यूटिकल मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता हे। 

तदनुसार भेजष विभाग ने इस संबध में पहले से ही अनुरोध किया 

al
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(हिन्दी) < ~ (+, ८, ~ 2८2 - 

wa जैसी deen 

3225. श्री बुजभूषण शरण सिंहः 

श्री मानिक ou: 

श्री यशवीर सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपां करेगे किः 

(क) क्था उत्तर प्रदे राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में अखिलं 

भारतीय आयुर्विजञान संस्थान (एम्स) जैसे चार संस्थानों की स्थापना 

के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है; 

(ख) यदि a, तो इस प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थान के व्यौरे 

सहित तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए 

जाने की संभावना टै ओर इस परियोजना पर कार्य शुरू किए जने 

कौ अनुमानित तिथि क्या है? 

स्वाश्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद); (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वाचल, 

मुन्देलखण्डड ओर रूहेलखण्ड dal मे अखिल भारत्रीय आयुरविज्ञान 

संम्थानं (एप्स) जेसी संस्थाएं स्थापित करने के लिए दिनांक 19 

47, 2012 को केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। he सरकार द्वारा 

saa ara पर कोई निर्णय नहीं सिया गया है। तथापि, केंद्र 

सरकार नें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वितीय चरण के 

तहतं त्तर प्रदेश में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 

स्थापित करने के लिए अनुमोदन दे दी है। कद्र सरकार ने दिनांक 

8 अमस्त, 2012 को रायबरेली मे भूमि आबंटन के लिए उत्तर प्रदेश 

सरकार से अनुरोध किया है। | 

[arya] ig. €५ 

तेन्दु पता 
_ 

*3276, श्री Wad चरण दासः क्या जनजातीय कार्यं Wat 

यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने तेन्दु पता जिसका बीडी बनाने मेँ उपयोग 

किया जाता है के व्यापार में राज्य निगमो, dent ओर व्यापारियों 

के एकाधिकार को नोर किया है 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) इस Ga मेँ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए sear 

जाने का प्रस्ताव है? 

जनजातीय कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) से (ग) (तेन्दु पता सहित) अर्थव्यवस्था संग्रहकर्ताओं 

जिनका इस पर aga कम नियंत्रण है, को कम लाभ प्रदान करती 
है क्योकिवेयातो एेसे बाजारों में सहभागिता करते है जो खराब 

रूप से विकसित हैँ या एकाधिकार की wal के अंतर्गत है। लघु 

वन उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ केन्द्रीय प्रायोजित 

योजना पर विचार कर रहा है। तथापि, इस योजना के व्यौरे अभी 

तके तैयार नहीं किए गए Zi (----- 
. ~ ष्णाय 

26% -( Pa On ~ । 

फिजियोथेरेषपी के लिए परिषव् 

3277. sit गोरखनाथ usa: क्या स्वास्थ्य ओरं परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) केन्द्रीय फिजियोथेरेपी परिषद् कौ स्थापना नहीं करने के 

क्या कारण ¢ यद्यपि संसद में सरकार द्वार इस vay मेँ एक 

विधेयक पुरःस्थापित किया गया था; 

(ख) इस संब॑ध में योजना आयोग ओर स्वास्थ्य एवं परिवार 

कल्याणं संबधी स्थायी समिति कौ इक्तिसवीं रिपोर्ट को प्रस्तुत किए 

जाने के बाद भी तहसील, जिला ओर रान्य स्तर पर फिजियोधेरेपिस्ट 

के विशेष अध्ययन के बावजूद se पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाने 
के क्या कारण है; 

(ग) इन फिजियोथेरेपिस्यों के विशेष अध्ययन के बावजूद उन्हे 
पर्याप्त वेतन नहीं दिए जामे के क्या कारण है; ओर 

(घ) इस dae में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई 

है/प्रस्तावित है तथा संसद मे फिजियोथेरेपी संबधी नए विधेयक को 

कब तक पुनःस्थापित किए जाने की संभावना 2? 

स्वास्थ्य ओौर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद्): (क) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में 

योजना आयोग ने देश भर मेँ परामेडिकल शिक्षा, फिजियोथेरेपी तथा
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ओक्युपेशनल at के क्षेत्र मे मानको कौ पहचान तथा समरूपता 

से लागू करने के लिए शीर्षं निकाय बनाने कौ सिफारिश कौ है। 

तदनुसार ““पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी केन्द्रीय केन्द्रीय परिषद 

विधेयक '' 2007 मेँ लोक सभा A पेश किया गया था जो स्वास्थ्य 

एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति संबंधित विभाग को 

भेजा गया था जिसमे उनकी 31 वीं रिपोर्ट ने बदलाव के सुञ्जाव दिए 

थे परन्तु 14वीं लोक सभांके भंग होने पर विधेयक को समाप्त 

कर दिया गया। प्रस्तावित/राष्टीय स्वास्थ्य मानव संसाधन विधेयक 

सभी परिषदां को शामिल करते हुए एक सक्षी नियामक निकाय 

शामिल है जिसमें वर्तमान नियामक कार्य aa में सुधार लाने तथा 

कुशल कार्मिकों कौ आपूर्ति कौ वृद्धि में दोहरे उदेश्य सहित 

फिजियोथेरेपी शामिल है, को राज्य सभा मे पेश किया गया जिसे 

स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति मे भेज 

दिया गया था। 

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में फिजियोधेरेपिस्यो को केन्द्रीय 

सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन दिए जाते Zi at ५" 

४ oO! yi? धर~, न (हिन्दी) 
= >2\ 1, ई yu? १ 

५ 
चौ ५> QE 

इलाहाबाद कुंभ मेले में टाला 

3278. श्री गणेशराव नागोराव वृधगांवकरः क्या पर्यटन 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या इलाहाबाद में आगामी कुंभ मेले की तैयारी में 600 

करोड रुपए at राशि के घोटाले का पता चला है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या हे; 

(ग) क्या इस संबध मँ किसी जांच का आदेश दिया गया 

हैः; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी aay ओर परिणाम क्या हैँ तथा 

इस पर क्या कार्दवाई की गई है? 

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री सुल्तान अहमव): 

(क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एेसे किसी घोटोले का 

पता नहीं चला है। 

(ख) से (घ) लागू नहीं। 
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महिलाओं १८८. 7° 
ग्रामीण महिला के लिए उद्योग 

3279. श्री जयं went अग्रवालः 

श्री रापसिंह wear: 

क्या सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उदयप पत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गुजराते सहित देश में विशेषकर ग्रामीण 

ओर पिचछडे क्षेत्रो में सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम क्षेत्र में 

महिलाओं के लिए योजनाओं को लागू किया ter करने का 

प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
इस daa में feu गए वित्तीय आबटनं ओर खर्च की गई राशि 

का राज्य-वार sa क्या है? 

सृष्टम, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्र्योगिकी, 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि); (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 

(केवीआईसी) ओर केयर ae खादी, akin ओर केयर asi 

के सम्पूर्णं विकास के लिए करई योजनाएं कार्यान्वितं करता है। इस 

प्रकार को सभी योजनाओं में महिला लाभार्थियों शामिल किया जाता 

हे। 

केवीआईसी सूक्ष्म उद्यमो कौ स्थापना के लिए प्रधानमंत्री 

रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमर्ईजीपी) का कार्यान्वयन का रहा है 
जिसमें महिलाओं ओर अन्य विशेष श्रेणी के लाभार्धियों को अन्य 

सामान्य वर्गं के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षत्रं में 25 प्रतिशत 

ओर शहरी क्षेत्रों मेँ 15 प्रतिशत की तुलना मेँ क्रमशः 35 प्रतिशत 

ओर 25 प्रतिशत कौ उच्चतर दर मे मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान 

कौ जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को प्रदान 
कौ गई राज्य-वार मार्जिन मनी सब्सिडी ओर सहायता प्राप्त इकाइयों 

al संख्या संलग्न विवरण में दी ग्द 2 

केयर ad महिला केयर योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें 

महिलाओं को wag कार्यकलापों के लिए तथा अपनी आय बढाने 

के लिए प्रशिक्षण एवं te प्रदान किए जाते हे। राज्य-वार प्रदान 

की गई सहायता तथा लाभान्वित महिलाओं कौ संख्या frac 

मेदी गई
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विवरण 

लिखित उत्तर 268 

पीएमह्जीपी के तहत महिला लाभार्थियों को राज्यवार प्रदान की ue मार्जन मनी सन्सिडी ओर सहायता प्राप्त इकाटयों की सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र 2009-10 2010-11 2011-12 (afr) 

प्रदत्त मार्जिन॒ सहायता प्रदत्त सहायता प्रदत्त मार्जन सहायता 

मनी सल्जिडी प्राप्त मनी प्राप्त मनी afer प्राप्त 

(लाख रु. मे) इकाइयों की सब्सिडी इकाइयों (लाख रु. मे) इकाइयों 

संख्या (लाख रु. में) कौ संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. जम्मू ओर कश्मीर 518.45 495 749.19 536 454.16 378 

2. हिमाचल प्रदेश 200.60 134 285.24 181 361.85 186 

3. पंजानं 925.39 307 899.75 251 695.23 232 

4. dere 6.76 14 12.34 5 11.45 16 

5. उत्तराखंड 268.85 261 333.16 321 244.44 200 

6. हरियाणा 324.18 98 392.47 147 198.44 110 

7. दिल्ली 14.82 21 0.00 0 48.66 57 

8. राजस्थान 1011.15 288 1380.29 450 1085.89 463 

9. उत्तर प्रदेश 5738.76 1023 4817.98 1076 5096.48 1389 

10. बिहार 120.99 53 193.50 86 1958.75 991 

11. सिक्किम 32.08 21 58.51 0 46.90 26 

12. अरूणाचल प्रदेश 8.43 12 4.18 15 86.88 83 

13. नागालैंड 11.98 0 167.43 99 397.10 216 

14. मणिपुर 40.24 50 7450 50 357.25 201 

15. मिजोरम 85.68 65 182.63 138 202.44 145 

16. त्रिपुरा 55.81 51 155.76 117 399.19 254 

17. मेघालय 185.20 144 161.44 107 46.90 203 

18. असम 319.91 519 820.11 1000 859.90 ` 1071 

19. पश्चिम बगाल 2716.78 2159 1484.01 1218 2131.99 1981 

20. args 54.95 91 264.67 167 322.09 283 

21. ओडिशा 996.86 422 1372.63 570 1204.58 539 



269 Wea के 9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 270 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22. छत्तीसगढ़ 333.45 135 1353.04 393 1228.13 340 

23. सथ्य प्रदेश 1290.93 326 2082.91 525 2104.89 535 

24. गुजरात ** 526.48 176 1474.84 389 2885.38 552 

25. महाराष्ट *** 1458.10 845 1737.06 1066 1470.68 807 

26. आंध्र प्रदेश 4110.25 780 4401.37 1240 3077.01 739 

27. कर्नाटक 525.75 197 564.28 427 1046.55 469 

28. गोवा 168.90 43 100.25 52 99.04 51 

29. meets 0.00 0 8.72 10 4.38 4 

30. केरल 915.74 566 785.30 564 776.14 494 

31. तमिलनाडु 1930.46 1096 1398.62 827 2335.96 1142 

32. पुदुचेरी 11.07 32 33.08 81 19.09 32 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 16.58 31 13.99 26 11.11 21 

योग 24925.58 10455 = 27763.25 12134 31268.923 14210 

*षदमन ओर दीव सहित रन्ष्दादश व॒ नगर हवेली सहित 

विवरण 

महिला Fer योजना के तहत केयर ae द्वारा प्रदान की गई सहायता की राज्य an राशि ओर लाभान्वित महिलाओं कै स्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र 2009-10 2010-11 2011-12 

प्रदान की महिला प्रदान की महिला प्रदान कौं महिला 

गई सहायता लाभार्थियों गई सहायता लाभार्थियों गई सहायता लाभार्थियों 

(लख रुपये a) की संख्या (लाख स्पये मे) कौ संख्या (लाख रुपये मे) की संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Waa At - - 1.51 48 5.04 160 

2. ओडिशा - - 5.26 167 3.94 125 

3. लक्षद्वीप 1.98 63 2.68 85 - - 

4. केरल 6.08 193 2.52 80 4.80 151 

5. तमिलनाडु 0.32 10 - - - - 

6. पुदुचेरी - - ~ - 0.95 30 

योग 8.38 266 11.97 380 14.73 466 
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(अनुवाद) QUawee 2411-2 इसके साथ कैसे समेकित किया जा सकता है, ओर/अथवा बाल 
सची कल्याण समितियों को इग्नू के पादूयक्रम में नामांकन करने के लिए 

व्यापार रोकने संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति कहा जाए। विभिन स्तरों पर सहयोग हेतु ध्यान दिए जाने ओर — 

3280, श्री प्रदीप ure: 

श्री किसनभाईं वी. wea: 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या Fann रोकने संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति 
ने हाल ही में एक बैठक कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी aio क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने goatee को रोकने के लिए विधायी ओर 
निगरानी उपायों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों, संयुक्त 

we अतररष्टरय बाल शिक्षा निधि (युूनिसेफ), गैर-सरकारी संगठनों 
(एनजीओज) के प्रतिनिधियों ओर अन्य विशेषन्ञ से aera मागें 

हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इन सुञ्ञावो/सिफारिशें पर सरकार द्वारा क्या कारवाई की 

गई है? | 

महिला ओर बाल विकास dae की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) ओर (ख) अवैध व्यापार पर 
केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक 24 मई, 2012 को नई दिल्ली 

में आयोजित की गई 21 

(ग) से (ङ) सरकार ने कद्र ओर राज्य सरकारों, संयुक्त 
राष्ट अतररष्टरीय बाल शिक्षा कोष (qn), संयुक्त राष्ट्र विकास 

कार्यक्रम (quis), युनीफेम ओर tacit संगठनों के 
प्रतिनिधियों एवं अन्य विशेषज्ो आदि को बैठक हेतु आमंत्रित किया था। 

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की किं बच्चों 
को वीडियो areata के माध्यम से साक्ष्य देने की संभावना को 

बदावा देने के लिए, ताकि न्यायिक कार्यवाही की प्रत्येक नैटक के 
दौरान बच्चों कौ उपस्थिति अपेक्षित नं हो, अवैध व्यापार के मुदो 
से निपटने के लिए अतर्रष्द्रीय समन्वय के साथ-साथ विशेषकर 

बच्चों के अवैध व्यापार हेतु विभिन्न स्तरों पर सहयोग एवं संस्थागत 
तंत्र पर अधिकं ध्यान Sika करने के लिए ओर सभी स्तरों पर 
मुख्य ॒पक्षकारों कौ क्षमता निर्माण के माध्यम से निवारणात्मक 

उपायों को सुदृढ बनाने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल 

विकास संस्थान बाल कल्याण समितियों हेतु अपने मोडल को 

बच्चों के अवैध व्यापार & aries हेतु संस्थागत da विकसित 
करने की भी जरूरत है। मंत्रालय ने सिफारिशों पर यथा उपयुक्त 
अनुवर्ती कारवाई शुरू कर दी है। ~ 

72. ~ Dy 

< Mt A r ay (> FRX, 

अपंजीकृत भेषज निर्पाता दुकानें 

(हिन्दी 

3281. श्री सुवर्न भगतः 
श्री प्रतापराव गणपतरावं जाधवः 

राजकुमारी रला सिंहः 
श्री गोरखनाथ पाण्डेयः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में बडी संख्या मेँ अपंजीकृत भेषज 
विनिर्माताओं ओर चलाई जा रही Raat कौ दुकानों पर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस परं सरकार 
की क्या प्रतिक्रिया दै; 

(ग) देशभर में केन्द्रीय ओषधि मानक fran संगठन 

(सीडीएससीओ) द्वारा पकड/पहच्ान किए गए अपंजीकृत भेषज 
विनिर्माताओं ओर <agal की दुकानों की संख्या कितनी है ओर 
गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान अभी तक राज्य/संघ राज्य 
aa-an इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कौ ag है/किए जाने का 
प्रस्ताव है; 

(घः) क्या कतिपय भेषज कपनियों/दुकानों द्वारा जेनेरिक दवाओं 
को ब्रांडेड दवा के रूपमे fant किए जाने की ओर सरकार का 

ध्यान आकृष्ट किया गया है ओर यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान 
तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) US अपंजीकृत भेषज विनिर्माताओं ओर carpal की 
दुकानों के कार्यकारण एवं उनके द्वारा ब्रांडेड दवा के रूप में 
जेनेरिक दवा कौ बिक्री पर नजर रखने के लिए निगरानी aa, को 
मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए esau 

जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण dat (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) ओर (ख) देश में बड़ी संख्या मे अपंजीकृत 

भेजष विनिर्मातओं ओर मेडिकल शाप के बार में कोई रिपोर्ट नहीं 

है! वेद्य asda के fan ओषध का विनिर्माण ओर बिक्री करना
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ओषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधान 

के तहत एक अपराध है। उक्त अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन 
के छुट-पुट मामलों का नियामक प्राधिकरणों हारा पता लगाया जाता 
है ओर कानून के अनुसार कारवाई कौ जाती है। 

(ग) सीडीएससीओ ने गत 3 वेर्षो के दौरान बिना लाइसेंस 
ओषधियों के विनिर्माण एवं विक्री के 7 मामलों का पता लगाया 

है। इस बारे मे की गर्ह कारवाई के राज्य/संघ राज्य वार व्यौरे दर्शाने 

वाला विवरण संलग्न है। 

(घ) ओषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 ओर 
उसके अधीन लगाए गए नियमों से देश में विनिर्मित ओषधियों ओर 

देश में बेची जाने वाली आयातित ओषधि्यों की गुणवत्ता को 
विनियमित किया जाता है। विनिर्माताओं ओर आयातकर्ताओं को 

अपने उत्पाद जेनेरिक नाम या किसी ब्रांड नाम से बेचने कौ we BI 

(ङ) सरकार ने अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के 

उल्लंघनं कौ रोकथाम के लिए मोनीटरिग तत्र को मजबूत बनाने 

हेतु गत कुक वर्षो के दौरान निम्नलिखित उपाय किए हैः 

1. ओषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) 
अधिनियम 2008 द्वारा ओषध एवं सौन्दर्यं प्रसाधन 

सामग्री अधिनियम 1940 मेँ संशोधन करके नकली 

ओर मिलावरी ओषधियों के निर्माण बाबत कठोर 
जुमनि का प्रावधान किया गया है ताकि असामाजिक 

तत्वों को इन कार्यकलापों 4 शामिल होने से बेचाया 

जा सके। कुछ अपराधों को संज्ञान योग्य ओर 
गैर-जमानती भी बनाया गया है। 

विवरण 
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ओषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) 
अधिनियम 2008 के तहत अधिक जुर्माना के महेनजर 

नकली या गैर-गुणवत्तापरक घोषित ओषधियों के 
नमूनों पर कारवाई करने के लिए दिशानिर्देश बनाए 

गए है। 

. ओषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) 
अधिनियम 2008 में ओषधियोँ से qe अपरधों के 

शीघ्र निपटान करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित ` 

करने का भी प्रावधान है। 14 राज्यो/(संघ राज्य क्षेत्रो 

ने एसे न्यायालय पहले ही स्थापित कर लिए है। 

. देश में नकली ओषधियों की आवाजाही में सतर्क 

जनभागेदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वार 

व्हीसल व्लोअर योजना शुरू कौ गई है। इस योजना 
मे नकली ओषधियों की आवाजाही को लेकर 

नियामक प्राधिकरणों को ठोस जानकारी देने के लिए 

मुखबरों को समुचित इनाम देने का प्रावधान है। 

. निरीक्षण स्टाफ को चौकसी रखने ओर देश में 

ओषधियों कौ आवाजाही की गुणवत्ता पर निगरानी 

रखने बाबात ओषधियों के नमूने लेने तथा जांच ओर 
विश्लेषण करने को निदेश दिए गए Zi 

. केन्द्र तथा wie राज्य क्षत्रं दोनों स्तरों पर 

ओषधि नियंत्रण विभागों कौ जनशक्ति तथा अन्य 
अवस्थापनाओं को लगातार मजबूत बनाया जा रहा ZI 

सौीडीएससीओं द्वार गत तीन वर्षो मे ज्ञात किए गए अप्जीकृत ओषधि निमत्तिओं ओर मेडिकल शाप 

के मामले तथा उन पर की mw aad 

वर्षं 2010-11 

क्र.सं राज्य मामलों कौ संख्या की गई कारवाई 

1. तमिलनाडु 01 मुकदमा चलाया गया 

ad 2011-12 

1. दिल्ली 02 1 मामले में मुकदमा चलाया मया 

2. कर्नारक 04 3 मामलों A मुकदमां चलाया गया 

वर्षं 2012 (आज तक) 

शून्य 
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27> - 3 2 7८. ६2 
रसायनों एवं उर्वरकों का स्वास्थ्य पर प्रतिकलं प्रभाव (अनुवाद ] 1 ^^ भ्र ^| 

et 

3282, श्री रेवती रपण सिंहः 

श्री रूद्रमाधव रायः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान पएल्दीन, डीडीटी, नीएचसी 

क्लोरडेन सहित रसायन ओर उर्वरक जो देश के भीतर/बाहर 

प्रतिबंधित हे, के उपयोग & स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कौ ओर् 

आकृष्ट किया गया है; 

(ख) क्या सरकार ने इस संब॑ध में कोई अध्ययन कराया हे; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा ओर निष्कर्षं क्या है; 

(ध) क्या कतिपय seat से यह पता चला दै कि एक 

भारतीय कौ ओसत खुराकं मे 0.27 मिलीग्राम डीडीटी होता है 
जिसके कारण भारतीय लोगों के शरीरी मँ डीडीटी का जमाव सबसे 

अधिक होता है; ओर 

(ङ) afe a, तो इस संब॑ध में तथ्य क्या है ओर इस स्थिति 

से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए 

है/किए जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सुदीप बंदोपाध्याय );: (क) जी हां, भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर 
प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यो के लिए 1988 
मे डीडीटी ओर 1997 मेँ बीएचसी के प्रयोग का प्रतिबंध लगा दिया 
है। 

(ख) ओर (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) 

ने इन कौटनाशकों को स्वास्थ्य पर Yes वाले प्रतिकूल प्रभाव का 

कोई अध्ययन नहीं किया है। 

(घ) ओर (ङ) aetna को ta अध्ययनं कौ जानकारी 
नहीं है जिससे यह पता चला है कि भारतीयों के खुराक F 0. 
27 एमजीडीडीरी होता है। तथापि, राष्ट्रीय पोषण संस्थान 
(आईसीएमआर), आंध प्रदेश A किए गए कुल खुराक अध्ययनों 

के अनुसार जनसंख्या के सभी आयु समूहं में डीडीरी कौ कुल 

मात्रा स्वीकृत दैनिक खुराक (एडी आई) से काफौ कम, एडीआई 

कौ 0.01-0.03 प्रतिशत की रेज में पाया गया था। भारतीय खाद्य 

सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार खाद्य 

निरीक्षक, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन मानकं के अनुपालन 

की ata के लिए देश भर से खाद्यं के नमूने zed है। 

जमजातीय उपयोजनं 

3283. श्री waren सिरिसिल्लाः 

श्री पोननम प्रभाकरः 

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः 
श्रीमती ज्योति ad: 

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने जनजातीय उपयोजना (रीएसपी) को 

तैयार करने तथा जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निधि के 
आबंटन को सुनिश्चित करने ओर इसके उचित उपयोग को 

सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को 

कोई दिशा-निदेश जारी किए हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ala क्या 2; 

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू at के दौरान 
इस उदेश्य के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों ओर राज्य सरकारों द्वारा 

संस्वीकृत, जारी की गई ओर उपयोग मेँ लाई गयी निधियोँ का व्यौरा 
क्या है; 

(घ) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों ओर राज्यों सरकासे द्वार इस निधि 

का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(च) रीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 
खंडेला ): (क) जी, a 

(ख) योजना आयोग ने अक्तूबर, 2005 तथा दिसंबर, 2006 

मेँ क्रमशः रज्य सरकारो/ संघ राज्य क्षत्रं तथा केन्द्रीय मत्रालयो/विभागों 

को अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसबी) तथा जनजातीय 

उपयोजना (रीएसपी; के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के faz 

दिशानिर्देश जारी किए a 

(ग) से (ङ) वर्षं 2011-12 से योजना आयोग ने टीएसपी 

के तहत निधियों को चिहित करने के उदेश्य हेतु 28 केन्द्रीय 

मत्रालयो/विभागों का वर्गीकरण किया है। वर्षं 2011-12 मे रीएसपी 

के अनुपालन के तहत निधियों के म॑त्रालय/विभागवारं अनुबद्ध चिहन 

का व्यौरा संलग्न विवरण- में दिया गया है। वर्षं 2007-08 से 2012
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के दौरान विभिन राज्यों को रीएसपी निधि का व्यौरा संलग्न 

विवरण-ा मे दिया गया है। यह मंत्रालय तथा योजना आयोग 

रीएसपी के अक्षरशः कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों 

से लगातार अनुसरण कर रहा है। एसे व्यय के Sh इस मंत्रालय 

द्वारा नहीं रखे जाते 2 

(च) योजना आयोग ने एससीएसपी तथा टीएसपी के 

कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग हारा जारी वर्तमान दिशानिर्देश 

कौ पुनः जांच तथा संशोधित करने के विचार से टो. नरेन्द्र जाधव, 

सदस्य, योजना आयोग कौ अध्यक्षता में जून, 2010 में अनुसूचित 

जाति उपयोजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) 

पर दिशानिदेशौ को समीक्षा करने; तथा कार्यान्वयनकारी मंत्रालयों 
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के साथ परामर्शं से प्रलाचनात्मक aan को qa ओर 

उपचारात्मकं कारवाई का Yaa देने हेतु एक कार्यबल Alea किया 

था ताकि एससीएसपी ओर रीएसपी को प्रभावी रूप से कार्यान्वित 

किया जा सके। कार्यबल की रिपोर्ट ने (1) एससीएसपी/रीएसपी 

के तहत उनकी परिव्यय/व्यय योजना को विहित करने के लिए 

उनकौ बाध्यता के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालय/विभागवार लक्ष्यो, (3) 

एससीएसपी/ीएसपी के तहत योजना व्यय को श्रेणीबद्ध करने, (4) 

एससीएसपी के लिए अलग बजर शीर्षं ''789'' के तहत तथा 

टीएसपी के लिए ‘'796"’ के तहत निधियों को चिहित करने, (5) 

एससीएसपी/रीएसपी की योजना तथा कार्यान्वयन के लिए प्रशासनात्मक 

प्रधों को Yes करने तथा (6) अव्यपगत विशेषता के कार्यान्वयन 

पर बल दिया Zi 

विवरण 

aan के तहत निधि के मत्रालय८विभाग-वार अनुबद्ध fast का न्यौरा 

क्र.सं मत्रालय/विभाग रीएसपी के तहत निधियों 

का चिह्न (प्रतिशत मे) 

1 2 3 

1. दूरसंचार विभाग 0.25 

2. वस्त्र मंत्रालय 1.20 

3. जल संसाधन मंत्रालय 1.30 

4. खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग 1.40 

5. सस्कृति मंत्रालय 2.00 

6. आयुष विभाग 2.00 

7. आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 2.40 

8. पर्यटन मंत्रालय 2.50 

9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 2.50 

10. सडक यातायात एवं राजमार्गं मंत्रालय 3.50 

11. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग 3.60 

12. खान मत्रालय 4.00 

13. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 6.70 
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1 2 3 

14. उच्चत्तर शिक्षा विभाग 7.50 

15. कृषि wa सहकारी विभाग 8.00 

16. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | 8.20 

17. कोयला मंत्रालय 8.20 

18. युवां कार्यं विभाग 8.20 

19. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 8.20 

20. पंचायती सज मंत्रालय 8.20 

21. खेल विभाग 8.20 

22. महिला एव बाल विकास मंत्रालय 8.20 

23. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणं विभाग 8.20 

24. भू-संसाधन विभाग 10.00 

25. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 10.00 

26. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 10.70 

27. ग्रामीण विकासं विभाग 17.50 

28. जनजातीय कार्य मंत्रालय 100.00 

विवरण 

11 कीं पचवर्षीव योजना (वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12) 

के दौरान अनुसूचित जनजातीय उप-योजना (ated) wera 

Ha wag एन्य शेष अनुसूचित जनजति वार्षिक योजना वार्षिक योजना वार्षिक योजना वार्षिक योजना वार्षिकं योजना 

की जनसंख्या का 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-2 

% (जनगणना 

2001) 

कुले Suet कुल रीएपपी कुल art कुल dart कुल aunt 

राज्य आट ग्य HAST र्य आवरं गज्य आबंरन शन्य आबे 

योजनां योजना योजना योजना योजना 

परिव्यय् परिव्यय परिव्यय परिव्यय परिव्यय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 

1, आप परश &6 3600.0 4548 4400000 1411 BB 2370.86 3680000 2529.20 300000 29.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 अघम 124 380000 3358 5 3 6000) 498 1650) 55  ¶‰00) TH 

3 किह 09 17000 %१ 1350000 209 1600000 64 20000 24 1240000 3021 

4 ord 318 7413.2 gms  ऋ0 24000 का 360 2200 04 600 5644 

$ गव 121 14000 251 1776 1058 2240) 169 = 21000 150 32000) 20491 

6 गुज 48 1600 266 20010 NR 2900 360 30000) 444 9000 500 

7 हिमाचल प्रेष 40 210000 80) = 20100 260 2000 240 300 200 33000 2070 

8 जम्मू ak कश्मीर 109 485000 19 400) NR 500 so) &00) 61 00) 144 

॥ इक 263 6600 = 399 850) 419 80 464 ऋष 47 18300 कात 

10 कर्क 6 ष्ठि ष्रि एह 20 29000 90 30600 59 0 1869 

Il केत Ll 5000 1390 70000 840 8200 1898४ (0240 24 = 12000 249 

2 मध्य परदेश 203 2010 214 वला 29 धा 3442 900) 40 2900 (at 

13 मष् 89 200 10 25000 आ उह 2882 960 3408 (BH. 

4 मिषु 342 137431 361 166000 117 2000 1114 26110 0759 700 नष 

IS अदिश 221 6 197 100 95 0 274 104 24608 0 364 

16 पक्क 26 1500 = क0 = 400 89 7200 255 2000 कात 2900 3561 

11 सिक्किम 206 6914 13516 820 86 (40 5839 1170 274 4000 40.90 

18 RAR 10 14000) 199 16000 160 (15000 17504 20080 2888 22550) 25392 

19. मु 311 12000 485) 14500 3 180 57591 136000 eo 1900 6147 

21 उक्त प्रदेश 01 2500000 200 39000 20 30000 24 42000 30 40000 3185 

21. उक 30 4186 13400 41150 1482; 5081 1048 ROOD 2040) 18000 2940) 

2 परिम काल 55 915000 710 1160238 76358 1415000 963.55 17965.00 122 22140 147029 

2 अंडमान ओर निकोबार 8 626 ५६। 60483 6672 3318 6895 9497 8071 43484 179 

ah सूह 

24 दमन ओर दीव 88 71.67 631 15000 254 15434 13.66 ५92 1499 3249 2829 

अदित भीय 82 2604 2042 ण 2669 48209 LTT ७00 468 शष्ठ ABDI 

स्रोतः राज्य सरकार के राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा रीएसपी दस्तावेज। 

THR: Brad नहीं किया गया 

स्रोतः योजना आयोग
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(हिन्दी) FA ˆ? (अनुवाद ] aie a) ft 28 Y 

यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जनजातीय लोगों द्वारा एम एफ.पी. का दोहन 
a nl 

3284, श्री राधा मोहन सिंहः 3285. श्री sat सिंह नामधारीः क्या जनजातीय कार्य मत्री 

। श्री भूदेव चौधरीः यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

क्या विदेश पत्री यह बताने at कृपा करेगे किः 

\ क्या भारतं ने हाल के यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन 

में भाग लिया धा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इनमें किन 

Wel पर चर्चा की गई; 

(ग) इस शिखर सम्मेलन के दौरान गैर-व्यापार मुदो सहित 

विभिन मुदं पर भारत द्वारा रखे गए Geral का व्यौरा क्या है; 

ओर 

(घ) उन मुदं का व्यौरा क्या है जिन पर उक्त शिखर सम्मेलन 

मे एकमत नहीं बन पाया है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (घ) 12 वां भारत-यूरोप संघ शिखर सम्मेलन 10 फरवरी, 

2012 को नई दिल्ली मे आयोजित किया गया धा! 

माननीय प्रधानमंत्री डो. मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल 

का नेतृत्व किया। यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष श्री हरमन वान wait 

तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जोसे मैनुएल बरोसो ने यूरोपीय 
संघ के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। 

भारत-युरोप संघ शिखर सम्मेलन & दौरान पारस्परिक हित के 
कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुदं पर चर्चा की गई है। 

इन वार्ताओं के परिणामों का सार संयुक्त वक्तव्य मेँ दिया गया 

है जिसे वार्ता के अत में जारी किया गया था। 

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन के अत में निम्नलिखित 

दस्तावेज जारी/हस्ताक्षरित किए गएः 

* ऊर्जा पर अधिकाधिक सहयोग संबंधी भारत-यूरोपीय 

संघ संयुक्त घोषणा 

* शोध एवं नवाचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा 

* mie तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 

मंत्रालय के बीच ania ज्ञापन 

(क) क्या जनजातीय लोग माननीय उच्चतम न्यायालय (एससी) 

के निर्णय, जिसमे उच्चतम न्यायालय कौ पूर्वानुमति के बिना लघु 
वन उपज का लाभ लेने से इन्हं प्रतिबधित किया गया हे, कौ तुलना 
मे लघु वेन उपज के दोहन के अपने अधिकार के aay में 
असमंजस में है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 
सरकार द्वारा क्या कदम saw गए है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय परे राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geer): जनजातीय कार्य मंत्रालय में te कोई निर्णय प्राप्त नहीं 
हुआ है जिसमे जनजातीय लोगों ह्वार एमएफपी के संग्रहण को 
प्रतिबंधित किया गया हो। 

(घ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी 

(वन अधिकारों की मन्यता) अधिनियम, 2006 कौ धारा 3 (1) 

(ग) में दिए गए प्रावधान के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित 
जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को लघु वन उत्पाद 
fre परंपरागत रूप से गांव कौ सीमाओं के अंदर या बाहर 
एकत्रित किया जाता रहा है, वे स्वामित्व, इन्हे एकत्रित करने, इनके 
उपयोग तथा निपटान का अधिकार है। ~ 

ह 4८ ~ ९ 

कार्बन कर का ईय प्रवर्तन 

3286, श्री पी. विश्वनाथनः क्या नागर विमानन मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा यूरोपीय क्षेत्र मेँ sae ओर इससे होकर 
जाने वाले सभी विमानो पर कार्बन कर के sy प्रवर्तन से निपटने 
के लिए उठाए गए/ जा रहे कदमों का ate क्या 2; 

(ख) अतिरिक्त कर के रूप मे विमानो द्वार कितनी अनुमानित 
राशि अदा किये जाने की संभावना 2; 

(ग) क्या भारत में परिचालन करने वाली किसी एयरलाईन 

द्वारा ईयू को दिए गए आंकड़ों कौ कोई रिपोर्ट/घटना सरकार के 
ध्यान मे आई है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2?
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नागर विमानन dat ( श्री अजित सिंह): (क) सरकार ने 

01 जनवरी, 2012 से यूरोपीय संघ-उत्सर्जन व्यापार प्रणाली 
(ईयू-ईरीएस) में यूरोपीय संघ (ईयू) के vagal के fava 
भारतीय अंतरराष्ट्रीय set को एकपक्षीय रूप से शामिल किए जाने 
का विरोध किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने 29-30 सितम्बर, 
2011 को नई दिल्ली में गैर-युरोपीय संघ अंतररष्टीय नागर विमानन 
संगठन (इकाओ) परिषद सदस्यों तथा अन्य गैर-युरोपीय संघ सदस्य 
देशो की एक अतररष्टीय बैठक का आयोजन किया, जिसमे युरोपीय 
संघ-उत्सर्जन व्यापारं प्रणाली का विरोध करते हुए एक संयुक्त 
घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात्, भारत ने आगे 
aed हुए कार्यपत्र (Se) के रूप में इस संयुक्त घोषणा पत्र 
को स्वीकार किया गया Ml तत्पश्चात्, भारत ने आगे बढते हुए 
ara (Set) के रूप मेँ इस संयुक्त घोषणा को सह प्रस्तुत 
किया, जिसे इकाओ परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था। ga घोषणा 
कौ अनुवर्ती कारवाई के रूप मेँ मास्को में 21-22 फरवरी, 2012 
को एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोपीय 
संघ-ईटीएस के विरुद्ध मास्को घोषणा को स्वीकार किया गया। इन 
घोषणाओं, जिसमें अनेक जवाबी उपाय निहित है, के आधार पर 
29 मार्च, 212 को दूसरी सीओएस बैठक आयोजित कौ गई, जिसमें 
सिफारिश की गई कि भारतीय वाहकों को यूरोपीय संघ-ईटीएस में 
भाग नहीं लेना चाहिए। तदनुसार, भारतीय वाहकों को ओपचारिक 
रूप से ईयू-ईटीएस में भाग लेने से मना कर दिया गया है। 

(ख) यद्यपि विमान किरायों पर इसका संभावित प्रभावे ज्यादा 

होने की संभावना है जिसका अनुमान नहीं लगाया गया है क्योकि 
किसी भारतीय वाहक ने सरकार द्वारा इस योजना का विरोध करने 

के दुष्टिगत उत्सजने परं इस ad अपेक्षित aaa उपलब्ध नहीं 
कराया है। 

(ग) जी, नही। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। १.4४ 

जनजातीय परामर्शदत्री परिषव् 

3287. श्री नरहरि महतोः 

श्री मनोहर तिरकीः 

क्या जनजातीय कार्यं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू ad के दौरान 
अनुसूची पाच में दिए गए क्षेत्रों के अतिर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों 
मे जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों (रीएसपी) की बैठकों का 
राज्य-वार Sh क्या है; 

(ख) रीएसी द्वारा लिए गए प्रमुख मुद ओर कार्यसूची का 

राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) जनजातीय लोगों के उत्थान मे इन दीएसी द्वारा क्या 

भूमिका निभायी गयी है? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) से (ग) सुचना एकत्र कौ जा रही है ओर सभा 
पटल पर रख दी जाएगी। 
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3288, श्री सुरेश कलमाडीः en पर्यटन मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः -- 

(क) राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान (एनआईडन्ल्युएस) द्वास 
आयोजित कोर्सो कौ कुल संख्या कितनी है है ओर विगत तीन वर्षो 
में प्रत्येक at ओर चालू at के दौरान इसमे प्रशिक्षित किए गए 
व्यक्तियां को संख्या कितनी है; 

(ख) एनआईडल्ल्युएस किन स्थानों पर इन कोर्सो को आयोजित 
करता है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान जल क्रीडाओं मेँ प्रशिक्षण पर 

कितना व्यय किया जाता 2; 

(घ) क्या संस्थान द्वारा महाराष्ट ओर अन्य राज्यों में जल 
क्रीडाओं मे नए ate कैम्पर. कोस प्रारभ किए गए है या प्रस्तावित 
है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) राष्ट्रीय जल 
क्रीडा संस्थान (एनआईडउन्ल्युएस) द्वारा संचालित कोर्स कौ कुल 
संख्या ओर विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्यक वर्ष ओर चालू ad के दौरान 
इसमे प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों at संख्या हैः 

करसं ag संचालित areal की संख्या प्रशिक्षाणार्थियों कौ संख्या 

1. 2009-10 26 636 

2. 2010-11 38 869 

3. 2011-12 43 1026 

4. अप्रैल, 2012 से अष तक 19 330 

४7 `
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(ख) Tas ओंन-कैम्पस ओर ओंफ-कैम्पस दोनों 
में प्रशिक्षण कोस संचालित करता है। वर्षं 2009-10 से अब तक 
की अवधि के दौरान एेसे कोर्स गोवा, महाराष्ट (लावास-पुणे, 
दूरशेट, आम्बी वैली-पुणे, तापोला), अंडमान एवं निकोबार, मध्य 
प्रदेश (भोपाल), जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू) उत्तराचल (नैनीताल), 
दिल्ली,  पुदुचेरी, दार्जिलिंग, कर्नाटक (कुशल नगर) ओर केरल 
(कालीस्ट एवं तिरुवनतपुरम) मे संचालित किए aI 

(ग) कोर्स को संचालित करने के लिए किया गया व्यय 

निम्नानुसार हैः- ` 

(घ) ओर (ङ) 

क्र.सं वर्ष व्यय (रुपए) 

1. ` 2009-10 523055 

2. 2010-11 545457 

3. 2011-12 731216 

4. अप्रैल, 2012 से 230075 (लगभग) 

(घ) ओर (ङ) प्रयोजक Witt से प्राप्त अनुरोध के आधार 
पर आउर-स्टेशन कोर्सो का निर्धारण किया जाता है। विशेषकर 
महाराष्ट्र A मई-जून 2012 के दौरान संस्थान ने तापोला (महाबलेश्वर) 
में प्राण रक्षा तकनीक ओर पावरबोर हैँडलिंग-रिल्लर प्रत्येक में 04 
ald संचालित feu मानूसन के कम होने पर कुर ओर कोर्स 
निर्धारित किए जा रहे di मलवान क्षेत्र में कुछ कोर्स के अनुरोध 
को भी अतिम रूप दिया जा रहा ZI 
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क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wait यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देशभर A चिकित्सा महाविद्यालयों के 

विषय वितरण पर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां. तो देशभर में चिकित्सा महाविद्यालयों के 
वितरण ओर स्नातक पूर्वं ओर स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की 
उपलब्धता को दशति हुए तत्संब॑धी क्षेत्र-वार aa क्या है; 

(ग) स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है 
ओर गत तीन ast के दौरान स्नातक पूर्वं ओर स्नातकोतर मेडिकल 
सीय कौ ब्दी ee संख्या का ean व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) देश में मेडिकल प्रशिक्षण ओर स्वास्थ्य मे मानव संसाधन 
कौ उपलब्धता मेँ भौगोलिक ओर ग्रामीण शहरी sagen को दूर करने 
के लिए अगे क्या कदम som गए है/उदाए जने का प्रस्ताव 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद); (क) ओर (ख) देश में मेडिकल कालेजों की वृद्धि 
ओर चिकित्सीय विशेषज्ञा कौ उपलब्धता में असंतुलन 31 मेडिकल 
कालेजों का क्षेत्रवार वितरण ओर अधिस्नातमक एवं स्नातकोत्तर 
मेडिकल del कौ उपलब्धता के व्यौरे विवरण में दिए मए 21 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान 55 नये मेडिकल कालेज 
स्थापित करने कौ अनुपति दी गर्ह di इसके ava ait विवरण 
Il, विवरण mn ओर विवरण iv में दिये गये रै! 

(घ) ओर मेडिकल कालेज स्थापित करने के उदेश्य से केन्द्र 
सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष छूट देने के साथ शिक्षक छात्र 
अनुपात, भूमि आवश्यकता, बिस्तर क्षमता, बिस्तर भरे होना, ( हिन्दी] $ ?~ £ 2 

~ ॥ अधिकतम दाखिला क्षमता ओर अध्यापन संकाय कौ आयु में वद्धि 
चिकित्सा महाविद्यालयों का वितरण आदि के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदंडों को 

| युक्तिपरक बनाया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार स्नातकोत्तर sitar पटेलः ५ सा मे ' 
3289. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल सीरं में वृद्धि करने के लिए राज्य के सरकारी मेडिकल कालेज श्री प्रेमदासः को ओर ह 

श्री सर्वे सत्यनारायणः GAH ओर उननयन की एक योजना भी कार्य कर रही zl 

विवरण I 

आज कौ स्थिति कं अनुसार मेडिकल कालेज, एमकीनीएस एवं स्नातकोत्तर सीर का क्षेत्रवार वितरण 

क्र.सं aa मेडिकल कालेजों at एमबीबीएस det पीजी सीयों 
संख्या की संख्या की संख्या 

1 2 | 3 4 5 

1. उत्तर ॑ 61 7094 4144 

2. दक्षिण 157 21337 9708 
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1 2 3 4 5 

3. पश्चिम 76 9775 5318 

4, Oh 15 1920 677 

5. पूर्व 36 4000 2138 

6. पूर्वोत्तर 10 1126 518 

कुल अंक 355 45252 * 22503 

"कुल दाखिला क्षमता 45252 एमबीबीएस सीट हैँ, जिनमे से शैक्षणिक तर्ष 2012-13 के लिए 1300 सीटों के लिए अनुमति का मंजर नवीकरण नहीं किया गया 

है। अतः उपलब्ध कुल एमबीबीएस सीर 43952 ZI 

विवरण 

मेडिकल कालेजो का aya न्यौरा 

क्र.सं aa fied तीन वर्ष के दौरान स्थापित मेडिकल कालेजों कौ संख्या 

2010-11 2011-12 2012-13 

1. उत्तर 1 7 4 

2. दक्षिण 10 6 7 

3. पश्चिम शून्य 3 5 

4. केंद्र शून्य 1 शून्य 

5. पूर्व 1 4 3 

6. पूर्वोत्तर 2 शून्य 1 

कुल अंक 14 21 20 

विवरण-¶1ा 

wert गड एमबीकीएस सीटों का azar ahr 

क्र.सं aa पिछले तीन वर्षो के दौरान aes गई एमबीबीएस सीटों कौ संख्या 

2010-11 2011-12 2012-13 

1. उत्तर (170) 1212 550 

2. दक्षिण 1305 1600 1520 

3. पश्चिम शून्य 1875 985 

4. कद्र शून्य 200 50 

5. पूर्व 100 655 390 

6. पूर्वोत्तर 250 शून्य 100 

कुल अंक 1825 4542 3595 
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विवरण 

ae गईं स्नातकोत्तर सीटों का azar व्यौ 

क्र.सं क्षेत्र fred तीन वर्षो के दौरान ae गई स्नातकोत्तर सीय कौ संख्या 

2010-11 2011-12 2012-13 

1, उत्तर 550 264 189 

2. दक्षिण 1389 1352 858 

3. पश्चिम 1197 477 212 

4. कद्र 20 124 46 

5. पूर्व 442 180 90 

6. पूर्वोत्तर 109 33 48 

कुल अंक 3707 2435 1443 

[ अनुकाद] + te x 2.4८ ५५ संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार 

वृंवावन में रहने वाली विधवाए 

*3290, श्री संजय निरूपमः क्या afer ओर बाल 

विकास att यह बताने कौ कृपा करेगे कि; 

(क) क्या सरकार ने वृंदावन में रहने वाली faunal कौ 

व्यथा पर ध्यान दिया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल दही में यह रिप्पणी की 

है किं इन विधवाओं & कल्याण के लिए आबंटित निधियों का 

कुछ हिस्सा ही वास्तव मे उन तक पहुंचता 2; 

(घ) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए 

है ओर गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालु वर्षं के दौरान 

संस्वीकृत, जारी ओर उपयोग कौ गईं निधियों का व्यौरा क्या है? 

मिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) दिमांक 8 जनवरी, 
2012 को “हिन्दू दैनिक समाचार पत्र मेँ प्रकाशित समाचार ' वृन्दावन 

कौ विधवाओं को मृत्यु के पश्चात् भी सम्मान नहीं मिलता का 

ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस विषय की 

जांच at ओर जो संगठन आश्रय गृह चला रहे हैँ, उनके प्रत्यय 

Tal का सत्यापन Wl उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच करने के पश्चात् 

सूचित किया कि जांच के दौरान इस प्रकार का को तथ्य ध्यान 

में नहीं आया है ओर ta लगता है कि समाचार पत्रे का लेख 
पक्षपातपूर्णं ओर निराधार है। 

(ग) भारत कै माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर जिला 

विधि सेवा प्राधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति ने अपनी 

सर्वेक्षण रिपोर मेँ सरकार हारा निधिक आश्रय गृहों के कार्यो में 

अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कमियो जैसे अस्वच्छ wen, डोक्टरो 
सुविधाओं कौ कमी, दुःखद जीवन दशा, अन्तिम संस्कार के उचित 

yaa न होना इत्यादि कमियों की ओर ध्यान दिलाया। 

(घ) उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर भारत के माननीय 

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3.8.2012 को निर्देश जारी किए कि 

संबधित राज्य सरकारे आश्रय गृहो में उचित सफाई, डोक्टरी 

सुविधाएं, उचित भोजन ओर पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित 
ati माननीयं न्यायालय नेये भी निर्देश दिए कि आश्रय गृहो में 

रहने वाली महिलाओं की मृत्यु होने पर उनका अन्तिम संस्कार राज्य 

सरकार के ad पर उचित ढग से किया जाए। राष्ट्रीय महिला 

आयोग (एनसीडन्ल्यू) ओर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को 
भी निर्देश दिए गए कि वृन्दावन मेँ रहने वाली निरश्रित महिलाओं 

की दयनीय हालत मेँ सुधार लाने के लिए उपायों का aera दे।
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(ङ) महिला wa बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार 

निराश्चित महिलाओं के लिए आश्रय आधारित दो स्कीमें जैसे 

स्ववाधार स्कीम अौर अल्पावास स्कीम कार्यान्वितं कर रही है। इस 

समय वृन्दावन मेँ 4 स्वाधार गृह ओर 1 अल्पावास गृह कार्य कर 
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रहे है। इन आश्रय गृहो मेँ लाभार्थियों को आवास, भोजन, slat 

देखभाल तथा परामर्शं इत्यादि निःशुल्क प्रदान किए जाते Zz पिछले 

तीन वर्षो के दौरान इन आश्रय गृहों को निर्मुक्त कौ गई निधियों 

का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

वितरण 

वृन्दावन के आश्रव गृहो का निर्मुक्त राशि का न्यौरा 

करस, आश्रय गृह कार्यान्वित कर गृह at 2009-10 2010-11 2011-12 

का पता रही एजेसी क्षमता (राशि रुपये पे) {रशि रुपये मे) (राशि रुपये मे) 

1. आश्रय सदन, चैतन्य उत्तर प्रदेश महिला 250 37.40.000 - 29 61,725 

विहार फेस-1 वृंदावन कल्याण निगम, , 

मथुरा, उत्तर प्रदेश लिमिटेड, उत्तर प्रदेश 

2. आश्रय सदन, उत्तर प्रदेश महिता 320 ~ 40.32, 100 

चैतन्य विहार कल्याण निगम, (19,62,500 

Wa-2 वृंदावन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्माण के 

पथुरा, उत्तर प्रदेश लिए शीमल) 

3. सीतारम सदन, उत्तर प्रदेश महिता 150 19.41.450 - 17.53.375 

मोरी नगर्, कल्याण निणप, 

वृदावन, मथुरा लिमिटेड, उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश 

4. मां धाम, वृंदावन free फोर सर्विस, 200 3.75.000 31,81 ,967 17, 42,880 

मधुरा, नई दिल्ली (निर्माण के 

उत्त प्रदेश लिए) 

5. अखिल भारतीय एआईडल्ल्युसौ टश 30 70.974 3,78 ,196 4.09.095 

महिला abe, मदिर काम्पलेक्स 

feet वृंदावन, उत्तर प्रदेश 

८ मुद ओं 
(हिन्दी 247- ८6 (ख) उन मुख्य मुदँ का Slo क्या है जिन पर उक्त वार्ता 

( गयि 

करेगे किः 

पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता 

3291. श्री रमेश aa: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा 

(कं) गत तीन वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान भारत ओर 
पाकिस्तानं के बीच हई प्रधान मत्री स्तर ओर अन्य उच्च स्तर कौ 

वार्ताओं का वर्ष-वार sar क्या है; 

के दौरान wal की गर्ह ओर तत्संबधौ निष्कर्षं क्या है; ओर 

(ग) दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय मुदं के सौहार्दपूर्ण 

समाधान के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती acta कौर): (क 

ओर ख)
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2009 

2010 | 

2011 

* प्रधानमंत्री ने 16 जुन, 2009 को येकतरिनबर्गं में 

आयोजित शंघाई सहयोग संगठन-त्राजील, रूस, भारत, 

चीन (एससीओ-त्रिक) सम्मेलन के अवसर पर 

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। 

प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई, 2009 को शर्म-उल-शेख 

मे गुट निरपेक्ष आन्दोलन , (एनएएम) सम्मेलन के 

अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात 

atl 

विदेश Hat ने 26 जुन, 2009 को feet (इटली) 

मे जी-8 आउररीच बैठक के अवसर पर पाकिस्तान 

के विदेश मंत्री से मुलाकात की 

विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव ने सितम्बर, 2009 
के अतिम सप्ताह में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा 

की aon मे अपने पाकिस्तानी समकक्षियों से 
मुलाकात की। 

प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 2010 मे थिम्पु में आयोजित 
दक्षेस सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 
से मुलाकात stl 

विदेशी मंत्री ने 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद 

में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की। 

f 

प्रधानमंत्री ने 30 मार्च, 2011 को मोहाली मे भारत 

तथा पाकिस्तान के बीच आईसीसी fava कप क्रिकेट 

सेमी wera मैच के अवसर पर पाकिस्तान के 

प्रधानमत्री से मुलाकात stl 

* विदेश मंत्री नै 27 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली मेँ 

द्विपक्षीय वार्ता के लिए पाकिस्तान के विदेश मत्री 

से मुलाकात की। 

पाकिस्तान के वाणिन्य मंत्री ने 26 सितम्बर से 3 

अक्तूबर, 2011 तक वाणिज्य, उद्योग एवं कपडा 

मत्री के frase पर भारत की यात्रा wh 

प्रधानमंत्री ने 10 नवम्बर, 2011 को मालदीव में 

दक्षेस सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 

से मुलाकात ast दोनों नेताओं ने दक्षेस से संबंधित 
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मुदो तथा भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संब॑धों के परे 

परिदृश्य पर विचारों का व्यापक .-आदान-प्रदान किया। 

2012 

° पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के 

दोरान 8 अप्रैल, 2012 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री 

से मुलाकात कौ। उन्होने मेत्रीपर्णं तथा रचनात्मक 
विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय 

संबधों के सभी पहलू तथा ae हित के क्षेत्रीय एवं 

वैश्विक मुदे शामिल 21 

° विदेश मत्री ने 8 जुलाई, 2012 को टोक्यो में 

अफगानिस्तान के way मे anita सम्मेलन के 

अवसर पर पाकिस्तान के विदेशं मंत्री से मुलाकात 

कौी। 

* लोक सभा अध्यक्ष ने 21-25 फरवरी, 2012 को 

अपने पाकिस्तानी समकक्षी डो फहमीदा मिर्जा के 

निम॑त्रण पर पाकिस्तान की यत्रा की। 

* वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मत्री ने उच्चाधिकार 

प्राप्त व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल सहित 13-16 फरवरी, 

2012 को पाकिस्तान कौ यात्रा कौ। 

° पाकिस्तान के पेटरलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री 

ने 25 जनवरी, 2012 को नई दिल्ली में पेटोलियम 

एवं प्राकृतिक गैस. मत्री से मुलाकात की। 

(ग) 27 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित विदेश 

मत्री स्तरीय वार्तां में दोनों मत्रियों ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच 

thiol, सहयोगपूर्णं तथा अच्छे निकटवर्ती संबंध स्थापित करने के 

लिए तथा रचनात्मक एवं परिणामोन्मुखी आदान-प्रदान के माध्यम 

से शेष सभी मुद्दों का शन्तिपूर्णं समाधान करने के लिए वातां प्रक्रिया 

को आगे बढाने के महत्त्व को स्वीकार fea वे वार्ता प्रक्रिया को 

जारी रखने तथा आतंकवाद रोध (मुम्बई मुकदमे पर प्रगति सहित) 

wa स्वापक fram, मानवीय मुद्दों, वाणिज्यिक एवं आर्थिक 

सहयोग, वूलर बैराज/तुलबुल नौवहन परियोजना, सर क्रक (अपर 
सचिव एवं महासर्वेक्षक के स्तर पर), सियाचीन; सीबीएम सहित 

शाति एवं सुरक्षा; जम्मू एवं कश्मीर; तथा मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान 
संवर्धन पर कई सचिव स्तरीय don आयोजित करने के लिए 
सहमत थे। यह निर्णय भी लिया गया था कि विदेशी मत्री वार्ता 
प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 2012 की प्रथम छमाही 

में इस्लामाबाद मेँ पुनः मुलाकात करेगे।
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(अनुकाद। । 347 

डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना 

3292. श्रीमती मेनका गाधी: क्या पंचायती राज मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का समस्त ग्रामीण भारत मे डिजिटल 
पंचायत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि पारस्परिक 

ओर सहयोगी वेब पोर्टल के माध्यम से पंचायत स्तर पर निचले 

स्तर पर समुदायो का सशक्तीकरण ओर उनका विकास किया जा 

सके; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato an 2% ओर इस संबंध में 

क्या कदम उठाए गए है? 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज्य wat: (क) ओर 

(ख) पंचायत स्तर पर निचले स्तर पर समुदायों के सशक्तिकरण 
एवं उनका विकास करने हेतु ग्रामीण भारत मेँ डिजिरल पंचायत 

कद्र स्थापित करने का पंचायत राज मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं 

है। तथापि मंत्रालय ने dard की ई-गवेनस प्लान (wast) 
के अंतर्गत एक परियोजना नामतः ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना 

 (एमणएमपी) तैयार कौ है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना 
(एमएमपी) के अंतर्गत 11 कोर कमन सोफ्टिवेयर एप्लिकेशनों कौ 

परिकल्पना की गई है। ये एप्लिकेशन एक साथ पंचायत इंटरप्राइज 

we (पीरईए्स) का गठन करते है। इनमें से चार एप्लिकेशन 

नामतः प्रिया aise, प्लान-प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा लोकल 

Tata डायरेक्टरी को प्रसारित किया गया है तथा यह लोगों के 

लिए उपलब्ध है। इन पर क्रमशः http:// 

Accountingonline.gov.in, http://Plaanningonline. gov.in, 

http://kPanchayat.gov.in तधा http://Panchayatdirectory. 

gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता हे। 6 अन्य एप्लिकेशन 
नामतः एरिया प्रोफाइलर, सर्विस प्लस, एेसेट setae, एक्शन 

सोप, सोशल aif तथा thin मैनेजमेंट को राष्ट्रीय पंचायत दिवस 
के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2012 को आरंभ किया गया एवं 

राज्यों द्वारा अपनाये जाने की प्रक्रिया A zi 

हिन्दी] पि ८42 4 

प्रसाधनों में रसायन 

3293. श्री तूफानी सरोजः 
श्री हंसराज गं अहीरः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण att यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने कतिपय अध्ययनं के निष्कर्षो पर ध्यान 

दिया है जिससे यह पता चलता है कि dee सहित जिन कतिपय 
रसायनों का प्रसाधनों मे ओर मेक-अप पैकिंग में सामान्यतः प्रयोग 

किया जाता है उनसे महिलाओं मे मधुमेह का जोखिम aga है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी alo क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार ने देश मे विपणन किए जाने वाले प्रसाधनं 

की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया 

Parma मे सहायता की 2: 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी निष्कर्षं ओर ब्योरा क्या है; 

(ङ) प्रसाधनों ओर ded उत्पादों मे रसायनों की उपस्थिति 

के dau में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का व्यौरा क्या है ओर 

उन्हे लागू करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है; ओर 

(च) देश में प्रसाधनं ओर died उत्पादों कौ गुणवत्ता 

सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ओर किए गए उपायप्रस्तावित 

उपायों का व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) ded प्रसाधन सामग्री में aces के 
उपयोग के कारण महिलाओं में मधुमेह के ag जोखिम के बारे 

में केन्द्रीय ओषधि मानक नियत्रण संगठन को कोई रिपोर नहीं प्राप्त 

हुई zt 

(ग) से (च) सरकार ने देश में बेची जा रही aed प्रसाधन 
सामग्रियों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं 

किया/सहायता नहीं दी है। राज्यों८संघ राज्य क्षत्रं के ओषध नियामक 
यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसाधन सामग्रियों कौ नमूने लेते हँ 
कि वे निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप है या नही। सौर्य 
प्रसाधन सामग्रियों कौ गुणवत्ता ओषधि एवं सोदर्य प्रसाधन सामग्री 

नियमावली 1945 के अन्तर्गत राज्य लाइसेसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी 

लाइसेस के अन्तर्गत विनिर्मित किया जाना अपेक्षित है ओर इनके 
लिए निर्धारित मानकं को पूरा करना अपेक्षित 2) सौर्य प्रसाधन 
उत्पादों ओर साथ ही एेसे कच्चे माल, जिनका died प्रसाधन 
सामग्रियों में प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, के मानक भारतीय 
मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए है। देश में सौंदर्यं प्रसाधन 
सामग्रियों कौ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो 

द्वारा अधिसुचित सौदर्यं प्रसाधन सामग्रियों के मानकं में समय-समय 

पर संशोधन किया जाता है।
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बी.आआर.जी.एफ. कार्यक्रम संखंधी निगरानी समिति 

3294. राजकुमारी रतना सिंहः 

श्री यशवंत लागुरीः 

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः ~ --- 

(क) क्या सरकार का क्षेत्रं का समग्र विकास सुनिश्चित करने 

के लिए frag क्षेत्र अनुदान निधि बी.आर.जी.एफ के अंतर्गत हुए 

व्यय की निगरानी के लिए जन प्रतिनिधियों की एक समिति गठित 

करने का प्रस्ताव है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दै? 

जनजातीय कार्यं मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर चंद्र देव): (क) जी नहीं। फिलहाल te कोई प्रस्ताव 
नहीं 21 

(ख) प्रशन नहीं soa 

(अनुवाद ] ^ ~ 0144-3 
# द, 447 fel 

चिकित्सा [कोलिजो के नए कैम्पस 

3295. चौधरी लाल सिंहः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री ata यादवः 

श्री आनंद राव अडसुलः 

श्री मधु गौड यास्खीः 
श्री अधलेराव पाटील शिवाजीः 

श्री कादिर राणाः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wait यह बताने की 

कृषा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) का 

देश मे उन राज्यों जहां चिकित्सा कोलेजों की कमी है, में 

मौजूदा चिकित्सा कोलेजों के नए ‘aor’ खोले की अनुमति 
देने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर उस पर सरकार 
दवारा कौ 7 कारवाई/प्रस्तावित कारवाई का रज्य/संघ राज्य asa 

ब्योरा क्या है; 

(ग) Rasta के अभाव वाले राज्यों मेँ ओर अधिक 

चिकित्सा कलेजो की स्थापना करने A सहायता करने के लिए 
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मौजूदा चिकित्सा कलेजो मे दूसरा dura खोलने के लिए की गई 
रियायतो८प्रस्तावित रियायतों का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार का वर्षं 2012 तक चिकित्सा कलेजो में 

अंडर Tyee ओर पोस्ट ग्रेजुएट सीटों कौ उपलब्धता को दोगुना 
करने का प्रस्तावं है; ओर 

(ङः) यदि a, तो तत्सं्बधी राज्य/संघ राज्य कषेत्र-वार व्यौरा 
क्या है 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ग) जी, नही। तथापि, भारतीय चिकित्सा 

परिषद् ने सरकार के पूर्व अनुमोदन से 8 अल्पसेवित राज्य जैसे 
बिहार, Silane ज्ञारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर 

प्रदेश ओर पश्चिम बंगाल मे भूमि के दो टुकड़ों पर मेडिकल 
कोलेज कौ स्थापना को अनुमति देने के लिए “मेडिकल कालिज 

की स्थापना विनियमन, 1999 ' मेँ संशोधन किया है। इन 8 राज्यों 
के अलावा राज्यों के लिए सरकार ने एेसे जिलों में जहां पर दो 
या दो अधिक मेडिकल कोलेज नहीं है. में जिला अस्पतालों का 
उपयोग करते हुए भूमि के दो टुकड़ँं पर मेडिकल कलेजो की 

स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति देने के लिए 

मेडिकल ict स्थापना विनियम, 1999 मेँ ओर संशोधन करने 
की अनुमति दी है! 

(घ) ओर (ङ) जी, ad सरकार ने स्नातक पूर्वं ओर 
स्नतकोत्तर सीटों मे वृद्धि करने के लिए विभिन उपाय किए है, 
जिनमें शामिल हैः 

¢) भूमि, संकाय, स्टाफ, विस्तर,/बिस्तर संख्या ओर अन्य 

अवसंरचना के लिए आवश्यकता & संदर्भ मे मेडिकल 

कोलेज कौ स्थापना के लिए मानदंड में gel 

Gi) एमबीबीएस स्तर पर 150 से 250 तक अधिकतम 

प्रवेश क्षमता में वृद्धि। 

71) स्नातकोत्तर स्तर पर del मेँ वृद्धि करने के लिए 

शिक्षक-विद्याथीं अनुपात में a 

(iv) मेडिकल कलेजो मे शिक्षकों^डीनप्राचार्य के पदों के 

लिए प्रति नियुक्ति/विस्तार“पुनरोंजगार के लिए आयु 

सीमा में 65 से 70 वर्ष तक aie 

(५) विभिन विषयों में स्नातकोत्तर सीटों मेँ वृद्धि करने या 

नये स्नातकोत्तर चिकित्सा पाट्यक्रम शुरु करमे के लिए 

“राज्य सरकार मेडिकल कालेज का सुदृदीकरण ओर
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उन्नयन ' योजना के अंतर्गत राज्य मेडिकल कोलिज को 

वित्तीय सहायता प्रदान करना। 

(vi) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अतर्गत wa जैसे 

8 संस्थानों (प्रथम घरण मे 6 ओर द्वितय चरण में 

2) कौ स्थापना। 

(vii) 12वीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग ने 

सरकारी क्षेत्र मे नये मेडिकल कलेजो को खोलने at 

भी सिफारिश की है) 
कि 

4 १ #^# 

आयुष कोलिजों का आकलन 

rae a 

3296. श्री टी.आर. aq: क्या स्वास्थ्य ओर परिवारं 
कल्याण यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में deta भारतीय ओषध परिषद (सीसीआईएम)., 

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् (सीसीएच) ओर आयुर्वेद, योग॒ ओर 
प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध ओर होम्योपैथी (आयुष) विभाग 

के दवारा कोलेजों के आकलन मे एकरूपता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्ष के दौरान अभी 
तक सीसीआईएम ओर सीसीएच द्वारा कितनी आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत 
की गई ओर आयुष विभाग द्वारा उनमें से कितनी रिपोर स्वीकार 

ओर अस्वीकार की गई; ओर 

(घ) देश में भारतीय ओषध ओर होम्योपैथिक में शिक्षा को 
विनियमित करने के लिए सीसीञआईएम ओर सीसीएच ओर आयुष 
विभाग के बीच बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारां क्या कदम 

उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव 2? 

स्वास्थ्य ओौर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) ओर (ख) भारतीय चिकित्सा कैद्रीय परिषद 
(सीसीआईएम) , केंद्रीय होम्योपैधी परिषद (सीसीएच) ओर आयुर्वेद, 
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध ओर (आयुष) विभाग 

द्वारा देश में कोलेजों के मूल्यांकन मेँ काफौ हद तक एकरूपता 

बनाए रखी जाती हे। परिषदो (सीसीआईएम ओर सीसीएच) तथा 
आयुष विभाग के बीच ade मानदो कौ सीमाएं निर्धारित करने 

मे भोडे-बहुत अतर है। इसका ब्योरा इस प्रकार हैः 

* भारतीय चिकित्सा ata परिषद अधिनिमय, 1970 ओर 

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में ad 

2003 से प्रभावी संशोधनों के बाद आयुवेद, सिद्ध, 

9 भाद्रपद, 1934 (शकः) 

८\ ~ ef 
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यूनानी ओर होम्योपैथी कोलेजों को अनुमति का अनुमोदन 
देने याना देने की शक्तियां कद्र सरकार के पास हे। 

भारतीय चिकित्सा dita परिषद (सीसीआईएम) ओर 

होम्योधैथी asta परिषद (सीसीएच) संबंधित विनियम 

के आधार पर अपनी सिफारिशे ओर निरीक्षण रिपोर 

कद्र सरकार को भेज रही है ओर केंद्र सरकार 
शैक्षणिक सत्र विशेष के लिए अनुमोदित adel ओर 
समत अधिनियम ओर सदृश विनियमो के अतिर्गत 

उपवबंधों के आधार पर अनुमति देती है या नहीं देती 
हे। 

° आईएसमसीसी अधिनियम कौ धारा 13क नए कोँलेज 

खोलने, आयुर्वेद सिद्ध ओर युनानी कोजिलों मे प्रवेश 
संख्या FEA ओर नए या उच्चतर अध्ययन पादूयक्रम 
शुर करने के विनियमन से संबधित है ओर एचसीसी 
कौ धारा 12क होम्योपैथी के नए ales Ger, प्रवेश 
संख्या में वृद्धि करने ओर होप्योपैथी कोलेजों मे नए 

या उच्चतर अध्ययन पाट्यक्रम शुरु करने के विनियमन 

से संबधित 21 

° वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध ओर यूनानी कोलिजों के संबध 
मे कारवाई आईएमसीसी अधिनियम, 1970 कौ धारा 

137 के उपबधों के तहत कौ जाती है। 

(i) अध्यापक 

(क) स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम हेतुः 90% पात्र अध्यापक, 50% 

उच्चतर संकाय (प्रोफेसर + रीडर) ओर प्रत्येक विभाग 

मे कम से कम एक अध्यापक, 

(ख) स्नातकोत्तर पाद्यक्रम (पादूयक्रमों) हेतुः स्नातकपूर्व 

पाठ्यक्रम के अलावा, संबंधित स्नातकोत्तर विभाग में 

1 उच्चतर संकाय रु 1 लेक्वरर, अध्यापक-छात्र 

अनुपात की पूर्तिं (प्रोफेसर हेतु 1:3, रीडर हेतु 1:2 

ओर लेक्चरर हेतु 1:1) 

(ii) अस्पताल मे विस्तरः 

(क) 50 स्नातकपूर्व प्रवेश क्षमता वाले आयुर्वेद कलेजो के 

अस्पतालों मे न्यूनतम 100 बिस्तर + 51-100 छात्रं 

की प्रवेश क्षमता हेतु 1:2 छात्र-बिस्तर अनुपात, 50 

प्रवेश क्षमता वाले gait कोलिजों के अस्पतालों 4 

कम से कम 50 बिस्तर + 51 से 100 छात्र कौ प्रवेश 

क्षमता हेतु 1:1 छात्र-विस्तर अनुपात
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(ख) आयुवेद के स्नातकोत्तर कलेजो ओर अनन्य स्नातकोत्तर 
संस्थानों हेतु न्यनूतमं 100 विस्तरो बाला अस्पताल।यूनानी 

के स्नातकोत्तर sical तरथा अकेले स्नातकोत्तर संस्थानों 

के लिए 50 विस्तरो वाला अस्पताल + स्नातकपूर्व 

oat की प्रवेश क्षमता के लिए बिस्तरों की कुल 

अपेक्षा के अलावा प्रत्येक स्नातकोत्तर नैदानिक सीट के 
लिए 1:4 छत्र-विस्तर अनुपात 

(1) गत वर्षं के दौरान अस्पताल के बहिरंग रोगी 
विभाग में प्रतिदिन ओसतन 100 रोगी, 

Gv) गत वर्षं के दौरान अस्पताल के अंतरा रोगी 

विभागों में स्नातकपूर्वं weasel के लिए 40% 

रोगी तथा स्नातकोत्तर पादूयक्रमों के लिए 50% 
रोगी, ओर 

(४) स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमो के तहत कार्मिक 

अपेक्षा सहित उपब॑धों की yf 

° वर्तमान होम्योपैथी कोलिजों के संबंध मे एचसीसी 

अधिनियम, 1973 की धारा 19 & sade के अंतर्गत 

कारवाई की जाती 2 

° विभाग ने सभी वर्तमान होम्योपैथी मेडिकल कोंलेजों को 

शैक्षणिक वर्षं 2011-12 ओर 2012-13 के दौरान 

होम्योपैथी (शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली, 
1983 के उपबधों का पालन न किए जाने के संबंध 

मे आम we दी oth 
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(ग ) आयुर्वेद, सिद्ध ओर gait कोलिजः 

गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं (28.8.2012 तक) के दौरान 

स्नातकपूर्वं ओर/स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों मे अनुमति के नवीकरण पर 
विचार करने के लिए सीसीआई द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध 
ओर wart कोलेजोँ कौ मूल्यांकन fuel की संख्या ओर इनमें 
से आयुष विभाग द्वारा स्वीकृत ओर अस्वीकृत रिपोर्यो की संख्या 
संलग्न विवरण- में दी गई है। 

इसके अलावा, गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं (28.8.2012 
तक) के दौरान सीसीआईएम द्वारा नए प्रस्तावित आयुवेद, सिद्ध ओर 

यूनानी कलेजो, वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध ओर यूनानी कोलेजों मेँ नए 
पाद्ूयक्रम शुरु करने ओर प्रवेश क्षमता seh के संबंध में प्रस्तुत 

मूल्यांकन रिपार्यो कौ संख्या तथा आयुष विभाग द्वारा स्वीकृत रिपोर्यँ 

को संख्या संलग्न विवरण-ा में दी गई 2 | 

होम्योपैथी कोलेजः 

सीसीएच की सिफारिश सहित मूल्यांकन रिपोर प्राप्त होने के 

बाद आयुष विभाग इन fel कौ जांच करता है ओर धारा 12क 
के sade के अनुसार कलेजो को अनुमति देने^अनुमति न देने 

का अंतिम निर्णय लेता है। गत तीन वषा ओर चालू वषं के दौरान 
प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्यो का व्यौ संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(घ) सीसीआईएम, सीसीएच ओर विभाग देश में आयुर्वेद, 
सिद्ध, यूनानी ओर होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन के लिए नियमित 
रूप से परस्पर बात करते हैँ ओर अब कभी आवश्यक हो तो 
ae ओर कार्यशालाएं आयोजित करते हे। 

वितरण 

आयुर्वेद, सिद्ध ओर यूनानी कालेज 

वर्तमान एएसयू कालिज 

शैक्षणिक वर्ष आवुरवेद (रिपो कौ संख्या) सिद्ध (रिपोर्ये कौ संख्या) युनानी (fatal कौ संख्या) 

प्रस्तुत स्वीकृत अस्वीकृत प्रस्तुत स्वीकृत अस्वीकृत प्रस्तुत स्वीकृत अस्वीकृत 

2009-10 244 228 16 9 9 0 41 38 3 

2010-11 254 113 141 9 1 8 41 4 37 

2011-12 248 193 55 9 6 3 41 21 20 

2012-13* 252 219 33 9 6 3 41 36 5 

*25.08.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार
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विवरण 

आईएमसीसी अधिनियम 1970 की धारा {उक के sale way wich कै नए आवेदन 

शेक्षणिके वर्षं आयुर्वेद (रिपोर्ये की संख्या) सिद्ध (रिपो कौ संख्या; wrt (रिषोर्टो कौ संख्या) 

प्रस्तुत स्वीकृत अस्वीकृत प्रस्तुत स्वीकृत अस्वीकृत प्रस्तुत स्वीकृत अस्वीकृत 

2009-10 86 49 37 04 03 01 00 00 00 

2010-11 06 06 00 04 02 02 00 00 00 

2011-12" 37 18 00 04 03 01 00 00 00 

2012-13 * 15 00 00 00 00 00 00 00 00 

* 28.08.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार 

विवरण 

होम्योपैधी कोलेज 

एचसीसी अधितियम, 1970 कमै धारा ¡2क के अतर्गत होम्यापैभी कालेज के नए आवेदन 

शैक्षणिक वर्षं होम्योपैधी (fuel की संख्या) 

प्रस्तुत स्वीकृतं अस्वीकृत 

2009-10 13 7 6 

2010-11 ह 8 0 

2011-12 12 12 0 

2012-13* 0 0 0 

* 28.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार 

Pos | 
ब्ायोगैस का उत्पादन (क) देश में बायोगैस का राज्य-वार कुल उत्पादन कितना है; _ - 

3297. sit शिव कुमार उदासीः (ख) देश में गैर-कार्यरत/बंद बायोगैस संयत्रों का राज्य-वार/संघ 

श्री बेजयत पांडाः राज्य क्षत्र-वार ah ओर उनके कार्य न करने/बंद होने के कारण 

श्री wit दासः क्या है; 

श्री निशिकात aa: माहीं sais 
श्रीमती ary टन्डनः (ग) ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस का 

क्या नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जां मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत अतिरिक्त 

बायोगेस-क्षमता के सृजन के day मे निर्धारित लक्ष्य कौ उपलब्धियों 

का वर्ष-वार ओर राज्य-वार/संघ राज्य कषेत्र-वार व्यौरा क्या है;
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(a) एनबीएमएमपी के अंतर्गत site संयंत्र मे नई व्यवहार्य 

प्रोद्योगिकी कौ शुरूआत ओर बायोगैस उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 
तथा इस संबध मे राज्य सरकारों तथा ग्राम पंचायतों के प्रयासों 

मेँ सहायता करने हेत तथा केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे अथवा 

प्रस्तावित कदमों का व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या बायोगैस संयत्रों को संयुक्त we जलवायु-परिवर्तन 

संरचना (यृएनएफसीसी) के स्वच्छ विकास aa (सीडीएम) के 

अंतर्गत कार्बनगत रियायत मिली है ओर यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा 
क्या है; 

(च) क्या बायोगैस संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा सौर ओर पवन 
ऊर्जा से सस्ती है ओर यदि हां, तो तत्संबधी ate क्या है ओर 
बायोमास aaa द्वारा उत्पादित बिजली कौ प्रति यूनिर लागत तथा 

सौर एवं पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति gfe लागत 

कितनी है? | 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा पत्री (डो. फारूख अब्बुल्ला ): 
(क) राष्ट्रीय atta एवं खाद weer कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) 

ओर नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विभिन राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रों मे दिनांक 31 मार्च, 2012 तक कार्यान्वितं मध्यम से 

बडी क्षमता के बायोगैस कार्यक्रमों के अतिर्गत संस्थापित घरेलू 
बायोगैस संयतं से लगभम 45.74 लाख धनमीटर प्रतिदिन बायोगैस 

का अनुमानित उत्पादन है। बायोगैस उत्पादन के राज्य/संघ राज्य 

षेत्र-वार व्यौरे संलग्न विवरण- में दिए गए Zz 

(ख) एमएनआरई एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से नियमित 

आधार पर बायोगैस कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन कराता है। 

10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि & दौरान राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद् 
wae कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के ania संस्थापित बायोगेस 

संयत्रों हेतु वर्ष 2009-10 के दौरान किए गए अंतिम मूल्यांकन 
अध्ययन की fd के अनुसार, देश के विभिन लोगों में सर्वेक्षण 

किए गए लगभग 95.80 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र कार्यशील पाए गए 

थे। इसके SR संलग्न faa में दिए गए हँ। शेष बायोगैस 
Waal की अकार्यशीलता के मुख्य कारण पशु गोबर का उपलब्ध 

न होना, लाभार्थियों के आवास मे परिवर्तन, दोषपूर्ण निर्माण, 

बायोगैस संयत्रो की सही on से फीडिग ak काम करने में 
लाभार्थियों की रूचि न होना tt 

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्टीय बायोभैस एवं 

खाद प्रबधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत प्रतिदिन 

14 लाख water बायोगैस का उत्पादन करने के उदेश्य के साथ 

6.47 लाख घरेलू बायोगेस संयंत्र का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया 
गया था। जिसकी तुलना मे, प्रतिदिन लगभग 15.02 लाख घनमीटर 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 308 

बायोगैस उत्पादन के साथ 6.08 लाख बायोगैस daa स्थापित किए 

गए हैँ एननीएमएमपी के तहतं 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 

संस्थापित अतिरिक्त बायोगैेस gaat ओर बनाई गई बायोगैस उत्पादन 

क्षमता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्योरे संलग्न विवरण-ा मेँ दिए 
गए हे 

(घ) atte संयत्रों के नए cee! ओर अभिनव प्रौद्योगिकी 
के विकास ओर परीक्षण हेतु क्षेत्रीय बायोगैस विकास ओर प्रशिक्षण 
dal (बीडीटीसी) की सहायता कौ गई 21 विभिन्न प्रकार का 
प्रशिक्षण देने, प्रचार सामग्रियां विकसित करने ओर संयत्रों के उचित 
रख-रखाव तथा बायोगैस के उत्पादन हेतु तकनीकौ सहायता मेँ राज्य 

सरकारों ओर राज्य नोडल एजेसियों के प्रयासों की भी बीडीरीसी 
कमी पूरी करते है। 

(ङ) तीन राज्यों नामतः कर्नाटक, आधर प्रदेश ओर पंजाब में 

दिनांके 1 अगस्त, 2012 के अनुसार संयुक्त We जलवायु-परिवर्तन 
संरचना (यूएनएफसीसी) के अंतर्गत स्वच्छ विकास तत्र (सीडएम) 

कार्यकारी até द्वारा सीडीएम के तहत छः बायोगैस परियोजनाएं 

पंजीकृत की गई है। 

(च) बायोगैस संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा सौर से सस्ती है 
लेकिन पवन ऊर्जां के बराबर है। बायोमास ओर पवन से उत्पादित 

बिजली की लागत सौर कौ 8.77 रुपये प्रति यूनिट की तुलना मेँ 

3.25 रु. से 4.00 रुपए प्रति यूनिट तक है। 

विवरण 

दिनाक 31.3.2012 के अनुसार अनुमानित बायोगेस उत्पादन के 
राज्यवार“सध राज्य क्षेत्र-वार win 

क्र.सं राज्य/संघ अनुमानित बायोगेस 

राज्य क्षत्र उत्पादन 

(घनमीरर/दिन 

1 2 3 

1 आध्र प्रदेश 428773 

2 अरुणाचल प्रदेश 2626 

3. असम 76168 

4. बिहार । 103620 

5. गोवा 3180 

6 गुजरात 420413 
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I 2 3 1 3 

7. हरियाणा 76824 21. सिक्किम 6660 

६. हिमाचल प्रदेश 37270 22. तमिलनाडु 288824 

9. जम्मू ओर कश्मीर 2192 23. त्रिपुर 2394 

10. wala 423943 24. उत्तर प्रदेश 607170 

11. केरल 108120 25. पश्चिम बगाल 284736 

12. मध्य प्रदेश 288750 26. दिल्ली 4 

27. पुदुचेरी 462 
13. महाराष्ट 835884 

28. छत्तीसगढ़ 34928 
14. मणिपुर 1702 

29. आरखंड 5276 
15. मेघालय 7460 

30. उत्तराखंड 43721 
16. मिजोरम 3216 चाग 

31. 78 
17. नागालैंड 5320 

3ॐ2. दादरा ओर नगर हवेली 136 
18. ओडिशा 202474 

33. अंडमान ओर निकोबार 108 
19. पजान 195020 द्वीप समूह 

20. राजस्थान 76096 कुल 45 74 078 

विवरण-पा 

एनबीएमएमपी के तहत {वीं योजना के दौरान संस्थापित वायोगेस wast 

हेतु मूल्याकन अध्ययन के अनुसार बायोगैस सयत्र की कार्यशीलता 

क्र.सं राज्य के नाम संस्थापित नमूना कार्यशीलता 

सयत्र आकार (2.5%) (%) 

1. असम : पूर्वोत्तर क्षेत्र का वर्णन करते हुए (इस क्षेत्र 298 27 92.60% 
में 5% नमूना आकार लिया गया हे।) 

2. पश्चिम बंगाल : पूर्वी क्षेत्र का वर्णन करते हुए 62708 1582 92.29% 

3. गुजरात : पश्चिम क्षेत्र का वर्णन करते हष 33796 879 97.61% 

4. पंजाब : Jat क्षेत्र का वर्णन करते हुए 9907 251 100% 

5. केरल : दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करते हुए 12724 298 99.32% 

6. oie : केन्द्रीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए 22138 540 99.44% 

कुल 3577 95.80% 141571 
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विवरण 

क्रं रज्यके नाम 2007-08 2008-0 2000-10 2001 2011-1 कुल 

[| rete wa Tree wa उप्लयि त्य उपलब्धि wa Tele we Teale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 । il 0 B ॥ 

1. आध्र प्रदेश 18000 10725 18000 10825 16500 13699 18000 16275 16000 15346 86500 66670 

2 अरुणाचले प्रदेश 150 200 150 -250 200 162 200 175 100 150 800 937 

3. असम 2550 3700 3000 7500 10000 10450 5000 6732 4900 6885 25450 35267 

4 विहार 100 182 200 200 300 200 300 350 1000 3285 1900 4217 

5, छत्तीसगढ़ 1500 2100 3000 3118 5000 3433 3700 3832 4000 479 17200 {262 

6 गोवा ` 75 21 50 34 5 31 50 38 50 65 275 169 

7. TRA 8000 8301 8000 5342 10000 10556 10000 6105 7000 2631 43000 324; 

& हरियाणा 1000 1048 1500 1347 1500 1422 2000 1379 1700 1819 1700 7015 

9. हिमाचल परर 150 179 150 246 150 245 300 445 500 426 1250 1541 

10.  मम्पू ओर कर्मी . 110 । 5 50 72 100 155 1000 114 200 136 1460 527 

11. Aas । 200 536 500 824 500 1030 | 1000 913 500 750 2700 4053 

12. कर्नाटक 4000 3933 10000 7322 = 20000 = 10323 6000 14464 = 13000 = 12563 63000 48905 

13. केरल 4500 3044 3000 5151 6000 4085 3500 3941 2600 3483 19600 19704 

14. मध्य प्श 15000 1642 16000 14077 16000 15114 16000 16742 14000 = 12415 77000 65990 

15. महा 13000 18635 15000 15461 000 11235 8000 21456 | 13000 22220 57000 89007 

16 . - af 100 - 100  - 5 - $0 - 50 - 3ॐॐ , - „ 

17. मेघालय 200 525 300 125 400 825 600 1275 1000 1390 2500 4740 

18. मिजोरम 100 100 200 100 100 50 200 100 200 100 800 450 

19.  नागतैड । 200 231 200 425 350 605 500 1171 1000 1325 2250 3957 

2. afer 4000 3895 4000 2332 5000 5296 1000 6050 7000 186 21000 24759 

21. पंजाब 1500 4573 8000 9695 10000 7250 16000 = 23700 18000 14173 53500 $9291 

2 We | । $ 9 100 % $0 176 100 275 500 498 75 13] 
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1 2 3 4 $ 6 7 8 9 0 ॥ 2 B # 

24 तमिलनाडु 1500 1773 1500 1761 1500 1740 1500 1493 1000 1383 7000 8150 

25, त्रिपुरा 300 38 200 159 100 47 100 8 200 117 900 450 

26. उत्तर प्रदेश 4000 3946 3000 2019 4000 3252 4500 4603 5000 4159 20500 18579 

21. उत्तराखंड 400 825 500 1104 900 1225 900 2082 2000 2114 4700 7350 

28. पश्चिम बगाल 8500 2175 11000 16300 15000 16748 15000 17000 16000 19986 65500 82209 

29. दिल्ली/नई दिल्ली - 1 - 1 - - - 1 - 1 - 4 

30. =A 100 - 100 - 50 5 50 ~ 100 - 400 5 

31.  केवीजईपी 15000 # 16000 # 18000 # 19000 # 21000 # 89000 # 

कुल 104460 88840 24000 = 07929 = 10000 19914 15079 = 15138 = 1351800 = 140420 = 6861050 = 608241* 

#केवीआईसी कौ उपलब्धियों को राज्यों के बीच बांरा गया है ओर संबंधित कोलम मेँ शामिल किया गया है। 

*] 1 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित 6.47 लाख बायोगैस संयतौ ओर प्रतिदिन 14 लाख घनमीटर बायोगैस उत्पादन कौ तुलना मे। 

**] [ वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोडी गई बायोगैस उत्पादन क्षमता-6.08 x 15.20 लाख घनमीरर प्रतिदिन। 

( हिन्दी] ~, {1.1५ (ग) जी, नही) 

AAT शहर (घ) प्रश्न नहीं som , 

3298. श्रीमती भावना पाटील गवलीः 21५ ^ 9 
श्री के.जे.एस.पी. tet: 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के विभिन भागों में स्वास्थ्य शहर स्थापित 

किए गए है; 

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट ओर दिल्ली सहिते राज्य/संघ राज्य 
कषेत्र-वार तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एेसे शहरों की स्थापना करने में 

राज्य WEN ओर अन्य प्राधिकरणों की सहायता कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस प्रयोजन 
हेत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कौ गई निधियों का व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्रालय ये राज्य मंत्री (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) जी, नहीं 

(ख) wea नहीं gad 

( अनुकद] 

जनजातीय क्षेत्रों मे अस्पताल स्थपित करना 
1 गः 

3299, श्री वरूण गांधीः क्या स्वास्थ्य ait परिवार 

कल्याण यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश भर के जनजातीय क्षेत्रों मं ae 

के लिए अनन्य अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्छंबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर इसके 

लिए कितनी निधियों का आवंटन किया गया है; ओर 

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने का अनुमानित समय क्या 

है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
सुदीप ंदोपाध्याय ): (क) से (ग) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 
मंत्रालय के समक्ष देशभर के जनजातीय क्षत्रं मे बच्चों के लिए 
अनन्य अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए
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एक विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम अर्थात् ' भारत के संविधान के अनुच्छेद 

275८1) के अंतर्गत अनुदान' संचालित करता 21 इस कार्यक्रम के 

अंतर्गत, अनुसूचित क्षत्रं मे प्रशासन के स्तर को बढाने ओर 

जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 

वाले 26 राज्यों को अनुदान दिए गए है। सडक, पुल, शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं सिंचाई जैसे क्षेत्रं मे बुनियादी ढांचा कार्यकलापों में 

अन्तरालों को पूरा करने के लिए जनजातीय जनसंख्या कौ महसूस 

की गई आवश्यकताओं पर आधारिते राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों 

के आधार पर पर राज्यों को निधियां जारी कौ जाती है। 
Qs. 

wr इंडिया मुख्यालय को स्थानांतरित करना 

3300. श्री ए. गणेशमूर्तिः 

श्री संजय दिना पाटीलः 

श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

डो. संजीवे गणेश नाईकः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
॥ । गौ 

(क) क्या सरकार का एअर इंडिया मुख्यालय को मुंबई से 

नई दिल्ली स्थानातरित करने का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि a, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या मुख्यालय को स्थानांतरित करने की स्थिति में अन्य 

प्रक्रियाएं पूरी कर ली गह हे; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है? 

नागर विमानन पत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नही। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं seu 

(हिन्दी 2८५4. 14 

केन्द्रीय पूल से विद्युत 

3301. श्री fara सिंह बुन्देला 
श्री प्रहलाद जोशीः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से 
प्रदान कौ जा रही विद्युत का राज्य/संघ राज्य ्षेत्र-वार व्यौरा क्या 

है; 
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(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल से अनेक राज्यों को प्रदान 

की जा रही विद्युत आपूर्ति मे कटौती कौ 2; 

(ग) a a, तो ta राज्यों का व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण हैः; 

(घ) क्या केन्द्रीय ya से राज्यों को विद्युत आपूर्ति के ate 

में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैँ; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्था है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ); 
(क) राज्य मेँ विद्युत कौ आवश्यकता कौ पूर्तिं उनके स्वयं के 

उत्पादन तथा राज्य मेँ निजी उत्फदन स्टेशन (सीजीएस) में उनके 

हिस्से ओर विद्युत के आयात से की जाती है। राज्यों को सीजीएस 

से विद्युत & उनके आवंटन होने पर, विद्युत कौ आपूर्ति उनकी 

आवश्यकता के भाग के लिए की जाती है। देश मेँ विभिन राज्यों 

को चालू वर्षं (जुलाई, 2012 तक) केंद्रीय उत्पादन Berl से 

निर्धारित ऊर्जा की मात्रा संलग्न विवरण मेदी गई है। 

(ख) से (ङ) Seta उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत 

का आबंटन दो भागों. वास्तविक हिस्सा (85%) तथा अनाबंरित 

विद्युत (15%) A कौ जाती है वास्तविक हिस्से के एक नार आबेटन 
कर दिए जाने पर सामान्यतः तब तक परिवर्तन नहीं किया जता 

है जब तक कि लाभग्रहियों हारा वापस न कौ जाए या वह 

सीपीएसयू को अपेक्षित बकायों का भुगतान करने मे समर्थ न a 

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से अनाबंरित विद्युत का आवंटन, 

as सरकार के निपटान व्यवस्था पर रखा जाता है जिसकी 

आपातिके एवं मौसमी प्रकृति की आवश्यकता, संबधित विद्युत 

आपूर्ति स्थिति, उपलब्ध विद्युत संसाधनों के उपयोग, waren एवं 

कार्यनिष्पादन आदि को ध्यान मेँ रखकर समय-समय पर समीक्षा 

ओर संशोधन किया जाता है। 

अनाबंरित विद्युत कौ मात्रा सीमित होने के कारण ओर किसी 

भी समय इसके पूर्णतः आबंटित किए जाने के कारण, किसी भी 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आवंटन में वृद्धि केवल तभी व्यवहार्य होती 

है जब समान मात्रा की कटौती अन्य राज्य (यों)८संघ राज्य (यों) 
के आबंटन से कौ जाए। इसलिए सीजीएस से राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों 

को विद्युत आबंटन में उर्द्धमुखी के साथ-साथ अधोमुखी संशोधन 

किया जाता है। नई सीजीएस कौ स्थापना से लाभग्राही राज्यों^संघ 
राज्यों के लाभ के लिए सीजीएस के अनाबंरित विद्युत क्षेत्रों का 

मात्रा बडाई जाती है।
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विवरण 
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1 2 

wae उत्पादन wert से निर्धारित उर्जा amas 1007 

की मात्रा का न्यौरा 
ओडिशा 2622 

वर्ष 2012-13 (अप्ैल-जुलाई, 2012) | 

राज्य,प्रणाली asa विद्युत् उत्पादन ast पश्चिम गाल 2410 
से ऊर्जां कार्यक्रम सिक्किम 314 
(मिलियन afte) 

अरूणाचल प्रदेश 188 

1 2 असम 1407 

चंडीगदं 366 मणिपुर 190 

दिल्ली 6318 मेघालय 272 

हरियाणा 3702 मिजोरम 116 

हिमाचल प्रदेश 2115 नागालैड 125 

जम्मू ओर कश्मीर 3065 aq 129 

पंजाब 4303 
अनुवाद 

राजस्थान 4189 (अवाद् BIS 74 

उत्तर प्रदेश 10080 विमानपत्तनों का निर्माण ओर हवाई सेवाओं में बढ़ोत्तरी 

उत्तराखंड 1353 3302. श्रीमती हरसिमरत कौर बावलः 

छत्तीसगद 2190 श्री बलीराम जाधवः wh 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल 

गुजरात 11 श्री माणिकराव होडल्या मावितः 

मध्य प्रदेश 6950 श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः 

महाराष्ट 12054 शरी एम. आरनंदनः 
श्रीमती ater कुमारीः 

दमन ओर दीव 680 । 
क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने at कृपा करेगे किः 

दादरा ओर नगर हवेली 1412 

गोवा 1039 (क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन भगों में नए 

| विमानपत्तनों के निर्माण ओर हवाई सेवाओं ओर सुविधाओं में 
आध्र प्रदेश 6963 बत्ती बदोत्तरी हेतु व्यापक योजना/कार्यक्रम बनाई गई हे/बनाए जाने का 

कर्नाटक 3920 प्रस्ताव है; 

केरल 3383 (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

तमिलनाडु 6786 वर्षं के दौरान पंजाब मे भरिंडा, महाराष्ट मे अहमदाबाद ओर शिडी, 

तमिलनाडु ओर राजस्थान सहित तत्तसंबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 
पुदुचेरी 927 

बिहार 3747 (ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त 

हए है;
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(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर 

स्थान-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङः) उक्त परियोजनाओं को कब तक प्रार॑भ/चालू किए जाने 
की संभावना है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) 

हवाईअद्ढों का जिकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसमे वाणिज्यिक 
व्यवहार्यता, यातायातं संभाव्यता/मांग, विशिष्ट हवाईअड्डों के माध्यम 

से प्रचालन के लिए एयरलाइनों कौ प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में 

रखा जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने aed हुए यात्री 

यातायात कौ व्यवस्था के लिए रियर तथा रियर रा के शहरो में 

40 गैर मैटर हवाईअडडों को पहले ही विकसित किया है। इसके 

अतिरिक्त, विमान यात्रियों में व्यापक वृद्धि को देखते हुए तथा 

अधिमानतः हवाईअड्डा क्षेत्र में बेहतर निवेश को प्रोत्साहित करने 

के लिए, सार्बजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, सरकार ने 

अप्रैल, 2008 में ग्रीनफील्ड हवाईअडडों के लिए एक नीति तैयार 
alti इस नीति के अनुसार राज्य सरकार सहित yale जो 

हवाईअड्डा विकसित करना चाहते है, को सरकार के विचायार्थ 
प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है जिस पर संचालन समिति द्वारा विचार 

किया जाता है। व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन रिपोर्ट, स्थल क्लियरेस, 
विनियामक एजैसियों से क्लियरेस आदि प्राप्त करने की सभी 

आवश्यक ओपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ग्रीनफील्ड 

हवाईअड्डे की स्थापना के आवेदन के लिए सैद्धातिक प्रदान किए 

जाने हेतु संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता 
है। 

अब तक, भारत सरकार ने गोवा में मोपा; महाराष्ट में नवी 

मुंबई, सिन्धुदुर्गं तथा शिर्डी; कर्नाटक में शिमोगा, गुलवर्गा, हसन 

तथा बीजापुर; केरल मेँ कन्नुर; पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर; सिक्किम 

मे पेक्योग; मध्य प्रदेश में दतिय/ग्वालियर (aml); उत्तर प्रदेश में 

कुशीनगर, yest मे कराईकल में ग्रीनफौल्ड wate कौ स्थापना 

कौ सिद्धांत रूप मे मंजूरी wea कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारत 
सरकार ने पंजाब मेँ लुधियाना क्षत्र मे मच्छीवाडा; गुजरात मे yea; 

उत्तर प्रदेश मेँ कुशीनगर; कर्नाटक में बेल्लारी; हरियाणा में रोहतक; 

गुजरात मेँ धुलेरा; आंध्र प्रदेश A ओंगल, प्रकाशम जिला; केरल 
मे अर्णामूला; अरुणाचल प्रदेश मेँ ईटानगर तथा uae में 

जमशेदपुर मेँ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डो कौ स्थापना के लिए * स्थल 
क्लियरेस' भी प्रदान कौ है। 

भूमि अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजन के वित्त पोषण आदि 

सहित परियोजना विकासं & लिए आवश्यक कारवाई संबंधित 

हवाई अड्डा Wed द्वार कौ जा रही है। हवाईअड्डा परियोजनाओं 
के निर्माण कौ समय-सीमा अनेक कारको पर निर्भर करती है जैसे 
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ware हराया व्यक्तिगत रूप से भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेसी 
कौ उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर आदि। 

(हिन्दी) पठत 220.26 

कंपनियों को खान व्लीकों का आवंटन 

3303. श्री राजीव रंजन सिंह sh ललन सिंहः 

श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

क्या खान मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश मेँ खनिज उत्पादन के संकर से निपटने 

के महेनजर राज्य सरकारों की खान कंपनियों को खान न्लोकों का 

आवंटन करती है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं(कपनियों ने संसाधनों के 
अभाव कौ आड में निजी क्षेत्र कौ Huta के साथ संयुक्त उद्यम 
को स्थापना की है ओर खनिजों का उत्पादन करते हैँ ओर इस 
प्रकार सरकार को राजस्व कौ हानि wa रहे है; 

(ग) यदि at, तो तत्संब॑धी तथ्य क्या है; 

(घ) क्या सरकार को खनन कार्यकलापों मेँ अनियमितताओं 

की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैः; 

(ङ) क्या हां, तो तत्संब॑धी a क्या है ओर इस पर क्या 
कारवाई की गई है; ओर 

(च) खनन aural के कार्यकलापों पर रोकथाम के लिए 

प्रभावी निगरानी तत्र स्थापित करने के संबध मेँ सरकार की क्या 
प्रतिक्रिया है? 

खाने मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिना पटेल): (क) 
राज्य सरकारे अपने संबंधित परिधि क्षेत्र मे स्थित खनिजों की स्वामी 
होती है। राज्य सरकारे, खान एवं खनिज (विकास wa विनियमन) 

(एमएमडीआर) अधिनियम, 1957, ओर इसके तहत बनाए गए, 

खनिज रियायत नियम (एमसीआर), 1960 के प्रावधान के तहत, 
किसी राज्य की परिधि में स्थित सभी खनिजों के लिए खनिज 

रियायते (रोही परमिर, पूर्वक्षण लाइसेंस ओर खनन पट्टा) प्रदान 
करती है। तथापि, एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 
एमएमडीञर अधिनियम कौ प्रथम अनुसूची के भाग ‘a’ ओर "ग 
में विनिर्दिष्ट खनिजों मे aay मेँ खनिज fread प्रदान करने हेतु 
कद्र सरकार का पूर्वं अनुमोदन अपेक्षित है। सरकार, किस सरकारी 
कंपनी अथवा निगम के माध्यम से पूर्वक्षण ओर खनन प्रचालन 

शुरू करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17 क के 

तहत क्षेत्रों को भी आरक्षितं करती है।
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(ख) ओर (ग) निजी क्षेत्र कौ कंपनियों के साथ सरकारी 
कंपनियों के संयुक्त उद्यम से संबंधित सूचना को केंद्रीय स्तर पर 

नहीं रखा जाता है। तथापि, मंत्रालय ने दिनांक 24.6.2009 को 
विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 
प्रावधान है कि सरकारी eid का कोई संयुक्त उद्यम, जिसे 
एमसीआर के नियम 37 के तहत अंतरण द्वारा बाद में पूर्वक्षण 

लाइसेंस या खनन Feet तदंतर दिया जाना प्रस्तावित है, को किसी 

सरकारी कंपनी के लिए आरक्षण के सिद्धातों के अनुरूप होना 

चाहिए, अथति प्रचालन करने वाली कंपनी का स्वामित्व अथवा 

नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार 

द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में खनिज रियायत at स्वीकृति के लिए 

आवेदक का चुनाव, एमएमीआर अधिनियम की धारा 11(3) के 

Rael के अनुसार होना चाहिए, सरकारी कपनी के लिए आरक्षित 

कषेत्रं के मामले में, यह आवश्यक है कि, यदि सरकारी कंपनी 

आरक्षित aa मेँ रियायत के दोहन के उदेश्य से किसी निजी क्षेत्र 

कौ कपनी के साथ कोई संयुक्त उद्यम में प्रवेश करना चाहती 

है Ua संयुक्त उद्यम USER के चुनाव की प्रक्रिया को, एमएमडीआर 
अधिनियम कौ धारा 11(3) में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार होना 

चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी सरकार कपनी के पक्ष में परव 

अनुमोदन संसूचित करते समय, मत्रालय, जहां आवश्यक हो, खनिज 

विकास के fea मै एमसीआर के तहत, समुचित विशिष्ट शतँ भी 

निर्धारित निर्धारित कर सकता है। 

(घ) से (च) जी, हां। खान ओर खनिज (विकास ओर 

विनियमन) अधिनियम, 1957 में शक्तियों के वर्णन के आधार पर 

यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय खान ब्यूरो के पास, खनिज 
सरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर) के माध्यम से 

खनन ve क्षत्र में प्रमुख खनिजों (ईधन, कोयला ओर आणविक 

खनिजों को छोड़कर) के लिए खनन कार्यकलापों को विनियमित 

करने की शक्तियां हैँ ओर संबंधित राज्य सरकार के पास उक्त 

अधिनियम कौ धारा 23 ग के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रमुख 

खनिजों के अवैध खनन के कार्यकालपों को नियंत्रित करने ओर 

अधिनियम कौ धारा 15 के तहत बनाए गए नियमों के संबध में 

गौण खनिजों के खनन को विनियमित करने कौ भी शक्तियां है। 

तदनुसार, शक्तियों के वर्णन ओर उपलब्ध सूचना के अनुसार 

विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्षं में एमसीडीआर के उल्लंघनों ओर 
आईबीएम द्वारा कौ गई ata का att विवरण में दिया गया 

है, ओर विगत तीन वर्षो में खनिजों के अवैध खनन के मामलों 
ओर राज्य सरकार द्वारा की गई कारवाई का व्यौरा विवरण में 

दिया गया है। Sa सरकार द्वारा देश में अवैध खनन को नियंत्रित 

करने ओर जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) 
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(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 
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खान ओर खनिज (विकास ओर विनियमन) 

अधिनियम, (एमएमडीअओर) कौ धारा 23ग के तहत 

राज्य we को अवैध खनन के नियंत्रण के लिए 
नियम बनाने के लिए् कहा गया है (अब तक्र 
अठारह राज्यों ने नियम बनाए 2)! 

aay खनन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2005 
से राज्य ओर जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए 
जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। 
(अब तक 21 राज्यों ने कार्य बल गठित कर दिए 

है) 

राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्के ओर पत्तन 
प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध 
खनन को नियत्रित करने के प्रयासों को समन्वय 

करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त 

समिति (एससीर्हसी) गठित करने कौ सलाह दी मई 

है। (13 राज्यों ने एेसी समितियां गदित कर ली है) 

सभी राज्य want को सुदूर संवेदन के उपयोग, 
यातायात पर नियत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, 

अत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण ओर विशेष प्रकोष्ठ 
गदित करने आदि सहित अवैध खनन का पता 
लगाने ओर नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के 
साथ कारवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई 31 

खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकारों द्वारा 
की गई कारवाई की विशेष रूप से समीक्षा के लिप् 

अब तक राज्य सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 

27.11.2009, 22.2.2010, 16.4.2010 ओर 21.9. 
2010 को पांच बैटके ai इस आवधिक समीक्षा 
पर केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्तं समिति की 

बैठक में सहमति दी गई 2 

सचिव (खान) कौ अध्यक्षता में दिनांक 4.3.2009 

को गित atta समन्वयन सह अधिकार प्राप्त 

समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22. 

12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3. 

2012 ओर 28.6.2012 को नौ वैठके की हैँ ताकि 
अवैध खननं fafa करने के लिए कार्यकलापों के 
समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन 

संबधी get पर विचार किया जा सके। 

रेलवे ने बाई लगाने ओर रेलवे साइडिगों पर चेक 

पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली 

शुरू की है जिसमें केवल रेकवाडूज जारी ओर राज्य 
सरकार द्वारा सत्यापित परमियं पर लौह अयस्य के 

परिवहन कौ अनुमति होगी। 
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(vii) सीमा-शुल्क विभाग ने अपने सभी फील्ड यूनिरों को विशेष कार्यबल का गठन किया है विशेष टास्क 
अयस्य निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ we A कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, seh, args 
ait के निर्देश जारी किए है। ओर गुजरात wal मेँ कुल 454 खानों मेँ निरीक्षण 

@ जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बडे पत्तों को निदेश feu ह ओर खनिज सरक्षण एवं विकास नियम, 
जारी किए है किं सडक ओर रेल दवाय पत्तनों मेँ 1988 के नियम 13 (2) के अधीन गम्भीर उल्लंघनं 
निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्यापन के कारण 155 खानों को निलंबिते किया रै। इसके 

प्रक्रिया को दुरूस्त बनाए। अतिरिक्त आईबीएम ने & खनन veel को निरस्त 

6 सरकार मे खनिज संरक्षण ओर विकास नियम, 1988 करने के लिए रज्य सरकार से सिफारिश कौ है। 
के नियम 45 में संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित (i) खनन योजना के ओंनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित 
किया है, जिसमें सभी खनिज, व्यापारियों, स्टाकिस्टो, खनन योजनाओं को पन्लिक डोमेन में रखने के 

निर्यातकों ओर अत्य-उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय aay में उल्लेखमीय है कि मंत्रालय “खनन टेनामेट 

खान ब्यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के प्रणाली " (एमरीएस) तैयार कर रहा है ताकि खनिज 

सर्वागीण उचित लेखांकन के लिए खनिजों के fara त॑त्र से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया स्वाचालित 
लेन-देन के बरे में मासिक आधार पर सूचित करना a, जिसमे उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने 

अनिवार्य कर दिया गया है। 11.6.2012 कौ स्थिति की व्यवस्था भी हो 
के अनुसार देश में 9409 खनन पट्टो मेँ से 8027 +) केन ने दिनाक कौ गजट 
खनन v2 आईबौएम मे आनलाइन पंजीकृत किए फा) केन्द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 भक जट 

गए है। आईनीएम ने अनुपालन न करने के लिए अधिसूचना के तहत लौह अयस्क ओर मैगनीज के 
1582 खाने fafa की है ओर 4 मामलों मे अवैध खनन के लिए श्री जस्टिस एम.बी.शाह जांच 
अभियोग कौ कारवाई शुरू की है तथा 21 मामलों आयोग गठित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी 

मेँ निरस्त करने कौ रज्य सरकार को सिफारिश कौ पहली अंतरिम रिपो 14.07.2011 को प्रस्तुत कौ 
है। आईबीएम ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध जिसे लोक सभा मे कृत कारवाई ज्ञापन सर्हित प्रस्तुत 
किया है कि गेर-पंजीकृत samme को खनिजों के किया गया। सरकार द्वार जांच आयोग का कार्यकाल 

लाने-ले जाने के लिए द्रजिस्ट पास जारी न किए जाए 16 जुलाई, 2013 तक बदा दिया गया हे। जांच 
qi) भारतीय खान a ने सेटेलाइट चित्रो के जरिषए आयोग ने अब तक आध्र परदेश, गोवा, Beas, 

स्थानिक ait मे खानों के निरीक्षण के लिए एक कर्नाटक ओर ओडिशा राज्यों का दौरा किया। 

विवरण 

एमसीडी.आर के secret तथा आई बी.एमद्वारा की गई ara का व्यौरा 

ay लक्षय निरीक्षित खानं एसी खानां sect मुधारे गए wfem कारणक्ताओ yam te म्रामलों कौ 

कौ संख्या कौ संख्या कौ संख्या उल्लषन कारण बताओ नोटिस जी अभियोजना संख्या जहां 

जिसमे उल्लंघन कौ संख्या Aiea होने के मामलों खनन एचालन 

का उल्लेख पश्चात सुधारे कौ संख्या निलबित 

कि़गया गए See किए गए 

कौ संख्या 

2008-09 2500 2645 1031 1963 818 276 270 56 0 

2009-10 2500 2371 797 1896 790 404 276 42 74 

2010-11 2000 2177 685 1245 356 168 219 18 89 

2011-12 2500 2563 1722 4013 1273 856 651 10 415 

2012-13 2500 696 255 715 313 106 119 4 142 
(जुलाई तक) | 

स्रोतः भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार
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विवरण 

अवध खनन के मामलों का राज्यवार ay मार्च, 2012 तक कौ ग्ट कारवाई 

क्र.सं राज्य 2009 2010 2011 2012 (मार्च जन्त दर्ज दायर कोटं जुर्माना वसूली 
तक) वाहन एफआईभार मामले (लख र. मे) 

1. आश्र प्रदेश 11591 17882 13949 5964 844 18 519 12361.08 

2. अंडमान ओर निकोबार 0 0 0 3 0 0 0 0.05 

द्रीपसमूह 

3. छत्तीसगद 1078 2017 1841 1105 3363 0 8502 1336.539 

4. गोवा 9 13 1 0 459 0 0 18.628 

5. गुजरात 5416 2184 2389 1096 2780 247 20 11707.89 

6 हरियाणा 1372 3446 2022 0 103 467 21 907.767 

7. हिमाचल प्रदेश 1114 1213 1289 0 0 700 1306 1684.55 

8. Was 15 All 594 216 136 285 30 48.843 

9. कर्नाटक 1687 4949 4870 ‰ 1821 77553 949 630 8397.407 

10. केरल 1321 2028 1948 1227 0 0 0 1142.201 

11. मध्य प्रदेश 3868 4245 5299 1848 0 2741 25610 = 6558.837 

12. महाराष्ट 8270 26563 28829 11813 91331 13 1 1046534 

{3. मिजोरम 0 0 1 1 0 0 0 0 

14. ओडिशा 758 420 309 0 1823 39 36 5720.71 

15. पंजाब 73 754 194 120 61 67 0 386.266 

16. राजस्थान 4711 1833 821 380 224 1250 48  1455.736 

17. सिक्किम 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. तमिलनाडु 215 277 99 24 36814 1421 617 = 11603.37 

19. उत्तराखंड 0 0 0 0 683 0 0 38.5 

20. उत्तर प्रदेश 0 4641 4708 0 0 0 0 1674.83 

21. पश्चिम बंगाल 80 239 174 25713 3911 1479 430 0 

कुल 41578 73115 69337 25713 220085 9676 37770 75508.56 

स्रोतः भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार
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227- 2 4 
फ्लाइंग स्कूल.“ग्लाइडिग क्लब 

3304. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः क्या नागर विमानन मंत्री 
यहे बताने की कृषा करेगे किः 

(क) आज at तिथि के अनुसार देश में कार्यरत फ्लाइंग 

स्कूल।/ग्लाइडिग क्लबों का राज्य-वार व्यौरा क्या हे; 

(ख) वे fea तिथि से कार्यरत हैँ ओर उनके पास कितने 

विमान रै ओर उनका व्यौरा क्या 2; 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान उनको प्रदान 

की गई राजसहायता का वर्ष-वार, स्कूुल-वार ओर क्लब-वार ST 

क्या हे; 

(ध) मागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रत्येकं क्लब को 

प्रदान किए गए वर्गीकरण का व्यौरा क्या है; ओर 
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(ङ) इन ween स्कुलो/ग्लाइडिग क्लबों कौ उपलब्धियों का 

ब्योरा क्या है? 

नागर विमानन मत्री ८ श्री अजित सिंह ): (क) देश मेँ नागर 

विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थानों 

एवं Ue क्लबों का राज्यवार sie संलग्न विवरण मेँ दिया गया 

है। 

(ख) ओर (ग) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सदन के 
पटल पर रख दी जाएमी। 

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय प्लाहंग प्रशिक्षण संस्थानों 

के गठन के लिए अपेक्षित सुविधाओं at उपलब्धता सुनिश्चित 

करता है ओर wren क्लबों का कोई वर्गीकरण नहीं करता 21 

(ङ) Wien क्लब/संस्थाएं, पायलयो को प्रशिक्षण देते है, 

जिन्हे देश/विदेश के विमानन उद्योग मे आमेलित कर लिया मया है। 

विवरण 

डीजीसीट द्वारा अनुमोदित फ्लाड्गा प्रशिक्षण स्थानों की सूची-राज्यवार 

राज्य क्र.सं. फ्लाइंग SPORT क्लब तथा गलाइडिग क्लबों के नाम 

1 2 3 

आध्र प्रदेश 1. आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी ओल्ड एयरपोर्ट, हैदराबाद-500011 

2, wages एविएशन एकेडमी, नादिरगुल, हैदराबाद 

3. fara एविएशन प्राईबेर लिमिटेड, #7-8-277 wast प्लाजा, ओल्ड एयरपोरं रोड, गौथमनगर्, 

बावनपेली, सिंकदराबाद-500 011 

बिहार 4. बिहार फ्लाइंग इस्टीययूट्, पटना एयरपोर्ट, पटना-800014, विहार 

5. बिहार ग्लाइडिग क्लब, पटना fers एस wave ग्लाइडिग क्लब 

छत्तीसगद् 6. साईं tases एविएशन wede लिमिरेड, चकरभाता एयरपोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगद-492101 

दिल्ली 7. दिल्ली ग्लाइडिग क्लब, दिल्ली 

गुजरात 8. गुजरात फ्लाइंग क्लब, सिविल एयरोदोम, हरनी Ue वडोदरा-390 022 (गुजरात) 

9. अहमदाबाद ग्लाइडिग क्लब, अहमदाबाद 

10. अहमदाबाद waar एवं एयरोनोटिक्स लिमिटेड, dm, ओल्ड टर्मिनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद्-380003 
गुजरात 

11. tat weet एकेडमी प्राइवेट लिमटेड नियर एटीसी टावर, हेगर नं. 1, सुरत एयरपोर्ट, सूरत, 

गुजरात 
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1 2 3 

हरियाणा 12. हरियाणा दस्टीर््यूर ओंफ सिविल एविएशन, सिविल wen, करनाल, हरियाणा 

13. हरियाणा siege ओंफ सिविल एविएशन, सिविल wate, पिन्जोर (हरियाणा) 

14. हरियाणा इस्टीरयूर ओंफ सिविल uae, सिविल एयरोडोम, हिसार-125001 (हरियाणा) 

15. fos ग्लाइडिग क्लब, पिंजोर 

16. हिसार, ग्लाइडिग क्लब, हिसार 

ञ्ञारखण्ड 17. stein एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सोनारी एयरोडोम, जमशेदपुर, इ्ारखण्ड 

कर्नाटक 18. सरकारी एविएशन प्रशिक्षण स्कूल, जकुर, sei 

19. एचएएल ted विग एकेडमी (हेलीरकोप्टर) , प्रोटोराइप OR, एचएएल गेट नं. 30, विमनपुरा, 

वैगलोर-560017 

केरल 20. राजीव गांधी एकेडमी फर एविएशन टेक्नोर्लजी, री.सी.36/1200८(1 एण्ड 2) बाल्काडव That 

एनचाक्कल तिरुबनंतपुरम, केरल 

मध्य प्रदेश 21. मध्य प्रदेश Gere क्लब लिमिटेड, भोपाल बेस 

22. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, देवी अहल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट, सिविल एयरोडोम, बिजासन 

रोड, इंदोर-452005 (एमपी) 

23. Sa एविएशन-सागर(एमपी) 

24. पायलट dfn कोलिज, सरकारी एयरद्रिप, पी.ओ.-सिनखेडा, खारगोन-451001, एमपी 

25. शा-शिब ween एकेडमी, गुना एयरपोर्ट, गुना, एमपी-473001 

26. यश एयर, दातना एयर दिप, देवास रोड, उन्जैन, एमपी 

महाराष्ट 27. नागपुर फ्लाइंग क्लब, Si; बाबासाहेव अम्बेडकर अंतरराष्टरीय एयरपोर्ट, सोनेगांव एयरोदोम, नागपुर, 

। महाराष्ट 

28. ara फ्लाइंग क्लब, Fe एयरोडोम, मुंबई-400049 

29. Teta फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान प्राहवेर लिमिटेड, केयर aie एयरपोर्ट प्राधिकरण, बिरसी एयरपोर्ट, 

पी.ओ. पारसवाडा. गोदिया-441614, महाराष्ट 

30. कारवर एविएशन wede लिमिटेड, wre पी-50, एमओआईडीसी wad, बासमती-413133, पुणे, 

महाराष्ट 

31. एसवीकेएम एनएमआईएमएस युनिवर्सिटी एकेडमी ate एविएशन, कैम्पस-बाबरुलद, ताप्ती नदी, 

मुबई-आगरा रोड, शिसपुर, जिला-धूले-425 405 

32. देवलाली ग्लाइडिग क्लब, नासिक 

33. ग्लाइडिग सेंटर, पुणे 
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1 2 3 

ओडिशा 34. सरकारी एविएशन thn इईस्टीटयूट, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिग, fay पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर 

पंजाब 35. अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, पी.ओ. राजासांसी, अमृतसर-143101, 
पीबी 

36. लुधियाना एविएशन क्लब, सिविल एयरोडोम, पी.ओ. साहनेवाल, लुधियाना-141120 

37. पटियाला एविएशन aca, सिविल wets, संगरूर रोड, परियाला, पंजाब 

38. fart फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिरेड, पटियाला, पंजाब 

39. लुधियाना ग्लाइडिग क्लब, लुधियाना 

40. उत्तरी भारत फ्लाइंग क्लब, Hye we पटियाला 

राजस्थान 41. राजस्थान VET स्कूल, जयपुर 

42. बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिग एवं GET क्लब, arent युनिवर्सिटी, बनस्थली, जिलारोंक 

राजस्थान-3040 22 

43. राजस्थान, ग्लादडिग क्लब, जयपुर 

तमिलनादु 44. मद्रास फ्लाइट क्लब लिमिरेड, te नं. ओल्ड एयरपोर्ट, मीनाम्बकम, चेनै-600027 

45. आरिएट wige स्कूल,-पुदुचेरी, 40, जी.एस.टी. रोड, सेट vita माउंट, चेन्नै-600 016-तमिलनाडु 

46. दक्षिणी पायलट efit एकेडमी साइट-बी, सलेम एयरपोर्ट, ओमालुर, तमिलनाडु 

47. अंतरराष्ट्रीय एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, सलेम एयरपोर्ट, पीओ-कमलापुरम सलेम, 
तमिलनाडु 

उत्तर प्रदेश 48. इदिरा गांधी weta उड़ान एकेडमी, फुरसतगंज, जिला-रायबरेली, उ.प्र.-229302 

49. एमविशंस फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड, एमएस-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, 

एलीगद -202001 उप्र, 

50. चेतक एविएशन एकेडमी, एमएम-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट Weil, अलीगद्-202001 
उ.प्र. 

51. गर्ग एविएशन लिमिटेड, हेंगर नं. 3, सिविल एयरोडोम, कैन्ट, कानपुर-208004, युपी 

52. पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, एमएस-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट 
पनेथी, एलीगद-202001 उ.प्र. 

53. सरस्वती 'एविएशन एकेडमी, अमहर एयरफील्ड, एनएच-56, सुल्तानपुर-288001 यु.पी. 

54. Feel, कानपुर 

उत्तराखंड 55. अंबर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सिविल एयरोडोम, पंत नगर, उत्तरांखड 
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[ अनुकाद] 2 g ¢ c 4 ।॥ 

लीलिया को stagifaa सहायता 
[क 

श्री किसनभाईं वी. पटेलः 
श्री प्रदीप माञ्मीः 

3305. 

क्या प्रवासी भारतीय कार्यं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या cif सरकार ने हल ही मेँ भारतं सरकार से 

श्रमशक्ति की सहायता मांगी थी; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार ने लीबिया के लिए उत्प्रवासन पर से प्रतिबंध 

हटा दिया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ङ) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान लीबिया के लिए 
उत्प्रवास करने हेतु जिन tad को अनुमति दी गई उनका व्यौरा 
क्या है; ओर | 

(च) भारतीय भूल के लीलिया मे रह रहे/कार्यरत व्यक्तियों 
के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उकाए 

जाने का प्रस्ताव है? 

Ben, लघु ओर पथ्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्री, पृथ्वी विन्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 
वायालार रवि ): (क) ओर (ख) भारतीय मिशन के माध्यम से 
लीबिया के स्वास्थ्य मंत्रालय से, भारत से डक्टर ओर पैरामेडिकोज 
प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ भा, जिस पर विचार किया 
गया ओर सहमति दे दी गई। 

(ग) ओर (घ) लीबिया में, रोजगार के लिए कामगार 
(ईसीआर पासपोर्दं धारकों) को sare स्वीकृति प्रदन करने पर 
रोक अभी भी लागू 2 

(ङ) उत्प्रवाय जांच अपेक्षित नहीं पासपो्टं धारक Used ओर 
जो कम के लिए saa कर रहे है, के SR नहीं रखे जाते। 
केवल ईसीआर wand धारक भारतीय कामगरों को, ईसीआर 

अधिसुचित देशो में रोजगार के लिए उत्प्रवासं स्वीकृति प्राप्त करने 

हेतु, उत्प्रवास संरक्षियो के कार्यालयों को ila करने कौ आवश्यकता 

होती 21 

(च) लीबिया a रोजगार चाहने वाले भारतीय कामगं के 
लिए, भारतीय मिशन द्वारा रोजगार संबंधी दस्तावेजों का पूर्व-सत्यापन 
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करान अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कामगार कौ सुरक्षा ओर 
कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। 

भारतीय arm से शोषण, दुर्व्यवहार, cal का भुगतान न 

करने, आदि का आरोप लगाते हुए, शिकायत प्राप्त हेने पर, मामले 
को नियोक्ता ओर संबधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाने के 
लिए, ओर जहां नहीं लागू हो, वहां भर्त एजेंसियों के साथ भी 
उठाने के लिए, भारतीय मिशन के साथ उटाया जाता है। 

विपद्ग्रस्त भारतीय कामगार कौ राहत के लिए एक भारतीय 

समुदाय कल्याण कोष (आईसीडन्ल्युएफ) कौ स्थापना भी कौ गई है। 

जे.एन एन.एस.एम. मे शास्ति का प्रावधान २८1 - 

3306. श्री जयंत चौधरीः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 

ऊर्जा मंत्री यह sat की कृपा करेगे किः 
------ 

(क) जवाहरलाल नेहरू wea सौर मिशन (जे.एन.एन.एस. 

एम.) के प्रथम चरण के seta सौर परियोजना से सफलापूर्वक 

जोडे गए fret कौ संख्या ओर क्षमता का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या मिशन के चरण-एक के अतर्गत सभी लघु सूचीयन 

की गई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया हे; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(घ) क्या सरकर ने परियोजना को चालू करने में विलंब करने 
की स्थिति मे até शास्ति प्रावधान किए हँ अथवा चूक करने कौ 
स्थिति में परियोजना विकासकर््ता को दंडित करने के लिए कोई 

अन्य प्रावधान किए है; 

(ङ) यदि हां, तो उक्त मिशन के बैच-एक, चरण-एक के 

अंतर्गत संग्रहित at गई शस्ति का परियोजना-वार ata क्या 2; 

ओर 

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या करण 2? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जां मत्री ( डो. फारूख अब्युल्ला ): 
(क) जवाहरलाल नेहरू wel सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के 

चरण-के तहत 1054 Ware क्षमता कौ कुल 81 परियोजनाओंं 

का चयन किया गया ठेै। 

(ख) ओर (ग) जेएनएनएसएम के चरण-1 के तहत कार्यान्वित 

परियोजनाओं का विवरण निम्नकित हैः- 

(1) Fee स्कीम : कुल 49 येवा. कौ 11 सौर पीवी 

परियोजनाएं मंजूर की गई zl 

26
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(2) वैच-1 : 130 मेवा. कौ कुल क्षमता की 26 सौर पीवी 

परियोजनाएं मंजूर कौ गई हे। 

(3) मा्गरेशन स्कीम के तहत 30 मेगावार ओर वैच-1 के 

तहत 470 मेवा. हेतु सौर तापीय परियोजनाएं क्रमशः 
फरवरी, 2013 ओर मई, 2013 में शुरु करने की 
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(4) फरवरी, 2013 तक बेच-2 के तहत 340 मेगावा हेतु 
सौर det परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। 

(घ) से (च) जी हां। जेएनएनएसपएम के चरण-1 के ae] 
के तहत परियोजनावार कमीशनिंग ओर परियोजनाओं के शुरू करने 

मे देरी हेतु एकत्रित पैनल्टी का eho संलग्न विवरण में दिया गया 
योजना है। है। 

विवरण 

जेएनएनएसएम के नैच-1 के तहत परियोजना-वार कमीशनिग विवरण 

ओर सौर det परियोजनाभों कौ कमीशिगि मे दरी हेतु tect 

Pa वोलीकर्त का नम रन्य Wien = कार्यं करवा केमीरनि बीजी ईनकेश किया गया (लाघ एपये मे) 

at fata कमीर्ि तधि 

तिथि 2४ 4 MD 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. अजुर पावर (सजस्थान) प्रालि, राजस्थान 10.01.2013 09012012 = 01.01.201 

2. Tage सोलर एनर्जी प्रालि. TRI 08.01.2011 07.01.2012 01.01.2012 

3, wear Be वन प्रि. गजस्थान 08.01.2011 07.01.202 = 03.01.2012 

4 farsa fuse wil प्रति. राजस्थान 09.01.2011 = 08.01.2012 = 0501.2012 

5. पुभलियेड सोलर war लि. WHI 10020911 09.01.2012 = 0801207 

6 महाराष्ट date लि, गजस्थान 10.01.2011 == 09012012 == 0701.2012 

7. नोर्थं वेस्ट wat प्राति. राजस्थान 10.01.201 = 09.01.2012 = 07.01.2012 

&. खाया सोल प्रोनेकूस प्रालि. राजस्थान 10.01.2011 == 09012012 = 28.01.2012 245.13 

9. वसावी सोलर पकर प्रालि. गजस्थान 10.01.2011 = 09.01.2012 02.02.201 237.63 

10. न्यूटन सोलर fe. गजस्थान 08.01.2011 07.01.2012 = 09.02.2012 235.13 = 470.26* 

11. साईधाम ओवरसियन प्रा लि. We 10.01.2011 09.01.2012 30.01.2012 232.63 

12 ओसवाल वूलन मित्स लि, eA 10.01.2011 09.01.2012 10.01.2012 182.63 

13. See रिन्युएबल wal ति, राजस्थान 10.01.2013 09.01.202 = 1402.2012 24263 -485.260* 

14 atte Aiea प्रालि. रजस्थान 10.03.2011 = 09.01.202 = 01.02.202 240.13 

15. फाट्न होप एलाइड इंजीनियगिग प्रालि. गजस्थान 10.01.2011 = 09.01.2012 = 07.02.2012 237.63 

16. इंडियन ओंयल को. लि. गजस्थान 10.01.2011 = 09.01.2012 = 02.02.2012 193.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. अमृत एनी प्र.लि. गजस्थान 08.01.2011 = 07.01.2012 = 02.02.2012 182.63 

18, ग्रीरेक पावर ग्रालि. राजस्थान 08.01.2011 07.01.2012 = 08.02.2012 235.13 47026" 

19. ्रेसीजन टेव्नीक प्रालि, राजस्थान 10.01.2011 = 09.01.2012 = 22.03.2012 182.13 364.25" = 364.26* 

20. एलेक्स स्पेक्ट्म रेदिएशन प्रालि, ए़जस्थान 08.01.2011 07.01.2012 = 21.02.2012 195.63 391.26 

21. आफतावे सोलर प्रा. लि. ओडिशा 08.01.2011 07.01.2012 = 07.02.2012 184.13 

22. वेल्सपन सोलर एषौ प्रालि, आध्र प्रदेश 10.01.2011 = 09.01.2012 = 01.01.201 

23. साईसुधरी Tat लि, आध्र प्रदेश 09.01.2011 08.01.2012 = 05.01.2012 

24. ईएमसी लि. उत्तर प्रदेश 10.01.2011 = 09.01.2012 = 04.03.2012 195.63 391.26 

25, सीसीसीएल sarc लि. तमिलनाडु 10.01.2011 09.01.2012 = 29.03.2012 185.13 370.26 370.26 

26. फायरस्टोन दिग wie महाराष्ट 10.01.2011 = 09.01.2012 272.63 545.26 545.26 

27. alee पावर BT लि, कर्नाटक 07.01.2011 = 06.01.2012 = 25.06.2012 235.63 471.26 471.26 

28. रितिवीक प्रोजक्र प्रालि, आप्र प्रदेश 10.01.2011 = 09.01.2012 221.63 = 443.26* = 443.26* 

नोटः (i) शेष बीजी के इनकैशमेट से संबधित मामला frees है। 

(1) क्रम सं. 26 ओर 28 पर इगित परियोजनाएं कमीशन नहीं की गर 2h 
Us sf + ^ Se a et ॥ 2. 

अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 

3307. श्री वैजयंत पांडा: क्या जनजातीय कार्यं मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः | 

(क) पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जनसंख्या मे अनुसूचित जनजातियों 

के अनुपात का राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या गत दशक में (अर्थात् 2001 से 2011 तक) 

इन क्षेत्रं में अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक चैन में 
परिवर्तन हुआ है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौर क्या है ओर इसके राज्य-वार 

क्या कारण है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 
खंडेला ): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों कौ 
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्यवार 
अनुपात नीचे दिया गया 2: 

[त स प १। 

क्र.सं. राज्य कुल जनसंख्या एसरी जनसंख्या 2001 4 कुल राज्य 

जनसंख्या मे राज्य में 
2001 2001 अ.ज.जा. का % 

1 2 3 4 5 

भारत 1,028 610 328 84 326 240 » 82 

1. अरुणलच प्रदेश 1 097 968 705 158 64.2 
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1 2 3 4 5 

2. असम 26 655 528 3 308,570 12.4 

3. मणिपुर 2,166 788 741,141 34.2 

4. मेघालय 2 318 822 1.992.862 85.9 

5. मिजोरम 888.573 839 310 94.5 

6. नागालैंड 1,990 036 1,774 026 89.1 

7. सिक्किम 540 851 111,405 20.6 

8. त्रिपुरा 3,199 203 993 426 31.1 

(ख) ओर (ग) आरजीआई ने बताया है कि 2011 की एनएसएस की 61वीं राउंड रिपोर्ट सं. 516 में इनके आर्थिक 

जनगणना मे अनुसूचित जनजातियों कौ जनसंख्या के आंकड़े को कार्यकलापों के अनुसार घर का व्योरा (प्रति 1000) संलग्न विवरण 

अतिम रूप नहीं दिया गया है! तथापि, वर्षं 2004-05 के लिए मे दिया गया 21 

विवरण 

घरेलू सामाजिक समूढो का SRT 

ग्रामीण घरेलू सामाजिक समूहः अनुसूचित जनजाति 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र स्व-रोजगार् मेः ग्रामीण श्रमिक सभी 

कृषि गै-कृषि सभी कृषि अन्य सभी ay (एम.आर.सहित) 

श्रमिक श्रमिक 

अरुणाचल प्रदेश 761 87 849 9 10 20 131 1000 

असम 656 108 765 90 69 159 71 1000 

मणिपुर 769 97 866 1 4 5 127 = 1000 

मेघालय 646 113 758 107 48 156 86 1000 

मिजोरम 762 106 868 3 3 7 125 1000 

नागालैंड 618 105 722 5 3 9 269 1000 

सिक्किम 452 68 520 43 172 215 265 1000 

त्रिपुरा 410 93 503 102 324 426 71 1000 

अखिल भारतीय 393 64 457 340 113 453 89 1000 
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शहरी घरेलू सामाजिक समूहः अनुसूचित जनजाति 

राज्य्/संघ स्वरोजगार मजदूर्/वेतन आकस्मिक अन्य सभी 
राज्य संध क्षेत्र श्रमिक (एन.आर. सहित) 

अरुणाचल प्रदेश 216 458 29 298 1000 

असम 278 609 23 89 1000 

मणिपुर 270 517 15 198 1000 

मेघालय 128 552 123 197 1000 

मिजोरम 385 466 63 85 1000 

नागालैड 365 527 18 90 1000 

सिक्किम 56 809 91 44 1000 

त्रिपुर 9 614 47 330 1000 

अखिल भारतीय 263 418 173 145 1000 

स्रोतः एनएसएस की 61वीं रिपो सं 516 
~ 141 ५ ८ 

सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्द 
च -----न- a = 

3308. श्री मानिक टैगोरः क्या चिदे मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

जारी किए जाते है। अतः Sete सरकार के कर्मचारियों ओर उनके 

परिवार के सदस्यों को पासपोर्टं इन अभिनिर्धारित wed ata 

प्राधिकरणों द्वारा जारी किए aren 

विद्युत वितरण कंपनियों की tien 
(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ओर उनके — —_— 

परिकार के सदस्यों को उनके valid कार्यालयों के माध्यम से 3309. श्री पी. कुमारः 

१५० moe 

पास्ोर्टं जारी करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके कारण क्या है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(के) जी, नही। 

(ख) प्रश्न ss नहीं होता। 

(ग) चूकि, wad जारी करना एक केन्द्रीय विषय है ओर 
इसे कार्य संचालन नियमावली के तहत विदेश मंत्रालय को आबंरित 

किया गया है, अतः भारत में पासपोर पूर्णतः विदेश विदेश मंत्रालय 

द्वारा अभिनिर्धारित पासपोर्टं जारीकर्ता प्राधिकरण जो विदेश मंत्रालय 

मुख्यालय (सीपीवी प्रभाग), 37 weed कार्यालय, अंडमान व 

निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन तथा विदेश स्थित मिशन/केन्द्र है, द्वारा 

श्री एम. श्रीनिवासुलु test: 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या रेरिग एजेंसियों जैसे क्रिसिल इंडिया लिमिटेड, आई 

Hany, लिमिटेड ओर सी.ए.आर.ए. ने कतिपय विद्युत वितरण 

कंपनियों की ten घटा दी है ओर जिसके कारण इन कंपनियों 

के संचालकों को बैक ऋण प्राप्त करने a कठिनाई हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(म) क्या विद्युत aa के अधिकारी विद्युत क्षेत्र की दुर्दशा कोयले 

की कीमतों मे अत्यधिक वृद्धि, कोयले कौ अपर्याप्त आपूर्ति ओर 
विद्युते परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति संबधी नीतिगत सुधारो 

के संबध में केन्द्र ओर राज्य सरकारों को दोषी ठहराते है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2?
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विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 

(क) ओर (ख) विद्युत मंत्रालय & पास क्रिसिल इंडिया लिमिरेड, 

आईसीआरए लिमिरेड ओर dard द्वारा कुछ विद्युत वितरण 

कंपनियों कौ रेटिंग wed जाने संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। 

तथापि विद्युत वित्त निगम (पीएफसी; द्वारा इन रेटिग एजेंसियों 

(क्रिसिल, सीएरई ओर आईइसीआरए) से विशिष्ट उपकरण।/सुविधा, 
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जोकि संबंधित डिस्काम की संपूर्ण ten को नहीं दशति है, के 

day में प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। 

(ग) ओर (घ) नहीं, तथापि पवार युटिलिटी ओर सीपीएसयू 

ने कोयले कौ अपर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ कोयले कौ कौमतों, 

विद्युत परियोजनाओं के लिए समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त 

न होने पर चिता व्यक्त कौ है, 

विवरण 

1. क्रिसिल 

करस. कंपनी का नाम tar जहां से नीचे की ग ten जहां तक नीचे की गह ten कौ ate 

1. aed we डिस्टव्युशन कंपनी क्रिसिल बीबीसी+/क्रणात्मक क्रिसिल बीबी+।स्टेबल,क्रिसिल डी 5-जुलाई-12 

aie आध्र परदेश लि, (क्रिसिल ए2 (Td ऋण के लिए) ग्रिपिल 

ए४ (teat पुविधा के लिए) 

2. wet we fete कंपनी क्रिसिल बौबीसी+।ऋणात्मक क्रिसिल बीबी+/स्टेबल,क्रिसिल डी 5-जुलाई-12 

aie आध्र प्रदेश लि. !क्रिसिल ए2 । 

3. get पावर डिस्टव्युशन कंपनी fafa ए५।ऋणात्मक क्रिसिल बीबी+/स्टेबल/क्रिसिल ए4 $-जुलाई-12 

aie आध प्रदेश लि. (क्रिसिल w+ 

4. gach इलेक्ट्िसिरी सप्लाई क्रिसिल बीबीमी+/ऋणात्मक क्रिसिल वबीबी+(ऋणात्मक,क्रिसिल w+ 30-अप्रैल-12 

art लि. (क्रिसिल ए3 

2. केयर 

क्र.सं. श्रेणी का नाम कंपनी का नाम ten जहां पे ten जहां तक ten की 

नीचे कौ गदं नीचे की गह तारीख 

वैकं सुविधाणए अजमेर faa विवरण निगम fa. केयर बीवीबी- केयर a+ 21-74-11 

जारी करने वाले दक्षिण हरियाणा बिजली faa निगम केयर det केयर बीबी- ऽ-माच-12 

की रेटिंग (आईएस) (आईएस) 

बैक सुविधाषए जोधपुर विच्युत विवरण निगम लि. केवर बीबीबी- केयर बीबी+ 21-74-11 

जारी करने वाले उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम केयर atts केयर बीबी- $-मार्च-12 

की रयि (आईएस) (आईएस) 
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3. आईसीआरए 

करस. कंपनी का नाम ten जहां से नीचे कौ सई ter जहां ठक नीचं कौ गई ten कौ तारीख 

1. तमिलनादु विद्युत ate [ आईसीआरए ] बीबी+/ [ आई सी आरए] डी, वित्तीय वर्षं 2012 या 

[आईसीआर]ए (एसओ) [ आई सी आर] ए-(एस) वित्तीय af 2013 का 

wan तिमाही 

2, तमिलनाडु जेगरेशन एड [ आई सीआरए]}ए (एसओ) [ आईसीभरए ]ए-(एसओं ) वित्तीय वषं 2012 या 
डिस्दवयुशन कोरपोरेशन लि. वित्तीय वर्ष 2013 का 

प्रथमं तिमाही 

3. वेस्ट बंगाल स्टेट इतैवट्सिटी [ आईसीआरए } ए- आई भर [ आईसीआराए ] गीबीबी / वित्तीय वर्ष 2012 या 

डिस्टिव्युशन at लि. बीबीषी+/आई आर भीवीवी + वित्तीय वषं 2013 का 

प्रथम तिपराही 

111 {1 पर -र | 1 ाा- aus 
oF ta >' १५५ - 1 / 

Wat, लघु ओर मध्यम उद्यम क्षत्र को आब्टन 

3310. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम 

उद्यम मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान मंत्रालय को 
कितना बजरीय आवंटन किया गया; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त आवंटन मेँ से मंत्रालय 

द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया; 

(ग) क्या मंत्रालय ने पूरी धनराशि का उपयोग किया है; 

(घ) af a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या है; 

(ङ) क्या उक्त प्रयोजनार्थं धनराशि के उपयोग से वांक्ित 

परिणाम प्राप्त किए गए है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके कारण क्या हैः? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कायं मत्री (श्री 
वायालार रवि): (क) गत तीन वर्षो एवं चालू वर्षं के दौरान 
सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को किए गए योजना बजर 
आवंटन एवं उसके उपयोग का विवरण निम्नोक्त हैः- 

(करोड रुपये मे) 

वर्ष आबंटन उपयोग 

2009-10 1794.00 1376.83 

2010-11 2400.00 2272.04 

2011-12 2700.00 2020.04 (अंतिम) 

2012-13 2835.00 1023.97 (31 जुलाई 2012 तक कौ feta के 

अनुसार) 
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#॥ जी, नही। 

(च) मांग आधारित योजना मे माग की कमी नई योजनाओं 

अनुमोदन में विलंब, पीपीपी पद्धति के तहत योजना के लिए 

जौवन क्षम प्रस्तावों के प्राप्त न होने, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव जमा 

करने मेँ विलंब इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों के चलते निधियों का 

पूर्णतया उपयोग नहीं हो सका। 

(ङ) ओर (च) जी, a प्रयुक्त राशि ने 2006-07 से 

2009-10 के दौरान 11.48 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास 
दर पर एमएसपएमई क्षेत्र को विकास करने मे समर्थं बनाया है। इसी 

अवधि के दौरान नियत निवेश में भी समान दर से वृद्धि हुई हे। 

(नद) (द (“~ । ` 7८2 - Ge 

भारतीय आयर्विज्ञानं परिषव 

3311. योगी आवित्यनाथः 

श्री नारनभाईं कछाडियाः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) वर्तमान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में किन 

मुख्य सुधार का प्रस्ताव किया गया है; 

(ख) पुनर्गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम सी आई) 

के सदस्यों का ब्योरा क्या है ओर उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि ओर 
विशेषन्ञता क्षेत्र का ब्योरा क्या 2; 

(ग) एम.सौ.आई के पुनर्गठन ओर उसमें कौ गई नई 

नियुक्तियां के क्या कारण है; 

(ग) 
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(घ) क्या सरकार का ध्यान नव॒ गठित एम सी आई के 

कतिपय सदस्यों के हितों के टकराव ओर आचार संबंधी शिकायतों 

की ओर दिलाया गया है। ओर यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 

है 

(ङ) क्या एम सी आई के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके 

जीन tt संबंधी अनैतिक चिकित्सा परीक्षणों कथित संलिप्तता के 

संबंध में कोई शिकायत wa हुई है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 
द्वारा क्या कारवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद); (क) मौजूदा ढौचे में सुधार करने ओर स्वास्थ्य एवं 
संबद्ध विज्ञानो मे कुशल कार्मिक को आपूर्ति बढाने के लिए सरकार 

ने एक समग्र विनियामक निकाय के तौर पर स्वास्थ्य के लिए 

Tey स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग करने का निर्णय लिया है। 

एनसीएचआरएच विधेयक को पहले ही राज्य सभा में पेश किया 

जा चुका है जिसे जांच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
Satta संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है! एनसीएचआरएच 

स्थापित होते ही आईएसमसी, 1956 निरसित हो जायेगा। 

(ख) ओर (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का पुनर्गठन नहीं 

हुआ था बल्कि उसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 

2010 द्वारा अतिक्रमित किया गया था तथा परिणामस्वरूप केन्द्र 

सरकार ने परिषद के कार्यो को निष्पादित करने के लिए ale site 

गर्वनरसं के गठन कौ अधिसूचना दी थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 
(एमसीआई) के वर्तमान बोर्ड ओंफ गवर्नर कौ संरचना उनकी 

शैक्षिक पष्टभूमि ओर विशेषज्ञता का क्षेत्र दशनि वाला विवरण नीचे 
दिया गया हैः 

क्र.सं am ओर शैक्षणिक योग्यता विशेषक्तता 

1 2 3 

(i) प्रो. के.के. तलवार, एमनीबीएस, एमडी (मेडिसीन), डी एम का्डियोलोजी 

¢ प्रो. के.एस. शर्मा, एमबीबीएस, एमडी एनेस्थिसिलजी 

(iii) डो. (प्रो) एच.एस. रिसम, एमडी, डीएम, एफआईसीए, कार्डियो्लोजी 

एफसीसीपी, एफआईएसई, एफआईएमएसए, एफञआर्दसीसी, 

एफसीएसआई, एफआईसीएन, एफआरएसएम, 

एमआरएसएच 
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1 2 3 

(iv) डी. आर.सी. यारवदेकर एमबीबीएस, एमडी प्रसूति स्त्री रोग faa व 

परिवार कल्याण 

(४) डा. पुरुषोत्तम लाल एमडी, wat (यूएसए), कार्दियोलोजी 

एफ आईसीसी, एफएसीसी (यूएसए) , 

एफएससीएआई( यूएसए) 

(vi) St अशोक कुमार गुप्ता, एमएस (सर्जरी), एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी 

(प्लास्टिक सर्जरी), एमएनए एमएसएफ, एफआरसीएसं 

(ईदी. ओन), डी. एससी (आनर्स) 

(vii) प्रो. के. मोहनदास, एमबीबीएस, giv, एमडी, एफआरसीए एनेसथिजियोर्लोँजी 

(आनसं) 

(घ) ओर (ड) जी, नही। 

(च) उपरोक्त में (घ) ओर (ङ) के मदेनजर प्रश्न नहीं sau 
Wee YO 

महिला कर्मचारियों की ओर संवेदनशील दृष्टिकोण 
क 

3312. श्री भूदेव चौधरीः 
श्री गणेश सिंहः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने रोजगार 4 महिलाओं को समान अवसर 

प्रदान करने ओर महिला कर्मचारियों के प्रति अपनी नीतियों को 

ओर अधिक संवेदनशील बमाने के लिए कोई योजना बनाई 2: ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस योजना 
से कितनी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है ओर इस 

योजना से कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है 
ओर इस संबध मे क्या नीति अपनाई गई है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) भारत के संविधान के 
अनुच्छेद-16 में रज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में रोजगार अथवा 
नियुक्ति से attra मामलों मे सभी नागरिको के लिए समान अवसर 
की गारंटी है। इसके साथ ही राज्य के अतर्गत किसी रोजगार के 

aay में अथवा कार्यालय में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, 

वंश जाति, लिंग. det, जन्म स्थान आवास अथवा Ua किसी 

कारण के आधार पर आयोग्य नहीं ठहराया जाएगा अथवा उसके 

साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। 

महिलाओं में रोजगार योग्यता को aah के लिए सरकार 

महिला ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तत्र के माध्यम से महिलाओं 

को कौशल प्रशिक्षण दे रही है। 11 राष्टीय ओद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान है जो केवल महिलाओं को ही प्रशिक्षण कौ सुविधा प्रदान 
करते है जिनमें उन्हे अच्छे वेतन की नौकरी मिल सके अथवा 

उनमें स्व रोजगार कौ दक्षता आए। इसके साथ ही आरईटीआई 

संस्थानों मे केवल महिला विग भी टै जो सर्बेधितं राज्य सरकारों 

एनसीवीटी ने प्रशिक्षण संस्थाओं में महितीओं का आरक्षण 25% 

से बदाकर 30% कर दिया है। 

इसके अतिरिक्त सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 

लागू किया है जिसके अनुसार बिना किसी भेदभाव के समान कार्य 

अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष ओर महिला कामगार 
को समान पारिश्रमिक की अदायगी कौ जाती है ओर समान कार्य 
अथवा समान प्रकृति के कार्य पर भरतीं करते समय अथवा भर्ती 

से संबंधित सेवा wal मेँ जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण अथवा स्थानान्तरण 

मे महिला कर्मचारियों से fea जाने वाले भेदभावे को रोका जाता 

है। सरकार ने महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण 

बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए है ओर विभिन्न श्रम कानूनों 
मे बहुत से सुरक्षात्मक प्रावधान किए a इनमे wel निरिचत संख्या 

में महिलाएं नियुक्त हैँ वहां a का प्रावधान, प्रसूति लाभ ओर 

कार्यस्थलों की यौन अपराधो से सुरक्षा wae इत्यादि शामिल रै इन 
प्रयासों से अधिक से अधिक महिलाएं रोजगार लेने के लिए 

उत्साहित siti तथापि इसससे कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी 

उनकौ संख्या बताना कठिन है।
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एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाणएं 

3313. श्री एस. weapon: 
श्री आर.के. सिंह पटेलः 
श्री अशोक कुमारं रावतः 
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 

क्या विद्युत मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनरीपीसी) की 

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या 2; 

(ख) क्या देश मेँ एनरीपीसी की कतिपय विद्युत परियोजनाओं 
का निर्माण समय-सीमा से पीछे चल रहा 2; 

(ग) यदि at, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर निर्माण कार्य 

की धीमी गति के क्या कारण है; 

(घ) इस संबंध में एनरीपीसी द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए 
ग् है; 

(ङ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सहित देश A नए विद्युत 
aaa स्थापित करने का कोई प्रस्तावं है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

विद्युत मत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 
25 अगस्त, 2012 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी ओर इसकी 
संयुक्त उद्यम कंपनियों कौ 16,809 मेगावार कौ कुल क्षमता वाली 
22 विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। राज्य-वार ब्योरा संलग्न 
विवरण- में दिया गया zi 

। (ख) ओर (ग) एनटीपीसी की कुछ परियोजनाएं विभिन्न 

कारणों से विलंबित है। परियोजनाओं की राज्यवार मूल अनुसूची 
विलंब के कारणों सहित wei विवरण-ा में दी गर्ह है। 

(घ) एनरीपीसी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मकं उपाय किए गए 
है 

(1) एनटीपीसी विस्तृत विक्रेता आधार बनाने के लिए 
सिविल ओर अन्य अवसंरचना क्षेत्र में पूर्व-अर्हता प्राप्त 
सविदाकारौ का आंकड़ा आधार तैयार कर रहा ZI 
मुख्य was सिविल पैकेज, स्थल समतलीकरण एवं 
अवसंरचना विकास, CesT राख कुंड तथा राख कुंड 

उठाने के लिए सिविल एजेसियों की सूची बनाने का 
कार्य पूरा कर लिया गया है। 
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(2) भेल आपूर्तिक परियोजनाओं कौ प्रगति की समीक्षा 

एनटीपीसी, भेल केद्रीय विद्युत प्राधिकरण ओर विद्युत 
मंत्रालय में विभिन स्तरों पर की जा रही 21 

(3) एनरीपीसी परियोजना की स्थापना तथा उन्हे समय पर 
चालू करना सुनिश्चित करने के लिए, जब कभी 

आवश्यकता होती है, एक परियोजना के उपकरणों को 
दूसरी परियोजना में अंतरित करने सहित, सामग्री की 
आपूर्ति A तेजी लाने के प्रयत कर रहा है। 

(4) एनरीपीसी ने दैनिक आधार पर प्रगति की Arietta 
करने के लिए निर्माणधीन परियोजनाओं के लिए आई 

टी. आधारित परियोजना प्रबोधन प्रणालियां विकसित की 

a 

(5) परियोजना के निष्पादन समय at कम करने के लिए 

एनरीपीसी ईपीसी (अभियात्निकी प्रापण एवं निर्माण) 

संकल्पना एवं अन्य परियोजनाओं के लिए dest की 
संख्या कम करने पर भी विचार कर रहा 21 

(6) विक्रेताओं के साथ इंटरफेस मेँ कमी करने के लिए 

विन्यास का सरलीकरण। 

(7) एनटीपीसी ते भूमि अधिग्रहण तथा वन मंजूरी के लिए 
एनरीपीसी तथा साथ-ही-साथ बाहर के विशेषस्चं वाले 

विशेष प्रकोष्ठ बनाये है। 

(8) क्रिरिकेल मदं कौ सुपुर्दगी मेँ तेजी लाने के लिए 
विक्रेता की कार्य-शालाओं मे दलों को लगाना। 

(9) agar पारेषण (ओडीसी) vel का वैश्विक स्थानिक 
प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से प्रबोधन। 

(10) संविदात्मक Fel का समाधान करने के लिए कार्रवाई 
की गई है जैसे कि (क) सिविल कायो के लिए सविदा 
की सामान्य wal (जीसीसी) मे संशोधन किया गया 

है, (ख) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्य 
परिवर्तन सीमा संशोधित की गई है, (ग) परियोजनाओं 
द्वारा ओजारो एवं सयत्र (टीएडपी) को किराए पर लेने 
कौ प्रक्रिया जारी कर दी गई है। 

(ङ) ओर (च) भारत सरकार विद्युत परियोजनाएं स्थापित 

नहीं करती है। तथापि, सरकार के केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 
(सीपीएसयू) देश के विभिन भागों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित 

करते है। इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजनाएं राज्य तथा निजी aa 

मे भी स्थापित कौ जाती है। 12 वीं योजना के लिए विद्युत कार्यसमूह 
कौ रिपोर्ट के अनुसार 12 वीं योजना के दौरान संभावित लाभ देने 
वाली परियोजनाओं कौ सूची संलग्न fram a दी मई है!
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विवरण 

25.8.2012 at स्थितिनुसार एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का न्योरा 

क्र.सं राज्य परियोजना क्षमता (मे.गा.) 

1 2 3 4 

1. अंडमान ओर निकोबार gage अंडमान ओर निकोबार सोलर पीवी परियोजना 5 

2. असम बोंगाईगांव 750 (3X250) 

3. बिहार बाद 1980 (3660) 

4. बिहार् बाद 1320 (2660) 

5. विहार नबीनगर रीपीपी-रेलेव के साथ संयुक्त उद्यम 1000(4x250) 

6. विहार मुजफ्फरपुर विस्तर-बीएसईबी के साथ 390 (2195) 

सयुक्त उद्यम 

7. हरियाणा इंदिरा गांधी एसरीपीपी, aa आरईपीजीसीएल 500 (1500) (3 Ae से, FH 142 

ओर एचपीजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम पहले ही चालू किए गए) 

8. हिमाचल प्रदेश कोड डम एवचर्हपी 800 (4>८200) 

9. कर्नाटक कुडगी- 2400 (3x800) 

10. मध्य प्रदेश विध्याचल-४ 500 (1x500) (2 यूनिट मेँ से AHI, 

ने जून 2012 A yt भार प्राप्त कर 

लिया) 

11. मध्य प्रदेश विध्याचल-\ 500 (1x500) 

12. महाराष्ट मौदा-ा 500 (1x500) (2 यूनिट FA aH ने 
अप्रैल 2012 में पूर्णं भार प्राप्त कर 
लिया) 

13. महाराष्ट मोदा-ा 1320 (2>4660) 

14. महाराष्ट सोलापुर एसरीपीपी 1320 (2x660) 

15. तमिलनाडु वेल्लुर- रीएनरईबी के साथ संयुक्त उद्यम 500 (1X500) (2 युनि मेँ से aH ने 

मार्च 2012 मं पूर्णं भार प्राप्त कर लिया) 

16. तमिलनादु वेल्लुर-चरण- Hall रीएनईबी के साथ 500 (1><500) 

संयुक्त उद्यम 

17. उत्तराखंड तपोवन विष्णुगाडं wast 520 (4X130) 
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1 2 3 4 

18. उत्तराखंड लतातपोवन एचर्ईपीपी (एनरीपीसी की 171 (3X57) 

सहायक WTAE) 

19. उत्तराखंड रिहद-ा 500 (1x500) (2 afte मेँ से यऽ ने 

मई 2012 मेँ पूर्ण भार प्राप्त कर लिया) 

20. उत्तर प्रदेश सिंगरोली aia हाइडो इलेक्टिक प्रोजेक्ट 8 (2x4) 

21. उत्तर प्रदेश दादरी सोलर पीवी परियोजना 5 

22. उत्तर प्रदेश एमयूएनएल (मेजिया) यूपीआरवीयुएनएल 1320 (2x680) 

के साथ संयुक्त उद्यम 

कुल 16809 

वितरण 

समय से We चल रही एनटीपीसी की निमणिाधीन परियोजनाओं का व्यो 

क्र.सं परियीजना क्षमता चालू होने कौ विलंब का कारण/मुदे यदि कोई हों तो 

(मे.वा.) निर्धारित तिथि 

1 2 3 4 5 

असम 

1. alga 750( 3250) aH: 01/11 * बार-बार होने वाले बंद, कानून एवं व्यवस्था की 

यु#2 : 05/11 स्थिति तथा भारी वर्षा कार्य प्रमति को प्रभावित 

यूै3 :; 09/11 कर रहे है। कोकरा्ञार जिले मे स्थानीय 
अशांति तथा उसके पश्चात् कप्य लगने के 

कारण स्थल पर कार्य एकदम रूक गया हेै। 
° सिविल कार्यो कौ प्रगति 

विष्टर 

2. नाद 1980 (3x660)  यू#1 : 09/13 ° मै. टीपीई तथा मै. पावर मशीन द्वारा आपूर्ति 
युक : 04/14 में विलंब ओर संविदात्मक विवाद) 
यू : 10/14 

3. बाद 1320 (2x660)  यू#4 : 12/12 ° मै. भेल द्वारा आपूर्तियों में facial 

qU#S : 10/13 

4. मुजफ्फरनगर विस्तार- 390 (2x195) यु : 10/12 ° मुख्य संयंत्र सिविल कार्यो तथा अन्य चैकेजों के 

बीएसईनी के साथ जेवी यु#4 : 01/13 sare में विलंब। 

म. भेल द्वारा आपूर्ति में facia 
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॥ 2 5 

5. नबीनगर रीपीपी-रेलवे 

के साथ जेवी 

हरियाणा 

6. Bier गांधी एसरटीपीपी, 

Ba एचपीजीसीएल 

ओर आईपीजीसीएल 

के साथ जेवी 

हिमाल प्रदेश 

7. कोल डम एचईपी 

महाराष्ट 

8. मोदा 

तमिलनाडु 

9. वेल्लू-1 रीएनईबी 

के साथ जेवी 

1000 (4x250) 

500 (1>6500) 

(3 यूनिट A 4, 

GH1&2 पहले 

ही चालू किए 
गप 

800(4x200 ) 

500 (1500) 

(2 यूनिट 4 a 
GH, अप्रैल 

2012 में पूर्ण 

भार प्राप्त 

कर लिया) 

500 

(1x500) 

(2 यूनिट a 

से a1, मार्च 

2012 मँ पूर्ण 

भार प्राप्त 

कर लिया) 

यूका 

aH2 

यू#3 : 

: 06/12 यूथ 

यू#3 

aH 

aH2 

यऽ 

यू#4 

यू#2 

यू#2 

: 12/10 

: 06/11 

12/11 

> 12/11 

: 11/08 

: 01/09 

: 02/09 

: 04/09 

: 10/12 

: 10/12 

भूमि अधिग्रहण में facial ग्रामीण ने ag हुए 

मुआवजे के लिए आदोलन किया तथा कार्य 

रोक दिया। 

मै. भेल द्वारा आपूर्ति में facia 

सिविल निर्माण कार्य निष्पादन एजेंसी द्वारा 

खराब 

मोविलाइजेशन। 

मै. द्वारा आपूर्ति मे विलंब। 

अप्रत्याशित भौगोलिक दुर्घटनाओं के कारण 
we 

कि मुख्य sa da में दाएं किनारे पर स्खलन, 

बाध कोर मे रिसाव। 

मुख्य बांध एजेंसी, मै. आर्ईटीडी (दइटैलियन थाई 

डेवलपर्मेट पब्लिक कं. लि.) की आंतरिक 

समस्याए। 

रीजी एंड ओक्सि के उत्पादन के लिए सिविल 

we कौ तैयारी में facia 

मै. भेल द्वारा जेनरेटर स्टेट्स की आपूर्ति में 

facia 
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10. वेल्लू-चरण- 500 युर : 10/12 बायलर उत्थापन एजेंसी का खराब मोबिलाइजेशन 
फेस टीएनईबी (1>6500) a. भेल द्वारा आपूर्ति मेँ विलंन। 
के साथ जेवी मै. गैमन ge टीजी we सौपने में विलंब। 

उत्तराखंड 

11. तपोवन 520 यू2 : 09/12 मुख्य FN तथा साथ ही साथ विद्युत गृह में 
विष्णुगाड (4x130) यू : 11/12 प्रतिकूल भौगोलिक घटनाए। 
एचर्ईपी यू : 01/13 aus पेकेज (एसएसजेवी) की एसी द्वारा 

यु#3 : 03/13 निष्पादन न करना। 

हाल ही की वादं ओर प्राकृतिक आपदांओं के 
परिणामस्वरूप FIR बांध तथा संपर्क मार्ग में 

दरार जिससे कार्य प्रगति में बाधा आई। 

विवरण 

12कीं योजना के लिए विद्युत कार्य समूह की Rad के अनुसार 72वी योजना 
मे संभावित लाभ देने काली परियोजनाओं की सूची 

क्र.सं परियोजना का नाम राज्य विकासकर्ता aa ईधन का क्षमता 

प्रकार (मे.वा.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1, लोअर जुराला एवच्पी आभि प्रदेश एपौजेनको रज्य हाद 240 

2. पुलिचिताला एच्हपी आप्र प्रदेश एपीजेनको राज्य हादृदु 120 

3. काकतेय दीपौपी एसरी-ा यू-1 आध्र प्रदेश एपीजेनको रज्य areal 600 

4, श्री दामोदरम संजीवेया रीपीपी आध्र प्रदेश एपीजेनको राज्य हाइृडो 1600 
(कृष्णापटनम रीपीपी) 

qi, 2 

5, धामिनापरनम eet यू-3, 4 आध्र प्रदेश मीनाक्षी erst प्रालि. निजी कोयला 600 ` 

6. पेनापुरम पीपी यू-1, 2 आध्र प्रदेश धर्मल पावरटेक कार लि, निजी कोयला 1320 

1. सिम्हपुरी det फेस चू-3, 4 आध प्रदेश सिष्हापुरी इनजी प्रालि, निजी कोयला 300 
मधुकेन प्रोजेकर 

उप-जोद् (आध्र प्रदेश) 4780 

8. परे एचईषी अरुणाचल प्रदेश नीपको केन्द्रीय हाद 110 
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9. कारेण wast अरुणाचल प्रदेश नीपको केन्द्रीय age 600 

10. सुबानसिरौ लोअर Tagtt अरुणाचल प्रदेश एनएचपीसी केन्द्रीय ual 2000 

उप जोड (अरुणचल प्रदेश) 2710 

11, arena टीपीपौ यू-3 असम एनरीपीसी केन्द्रीय कोयला 250 

12. भामरूप सीसीजीटी असम एपीजीसीएल रज्य गैस 100 

उप-जोड (अरुणाचल प्रदेश) 350 

13. मुजफ्फरपुर विस्तार (कटनी रीपीपी) बिहार् एनरीपीपीसी जेवी केन्द्रीय . कोयला 390 

यू-1, 2 

14. बद एसटीपीपीपी-1 यू-1, 3 विहार एनरीपीसी केन्द्रीय कोयला 1980 

15. बाद एसरीपौपीपी-ा यू-1, 4 बिहार एनरीपीसी केन्द्रीय कोयला 1320 

16. नबीनगर टीपौपी यू-1-4 बिहार एनरीपीपीसी जेवी केन्द्रीय कोयला 1000 

उप-जोड (बिहार) 4690 

17. faya-I 4-3 छत्तीसगदं एनरीपौसी केन्द्रीय कोयला 660 

18. कोरबा वेस्ट चरणा यू-5 छत्तीसगढ़ सीएसईबी रज्य कोयला 500 

19. मारवाह टीपीपी यू-1, 2 छत्तीसगढ़ सीएसर्ईबी ग्य कोयला 1000 

20. अवंधाभंडार eet यू-1 छत्तीसगद् कोरबा वेस्ट पावर कं. लि. निजी कोयला 600 

21. Tiedt क्लीन कोल एड पवर छत्तीसगदं मोरती क्लीनं कोल ve पावर लि, निजी कोयला 300 

लि. 4-1 

22. लैनको अमरकंटकं यू-3, 4 छत्तीसगद् eral अमरकंटक पलि. निजी कोयला 1320 

23. उचवांडा टीपीपी यू-2 छत्तीसगदं आरकेएम पावरजेन प्रालि. निजी कोयला 1080 

24. वदना विद्युतं रीपीपी यू-2 छत्तीसगढ़ वंदना विद्युत निजी कोयला 135 

25. दरमपुरा रीपीपी यू-1, 3 छत्तीसगद एसकेएस ईस्पात एड प्राव लि. निजी कोयला 900 

26. अकलतरा (नारियल) zat wag केएसके महानदी पवर क. लि. निजी कोयला 600 

यू-4 

27. अकलतरा (नारियल) रीपीपी छत्तीसगढ़ कैएसके पहानदौ पावर कं. लि. निजी कोयला 1800 

यू-1, 3 

उप-जोद (छत्तीसगद) 8895 
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28. सिक्का dt विस्तार, 4-3, 4 गुजरात जीएसर्दसीएल राज्य कोयला 500 

29. मुद्रा ait फसा यू-2, 3 गुजरात अदानी पावर निजी कोयला 1320 

30. मुद्रा युएमपीपी, वु-2-5 गुजरात दी दादा पावर कं. लि. निजी कोयला 3200 

31. केएषीपी 4-3 ओर 4 गुजरात एनपीसी केन्द्रीय न्युक्लीयर 1400 

उप-जीड (गुजरात) 6420 

32. पर्बती-ा wage हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय aga 800 

33. रामपुर Tat हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय हाइदो 412 

34. कोल डम एचरईपी हिमाचल प्रदेश एनरीपीसी केन्द्रीय हद्दो 800 

35. केशाग-] एचईपी हिपाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पावर राज्य Beal 65 

कारपोरेशन लि, 

36. उहल-ा एचईपी हिमाचत प्रदेश बीवीपीसी राज्य age} 100 

37. WAR HSE Tat हिमाचल प्रदेश | atthe राज्य हाइदो 111 

38, केशाग-ा ओर I wast हिमाचल प्रदेश एचपीपीसीएल राज्य हाइडो 130 

3. सज watt हिमाचल प्रदेश  एचपीपीसीएल राज्य areal 100 

40. fesm-I एच्ईपी हिमाचल प्रदेश एनएसएल fein पावर निजी asst 100 

जेनरेशन लि, 

4]. सोर wast हिमाचल प्रदेश हिमाचल सोरा पवेर प्रालि, निजी हाइदो 100 

42. तगुन रोमाई- एचर्हपी हिमाचल प्रदेश ER पावर जेनेरेशन लि, निजी हाद 44 

उप-जीड् (हिमाचल प्रदेश) 2762 

43. महात्मी गांधी goat एसरीपीपी हरियाणा चाइना लाहट पावर निजी कोयला 660 
q-2 

उप-जोड (हरियाणा) 660 

44. किशम गगा wag जम्मू ओर कश्मीर एनएचपीसी केन्द्रीय wel 330 

45. बग्लिहार-1 एचईपी जम्मू ओर कश्मीर deh स्टेट परावर care रज्य हाइदो 450 

कारपोरेशन लि, 

उप-जोड (जम्मू ओर कश्मीर) 180 
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46. बोकारो रीपीपी ए विस्तर 4-1 was डीवीसी केन्द्रीय कोयला 500 

47. मत्रिशी ऊषा रीपौपी फेस यू-1,2 इआरखंड arate पावर लि. निजी कोयला 540 

48. आधुनिक पावर एड नेचुरल ारखंड आधुनिक पावर एड नेचुरल निजी कोयला 540 

रिोर्सिज लि. at यू-1, 2 रिसोर्सिज लि, 

उप-जोड (आरखंड) 1580 

49. धोरियार wast केरल केएस्ईबी राज्य हाद 40 

50. पलिवासल wast केरल केएसर्दबी राज्य हाद 60 

उप-जोडद (केरल) 100 

51. fare एसरीपीपी चरण-4 यु-11, 12 मध्य प्रदेश एनरीपीसी केन्द्रीय कोयला 1000 

52. सतपुरा रीपीपी विस्तार वृ-10, 11 मध्य प्रदेश एमपीजेनको राज्य कोयला 500 

53. श्री fant रीपीपी-1 (मालवा) मध्य प्रदेश एमपीजेनको राज्य कोयला 1200 

यू-1, 2 

54. अनुपुर दीपीपी फेस चू-1, 2 मध्य प्रदेश एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लि, निजी कोयला 1200 

55. बीना aint 4-2 मध्य प्रदेश बीना पवर सप्लाई कलि. निजी कोयला 250 

जेपी गुप 

56. ससन यृएमपीपी, 4-1-4 मध्य प्रदेश रिलायंस पावर लि. निजी कोयला 2640 

57. fat ay 4-1 मध्य प्रदेश जेपौ गुप निजी कोयला 660 

58. महान रीपीपी यू-1, 2 मध्य प्रदेश TAR पाकर निजी कोयला 1200 

उप-जोड् (मध्य प्रदेश) 8650 

59. मोदा att 4-1 TERS एनरीपीसी केन्द्रीय कोयला 500 

60. मौदा रीपीपौ 4-2 TENS एनरीपीसी केन्द्रीय कोयला 500 

61. इंडिया बुल्स-अमरावती रीपीपी FERS इंडिया gra रियलटेक लि. निजी कोयला 1350 

फेस], यू-1-5 

62. इंडिया बूल्स-अमरावती atin महारषट den gra रियलरेक लि. निजी कोयला 1350 

फेस, यू-1-5 

63. इंडिया बूल्स-नासिक दीपीपी TERE इंडिया ara रियलरेक लि. निजी कोयला 1350 

फेस], यू-1-5 
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64. इंडिया बृल्स-ग्रसिक रीपीपी WERE इंडिया qa facta लि. निजी कोयला 1350 
फेस, यू-1-5 

65. धारीवाल Barer (पी) लि. TENS धारीवाल दकरासट्क्वर (पी) लि निजी कोयला 600 
att 4-1, 2 

66. ईएमसीओ वारोर फेस WERT जीएमआर निजी | कोयला 300 

67, ईएमसीओ वारोर फसा FERS जीएमञर निजी कोयला 300 

68. बुटीबोरी रीपौपी फेस-ा 3-1 FEN विदर्भ हंटस्दरीन wat fe. निजी कोयला 300 

69. लैनको महानदी, विदर्भं रीपीषी TERS लैनको महानदी निजी कोयला 1320 
यू-1, 2 

70. तिरेव रीपीपी फेस 3-2 महारषट अदानी पावर निजी कोयला 660 

71. तिरेव ditt फसा यू-2 FERS अदानौ पावर निजी कोयला 660 

72. UK विस्तार 4-8, 9 महारष्ट महाजेनका रान्य कोयला 1000 

73. aust रीपौपी विस्तार यू-8-10 FERS महाजेनका राज्य कोयला 1980 

74. परली युनिर-8 महारष्ट महाजेनका रज्य कोयला 250 

उप-जोड (महाराष्ट्र) 13770 

75. न्यू we wat मेघालय मेधालय ईसीएल राज्य हाइदो 40 

उप-जोड (मेघालय) 40 

76. aaa wast मिजोरम नीपको केन्द्रीय हादृदो 60 

उप-जोद् (मिजोरम) 60 

71. aaa रीपीपी 4-1, 2 ओदिशा fica इडिय ote पावर लि. निजी कोयला 1200 

78. इदबराथ ST प्रालि. रीपीषी ओडिशा इंडिया बरथ पावर (उत्कल) लि. निजी कोयला 100 
यू-1, 2 

19, लैनको बाब॑ध-धेनकेनाल यू-1 ओडिशा लैनको बध निजी कोयला 600 

80. केवीके निलाचल रीपीपी 4-1, 2 ओडिशा adie निलाचल पावर wife. निजी कोयला 1050 

81. कामालंगा रीपौपी यू-1-3 , ओडिशा जीएमआर इनजी। निजी कोयला 1050 

उष-जीड (ओडिशा) 4600 
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82. तलवंडी साबो रीपीपी यू-1, 2 पंजाब वेदाता निजी कोयला 1320 

83. Tiga साहिब रीपीपौ 3-1 पंजाब जीवीके इंडस्ट्रीज निजी कोयला 270 

Sas (पंजाब) 1590 

84. कालिसिध रीपीएस य्-1, 2 राजस्थान आस्आरवीयूएनएल राज्य कोयला 1200 

85. waa die विस्तार 4-3, 4 राजस्थान आस्आरवीयूएनएल राज्य कोयला 500 

86. रामगदं रजस्थान आरारवीयूएनएल रज्य कोयला 160 

87. आएएपीपीय्-7 ओर 8 राजस्थान एनपीसी केन्द्रीय नयुक्लीयर 1400 

उप-जोड (राजस्थान) 3260 

88. भासमे wast सिक्किम गारी SHER लि. निजी हाद 51 

89. aie लुप wadtt सिविकम पै. देस प्रालि. निजी हाइदो 96 

90. गित \ एचईपी सिक्किम जल पावर कारपेरेशन लि. निजी eget 120 

91. dten-VI एचईपी सिविकम मै. char इनजीं प्रालि. निजी हाइदो 500 

92. तीस्ता-ा एच्ईपी सिक्किम am ऊर्जा निजी हाद 600 

उप-जोड (सिक्किम) 1367 

93. वेल्लूर रीपीपी 9-3 तमिलनाडु एनरीपौसी।दीएलरईबौ जेवी केन्द्रीय कोयला 500 

94. तूतिकोरीन पीपी जेवी यू-1, 2 तमिलनाडु एनपौरीएल (एनएलसी जवी) केन्द्रीय कोयला 1000 

95. मुतिया॒रीपीपी, तृतिकोरनी, तमिलनाडु कोस्टल इनजेन प्रालि, निजी कोयला 1200 

मेलामारूथुर यू-1, 2 

उप-जोड (तमिलनादु) 2700 

96. fg गैस त्रिपुर ओएनजीसी केन्द्रीय गैस 726 

97, मानार्चक गस त्रिपुरा नीपको केन्द्रीय गैस 100 

उप-जोड (त्रिपुरा) 826 

98. रिहद एसरीपीपी-ा 4-5, 6 उत्तर प्रदेश एनरीपौसी केन्द्रीय कोयला 1000 

99. अनपरा-दी रीपीपी यू-1, 2 उत्तर प्रदेश युपीआरवीयूएनएल ग्य कोयला 1000 

100. बार रीपीपी चू-1, 2 TR प्रदेश जेपी गुप निजी कोयला 1320 
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1 2 3 4 5 6 7 

101. रेस A केसा यू-3, 4 उत्तर प्रदेश रिलायंस पवर निजी कोयला 600 

उप जड़ (उत्तर प्रदेश) 3920 

102. तपोवन विष्णुगाड एवचर्दपी STATES एनरीषीसी केन्द्रीय हाद 520 

103. सिगोलीभटवारी wast TR प्रदेश एलणएडरी निजी हाइदो 99 

104. ever wast उत्तर प्रदेश तैनको इनजीं प्रालि, निजी हाइदो 16 

105. श्रीनगर Tat उत्त प्रदेश wat कलि. निजी हाद 330 

Tae (उत्तराखंड) 1025 

106.  डीपीएल at g-8 पश्चिम बगल डीपीएत TH कोयला 250 

उप-जीड (पश्चिम बगाल) 250 

कुल 75785 

2012-13 (15.08.2012) 4 क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 

(Amare मे) 

धर्मल Best न्यूक्लियर कुल 

लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य लक्ष्य उपलब्धि 

कद्रीय 4023.3 2160 645 231 2000 0 6668.3 2391 

राज्य 3951 750 87 0 0 0 4038 750 

निजी 7180 3555 70 70 0 0 7250 3625 

कुल कुल 15543 = नह क = आ 2090 0 963 ` जन्ल 15154.3 6465 802 301 2000 0 17956.3 6766 

2? 7! - ¬ < 

एअर इंडिया A कर्मचारियों को we पर लेना 

3314. डो. रतन सिंह अजनालाः क्या नागर fauna मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) एअर gem इसकी अनुषगियों अथवा संयुक्त उद्यम द्वारा 

संविदात्मक अथवा स्थायी आधार पर गत तीन वर्षा में प्रत्येक वर्ष ओर 

चालू वर्षं मे कंपनी-वार कितने कर्मचारियों को भाद पर लिया गया; 

(ख) हाल में विज्ञापित उन रिक्त पदों की कंपनी-वार संख्या 

कितनी है जिनके लिए भरतीं प्रक्रिया चल रही है; ओर 

(ग) उपर्युक्त अवधि क दोरान पूरे भारत से आउटसोर्सिग 
मैनपावर एजेंसियों से स्थान-वार महीने-वर कितने कर्मचारी ae 
परं लिए गए? 

नागर विमानन मंत्री ( sit अजित सिंह ): (क) से (ग) सूचना 

3315. 

Annas A 

एकत्रित की जा रही है ak सदन के पटल पर रख दी aT 
222 - 20 

विमान किरायों के wae पे डीजीसीए 

श्री जे.एम. आरून रशीदः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
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प्रो. रंजन प्रसाद यादवः 

श्री WAS, राजेशः 

श्री एम.आई. शानवासः 

श्रीमती रमा देवीः 

श्री पना लाल पुनियाः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन महामिदेशालय (डीजीसीए) प्रति 

यात्री लागत आदि का निर्धारण करने हेतु एयरलाइंस रिकर संबंधी 

ae का मिलान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना 

स्थापित करने की योजना बना रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर यह प्रणाली 
कब तक शुरु होने की संभावना है; 

(ग) क्या सरकार ने अनुचित व्यापार पद्धतियो/प्रतिस्पर्धा-रोधी 

मूल्य निर्धारण नीतियों में सम्मिलित कु निजी एयरलाईनों पर ध्यान 

दिया है; 

(a) यदिह, तो क्या सरकार ने इन पद्धतियों को रोकने 

तथा विमान किरायों को विनियमिते करने हेतु कदम उठाए tsar 
का विचार है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर एयरलाइनों 

द्वारा अपना जाने वाली मूल्य-निर्धारण पद्धतियों कौ निगरानी करने 

ओर उन्हे विनिर्धारित करने हेतु मौजूदा da क्या है ओर fea 
के उच्च स्तर पर उल्लंघन करने वाली एयरलाइन के विरुद्ध क्या 

कारवाई की गर्द है; ओर 

(च) इस संबंध A ओर प्रभावी तंत्र स्थापित करने तथा 

मूल्य-निर्धारण कौ समस्या से निपरने हेतु वर्तमान नीति संरचना में 

परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन wat (sit अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

जी नहीं, एेसी कोई योजना नहीं है। 

(ग) से (च) मार्च, 2012 A नागर विमानन महानिदेशालय 

(डीजीसीए) को जानकारी मिली fe कुक एयरलाइन टिकट 

अपारदशीं/तोल-मोल किराए के अधीन बेची जा रही थीं, जिनमें 

एयरलाइन की पहचान ओर उडान के विवरण प्रदर्शित नहीं किया 

गया था। 

डीजीसीए ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कौ, जिसमें एयरलाइनां 

को tat योजनाओं से सहभागिता तत्काल वापस लेने का निदेश 
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दिया गया था। वर्तमान में, कोई अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें 

अपारदश्षी/तोल-मोल feral मे भागीदारी नहीं कर रही है। 

डीजीसीए ने कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस) वैश्विक 
विवरण प्रणाली (जीडीएस) पर नागर विमानन अपेक्षा (सीएञर) 

अनुभाग 3, गशुंखला ङ, भाग गा जारी की है, जिसमे प्रावधान है 

कि सन्सक्राइबर सीआरएस/जीटीएस पर wel आरक्षण नहीं करेगा 

ओर किसी भी प्रकार की अनुचित टिकरटिग प्रक्रिया का सहारा नहीं 

लेगा। 

घरेलू aba पर लागू होने वाला विमान किरायों का निर्धरिण 

बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है न कि सरकार gr 

tite प्रकाशन मेँ पारदर्शिता कायम रखने की दृष्टि से, नागर 

विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः 

- अनुसूचित घरेलू ciel को निदेश दिए गए हैँ किवे 
अपनी-अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर नियत 

मार्ग-वार टैरिफ ओर श्रेणी-वार किराया प्रदर्शित करे 

ओर यदि कोई महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय परिवर्तन हो 
तो उसके प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर डीजीसीए 

को भी अधिसूचिते करे। 

- आवधिक अंतराल पर टैरिफ को मियमित आधार पर 

मोनीरर करने के लिए डीजीसीए मेँ टैरिफ विश्लेषण 

एकक की स्थापना की गई है। 

डीजीसीए ने एयरलाइनों द्वार संप्रेषित wear ds से बाहर^परे 

fecal मेँ कोई महत्त्वपूर्णं वृद्धि नहीं पाई equ. 7& 
nett Bi ५1 % 4" ६ 

3316, श्री ara के. मणि 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

श्री एस. अलागिरीः 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

श्री राम सिंह aed: 
श्री एस. पक्कीरष्पाः 

श्री अशोक कुमार रावतः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्यं यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विदेशों A भारतीय कमगारो/महिलाओं के 

शोषणदर्व्यवहार ओर उत्पीडन के मामलों A निरंतर वृद्धि हुई है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक af ओर चालू 

वर्षं के दौरान एेसे मामलों का व्यौराक्यादहै जो सरकार के ध्यान 

मे आए fr पर सरकार द्वारा ध्यान दिया मया 2;
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(ग) क्या सरकार का राजनयिक चर्चाओं के माध्यम से tet 

घटनाओं को रोकने हेतु कार्य-योजना बनाने का कोई प्रस्ताव 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ङ) शोषण से पीडितो को विदेश मेँ भारतीय मिशनौं हारा 
प्रदान कौ गई सहायता का व्यौरा क्या है; 

(च) क्या विदेशों मे भारतीय श्रमिकों को गिरफ्तार किए जाने 
की घटनाएं गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान सरकार के 
ध्यान में आई है; 

(कछ) यदि हां, तो देश-वार ओर वर्ष-वार तत्संबधी व्यौरा क्या 
है; ओर 

(ज) विदेशों मे भारतीयों कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 
सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है(उटाए जाने का विचार 
है? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, faa ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 
वायालार wat): (क) ओर (ख) विगते तीन वषँ ओर चालू 
वर्षं के दौरान प्राप्त eo शिकायतों कौ संख्या संलग्न विवरण मेँ 
दी गई है। भारतीय कामगार के शोषण।दर्व्यव्हार ओर उत्पीडन के 
मामलों कौ संख्या में लगातार वृद्धि दिखाई नहीं देती 21 

(ग) ओर (घ) जब कभी शोषण दुर्व्यवहार, वेतन/देयो, आदि 
का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है, इन्दे 
संबंधित भारतीय मिशन के साथ उठाया जाता रहै ओर मिशन मामले 

को शिकायतों का निवारण करने के लिए संबंधित विदेशी नियोक्ता 
या प्राधिकरणों के साथ som है। सरकार ने प्रवासी भारतीय 

कामगारों के कल्याण के dem के लिए विभिन पहले की है। 

भारत ने जार्डन ओर कतर के साथ श्रम करार पर हस्ताक्षर 
किए हैँ ओर सयुक्त अरब अमीरात (यूष), कुवैत, ओमान, 
मलेशिया ओर बहरीन के साथ wasn ज्ञापन (एमओयू) पर 
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हस्ताक्षर किए है। ये एमओयुज उत्प्रवास के प्रबधन ओर श्रमिकों 
के कल्याण कौ सुरक्षा मेँ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते है। इन 
एमओयूज के अधीन संयुक्त कार्य दलों (जेडन्ल्यूजी) का गठन 
किया गया है, जो द्विपक्षीय श्रम मामलों को हल करने के उदेश्य 
से नियमित रूप से मिलते Zi 

इसके अलावा, मंत्रालय ने विपतिग्रस्त भारतीय कामगारों को 

यथास्थान सहायता ब वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी 

भारतीय मिशनों मे भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडन्ल्युएफ) 
स्थापित किए है, 

भारतीय कामगारो की आपतकालीन आवश्यकताओं का ध्यान 

रखने के लिए, दुबई मे भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आईडन्ल्यूआरसी) 
भी कार्य कर रहा है। 

(ङः) विपत्तिग्रस्त भारतीय कामगारों को सहायता, चाहे कान्सूलेर 

हो या वित्तीय, जैसे मृत शरीर को ले जाना, निस्सहाय को हवाई 
टिकट, यात्रा इन्सीडेन्टल्स, भोजन, कानूनी सहायता, अनुग्रह, अदायगी, 
आदि सभी संभव सहायता प्रदानं कौ जाती 21 

(च) से (छ) भारतीय मिशन दारा स्थानीय मंत्रालय से 

भारतीय नागरिकों के बारे मेँ विभिन अपराधो, जिसमें श्रमिक 

कानूनों का उल्लंघन, जिसमे अवैध निवासी ओर बीजा का उल्लंघन 
करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है ओर बंदी बनाया जाता 
है, भी शामिल है, की सूचना प्राप्त करने पर, एक fee आधार 
पर जेल में कैदं लोगों को आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किया 

जाता है, ताकिं जिनके पास यात्रा दस्तावेज नहीं है, वे जैसी ही 
अपनी जेल कौ सजा पूरी करते है, भारत वापस आ सके] 

(ज) जब कभी एेसी शिकायतें प्राप्तं होती है, इन्हे संबंधित 
भारतीय मिशन के साथ उठाया जाता है ओर मिशन समस्या के 
निवारण के लिए इन मामलों को संबंधित विदेशी नियोक्ता या 
प्राधिकरणों के साथ gard है। एेसे मामलों को हल करने के लिए 
त॑त्र स्थापित करने हेतु संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य दल 

(जेडन्ल्यूजी) कौ saat मे भी मामलों का निवारण किया जाता है। 

वितरण 

wa शिकायतों की स्या 

देश का नाम ay 

| 2009 2010 2011 2012 (जुलाई तके) 

1 2 3 4 5 

संयुक्त अरब अमीरात (ag) 2316 1036 1588 393 

बहरीन 1427 1386 1158 470 
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1 2 3 4 5 

ओमान 5322 2372 2922 1494 

कुवैत 3560 4373 2854 2253 

मलेशिया 105 131 152 65 

कतर 2165 3034 3186 2194 

सऊदी अरब 3826 3139 2330 1889 (अगस्त तक) 
सि णा श a ae 4A 

2 1 cu ८४" WA, £ ~ 

Myr A 
डँक्टरों Ent अपठनीय ववा नुस्खे 377 

3317. श्रीमती सुप्रिया qa: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा wy किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डोक्टरों द्वारा 

' अपठनीय नुस्खों के कारण गंभीर कठिनाइयां उत्पन हो जाती हैँ 

ओर करई मामलों मे मृत्यु भी हो जाती 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार डक्ररो/मेडिकल प्रैकिटिशनर्स को 

अपने नुस्खे बडे अक्षरों ' कैपिटल ded’ मे लिखने का निदेश देने 
का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 3? 

स्वास्थ्य ओौर परिवार कल्याण मद्री (श्री गुलाम नबी 
आजाव्): (क) से (घ) तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद् 

(व्यावसायिक आचरण, इक्विरी एवं नीतिपरक) विनियम, 2002 के 

अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषदं ओर राज्य चिकित्सा परिषद किसी 

चिकित्सक की व्यावसायिक आचरण की जांच करने के लिप् 

सशक्त @! भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रस्तुते सूचना के अनुसार 

परिषद् को किसी चिकित्सकं द्वारा अपठनीय नुस्खे संब॑धी कोई 

शिकायत प्राप्त नहीं हई है ओर परिषद के पास भी बडे अक्षरो 
मे उनके नुस्खे लिखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सको८चिकित्सा 

व्यावसायियों के लिए कोई प्रस्ताव भी नहीं है। 

(हिन्दी) 277-78 
पि 2 ex 

मैन्युभल आधार पर दवाडूयां ओर अन्य सुविधाएं 

3318. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार बार-बार कप्यूटर सर्वर कौ 

समस्या के कारण सीजीएचएस ओषधालयो^अस्पतालों में रोगियों को 

दवाइयां ओर अन्य सुविधाएं मिलने में विलंब के कारण उक्त 
सुविधाएं मैन्युअल आधार पर देने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ग) सी.जी.एच.एस. ने एक स्थायी निर्देश जागी 

किया है कि कप्यूटर सर्वर कौ समस्या के दौरान सी.जी.एच.एस. 
आरोग्य केन्द्र आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध cagal को Ayer तरीके 

से जारी कर सकता है। कप्युटर सर्वर कार्य के पुनःस्थापन पर जारी 
दवाईयां रिका A रखी जाती ZI 

(अनुवाद) 27६. 74 

अस््र-शसत्र व्यापार संबंधी संयुक्त राष्ट् सम्मेलन -* ~. 

3319. श्री wet Wert: क्या विदेश मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या संयुक्त Te (यूएन) अस्त्र-शस्त्र व्यापार संधि 
सम्मेलन हाल ही में न्यूयार्क में हुआ था; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या ठै; 

(ग) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया थाः 

(a) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर अन्य भाग लेने 
वाले देशों के नाम क्या है; 

(ङ) उक्त सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा उठाए गए मुदं का 
ब्योरा क्या है ओर उन पर भाग लेने वाले राष्ट्रो की क्या प्रतिक्रिया 

है;
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(च) क्या पूर्वोक्त सम्मेलन मे कोई सहमति बन सकी; ओर 

(कछ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या हैँ? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) से (3) भारत ने =p मेँ 02-27 जुलाई, 2012 तक 

शस्त्र व्यापार संधि (uth) पर आयोजित संयुक्त राष्ट राजनयिक 
सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन संयुक्त we के सभी 

सदस्यों के लिए खुला भा। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा 

कि शस्त्र व्यापार संधि मेँ आयात तथा निर्यात करने वाले देशों के 

दायित्वों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, परम्परागत हथियारों 

कौ अवध तस्करी तथा इन हथियारों के आतंकवादियों एवं रष्ट्विहीन 

Haat तक पहुंचने परं रोक लगाना चाहिए ओर सभी स्टेकहोल्डगो 
को इस प्रकार साथ लाया जाना चाहिए जो इस संधि कौ 

संभावनाओं को aga दे ओर जो सार्वभोमिक अनुपालन के 
सखथ-साथ व्यावहारिक एवं लागू करने योग्य हो। आपसी सहमति 

न होने के कारण इस सम्मेलन मे किसी सम्मत पाठ को अपनाया 

नहीं नहीं जा सका। ~ 74 ~ GH 

परिवार नियोजन योजनाओं a कार्व-निष्पादन 
€~ 

3320, श्री धनंजय सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार at विभिन्न परिवार नियोजन कल्याण 

योजनाएं अपना वांछित उदेश्य प्राप्त नहीं कर पाई है; 

(ख) यदि हां, तो weaves राज्यक्षेत्र-वार तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या है; 

(ग) उन wis राज्य क्षेत्रों का ब्योरा क्या है जहां पर 
परिवार नियोजन कल्याण योजनाएं प्रभाव छोड़ने अथवा पर्याप्त 

जागरुकता sat करने मेँ विफल रही है; ओर 

(घ) इसके क्या कारण है ओर एेसे waves राज्य at 

मे इस day मे सरकार ee क्या कदम sam गए रै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

सुदीप बंबोपाध्याय ): (क) से (ग) भारत सरकार 2005 A शुरु 

किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का 

कार्यान्वयन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में यथा परिकल्पित 

जनसंख्या स्थिरीकरण के नीतिमत ea अर्थात् प्रजनन संबंधी एवं 

बाल स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक पैकेज की आडउटरीच एवं कवरेज 

ATH बाल उत्तरजीविता, मातृ- स्वास्थ्य एवं प्रजनन सवंबंधी विषयों 
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पर एक साथ ध्यान देने की आवश्यकता के अनुरूप दृद्तापूर्वक 

करती रही है। 

एनआरएचएम का उदेश्य वर्ष 2012 तक 2.1 कुल जनन 

क्षमता दर (ATH) के शुरु प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करना 

है। भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, 
2005 ओर 2010 के बीच कुल जनन क्षमता दर में 0.4 अकां 
कौ कमी दर्ज की गई है (2005 मेँ 2.9 था जो घटकर 2010 
F 2.58 हो गयी )। एनआरएचएम शुरु किए जाने के समय से कुल 
जनन क्षमता दर मे कमी ज्यादातर उन राज्यों में हई है जहां कुल 
जनन क्षमता दर अधिक है। राज्य-वार व्यौ संलग्न विवरण मेँ दिया 

गया है। 

(घ) परिवार नियोजन के लिए विद्यमान उपायों मेँ कुछ एन 
उपाय भी शामिल है, जो निम्नलिखित हैः 

1. देश भर में एेसे 264 ज्यादा ध्यानं दिए जाने वाले 

जिलों, जिनमें मातु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य ओर परिवार 
नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य संकेतक अत्यन्त कमजोर 

है. को विशेष रूप से ध्यान देने ओर सहयोगात्मक 
पर्यवेक्षण के लिए अभिज्ञात किया गया ZI 

2 लाभार्थियों को घर पर गर्भं निरोधक वितरित करने के 

लिए आशा की सेवाओं का उपयोग करने हेतु एक 

नई योजना शुरू कौ गई है। इस योजना को 17 राज्यों 
के 233 जिलों मे कार्यान्वित fea a wi है। घर 
पर गर्भं निरोधक वितरित करने कें अपने प्रयास के 

लिए लाभार्थियों से आशा द्वारा नाममात्र कौ धनराशि 

ली जाती है अर्थात् 3 कंडोम के 1 पैक के लिए 1 
रुपये, ओसीपी के एक चक्र के लिए 1 रुपया ओर 
ईसीपी कौ एक गोली के लिए 2 रुपये। 

3. शादी के बाद पहला बच्चा होने ओर पहले ओर दूसरे 
बच्चे के बीच अंतराल सुनिश्चित करने हेतु नव 

दपत्तियों को परामर्शं के लिए आशा की सेवाओं का 
उपयोग किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया 

जाएगा कि शादी के बाद 2 वर्षं तकं संतान न हो 
ओर जिन दंपत्तियों को एक बच्चा है, वे पहले ओर 
दूसरे वच्चे के बीच 3 वर्षं का अन्तराल tal यह 
योजना पूर्वोत्तर राज्यो, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, छत्तीसगद, HVS, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा 

ओर मध्य प्रदेश में संचालित 2 

4. भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 

अल्पकालिक आईयूसीडी (5 ad की प्रभाविता). 

सीयूआईयूसीडी 375 शुरू कौ है।
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5. जिला अस्पतालों मे समर्पित परिवार नियोजन प्रशिक्षण कौ व्यवसी करके yaar परिवार नियोजन 

परामर्शदाताओं को नियुक्त करके ओर कार्मिकों के सेवाओं को agra देना। 

विवरण 

प्रमुख राज्यों के लिए 2007 के आंकड़े उपलब्ध हैँ, जिससे प्रदर्शित होता है कि मोटे तौर पर इन राज्यों में भी सुधार हो रहा हैः 

क्र.सं राज्य 2005 2010 परिवर्तन (अंक) 

2005-2010 

1 2 3 4 5 

संपूर्ण भारत 2.9 2.5 -0.4 

1. विहार 4.3 3.7 -0.6 

2. छत्तीसगद् 3.4 2.8 -0.6 

3. ज्ञारखंड 3.5 3.0 ` -05 

4. मध्य प्रदेश 3.6 3.2 -0.4 

5. ओडिशा 2.6 2.3 0.3 

6. राजस्थान 3.7 3.1 -0.6 

7. उत्तर प्रदेश 4.2 3.5 -0.7 

8. उत्तराखंड * 2.6 2.3 -0.3 

9. असम 2.9 2.5 -0.4 

10. आध्र प्रदेश 2.0 1.8 -0.2 

11. गुजराते 2.8 2.5 -0.3 

12. हरियाणा 2.8 2.3 -0.5 

13. हिमाचल प्रदेश 2.2 1.8 -0.4 

14. जम्मू ओर कश्मीर 2.4 2.0 -0.4 

15. कर्नाटक 2.2 2.0 -0.2 

16. केरल 1.7 1.8 0.1 

17. महाराष्ट 2.2 1.9 -0.3 

18. पंजाब 2.1 1.8 -0.3 
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1 2 3 4 5 

19. तमिलनाडु 1.7 1.7 0.0 

20. पश्चिम बगाल 2.1 1.8 -0.3 

21. दिल्ली 2.2 1.9 -0.3 

We: 

*-उत्तराखंड के लिए रीएफआर डेटा एसआरएस के तहत उपलब्ध नहीं है इसलिए डेटा एनएफएचएस-3 से 2005 के few है ओर आशा 2010, 2010 के 

लिए केरल के लिए aman में बहुत ही ममालू 0.1 से 1.8 अंक कौ वुद्धि हुईं है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है क्योकि यह पहले से ही प्रतिस्थापन 

स्तर प्रजनन क्षमता 2.1 से बहुत केम है। 

2. Be राज्य जिनके लिए नवीनतम Ser 2007 के लिए 

उपलब्ध है, जिससे पता चलता है fe कुल मिलाकर इन राज्यों 

में भी सुधार हो रहा हैः 

Waste सं. राज्य 2007 

1. अरुणाचल प्रदेश 2.7 

2. मणिपुर 1.6 

3. मेघालय 3.1 

4. मिजोरम 2.0 

5. नागालैंड 2.0 

6. सिक्किम 2.0 

7. त्रिपुर 1.7 

8. गोवा 1.6 

9. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 1.5 

10. dere 1.8 

11. दादरा ओर नगरे हवेली 3.3 

12. दमन ओर da - 1.9 

13. लक्षद्वीप 2.1 

14. Yaad 1.6 

जोखिम गारंटी कोष ¢ - 8 4) 

3321. डो. संजय जायसवालः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 

ऊर्जां मंत्री वह बताने की कृपा करेगे किः 
eel 

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं 

से जुडे बाजार जोखिम को कम करने हेतु जोखिम गारंटी कोष 

(आरजीएफ) स्थापित किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या यह firs से जुडी ओर उससे अलग दोनों परियोजनाओं 

मे सभी नवीकरणीय ऊर्जा ata को सम्मिलित करता है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ङ) af 2011-12 ओर 2012-13 के दोहन आरजीएफ कोष 
की मात्रा क्या है ओर व्यतिक्रम के आधार पर कितनी धनराशि 

स्वीकृत कौ गई? 

नवीने ओर नवीकरणीय ऊर्जा मरी ( डो. फारूख अब्वुल्ला ): 
(क) जी नहीं, यद्यपि सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर 

मिशन के अतर्गत fos सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु एक 

भुगतान सुरक्षा स्कीम (पीएसएस) कौ स्थापना कौ गई है। 

(ख) से (घ) राज्य यृूरिलिरीज।डिस्कोमों द्वारा भुगतान में 

विफल होने की स्थिति मे एक भुगतान जोखिम निवारण नीति के 

रूप में सौर भुगतान सुरक्षा खाते के सुजन को सुगम बनाने हेतु 

पीएसएस के लिए अधिकतम 486.08 करोड़ रुपये कौ सकल 

बजटीय सहायता दी जाती 21 

(ङ) वर्ष 2011-12 ओर 2012-13 हेतु पीएसएस का आकार 

क्रमशः 2.0 करोड रुपये ओर 56.32 करोड रुपये है। 
2८ ५ ~ ६4 

विमानपत्तनों पर ग्राउंड tefein प्रभार 
eer 

3322. श्री एकनाथ महादेवे गायकवाडः 

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
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श्री आनंद प्रकाश aria: 

श्री संजय are 

क्या नागर विमानन पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश में विभिन 

विमानपत्तनों पर ग्राउंड रैडलिंग सेवाओं हेतु प्रभारो मेँ वृद्धि कौ 
गई tae करने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इसके कारण 

क्या दै; 

(ग) इस नई नीति कौ मुख्य विशेषताएं क्या रहै; 

(घ) जब पहलं से ही किराए अधिक है ओर विमानन क्षत्र 

मँ मंदी है तो उक्त pani में वृद्धि का क्या ओचित्य 2; 

(ङ) क्या warn में वृद्धि कौ घोषणा करने से पूर्वं एयरलाइनों 
से परामर्शं किया गया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके कारण क्या है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ees) द्वारा प्रबंधित हवाईअड्डे 
पर Wee हैडलिंग प्रचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य 
परबधन, use दैडलिंग सेवाओं के लिए प्रवेश) विनियम, 2007 
के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैँ जिसका उदेश्य सुरक्षित एवं 
निश्चित यात्रा सहित यात्रियों को हवाईअड्डे पर विश्वस्तरीय 
सुविधाएं मुहैया कराना है। बडे हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग 
(जीएस) wari का विनियमन भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक 

प्राधिकरण Cir) द्वारा किया जाता है। फिलहाल, गैर महत्वपूर्णं 
हवाईअड्डे पर सुविधाओं के उपयोग के लिए भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण को रोयल्री अदा करती रैँ। ग्राउंड हैडलिंग एजेंसियों द्वारा 
प्रभारित टैरिफ का निर्धारण बाजार प्रक्रिया के आधार पर एयरलाइनों 
ओर एजेंसियों के बीच खुद किया जाता है। सरकार या एएआई 
कौ इस संबंध में कोई भूमिका नहीं होती 21 

(घ) से (च) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए लागू 
नहीं होता। 74८4 ~ 8 ८ 

चा 
राष्टीय अनुसूचित जनजाति आयोग 

3323. श्री मनोहर तिरकीः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

क्या जनजातीय कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ 

अधिकारियों ओर सदस्यो के अनेक पद ca समय से रिक्त हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योस क्या है; ओर 

(ग) इन रिक्त vel को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कारवाई 

की गर्ह tat जा रही है? 

जनजातीय कार्य मत्रालय W राज्य मत्री (श्री महादेव सिंह 

Geer): (क) ओर (ख) राष्टीय जनजाति आयोग में वरिष्ठ स्तर 

के रिक्त पदों के oR निम्नानुसार हैः 

क्र.सं एनसीएसरी में रिक्त पद् से रिक्त 

1. उपाध्यक्ष 25.04.2012 

2. सदस्य 17.04.2012 

3. सचिवं 01.04.2012 

4. निदेशक (तीन पद्) 

(सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्रालय का) 

संयुक्त संवर्ग 

(क) 02.09.2008 

(ख) 01.09.2010 

(ग) 27.07.2011 

5. उप सचिव (सीएसएस) 30.09.2011 

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष एवं 

सदस्य की नियुक्ति से संबंधित मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय मं 

विचाराधीन 21 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एनसीएसरी 

मे निदेशक के vel के लिए संवर्गं नियंत्रक प्राधिकरण है। कार्मिक 

एवं प्रशिक्षण विभाग उप सचिव के पद का संवर्गं नियंत्रक 

प्राधिकरण है! एनसीएसरी ने संवर्गं नियत्रक प्राधिकेरण के साथ भी 

इसे उठाया है)। 

( हिन्दी] ry we, 
५५ Ud ey 

नवजात शिशुओं की चोरी 

3324. श्रीमती मीना सिंहः क्या स्वास्थ्य ओरं परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में गत तीन वर्षो के दौरान आज तक विभिन्न 

सरकारी अस्पतालों से नवजात शिशुओं को चुराने कौ घटनाओं का 

राज्य-वार/संघ राज्यक्ेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) उपर्युक्त घटनाओं में लिप्त/दोषी पाए गए व्यक्तियों के 

विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है; ओर 

त ४४८. 87
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(ग) भविष्य मे एेसी घटनाओं को रोकने ओर अस्पतालों में 
सुरक्षा उपायों को सुदृद् करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमो 
का व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ); (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है ओर केन्द्रीय 
स्तर पर एेसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तके केन्द्रीय 
सरकारी अस्पतालों नामतः ड. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, 

एलएचएमसी एवं इसके संबद्ध अस्पतालों ओर सफदरजंग अस्पताल 
का संदध है, सफदरजंग अस्पताल A 10 अक्टूबर, 2009 को वच्चे 
के गुम होने का केवल का मामला सूचित हुआ है। इस रोगी के 
बरे मे एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कौ गर्ह थी। जांच के बाद पता 
चला था कि बच्चे को स्वैच्छिक रूप से रूपयों एवं कपडो के 
रूप मै खुश होने के बदले दे दिया गया था। इस बारे मे किए 
गए उपायों में निगरानी इत्यादि के लिए सुरक्षा गाड द्वारा निगरानी 
रखना, सीसीटीवी Sat को स्थापित करना शामिल है। 

अपतरीय पवन ऊर्जा का विकास 757 

3325. श्री एम. आनंदनः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 
ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
—_— 

(क) क्या एक स्कोरिश एजेंसी द्वारा किए गए प्रारभिक 

आकलन ने रमेश्वरम ओर कन्याकुमारी के दक्षिण सहित भारत के 

विभिन क पवन ऊर्जा की वृहत् क्षमता का उल्लेख किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस ऊर्जा का दोहन करने हेतु सरकार ह्वार क्या कदम 
उठाए गए रहै? 

नवीम ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री ( डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) से (ग) अब तक समुद्र में मास्ट संस्थापितं कर armada 
पठन मति का मापन नहीं किया गया है। तथापि, सैटेलाइट डारा 

सहित तट के निकट कौ उपलब्ध पवन गति ser के प्राथमिक 
विश्लेषण से पता चलता है कि कन्याकुमारी के निकर ओर/अथवा 
शमेश्वरम् के उत्तर अपतरीय पवन फार्म का विकास करने हेतु 
संभाव्यता हो सकेती है। सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता मे एक 
निर्धारित ओर केन्द्रित तरीके से देश मँ अपतटीय पवन विद्युत के 
विद्युत हेतु सरकार ने अपतरीय पवन ऊर्जा संचालन समिति का 
गठन किया है। dn ` 7475 

पोलियो उन्मूलन 

3326. श्री राम सुन्दर दासः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या यूनीसेफ के युनाइटेड नेशंस farsa फंड सहित 
asa एजेंसियां देश में पोलियो के उन्मूलन हेतु कोई भूमिका 

निभा रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
सुवीप बंदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) सयुक्त Te बाल निधि 
(युनिसेफ) भारत सरकार को देश मे पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स 
Wert कार्यक्रम हेतु नीतिगत संचार ओर सामाजिक संगठन के aa 
मे सहयोग प्रदान करता zi 

(अनुकाद] क ङ्प रन ए -44 

रिष्ट नागरिको का उपचार 

3327. श्री रूद्रमाथव रायः 

डो. Wet कुमार पाटसाणीः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपां He किः 

(क) क्या सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुतिधाजनके 
तथा बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं देने तथा शीघ्र एवं निशुल्क 

उपचार हेतु सरकारी/सीजीएचएस clad द्वार रेफर कराए बिना 

सरकार के पैनल वाले अस्पतालों मे डक्टरो(विशेषज्ञ से परामर्शं 
लेने की अनुमति देने की कोई योजनाएं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो बरिष्ठ नागरिको को बेहतर ओर सुविधाजनक 
स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य 
कदम उठाए जाने का विचार है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) केन्द्र सरकार वरिष्ठ नागरिको को सुगम 

ओर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध 21 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने वरिष्ठ 

नागरिकपेशनभोगी सीजीएचएस लाभार्धियों के लिए सुविधाओं में 

सुधार हेतु सीजीएचएस के पैनल मेँ आने वाले निजी अस्पतालों 
में बिना नकद भुगतान के चिकित्सा उपचार, ओषधालयों में उनके 
लिए अलग पंक्ति बनाने का प्रावधान, योग तथा अन्य भारतीय 

चिकित्सा पद्धतियों कौ ओषधों की सुविधाएं, दिल्ली मे जरारोग 
निदान केन्द्र at स्थापना जैसे विभिन उपाए किए है। लाभार्थियों 

को सीजीएचएस पैनल में आने वाले निजी अस्पताल a चिकित्सा 

उपचार कराने मेँ समर्थं बनाने के लिए सीजीएचएस दारा अपनायी
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गई रेफरल प्रणाली को लापार्थियों के हित में आवश्यक माना गया 

है। वित्तीय ओचित्य तथा सरकारी धन का विवेकपूर्णं उपयोग 
सुनिश्चित करने के लिए भी यह नियंत्रण एवं संतुलन उपाय के 

रूप में आवश्यक हे। 2४ ९ -१० 
कुंभीग्राम ( सिल्चर ) विमानपत्तन -_--- 

3328. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थः क्या नागर विमानन मंत्री 
यह बताने की कृषा करेगे किः 

(क) क्या कुंभीग्राम (सिल्वर) विमानपत्तन पर रत्नि में विमान 

उतारने क सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैँ; 

(ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं. तो 

इसके कारण क्या ठै; 

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू ad के दौरान 
इस Gay में प्राप्त शिकायतों ^अभ्यावेदनों, यदि कोई हैँ, तो उनका 

ब्योरा क्या है; 

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(डः) उक्त विमानपत्तन पर यात्री विमानों को रात्रि मेँ sae 

की सुविधा कब तक दिए जाने कौ संभावना है ओर इस संबंध 
मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ssa जाने का विचार है? 

नागर विभानन मत्री ( श्री अजित faz): (क) ओर (ख) 
असम में सिल्वर एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का है 

ओर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) केवल सिविल उड़ान 

प्रचालनों कौ हैडलिग के लिए सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण करता 
ai चूकि एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना का है, अतः रात में ser 
के प्रचालन की अनुमति भारतीय वायु सेना द्वारा दी जानी होती 
है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस एयरपोर्ट पर निम्नलिखित 

आवश्यक सुविधाएं प्रदान कौ हैः 

1. रनवे 06 के लिए geet लैडिंग सिस्टम (आईएलएस) 

2. हाई इटेसिरी रनवे लाइरिग सिस्टम 

3. प्रीसीशन wars पाथ gether 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 390 

4. टैक्सीवे लाइट्स 

5. रनवे 24 के लिए सिंपल wile लाइटिग सिस्टम ओर 

6. रनवे 6 के लिए ters सिंपल wire लाइसिग सिस्टम 

ओर 

7. WW aga 

(ग) से (ङ) इस Vee में नागर विमानन Fares को कोई 

शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ हे। तथापि, भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण द्वारा 2011 में असम राज्य सरकार से एकं अभ्यावेदन 

प्राप्त हुआ जिसे रक्षा मत्रालय को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित 
कर दिया गया है कि सिल्वर मे सिविल seri के रात्रि प्रचालन 

की जांच wel 

[fet] 2१८. ‰ 

अस्पतालों के उनयन हेतु विदेशी वित्तीय सहायता 
[1 

3329, श्री भाठसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या स्वास्थ्य 

ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को विभिन राज्य सरकारों से विदेशी वित्तीय 

सहायता कौ मदद से अस्पतालों के उननयन संबंधी प्रस्ताव मिले 

र 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों ओर चालू वर्ष के दौरान 
तत्संब॑धी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रू-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इनमे से प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम सरकार के sata 
अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) बिहार, मध्य प्रदेश ओर 
ओडिशा राज्य सरकारों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान 

करता है, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों को उन्नयन 

करने के लिए सहायता भी शामिल 2 विश्व बैक भी राज्यों कौ 
स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ऋण के रूप मेँ सहायता 

प्रदान करता 21 विभिन परियोजनाओं का ath निम्नलिखित हैः 

परियोजनाओं का नाम निधि का स्रोत राज्य आरभ/समाप्त होने की तारीख 

1 2 3 4 

स्वास्थ्य को मजबूत बनाने डी एफ आई डी बिहार 1-9-2010/29-2-2016 

के लिए सेक्टर- वाइड 

दुष्टिकोण (स्वास्थ) 
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1 2 3 4 

म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र डी एफ आई डी मध्य प्रदेश 22-11-2007/31-3-2015 
सुधार कार्यक्रम 

ओडिशा स्वास्थ्य डी एफ आई डी ओडिशा 12-2-2007/31-3-2015 
aa सुधार कार्यक्रम 

कर्नाटक स्वास्थ्य विश्व बैक कर्नारक 22-8-2006/30-9-2012 
प्रणाली 

तमिलनाडु स्वास्थ्य विश्व बक तमिलनाडु 16-12-2004/30-9-2013 
प्रणाली 

उत्तर प्रदेश स्वास्थ विश्व वैक उत्तर प्रदेश 20-12-2011/31-3-2017 
प्रणाली 

fy 

(८ 2 4। ~ 
कैलाश area) य यात्रा. (अनुकाद] 2९? 2. -#८० न. 

3330, डो. किरीट प्रेपजीभाईं सोलंकीः क्या विदेश मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बडी संख्या में जा 

रहे तीर्थयत्रियों को हाल ही में चीन द्वारा नेपाल-तिन्बत सीमा पर 

कथित ex से रोक लिया गया था; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ata क्या है ओर इसके कारण 
स्च है ओर 

(ग) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है? 

विदेश dara मे राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई इस वर्षं मई 
से सितंबर तके कौ कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों को 
लिपुलेख दर से होकर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पार करने 

मेँ किसी प्रकार कौ कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा। तथापि, 

प्राइवेट टूर आपरेटरों द्वारा आयोजित की गई नेपाल के रास्ते कैलाश 

तथा मानसरोवर कौ यात्रा के भारतीय तीर्थयात्रियों के समूहो को 
दुर् ated द्वारा वीजा ओपचारिकताओं को उपयुक्त तरीके से पुरा 
नहीं किए जाने के कारण नेपाल-तिन्बत सीमा पर हो रहे विलम्ब 
के day में समाचार में रिपोर आई है। जब सरकार से संपर्क 
किया गया तो सरकार ने te yet को सुल्चाने में पूर्ण सहयोग 
दिया। 

विद्युत परियोजनाओं के डेवलपर के लिए दिशा-निर्देश 

3331. श्री संजय विना पाटीलः 

श्री राजय्या सिरिसिल्लाः 

क्या विद्युत wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं हेतु 
दिशा-निर्देशों मेँ संशोधन किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर इसके कारण 
क्या है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 
(क) ओर (ख) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, नामतः मेगा पावर 
परियोजनाओं (युएटमपीपी सहित) ओर गैर-मेगा पावर परियोजनाओं 
कौ सभी श्रेणियों के आयातित उपकरणों पर समान रूप से सीमा 
शुल्क, काडंटरवेलिंग cyt ओर विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने के 
सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय की मेगा 
पावर नीति संबधी मार्गदर्शी रूप रेखाएं 19.7.2012 से नई विद्युत 
परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा 12 वीं योजना की 
परियोजनाओं के लिए कोयला संबद्ध नीति कौ एक प्रति संलग्न 
किवरण में दी mg 21 

इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के 

अनुपालन 4, विद्युत मंत्रालय ने, 19 जनवरी, 2005 को दीर्घकालिक
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(7 वर्षो ओर इससे अधिक की अवधि के लिए) ओर मध्यम 

कालिक (एक वर्ष से अधिके ओर 7 वर्षं तक) के लिए प्रतिस्पर्धी 

बोली के माध्यम से वितरण लाइसेसधारियों द्वार विद्युत प्रापण के 

लिए दिशानिर्देश जारी किए थे ओर इनमे समय-समय पर संशोधन 

भी fui 15 मई, 2012 को, विद्युत मत्रालय ने अल्पावधि (एक 

वर्ष के समानं अथवा इससे कम अवधि के लिए) के लिए वितरण 

लाइसंसधारियों द्वारा विद्युत प्रापण के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए 

zl 

विवरण 

HLA. WAY 9/2009-आईपीसी 

भारत सरकार 

विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2009 

कार्यालय ज्ञापन 

विष्यः 12 वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला 

संशोधन नीति। 

qa 12 वीं योजनावधि कौ परियोजनाओं की शेल्फ के बारे मेँ 

कोयला मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 23011/27/2008-सीपीडी 

दिनांक 26.12.2008 के संदर्भ मे यह कहने का निदेश हुआ है कि 
कीयले कौ कमी को देखते हुए, 12 वीं योजना के दौरान शुरू किए 

जाने के लिए प्रस्तावित अनेक विद्युत परियोजनाओं के day मे, 

जो संयोजन की प्रतीक्षा मे, मंत्रालय ने यह निर्णय लिया गया है 

कि 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन का 

आकंटन करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाए- 

क. क्षित्रवार प्राथमिकताः 

कोयला संयोजन के आवंटन के लिए प्राथमिकता का क्रम 

निम्नानुसार रँ 

0) केंद्रीय क्षेत्र के सीपीएसयू, राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं 

ओर ये परियोजनाएं, जिन्हें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी 

बिडिग पर राज्यों द्वारा निविदा दी जाती है (मामला), 

Gi) आईपीपी परियोजनापए्। 

(ii) कैष्टिव विद्युत परियोजनाए। 
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ख. कोयला संयोजन at परियोजनाओं की पूर्वं अर्हताए- 

0) परियोजना कौ संपूर्णं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 

जल आबंटन उपलब्ध होना चाहिए ओर इस आशय 
का राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक 

प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जान चाहिप्। 

Gi) प्रस्तावित परियोजनाओं के विद्युत परियोजना कौ स्थापना 

करने के लिए अपेक्षित स्थान ओर aa कौ स्पष्ट रूप 

से पहचान करनी eri 

(1) परियोजना के प्रयोजनों के लिए भूमि कौ उपलब्धता 

के बारे मेँ राज्य सरकार कौ fad भूमि प्रापण के 
लिए प्रक्रिया को शुरू करने के साक्ष्य प्रस्तुत करनी 
होगी। 

(iv) परियोजना के fase को परियोजना के लिए 

निर्धारित पर्यावरण ओर वन मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ 
Wal का पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

(४) परियोजना विकासकर्ता टैरिफ प्रतिस्पधीं बिडिग (मामला) 
के माध्यम से विद्युत प्रापण के लिए मानक बिड प्रलेख 
मे यथा परिभाषित वित्तीय पूर्वं अर्हताओं को पूरा करता 
हो। 

até के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परियोजना के प्रमुख प्रोमोटर 
(से) द्वारा पहस्ताक्षरित समर्थक शपथ पत्र सहित वित्तीय प्रलेखों 
कौ अधिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करन होंगी) water इन प्रलेखों कौ 
यथार्थता के लिए जिम्मेदार रहेगा। 

ग. प्राथमिकतां के लिए महत्त्व 

कोयला मंत्रालय 12वी योजना के लिए कोयले कौ उपलब्धता 

को दर्शाएगा। उपलब्ध कोयले का 60% केंद्रीय ओर राज्य क्षेत्र की 
परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित रखा जाएगा, जिसमे टैरिफ आधारित 
प्रतिस्पर्धी बिडिग (मामला-) पर आधारित परियोजनाएं सम्मिलित 

Zi राज्य क्षेत्र कौ परियोजनाओं के लिए कोयले का आबंटन राज्य 

कौ दर्शयी गई मांग आपूर्ति के अंतर के आधार पर किया जाएगा। 

उपलब्ध कोयले का 35% आईपीपी के लिए सुनिश्चित किया 
जाएगा ओर 5% कोयला सीपीपी के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। 
इसके साथ-साथ प्रत्येक श्रेणी नामतः केंद्रीय ओर राज्य क्षेत्र की 
परियोजनाओं, जिनमें राज्य सरकारों ओर आरईपीपी द्वारा टैरिफ 
आधारित प्रतिस्पर्धी fates (मामला-) पर निविदा दी जाने वाली 
परियोजनाएं शामिल है, के लिए प्राथमिकता लागू होगी। प्राथमिकता, 
आबंटन किए जाने वाले प्लाइं्ूस पर आधारित होगी निजका विवेरण 

नीचे दिया गया है-
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करसं मापदड शर्त को पूरा अन्य परियोजनाएं जो 

वाली परियोजनाओं शते परी नहीं 

को आबेटित करतीं 

प्वाइंट्स 

1 अतिसंवेदनशील प्रौद्योगिकी यूनि की स्थापना 20 0 
पर विचार रखने वाली परियोजनापं 

2 शीर्षं परियोजना अथवा राज्य जिनमें 11वी/ 20 0 

12वीं शेल्फ में किसी प्रमुख विद्युत 

परियोजना का विचार नहीं है। 

3 स्वच्छ जल के WK पर जल का इस्तेमाल 10 0 

करने वाली परियोजनाणं 

4 भूमि अधिग्रहण कौ प्रगति** 50 

(i) >25% <50% अधिग्रही भूमि 20 0 

(ii) >50% <75% अधिग्रही भूमि 30 0 

(iii) >75% <100% अधिग्रही भूमि 40 0 

(iv) 100% अधिग्रही भूमि 50 0 

कुल 100 

*निकटतम पत्तन के 150 कि.मी. के भीतर स्थित केवल आईपीपी परियोजनाओं को अपनी कोयला आवश्यकताओं का कम से कमं 30% आयात से पूरा करना होगा। 

यह एसपीएसयू ओर सीपीएसयू पर लागू नहीं होगा क्योकि उनके लिए कोयला आयात के लिए सरकार पहले से ही अलग लक्ष्य निर्धारिते कर रही है। 

*भूमि अधिग्रहण कौ प्रगति के महत्व के लिए, विकासकतां की, जिला कलेक्टर अथवा Gara राजस्व प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार कौ प्राधिकृत एजेंसी जैसे ओद्योगिक 

विकास निगम से लेकर एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण पत्र कौ सत्यता का दायित्व विकासकर्ता का होगा क्योकि भूमि के feel की जांच करना die 

के लिए संभव नहीं होगा। 

घ. कैष्टिव पावर परियोजनाएं 

सीपीपी के लिए उन यूनि के लिए संयोजन की सिफारिश 

की जाएगी जिनका यूनिट सार 10 मेगावाट से अधिक है। कैष्टिव 

प्रयोग के लिए निम्नलिखित उद्योगों को तरजीह दौ जा सकती है- 

@ इस्पात उद्योग 

Gi) एल्युमिनियम उद्योग 

(1) प्रसंस्करण उद्योग जैसे dhe, कपड़ा, शर्करा आदि। 

2. सीपीपी/आईपीपी, जिनकौ यूनिट का आकार 200 मेगावार 

से कमह, के लिए संयोजन के मामलों पर तभी विचार किया 

जाएगा जब उपकरण विख्यात स्वदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त किए 

गए etl तथापि, यदि उपकरण के लिए 24.07.2008 से पहले 

दूसरों को आर दिया गया हो तो संयोजन पर विचार किया जा 

सकता है। 

3. 12वीं योजना में आयातित कोयले पर आधारित विद्युत Waal 

के साथ-साथ कोई स्वदेशी संयोजन नहीं होगा, 

4. art रिजेक्ट्स के लिए, कोयला ओर रिजेक्ट्स का 

अनुपात जिस पर विचार किया जाना है, 22:73 है जो कोयले के 
ग्रेड पर निर्भर है। जैव भार के साथ, कोयले को 15% तक सहायक 
ईधन के रूप मेँ विचार किया जा सकता है,
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5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता 

Zl 

(एस. नारयणन) 

अवर सचिव, भारत सरकार 

सचिव, 

कोयला मंत्रालय 

शास्त्री भवन 

नई दिल्ली। 

प्रति-अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर.के. 

पुरम, नई दिल्ली को ize योजना की परियोजनाएं जो उन 

परियोजनाओं के प्रति समुचित पार्किग के साथ कोयला संयोजन कौ 

प्रतीक्षा मे है, कौ एक शेल्फ तैयार करने के अनुरोध के साथ 

wheal 

BLA. एफयु-9/2009-आईपीसी 

भारत सरकार 

विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2010 

कार्यालय ज्ञापन 

विष्यः 12 वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला 

संयोजन नीति पर स्पष्टीकरणं 

Wa, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक 

कार्यालय ज्ञापन के सदर्भं मे 12वीं योजना कौ विद्युत परियोजनाओं 

के लिए कोयला संयोजन नीति पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी 

करने का निदेश हुआ है- 

पैरा-1 घ 

उन सीपीपी के लिए संयोजन सिफारिश की जाएगी जिनकी 

यूनिट का आकार 10 मेगावाट से अधिक है। 

(एस. नारायणन) 

अवर सचिव, भारत सरकार 

कोयला मंत्रालय 

(जी, श्रीनिवासन, अवर सचिव) 

शस्त्री भवन, नई दिल्ली। 
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प्रतिलिपि- 

(6) अध्यक्ष के.विप्रा., नई दिल्ली। 

(ii) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय कौ वेबसाइट पर डालने 

के लिए 

फा.सं. एफयू-9/2009-आईपीसी 

भारत सरकार 

विद्युत मत्रालय 

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010 

कार्यालय ज्ञापनं 

विषयः 12वीं योजना at परियोजनाओं के लिए कोयला 

संयोजन नीति पर स्पष्टीकरण 

We, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के wasters 

कार्यालय सायन के सदर्भं में 12वीं योजना कौ विद्युत परियोजनाओों 

के लिए कोयला संयोजन नीति पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी 

करने का निदेश gn है- 

पैरा-1 ख (iv) 

परियोजना के विकासकंर्ता को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 

जारी परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट संदर्भ कौ शर्तो का पत्र प्रस्तुत 

करना होगा। 

(एस. नारायणन) 

अवर सचिव, भारत सरकार 

कोयला मंत्रालय 

(जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव) 

शास्त्री भवन, नई दिल्ली। 

प्रतिलिपि- 

6) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. नई दिल्ली। 

(i) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय कौ वेबसाहट पर डालने 

के fea 

फा-सं. एफयु-9/2009-आरईपीसी 
भारत सरकार 

विद्युत मत्रालय 

नई दिल्ली, 18 ard, 2011
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कार्यालय ज्ञापन 

विषयः 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति में संशोधन 

मुञ्चे, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के विद्युत मंत्रालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के सदर्भं में यह कहने का निदेश 

हुआ है कि 12वीं योजना में परियोजनाओं, निजकी यूनिट का आकार 200 मेगावार से कम है, के लिए कोयला संयोजन नीति में निम्नानुसार 

संशोधन किया गया है- 

(i) आईपीपी, ade ओर राज्य पीएसयू at विद्युत परियोजनाए कोयला संयोजन 200 मेगावाट* से कम आकार कौ यूनिट वाली 

किसी परियोजना के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 

Gi) प्राथमिक ईधन `क रूप मेँ जैव भार वाले सयत्र कोयले को 15% तक सहायक ईधन के रूप में उन परियोजनाओं 

के लिए विचार किया जा सकता है जिनका यूनिट आकार 10 

Amare ओर इससे अधिक है। 

Gi) रवोशरी रिजेक्रूस पर आधारित संयंत्र एफ श्रेणी कोयले के आयात ओर रिजेक्ट्ूस के 22:78 के अनुपात 

पर उन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा जो 50 मेगावार 

ओर उससे अधिक के आकार की है। 

Gv) को-जेनरेशन आधारित सयत्र 10 मेगावार भार ओर उससे अधिक ge साइज के लिए कोयला 

संयोजन का विचार किया जाएगा। 

भ्यह सीपीपी पर लागू नहीं है। 

2. तदनुसार, दिनांक 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी कौ गई कोयला संयोजन नीति के te 2 ओर 

4 को रह किया जाएगा। | 

3. यह विद्युत मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया 2 

(एस. नारायणन) 

अवर सचिव, भारत सरकार 

कोयला मंत्रालय 

(जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव) 

went भवन, नई दिल्ली। 

प्रतिलिपि- 

@) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. नई दिल्ली। 

Gi) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय कौ वेबसाइट पर डालने के fer 

फा.सं. एफय्-9/2009-आईपीसी 

भारत सरकार 

विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली, 14 जून, 2010
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कार्यालय ज्ञापन 

विषयः 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति में संशोधन 

Wet, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के सदर्भं मेँ यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वीं 

योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड जोडा गया है- 

“alae की वास्तविक निकासी बिजली के 85% कौ शर्तं के अधीन होगी। जिले कि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी fafen (उन पीएसयू 

परियोजनाओं के अलावा जहां 05.01.2011 को पीपीए हस्ताक्षरित किए गए।'' 

2. इसे विद्युत मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। 

कोयला मत्रालय 

(जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव) 

शास्त्री भवन, नई दिल्ली। 

प्रतिलिपि- 

(i) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. नई दिल्ली। 

(एस. नारायणन) 

अवर सचिवे, भारतं सरकार 

Gi) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए। 

५०२ - ०1 
विदेश में छात्रों को सहायता 

(हिन्दी) 

3332. श्री sada गंगाराम आवलेः क्या विदेश मत्री यह 

aa कृपा करेगे किः 

(क) क्या आस्टरलिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने आस्टूलिया 

q अध्ययनरत भारतीय छात्रों को सहायता प्रदान करने हेतु 24 घे 

की हेल्पलाइन सेवा शुरू की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; ओर 

(ग) विदेशों मे छात्रों सहित भारतीयों कौ सरक्षा ओर सुरक्षा 
सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए जा 

रहे है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ८ श्रीमती परनीत कौर) 

(क) ओर (ख) जी a आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग तथा 

कोंसलावास में 24 घंटे चलने वाले आपातकालीन संपर्क नंबर है। 

मिशन की वेबसाइट के माध्यम से इन Aad का व्यापक प्रचार 

किया गया है ये आपातकालीन नंबर इस प्रकार है 

एसीटी, क्वीस लैंड 

नाम एवं पदनाम श्री मुकेश कुमार, प्रथम सचिव (चांसरी, 

alae प्रमुख) 

पता भारतीय उच्चायोग, 3 मुनाह प्लेस, यारलुमला 

एसीटी-2600 

दूरभाष 0432585493 मोबाइल 

न्यू साउथ वेल्स एवं साउथ आस्टूलिया 

नाम एवं पदनाम श्री शशिकांत मेशराम, उप algal (alge) 

पता भारत का प्रधान कोंसलावास, लेबल 10,190 
जार्ज tte, सिडनी 

दूरभाष 0420277261 मोबाइल 

विक्टोरिया एवं तसमानिया 

नाम एवं पदनाम श्री रकश वी.कावरा, कोसल 

(एससीडन्छ्यू) 

पता भारत का प्रधान कोंसलावास 

दूरभाष 0430020828 मोबाइल
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पश्चिमी आस्दूलिया एवं उत्तरी क्षेत्र 

नाम एवं पदनाम श्री हीरा लाल रायचंदानी, कोसुल/चांसरी 

प्रमुख) 

पता भारत का प्रधान कोंसलावास 

दूरभाष 0423715575 मोबाइल 

त्रिस्वेन 

नाम एवं पदनाम श्रीमती अर्चना सिंह, ओंनरेरी alga 

पता भारत का अनिरेरी aa, 175 ए, स्वान 

रोड, aT, क्यएलडी-4068 

दूरभाष 0422309952 मोबाइल 

(ग) भारत सरकार विदेशों मे विद्यार्थियों सहित भारतीय 

राष्ट्िकों कौ सुरक्षा एवं बचाव के बारे मेँ चिन्तित 21 जब भी भारत 

सरकार को विदशों मे विद्यार्थियों सहित भारतीय राष्टरिकों की सुरक्षा 

को प्रभावित करने वाली घटना की जानकारी मिलती है तो वह 

एेसे मामले को संबंधित सरकारों के साथ मत्री एवं सरकारी स्तर 

सहित सभी स्तरों पर सशक्त रूप से उठाती 2 विदेश स्थित 

भारतीय मिशन इन देशों मे विद्यार्थियों सहित भारतीय राष्टिकों की 

सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने तथा विचारविमर्शं करने के लिए 

अपने प्रत्यायन देशों की सरकारों के नियमित संपर्क में रहते Zi 
~~ „^ ५५२ \५ Boe 

[arya] 

3333. श्री एम. वेणुगोपाल रेदडीः क्या सूक्ष्म, लघु ओर 
मध्यम उद्यम मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देशों में '“ पारंपरिक उद्योगों के पुनःसुजन 

हेतु निधि योजना (स्पूर्ति)'' शुरू at है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ग) देश में पारंपरिक व्यवसायों को शुरू करने हेतु ग्रामीण/शहरी 

युवाओं को आकर्षित करने कै लिए पारंपरिक उद्योगों के sina 

योजनाओं का नाम सहित व्यौरा क्या 2; 

(घ) विभिन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों ओर 
सृजित रोजगार का ब्योरा क्या है ओर गत तीन वर्षो में प्रत्येक 
वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त उपयोग कौ गई धनराशि का 
राज्य-वार wht क्या है; ओर 
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(ङ) पारंपरिक उद्योग के सुददीकरण/आधुनिकौकरण तथा 

इनमे संलग्न कर्मकारों कौ स्थिति मे सुधार करने हेतु सरकार द्वारा 

कौन-से अन्य कदम उठाए गए रै? 

gen, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) ओर (ख) खादी व ग्रामोद्योग आयोग 

(केवीआईसी) ओर केयर até वर्षं 2005-06 से परंपरागत उद्योगों 

के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना नामक एक क्लस्टर आधारित 

योजना कार्यान्वितं करते रहे है जिसके तहत 29 खादी, 47 
ग्रामोद्योगों ओर 21 केयर क्लस्टरो को बेहतर उपस्कर, सामान्य 
सुविधा केद्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण ओर 
डिजाइन व विपणन सहयोग, आदि प्रदान करते हुए क्रियाशील किया 

गया है। Splat के तहत क्रियाशील किए गए क्लस्टरो कौ राज्य-वार 

संख्या संलग्न विवरण- मे दी गई है। 

(ग) ओर (घ) स्फूर्तिं के अलावा, केवीआईसी गैर-कृषि में 

सूक्ष्म उद्यमो कौ स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करने 
के लिए af 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम 

(dest) नामक एक क्रेडिट fas सचन्छिडी योजनां भी 

कार्यान्वितं कर रहा है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में 

परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रं में 15 प्रतिशत 

तक मार्जन मनी सन्सिडी प्राप्त कर सकते है। विशेष श्रेणियों, जैसे 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिडा वर्गो, 

अल्पसंख्यक, महिलाओं, पूर्व-सैनिकों, शारीरिक विकलांग , पूर्वोत्तर, 
पहाड़ी ओर सीमाव क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन 

मनी सब्सिडी ग्रामीण sal में 35 प्रतिशत ओर शहरी क्षेत्रों मे 25 

प्रतिशत है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण aa मे 25 

लाख रुपये ओर सेवा क्षेत्र मेँ 10 लाख रुपये है। पिछले तीन वर्षो 
ओर चालू वषं के दौरान पीएमरईजीपी के तहत जारी ओर उपयोग 
मेँ लाई गई मार्जन मनी सब्सिडी की राज्य वार राशि संलग्न 

विवरण-ा मेँ दी गई है। पीएम्ईजीपी के तहत सृजित रोजगार की 

राज्य-वार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-ामें दी गर्ह है। 

(ङ) केवीआईसी ओर केयर ats पारपरिक उद्योगों को मजबूत 

बनाने ओर उसमे काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर 
बनाने के लिए बहुत सी अन्य योजनाएं भी कार्यान्वितं कर रहे है, 
जिनमे “aber कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संस्वना का 
सशक्तीकरण ओर विपणन अवसरंचना da हेतु versa”, ‘wrt 

कारीगरों के लिए वेर्कशेड योजना'', “* बाजार विकास सहयाता!१, 

‘Cat कारीगर wast बीमा योजना" ओर “aa उद्योग का 

नवीनीकरण, आधुनिकीकरण ओर प्रौद्योगिकी sa, की योजना 
शामिल है।
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विकरण-प 

स्फूर्तिं aed का राज्यवार व्यौरा 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र स्फूर्तिं क्लस्टरों कौ संख्या (कार्यशील) 

खादी ग्रामोद्योग केयर योग 

1 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 2 3 0 5 

2. हिमाचल प्रदेश 0 1 0 1 

3. पंजाब 1 3 0 4 

4. चंडीगद 0 0 0 0 

5. उत्तराखंड 1 1 0 2 

6. हरियाणा 1 2 0 3 

7. दिल्ली 0 0 0 0 

8. राजस्थान 2 1 0 3 

9. उत्तर प्रदेश 4 3 0 7 

10. बिहार 1 2 0 3 

11. सिक्किम 0 1 0 1 

12. अरुणाचल प्रदेश 0 1 0 1 

13. नागालैड 1 1 0 2 

14. मणिपुर 0 2 0 2 

15. मिजोरम 0 1 0 1 

16. त्रिपुरा 0 2 1 3 

17. मेघालय 0 1 0 1 

18. असम 1 “ 2 1 4 

19. पश्चिम ane 2 2 1 5 

20. was 1 1 0 2 

21. ओडिशा 0 2 0 2 

22. छत्तीसगद 0 1 0 1 
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1 2 3 4 5 6 

23. मध्य प्रदेश 0 2 0 2 

24. गुजरात ** 1 1 0 2 

25. महाराष्ट *** 1 3 0 4 

26. आंभ्र प्रदेश 2 3 2 7 

27. कर्नाटक 2 1 4 7 

28. गोवा 0 0 0 0 

29. लक्षद्वीप 0 0 0 0 

30, केरल 2 2 5 9 

31. तमिलनाड् ` 3 2 6 11 

32. पुदुचेरी 1 0 1 2 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 0 0 0 0 

कुल 29 47 21 97 

*द्मन व दीव सहित 

**्दाद्रा व नगर हवेली संहित 

विवरण-पा 

पीएमर्हजीपी के तहत जारी ओर उपयोग में लाई गई राज्यवार मार्जन मनी सब्सिडी 

(लाख रुपए में) 

क्र.सं. Wye राज्य क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13$ 

जारी प्रयुक्त जारी प्रयुक्त जारी प्रयुक्त जार प्युक्त# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. जग्मू ओर कश्मीर 1820.00 1803.94 2544.81 » 2941.26 2780.57 = 2983.42 = 1057.00 0 

2. हिमाचल प्रदेश 567.79 615.2 1374.78 = $339.70 = 1141.28 = 1152.59 724.71 1.40 

3. पंजाब 1290.13 = 2104.37 = 1833.28 = 1773.04 16956 = 1756.94 845.70 0 

4, चंडौगद् 0.00 40.63 63.98 28.96 0.00 65.71 0.00 0 

9. उत्तराखंड 332.94 1017.49 1120.18 1189.89 1 123.74 1059.62 989.59 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. हरियाणा 1066.22 1344.2 18872 = 1889.64 = 1396.2; = 1381.53 949.02 0 

1. दिल्ली -150.00@ 60.00 173.83 103.71 213.02 201.5 368.98 0 

8. THI 1125.77 2867.86 4401.64 = «3904.93 = 3684.10 = 3518.29 = 3368.62 0 

9. उत्तर प्रदेश 9739.75 = 13520.33 13848.08 = 13245.69 = 18851.45 = 18563.77 7394715 = 1608.451 

10. बिहार 900.00 1123.56 3504.32 = 3207.20 = 7417.30 = 9873.73 = 7234.44 135.53 

11. सिक्किम 270.00 120.81 173.77 153.86 0.00 113.88 0.00 0 

12. अरुणाचल प्रदेश 351.43 97.02 248.00 249.40 349.25 461.73 0.00 0 

13. नागालैंड 350.00 33.95 466.00 548.41 695.46 1156.03 525.10 0 

14. मणिपुर 300.00 181.15 0.00 304.55 630.42 876.43 528.66 0 

15. मिजोरम 327.40 266.07 306.00 578.67 508.00 661.81 362.26 0 

16. त्रिरा 350.00 417.25 811.25 969.78 2868.06 —-2613.88 362.62 0 

17. मेघालय 606.01 640.89 515.00 571.50 833.42 «1255.24 597.44 47.02 

18. असम 1635.00 1895.36 = 5538.00 = 4808.10 = 4035.14 = 5545.02 = 3307.01 0 

19. पश्चिम बंगाल 7200.00 9055.94 6719.17 6719.06 = 5581.67 = 5581.67 = 3663.22 0 

20. आरखंड 300.00 779.36 «1562.68 2306.05 = 3620.64 = 3486.33 = 3396.37 0 

21. ओडिशा 3422.13 3881.64 = 4949.26 = 4925.75 = 4220.87 = 4202.67  3968.80 0 

22. «wile 1952.54 1582.05 = 2983.58 = 3643.69 = 3182.97 3306.12 = 2228.37 0 

23. मध्य प्रदेश 709.91 3295.87 = 5440.13 = 5195.12 5172.54 = 5419.41 = 4915.ह 0 

24.  गुजरात+* 234.52 1866.06 = 3042.54 = 4157.65 61019  6147.35 = 2656.00 0 

25. महाराष्ट *** 3150.15 4769.3 4793.82 6193.48 = 4730.07 = 4533.68 «= 3437.43 149.14 

26. आध्र प्रदेश 6159.93 8956.36 = 7443.94 = 7750.26 = 5568.30 = 5497.37 359543 4.17 

2. eh 1979.34 3000.87 = 3696.02 = 3725.38 = 3863.96 = 3872.13 = 1859.20 0 

28. गोवा 136.59 168.90 391.71 294.78 215.22 295.27 0.00 0 

29. लक्षद्रीए 0.00 6.48 77.00 21.84 0.00 0.00 0.00 0 

30. केरल 1245.20 = 3007.44 = 3164.19 = 3141.21 = 2910.66  2928.85 = 1632.70 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. तमिलनादु 3930.61 5677.29 4389.80 44769 = 7383.44 = 7164.15 = 3028.00 = 2139.42 

22. पुदुचेरी 6.57 28.34 85.64 103.24 164.32 79.22 17.00 0 

33. अंडमान an निकोबार 33.76 50.42 171.83 78.22 83.22 96.11 0.00 0 

द्वीप समूह 

ea योग $1343.69 7427640 8172205 9054101 = 101022.92 105851.45 = 63014.29 = 4085.19 

पिछले वर्षं की अप्रयुक्त शेष निधि सहित 

**दमन दीव सहित 

terre ओर नगर हवेली सहित 

® धीमी उपयोगिता के कारण यह राशि वर्षं 2008-09 के अव्ययित शेष से वापस लेकर अन्य राज्यों में वितरित कर दी गई। 

$31.07.2012 तक 

विवरण 

asi के aaa ghia रोजगार की राज्यवार अनुमानित सख्या 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

1 2 . 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर . 17820 15986 17290 0 

2. हिमाचल प्रदेश 1963 4781 4248 5 

3. पंजाब 8764 8239 4647 0 

4. dere 500 302 190 0 

5. उत्तराखंड 8345 8766 6942 0 

6. हरियाणा 4283 10508 9053 0 

7. दिल्ली 348 605 2177 0 

8. राजस्थान 13299 24085 14973 0 

9. उत्तर प्रदेश 41536 45685 53546 5050 

10. विहार 5112 8316 35193 481 

11, सिक्किम 226 284 253 0 

अरुणाचल प्रदेश 1380 2320 3880 0 12. 
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1 2 3 4 5 6 

13 नागालैंड 286 1396 5344 0 

14 मणिपुर 1166 1626 3142 0 

15 मिजोरम 1705 3658 4410 0 

16 त्रिपुरा 1710 2290 7901 0 

17 मेघालय 2167 1609 3038 50 

18. असम 15280 38473 44359 0 

19. पश्चिम बंगाल 69203 56794 47795 0 

20. was 3250 15450 6999 0 

21. ओडिशा 17812 25842 22510 0 

22. छत्तीसगद 7410 18213 11673 0 

23. मध्य प्रदेश 12294 17467 16186 0 

24. गुजरात ** 7892 21232 18681 0 

25. महाराष्ट *** 21961 33285 16656 337 

26. आध्र प्रदेश 73417 53808 37336 13 

27. कर्नाटक 17198 14000 17965 0 

28. गोवा 1409 2456 2461 0 

29, लक्षद्वीप 120 200 0 0 

30. केरल 15970 11375 9195 0 

31. तमिलनाडु 45511 31895 43473 14976 

32. पुदुचेरी 396 757 361 0 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 264 321 437 0 

योग 419997 482024 4723144 20892 

*31.07.2012 तक 

**"दमन ओर दीव सहित 

**्दाद्रा ओरे नगर हवेली सहित



415 wae 
Luss 

पासपोर्टं आवेदनों को स्वीकार करने का तरीका 
ao 

3334, श्री आनंदराव अडसुलः क्या विदेश मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने wad आवेदनं को स्वीकार करने के 

तरीके के dau में निजी विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के साथ कोई 

ania किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या निजी विक्रेता उक्त खमञ्लौते के अनुसार पासपोरं 
के sacl को स्वीकार कर रहे है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ala क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके कारण क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या 
सुधारात्मक कदम उठाए गए esa जाने का विचार है? 

व्विश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 
(क) ओर (ख) जी, हा। सरकार ने सेवा प्रदाता, टाटा कंसल्रेसी 

सर्विसेज के साथ एकं करार किया है, जिसमे अन्य बातों के 

साथ-साथ ओंनलाइन, वोक-इन जैसे विभिन तरीकों से तथा जिला 
Genie प्रकोष्टो/स्पीड पोस्ट केन्द्रं के माध्यम से oat आवेदनों 

को स्वीकार करने का विचार zl 

(ग) ओर (घ) ore आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित तरीकों 

से प्राप्त किए जा रहे ZI Uist 23 

चिकित्सा महाविद्यालयों का उननयन 

3335. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः 
श्री रामसिंह राठवाः 
श्रीमत्ती राजकुमारी चौहानः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को देश में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा 
महाविद्यालय, अलीगढ तथा बड़ोदरा चिकित्सा महाविद्यालय सहित 

कतिपय चिकित्सा महाविद्यालयों ओर संबद्ध अस्पतालों के सुद्दीकरण 
ओर उन्नयन हेतु अनेक प्रस्ताव मिले ठै; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों ओर चालू at के दौरान 
अब तक प्रस्ताव-वार ओर राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबधी 

ब्योरा क्या 2: 

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनको जारी धनराशि को दशति 

हुए इनमे से प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षत्र- वार 
क्या कारवाई की गई; 
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(घ) क्या इनमें से कई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओरं इसके कारण 

क्या है तथा सरकार द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्ेत्र-वार इन लंबित 

प्रस्तावों को wa तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 

तहत तृतीयक परिचर्या सुविधा कन्दरो मेँ सुधार करने हेतु मेडिकल 

कोलिजों के Uden एवं उननयन ओर साथ ही केन्द्रीय प्रायोजित 

योजना के तहत AL स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने ओर 

स्नातकोत्तर सीय मे वृद्धि करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का व्यौरा 

संलग्न विवरण- में दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल 
alias, setts, उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 
के दूसरे चरण में उन्नयन के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य 
सुरक्षा योजना या केन्द्रीय प्रायोजित योजना दोनों में से किसी में 
भी वडोदरा मेडिकल Hida क सुदुदीकरण/उन्नयन का कोई प्रस्ताव 
प्राप्त नहीं हुआ है। 

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 
मेडिकल कलेजो के सुदुद्वीकरण/उन्नयन के लिए प्राप्त 15 प्रस्तावों 

मे से वर्षं 2009-10 में प्राप्त श्री कृष्णा सरकारी मेडिकल कोँलेज, 
मुजफ्फरपुर (बिहार), कोजीकोड मेडिकल कालेज (केरल) ओर 
विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी (कर्नारक) के उन्नयन के 
3 प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कौ तीसरे चरण 

मे कार्य किया जाएगा। इसके लिए योजना आयोग ने सैद्धांतिक 

मंजूरी दे J Zl 

सरकार ने प्रधानमत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे ओर तीसरे 

चरण में 19 मेडिकल कालेजों का उन्नयन प्रारंभ किया है जिनमें 

महाराष्ट में ue मेडिकल कालेज, मुंबई ओर सरकारी मेडिकल 

कालेज, नागपुर; पंजाब मे सरकारी मेडिकल कालेज, अमृतसर; 
केरल 4 तिरूवनन्तपुरम मेडिकल कालेज शामिल है। ओडिणा मे, 
सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स सरीखा एक 
संस्थान भवुनेश्वर में स्थापित कर रही है! इसे देखते हुए, महाराष्ट, 
केरल, पंजाब ओर ओडिशा राज्य सरकारों से प्राप्त उनके राज्यों 

के अन्य मेडिकल कोलिजों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 
के तहत अपग्रेड करने के प्रस्तावों पर इस समय विचार नहीं किया 

गया 21 पिछले तीन वर्षो के दौरान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा 
योजना के चरण ओर 7 में उन्नयन परियोजनाओं के लिए जारी 

निधियों के व्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए है! 

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सुदृदीकरण/उननयन के लिए 

वित्तपोषित मेडिकल कालेजों के okt, उन्हे जारी निधियों सहित, 
संलग्न विवरण मे दिए गए zt
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विवरण 

नए स्नातकोत्तर पाक्षयक्रमो^सीटों के प्रस्तावों का व्यौरा 

क्र.सं राज्य का नाम स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं > सुधार नये पीजी विषयों ओर पीजी 
लाने के लिए पीएमएसएसवाई Wel मं aera के लिए 

के अंतर्गत मेडिकल कालेज मेडिकल कालेजों के 

के उन्नयन के लिए प्राप्त सुद्दीकरण ओर उन्नयन 

प्रस्तावों कौ संख्या के लिए प्राप्त 

प्रस्तावों कौ संख्या 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 6 7 

1. उत्तर प्रदेश 7 

2. बिहार 1 6 

3. ओडिशा - ~ - 2 3 

4. असम - - - - 3 

5. dere - ~ - - 1 

6. हिमाचल प्रदेश - - - - 2 

7. मध्य प्रदेश - - - - 5 

8. पंजाब 1 - 2 

9. राजस्थान - - - छ 6 

10. उत्तराखड - - _ _ 1 

11. केरल 1 - 1 - 2 

12 पश्चिम बगाल - - - - 9 

13. गोवा - - - - 1 

14. मुजरात - - - - -1 

15. त्रिपुरा - - - 1 1 

16. छत्तीसगद - - - - 2 

17. महाराष्ट - 7 - 13 
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1 2 3 4 5 6 

18. अधर प्रदेश - - - - 10 

19. . जम्मू ओर कश्मीर - - - - 2 

20 आरखंड - - - - 1 

21. तमिलनाडु - - - - 1 

22. हरियाणा - - - - 1 

23. दिल्ली - - - - 1 

24. aren 1 10 

कुल 3 8 1 3 93 

कविवरण-पा 

पीएएसणएस्वाई के चरण-7 ओर 17 के seta परियोजना के उन्नयन के जारी निधिया 

करसं. ज्य का नाम संस्था का नाम जारी fiat (ads रुपए) 

2009-10 2010-1 2011-12 2012-13 कुल 

2 3 4 5 6 7 8 

प्रथम चरण 

1. आध प्रदेश निजाम इस्टीट्युट ओंफ मेडिकल aay, 36.00 8.09 44.09 
हैदराबाद 

श्री deer इस्टीट्युट ओंफ मेडिकल, 13.51 0.20 1.91 15.62 
ages, तिरुपति 

2. गुजरात बी.जे. मेडिकल कलेन, अहमदाबाद 11.46 18.25 5.82 35.53 

3. जम्मू ओर मेडकल Fe, जम्मू 35.56 2520 13.69 86 83.12 
कश्मीर 

सरकार मेडिकल कोलेज, श्रीनगर 28.65 565 18.83 21.50 74.63 

4, gas wag ईस्टीट्युट ओंफ मेडिकल साइसेज, रांची 38.08 12.20 14.92 65.20 

5. कर्नाटके सरकार, मेडिकल कोलेज, बैंगलोर 42.08 4.96 3.64 50.68 

6. केरल सरकार, मेडिकल sida, तिरुअनतपुरम 14.43 0.11 2.23 16.77 
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1 2 3 4 5 6 1 8 

1. तमिलनाडु सरकार, मोहन कुमारमंगलम मेडिकल sich, 39.84 4.27 5.61 49.72 

सेलम 

8. उत्तर प्रदेश चिकित्सा विज्ञान, लखनऊ के संजय गांधी 19.96 19.96 

स्नातकोत्तर संस्थान 

चिकित्सा विज्ञान सस्थान, बनारस हिन्दू 32.27 12.30 25.85 70.42 

विश्वविद्यालय, वाराणसी 

9. पश्चिम बंगाल कोलकाता मेडिकल कलिज, कोलकाता 16.64 12.42 29.06 

10. महाराष्ट अनुदान मेदिकल कोलजे, Fae 21.76 13.95 1.91 37.62 

वरा चरण 0.00 

I. महाराष्ट सरकार मेडिकल कालेज, नागपुर 40.00 40.00 

2. एंजाब Arena कोंलेज 42.83 2.72 8.50 54.05 

3. हिपाचल प्रदेश आरपी सरकार मेडिकल कलिज, ae 21.96 21.96 

4. ठत्तर प्रदेश जेएनएपसी, अलौगद 6.80 15.00 21.80 

5. हरियाणा पौजोआईएमएस, रोहतक 17.75 17.75 

ay an योग 390.24 160.50 (143.64 53.60 747.98 

विवरण 1 4 

केन्द्रीय तौर पर प्रायोजिक योजनाओं के अतर्गत मेडिकल 
कोलिजों असम 17.71 
कोलिजो का Ase बनाने^उनयन 

करने के लिए वित्त पोषित मेडिकल कालिज का ahr 5 चंडीगढ़ 17.09 

(करोड रुपए मेँ) 6. हिमाचल प्रदेश 5.44 

क्र.सं राज्य का नाम चिकित्सा पहली किस्त 7. मध्य प्रदेश 26.91 

वित्त पोषित के रूपमे 8. पंजाब 8.09 
कंलेजीं कौ जारी कौ 

संख्या गई राशि 9. राजस्थान 51.91 

1 2 3 4 10. उत्तराखंड 2.65 

1. उत्तर प्रदेश 7 19.25 11. केरल 21.455 

2. बिहार 6 27.72 12 पश्चिम बंगाल 37.81 

3. ओडिशा 3 5.54 13. गोवा 3.83 
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1 2 3 4 

14. गुजरात 1 6.25 

15. त्रिपुरा 1 7ए29 

16. wien 1 12.275 

17. महाराष्ट 11 129.57 

18. आंध्र प्रदेश 10 69.64 

19. जम्मू ओर कश्मीर 1 14.08 

20 आरखंड 2 16.49 

21. तमिलनाडु - - 

22. हरियाणा - - 

23. दिल्ली - - 

24.  कर्नारक - - 

कुल 72 501.00 

(हिन्दी) .<.2 2 -२ ५५ 

महिलाओं के प्रति अपराथ — —— 

3336. Si, भोला सिंहः क्या पहिला ओर बाल विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कीः 

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडन्ल्यु) ने बलात्कार 

के aga मामलों के day में राज्य सरकारों कौ राय मांगी है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी oho क्या है; 

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस संबध में एनसीडन्ल्यू 

को उत्तर नहीं दिया है; 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी ota क्या है; ओर 

(ङ) इस day में केन्द्र सरकार द्वारा क्या antag की गयी 

हे? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की we at 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग 
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द्वार tar कोई विशिष्ट मत राज्य सरकारें से नहीं मांगा गया। 

तथापि, राष्टीय आयोग मीडिया रिपोर्यो सहित विभिन माध्यमं से 

आयोग को रिपोर्ट किए गए बलात्कार के अभिकथित मामलों को 

राज्य सरकारों सहित संबंधित प्राधिकारियों के साथ sem है। 

(ङ) सरकार महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधो 

के निवारण को सर्वाधिक महत्ता देती है। तथापि, संविधान के तहत 

पुलिस एवं कानून व्यवस्था we का विषय होने के कारण 

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों सहित अपराधों का निवारण, उनका 

पता लगाना, उन्हें दर्जं करना, उनकी छानबीन करना ओर अभियोजन 

का उत्तरदायित्व राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। 

भारत सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधो पर ओर अधिक ध्यान 

isa करने के लिए se समय-समय पर कहती रहती है। सभी 

राज्य सरकारों (संघ राज्य क्षत्र प्रशासनों को 04 सितम्बर, 2009 को 

एक व्यापक एडवाइजरी जारी कौ गई थी जिसमें राज्यों कौ अन्य 

बातों के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराधो की समस्या के 

निवारण के लिए da की कारगरता की व्यापक समीक्षा करने ओर 

कानून एवं व्यवस्था तत्र को ओर अधिक उत्तरदायी बनाने के उदेश्य 

से उपयुक्त उपाय करने के लिए सलाह दी agi 
Way - 26 

आतंकवाद मे पाकिस्तान का शामिल होना 

3337. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या विदेश मंत्री यह बताने 
की कृपां करेगे किः 

(क) क्या देश में की गयी आतंकवादी हरकतों मे पाकिस्तान 

के शामिल होने के ठोस सनूत सरकार के पास 2; 

(ख) यदि हां, तो एसे साक्ष्य के आधार पर सरकार द्वारा अब 

तक क्या कारवाई की गयी है; ओर 

(ग) कदि नहीं, तो अब तक कोई कारवाई नहीं किए जाने 

के क्या कारण है? 

विदेश dara मे राज्य मत्री ८ श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ग) पाकिस्तान & नियत्रेणाधीन भू-भाग से संचालित 

आतंकवाद हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। स्पष्ट रूप से इस 

कारण से भारत ने पाकिस्तान से ste एवं बाध्यकारी वचनबद्धता 

मांगी है कि बह भारत के विरूद्ध लक्षित आतंकवादी गतिविधियों 
में सहायता करने तथा उकसाने के लिए तथा आतंकवादी गुटों को 

सुरक्षित form प्रदान करने के लिए अपने भू-भाग तथा अपने 

Faas किसी भू-भाग का उपयोग करने कौ अनुमति नहीं देगा। 

भारत ने अपने वार्ताकारों के समक्ष सदैव इस बात पर जोर दिया 

है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से भारतं के विरूद्ध
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आतंकवाद के लिए अपने नियत्रणाधीन भू-भाग के उपयोग कौ 

अनुमति न देने से संबंधित अपनी वचनबद्धता को पूरा करने की 

आवश्यकता हे। 
Came 

कार्यशील हवाई AES - 7) 

3338. श्री अशोक कुमार रावतः क्या नागरं विमानन मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(के) देश में आज कौ तिथि तक कार्यशील हवाई अड्डों 
की कुल संख्या कितनी है; 

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस इन सभी हवाई अड्डों से seri 

का संचालन करती है; 
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी sito क्या है; ओर 

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहै तथा उक्त हवाई 
aigel से SSH प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम saw 

गए है? 

नागर विपानन पत्री ( श्री अजित सिंह ): (क) भारत के 101 

प्रचालनिक हवाईअड्डे में जिनमें इंटरनेशनल सिविल एनक्लेव, कस्टम 

हवाईअड्द्/ सिविल एनक्लेव एवं WA हवाईअड्डे शामिल है, जिनका 
प्रधन संयुक्त उद्यम कपनियों तथा निजी कपनियोँ द्वारा किया 21 

(ख) से (घ) इस समय 77 हवा हवाईड्डों के लिए/अनुसूचित 

विमान सेवाएं उपलब्ध 21 इन हवारईअड्डों का राज्यवार व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया 21 

विवरण 

राज्य- वार विमान सपकता 

क्र.सं राज्य विमान सपर्कता वाले शहरों के नाम 

1 2 3 

1. अन्ध प्रदेश हैदराबाद, राजामुदरी, त्रिरूपति, विजयवाड़ा, विजाग 

2. अरूणाचल प्रदेश - 

3. असम डिबरूगद, गुवाहाटी, sere, लीलाबाडी, सिल्चर, तेजपुर 

4. बिहार पटना, गया 

5. छत्तीसगद रायपुर 

6. दिल्ली दिल्ली 

7. गोवा गोवा 

8. गुजरात अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, पोरवंदर, राजकोर, सूरत, वडोदरा 

9. हरियाणा - 

10. हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, कुल्लू. शिमला 

11. जम्मू ओर कश्मीर जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोसी 

12. ्आारखण्ड | रांची 

13. कर्नाटक ane, हबली, मंगलोर 

14, केरल कालीकर, कोचीन, त्रिवेन्द्रम 
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15. मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराओ 

16. महाराष्ट ओरगाबाद, Was, नागपुर, नादे, पुणे 

17. मणिपुर इम्फाल 

18. मेघालय शिलांग 

19. मिजोरम आइजोल 

20. नागालैण्ड दीमापुर 

21. ओडिशा भुवनेश्वर 

22. पंजाब अमृतसर, लुधियाना 

23. राजस्थान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 

24. सिक्किम - 

25. तमिलनाडु चैने, alae, uct, त्रिची, तुतीकोरिन 

26. त्रिपुरा अगरतला 

27. उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी 

28. उत्तरांचल देहरादून 

29. पश्चिमी बंगाल बागडोगरा, कोलकाता 

संघ राज्य aq 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह पोर्टब्लेयर 

2. लक्षद्वीप अगाती 

3. dette चंडीगद् 

4. दादरा ओर नगर हवेली ~ 

5. दमन ओर दीव दीव 

6. पुदुचेरी - 

Caraway ५272. २८ 

हवाई अड्डों ओर हवाई सेवाओं का आधुनिकीकरण 

3339, श्री गोपाल सिंह शेखावतः क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो मे प्रत्येक of ओर चालु वर्षं के दौरान 
देशभर मेँ vagal ओर हवाई सेवाओं के आधुनिकोकरण के 

लिए शुरू की गर्ह परियोजनाओं का हवाई अड्डा-वार Sh 

क्या है; 

(ख) क्या उक्त सभी परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित 

कार्यक्रमानुसार चल रहे है; 

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना-वार कारणं क्या हैँ; ओर
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(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में तथा उक्तं परियोजनाओं पर (घ) समर्पित परियोजना दल द्वार निर्माण कायां at नियमित 

कार्यो मे तेजी लाने के लिए क्या उपचारत्मक कदम उठाए गए है? मोनीटरिग कौ जाती है। एक स्वतंत्र परियोजना मोनीटरिग ओर गुणता 

नागर विमानन wat (श्री अजित सिंह): (क) देश में आश्वासन (पीएमक्यूए) विभाग कौ स्थापना कौ गई हे, जो 

हवाईअड्डों के लिए आस्म कौ गई आधुनिकीकरण -योजना के लिए आवधिक स्थल निरीक्षणों के माध्यम से स्थलं पर नियमित मोनीरशिग 

शुरू की गई परियोजनाओं का she संलग्न विवरण मे दिया गया है। सुनिश्चित करता है ओर परियोजना के निष्पादन तथा इन्हें पूरा करने 

के लिए शीघ्र निपटाने में बाधाओं को दूर् करने के लिए समन्वय 

(ख) ओर (ग) जी, at बैठक में समीक्षा करता 2 

विवरण 

पिले तीन ad के दौरान cages का आधुनिकौीकरण 

क्र.सं कार्य का नाम राशि स्थिति परियोजना के 

(रु. लाख मे) पूर्णं होने कौ तिथि 

1 2 3 4 5 

उत्तरी क्षेत्र 

1. अमृतसर 

श्री गुरु रामदास जी, अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अमृतसर 149.94 कार्य प्रगति पर है जुन-13 

पर टैक्सी वे एफ से शुरू 34 रनवे तक सामानांतर 
रैक्सी-दरैक (पीरीरी) का निर्माण 

2. लीकानेर 

र्मिनल भवन UA ओर कार पार्क का निर्माण 473.46 कार्य प्रगति पर रै अक्टूबर-!2 

3. afest 

भटिंडा में सिविल एन्क्लेव मे एप्रन ओर लिंक 637.82 पूर्ण 

cat वे का निर्माण (ard-12) 

टर्मिनल भवन का निर्माण 23707 कार्य प्रगति पर है अगस्त-12 

4. चंडीगढ़ 

चंडीगद अंतरराष्टरीय हवाई अड्डा (मोहाली कौ ओर) 2973.00 कार्य प्रगति पर है दिसंबर-12 

wr ओर लिंक टैक्सी te का निर्माण 

चंडीगढ़ हवाई अड्डा (मोहाली कौ ओर नए) नए 4222700 कार्य प्रगति पर है मार्च-15 

अतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का विकास 

(क) टर्मिनल 

5. जम्मू 
wa का विस्तार ओर लिंक tact दैक निर्माण $75.15 कार्य प्रगति पर है सितंबर-12 
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6. जयपुर 

जयपुर हवाईअड्डे पर कैट लाइरिग सिस्टम के 7647.00 कार्य प्रगति पर हे अक्तूबर-13 
प्रावधान सहित ae आकार के जेट विमानों के प्रचालन 

के लिए रनवे का विस्तार ओर सुदृदीकरण 

7. जैसलमेर 

टर्मिनल भवन सहित नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण 8100 कार्य प्रगति पर है अक्तूबर-12 

8. खजुराहो ~ 
नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (जोखिम 5781 कार्य प्रगति we: मार्च-13 
ओर लागत) 

पूर्वी क्षत्र 

1. भुवनेश्वर 
नए टर्मिनल भवन का निर्माण ओर संबधित कार्य 14554 कार्यप्रगति पर है दिसंबर-12 

2. पटना 

पटना में जे.पी.एन.आई; हवाईअड्डा पर रनवे टैक्सी वे 2308.34 पूर्ण 
ओर wa की रिकापेंटिग ओर सहायक कार्य (अगस्त-2011) 

3. पोर्टव्लेयर 

वीएसआई हवाईअड्डा पोर्टब्लेयर पर इलैक्टरिकल कार्य 525.10 कार्य प्रगति पर है दिसंबर-12 
तथा आंतरिक ओर बाह्य ईएल फायर फाइटिग ओर 
फायर डिक्टेशन का निर्माण ओर कोस्ट गाड हेतु 
जीएलएफ कार्य सहित OR एनेक्स भवन, एप्रन, 

लिंक tata ओर जीएसई aa का निर्माण 

4. रांची 

रांची हवाईअड्डे पर तकनीकी ite सहनिययत्रण टावर 1893.00 कार्यं प्रगति पर है अप्रेल-14 
का निर्माण 

उत्तर-पुर्ती क्षत्र 

1. अगरतला 

नए एटीसी टावर का निर्माण 444.78 पूर्ण 

(मार्च-2009) 

नियंत्रण टावर का निर्माण 967 पूर्ण 

(मई-2012) 

2. बागडोगरा 

रर्मिनल भवन का सिटी साइड विस्तार अन्य 320.00 
संबद्ध कार्य (मार्च-2011) 

पर्ण 
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पश्चिम क्षेत्र 

गुवाहाटी 
एलीजीबी आई हवाईअड्डा गुवाहारी पर Smt का निर्माण 

शिलांग 
बारापानी हवाईअडडा शिलांग पर नई अर्जित भूमि पर 

दीवार ओर चारदीवारी प्रदान करना 

तेजू 

चारदीवारी का निर्माण 

रनवे ओर wea का निर्माण 

टर्मिनल भवन का निर्माण 

गोवा 

नए एकीकृत टर्मिनल भवन को निर्माण 

गोविया 

रनवे सामानांतर टैक्सी दैक, बाउदी ata का विस्तार 

ओर सहायक कार्य 

यात्री लाऊज के दूसरे Weg का निर्माण 

जलगांव 

जलगांव हवाईअड्डे का विकास 

पुणे 

पुणे हवारईअड्डा, Tt पर eat तथा Pane लाऊज 

सह प्रशासन sie का निर्माण 

पुणे हवाईअड्डा, पुणे पर emt तथा सीआईपी लाऊज 

सह प्रशासन sae का निर्माण 

सूरत 

सूरत हवाईअड्डे पर रैक्सी रैक से संयोजित आइसोलेशन 
बे का निर्माण 

2316.27 

593.15 

484.29 

2865.92 

4549.79 

33000 

3448.86 

1240.90 

6100.00 

2440 

2440.00 

511 

कार्य प्रगति पर है 

कार्य प्रगति पर है 

कार्य प्रगति पर है 

कार्य प्रगति पर है 

कार्य प्रगति पर है 

कार्य प्रगति पर 2 

कार्य प्रगति पर है 

पूर्ण 
(फरवरी-2012) 

पूर्ण 
(दिसंबर-2011) 

कार्य प्रगति पर है 

कार्य प्रगति पर दै 

कार्य प्रगति पर है 

मार्च-13 

दिसंबर-12 

जुलाई-13 

जुलाई-13 

अक्तूबर-12 
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6. वडोदरा 

वडोदरा हवाईअड्डे पर नए एक्सपेडेबल मोंडयूल एकीकृत 1159700 we प्रगति पर है अक्तूबर-13 
रर्मिनल भवन का निर्माण 

दक्षिणी क्षेत्र 

1. कुडप्पा 

PSM हवाईअड्डे पर नए प्री फेत्रिकेरेड रर्मिनलं भवन, 1280.44 कार्य प्रगति पर है दिसंबर-12 

फायर स्टेशन, Fast रावर का निर्माण ओर सहायक 

कार्य 

2. मरंगलोर 

मंगलोर हवाईअड्डे पर एरीसी टावर तथा तकनीकी 1890 कार्य प्रगति पर है मई 13 

ate का निर्माण 

3. पुदुचेरी 

पांडिचेरी हवाईअड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन सब स्टेशन 1843.01 = कर्य प्रगति पर है अक्तूबर-12 

का निर्माण 

4. तिरुपति 

तिरुपति हवाईअड्डे पर लिंक टैक्सी वे का निर्माण ओरं 1279.81 पूर्ण 
संबद्ध कार्य (जून-2012) 

तिरुपति हवाईअड्डे पर नए एकौकृत टर्मिनल भवन 1482019 कार्य प्रगति प्र है मार्च-13 

का निर्माण 

(अनुवाद ] “^ 24.27? 
। w । of 

जनजातियों करा निष्कासन 

3340, श्री एल. राजगोपालः क्या जनजातीय कार्य मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय ने नोटिस किया है कि आध्र प्रदेश के 
अदिलाबाद जिले मे 42 वें बाघ संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के कारण 

43 जनजातीय बसावरे विस्थापित होने की संभावना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या इस Way में पर्यावरण waa के साथ कोई 

परामर्श किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) weds बसावटो को सररक्षि्त करने के लिए 

सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए रहै? 

जनजातीय कार्य wares में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 
Geet): (क) से (ङ) जैसा रष्टय बाध सरक्षण प्राधिकरण, 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि आध्र प्रदेश 
सरकार ने अप्रैल, 2012 मेँ वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 
के तहत केवल बाघ रिजर्व, जिला आदिलाकाद को अधिसूचित किया 

है। areal बाघ आवास से गांव का पुनस्थापन 10 लाख 
रु. प्रति परिवार के बद हुए पैकेज के साथ वन्य जीवन (सुरक्षा) 
अधिनियम, 1972 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत 

वन निवासी (वन अधिकारों की निबंधन एवं शर्तों के तहत स्वेच्छा
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के आधार पर किया गया है। पर्यावरण ओर वन मंत्रालय ने सूचित 
किया रै कि उसे राज्य से to कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 

Ue on Pac bo (9 tet A in Haye 

भेषज कंपनियों द्वारा siaett को प्रोत्साहन 

3341. श्री मनीष तिवारी: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान उन दवा कंपनियों की ओर 

आकृष्ट कराया गया है जो अपने उत्पादों के विपणन के लिए 

विभिन मौद्धिक एवं अमोद्धिक प्रोत्साहन डोँक्टरों को प्रदान करती 

है, यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रै तथा इस पर सरकार कौ 

क्या प्रतिक्रिया है; 

(ख) क्या दवा निर्माता कंपनियों की tet प्रोत्साहक योजनाओं 

के कारण sleet रोगियों को बेजरूरत भी महगी दवाओं का ओषध 

निदेश (Wawa) करने कौ ओर प्रवृत्त होते 2; 

(ग) यदि हां. तो स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संबधी संसदीय 

समिति से दवा कंपनियों की एेसी हरकतों के विरुद्ध प्राप्त सिफारिश 

का व्यौय क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार दवा कंपनियों के लिए अपनी 

वेबसाइरों पर यह जानकारी देना अनिवावर्य बनाने का है कि वे 

अपने उत्पादों की बिक्री aan के लिए डक्टरों पर कि कितना 

व्यय करते है जैसा कि अमरीका ने मरीज संरक्षण एवं वहनीय 

परिचर्या अधिनियम (asic प्रोरेक्शन एंड अफोडबल केयर एक्ट) 

बनाकर हाल मे किया है यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर 

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) क्या मंत्रालय का विचार एेसी अनैतिक हरकतों के 

विरुद्ध निर्माता कंपनियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए 

एक निकाय के गठन करने at या भारतीय चिकित्सा परिषद 

(एमसीआई) को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान ea का है ओर यदि 

हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 

है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ङ) रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के 

अंतर्गत फार्मासुटिकल विभाग जो कि ओषधि उत्पादन उद्योग के 
विकास ओर संवर्धन से संबंधित मामलों से संबंधित है, ने सूचित 
किया है fe हाल ही के समय में कंपनियों द्वारा किए जा रहे 
प्रोत्साहक व्ययों के बारे मे अखबारों मे कुछ रिपोर आई at रिपोर 

में gaa दिया गया था कि कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा अनैतिक 
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विपणन प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। मीडिया रिपो मे आए आरोपों 

की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने उपभोक्ताओं/रोगियों 

के हित में मामले को उठाने कौ आवश्यकता को महसूस किया 

क्योकि ta प्रोत्साहक Ga को डोक्टरों पर oat कर देने से 

ओषधियों की कीमतों ओर उसकी वहनीयता पर सीधा असर पडता 

है। फार्मा एसोसिएशन।उद्योग से gel पर विचार विमर्श करने के 

पश्चात् फार्मासुटिकल विभाग ने एक फार्मासुटिकल विपणन प्रक्रिया 

का एक aren कोड स्वैच्छिक रूप से शुरूआत मेँ ही अपनाया 

जाने के लिए तैयार किया है। युसीपीएमपी को सभी स्टेकहोल्हसौ 
से उनकी रिप्पणियोः as लिए उनकी वेबसाइट 

www.pharmaceuticals.gov.in पर डाला गया a1 Wa की गई 

रिप्पणियों की विभाग द्वारा जांच की गया है ओर यूसीपीएमपी को 
अंतिम रूप दिया जा रहा 21 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति 

ने अपनी 58 रिपोर मे सिफारिश की है कि फार्मासिरीकल विभाग 

को यूनिफार्म कोड बनाने के लिए निर्णायक कारवाई करनी चाहिए 

ताकि भारी भरकम प्रोत्साहक Gal ओर दवाइयों कौ कीमतों पर 

होने वाले अतिरिक्त खर्चा के परिणामी प्रभाव पर प्रभावी निगरानी 

रखी जा Whi 
(£ - ++ 

जल विद्युत परियोजना 

3342. St. frat agae an: क्या विद्युत मंत्री यह बताने 

की कृषा करेगे किः 

(क) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) 

द्वारा चलायी जा रही विद्युत परियोजनाओं, पूरी कौ गयी परियोजनाओं 

तथा राज्यों को वापस सौपी गयी परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; 

(ख) उन राज्यों का ब्योरा क्या है जहां एनएचपीसी ने 

परियोजनाओं को पूर्ण करने के बाद भी राज्य को नहीं सौपा है; 

(ग) क्या जम्मू-कश्मीर एकमात्र ter राज्य है जहां परियोजनाओंं 

कौ पूर्णता के बाद भी एनएचपीसी सहमत हुई समय-सीमा के बाद 

भी Ser हुआ 2; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा उस राज्य को एनएचपीसी से अपनी विद्युत 

परियोजनाएं वापस प्राप्त करने A मदद के लिए क्या Hey उठाए 

गए है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 

(क) से (ङ) अभी तक एनएचपीसी ने 5526 Aa. कौ कुल
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स्थापित क्षमता (संयुक्त उद्यम परियोजनाओं सहित) की 15 जल 

विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, कुल 
4271 मे.वा. क्षमता कौ नौ जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन Zi 
इन परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-1 एवं 
संलग्न विवरण-ा मे दिया गया है। 

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने भारत मेँ डिपोजिर आधार पर 

तीन परियोजनाएं पूरी कौ हैँ जिनके नाम है, अंडमान ओर निकोबार 
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द्वीप समूह मै कलपोग (5.25 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश मेँ fact 

(4 Aa) ओर कामबांग (6 Ara)! 

एनएचपीसी द्वारा चालू कौ गई 15 जल विद्युत परियोजनाओं 

मसे किसी को भी उसके पुरे होने के पश्चात् जम्मू ओर कश्मीर 
सहित किसी भी राज्य को वापस सौपा नहीं गया है क्योकि, ये 
जल विद्युत परियोजनाएं एनएचपीसी को स्थापित करने, प्रचालित 

करने एवं इसके बाद अनुरक्षण करने हेतु दी गई है! 

विवरण 

प्रचालनाधीन एनएचपीसी विद्युत स्टेशन 

क्र.सं परियोजना राज्य अधिष्ठापित क्षमता (मेगावार) 

1. बैरा सिऊल हिमाचल प्रदेश 180 

2. लोकतक मणिपुर 105 

3, सलाल जम्मू ओर कश्मीर 690 

4. टनकपुर् उत्तराखंड 120 

5. चमेरा- हिमाचल प्रदेश 540 

6. उडी] जम्मू ओर कश्मीर 480 

7. रमित सिक्किम 60 

8. चमेरा-ा हिमाचल प्रदेश 300 

9, धौलीगंगा- उत्तराखंड 280 

10. दुलहस्ती जम्मू ओर कश्मीर 390 

11. तीस्ता-5 सिक्किम 510 

12. सेवा जम्मू ओर कश्मीर 120 

13. चमेरा-्ा (हि.प्र.) fears प्रदेश 231 

संयुक्त उद्यम 

14. इंदिरा सागर (एनएचडीसी-जेवी) मध्य प्रदेश 1000 

15. ओंकारेश्वर (एनएचडीसी-सेवी) मध्य प्रदेश 520 

कुल 5526 
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विवरण 

तिमणिधीन एनएवपीसी परियोजना 

क्र.सं परियोजना का नाम संस्थापित क्षमता (मेगावार) वर्तमान स्थिति 

हिमाचल प्रदेश 

1. पार्बती-ा 800 निर्माणाधीन 

2. पार्बती-ा 520 निर्माणाधीन 

जम्मू ओरं कश्मीर 

3. निम्मू बाजगो निर्माणाधीन 

4. चुटक * निर्माणाधीन 

5. उदी-1ा 240 निर्माणाधीन 

6. किशनगंगा 330 निर्माणाधीन 

पश्चिम षंगाल 

7. तीस्ता एलडीपी-4 160 निर्माणाधीन 

8. तीस्ता एलडीपी-ा 132 निर्माणाधीन 

अरुणाचल प्रवेश 

9. सुकानसिरी लोअर 2000 निर्माणाधीन 

कुल 4271 

‘arm की तारीख तकं gen की कुल 4 aft मे से 11 मेगावार की 3 यूनिरों को सिक्रोनाइज्ड किया जा चुका है। 

Wb ५) शु ~ 

aera के मामले (५, ६ ५ 

3343. श्री भर्तृहरि महताबः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या मुंबई स्थित अंतर्रष्टरीय अनुसंधान संस्थान द्वारा 

कराए गए अध्ययन मे पता चला है कि सन् 1981 से 2001 तके 
भारत में शिशुविहीन दपत्तियों की संख्या मे 50 प्रतिशत वृद्धि हुईं 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या किसी भारतीय चिकित्सा संघ ने सरकार से परिवार 

नियोजन नीतियों में बध्यता को शामिल करने का अनुरोध किया 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ota क्या है तथा इसे शामिल 

किए जाने से शिशुविहीन दंपत्ति को क्या लाभ हँ; ओर 

(ङ) ब॑ध्यता मामले में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा 

क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/जा रहे हैः? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्री 

सुदीप बंवोपाध्याय); (क) ओर (ख) भारतीय आयर्विज्ञान 

अनुसंधान परिषद जन स्वास्थ्य तथा मृत्यु दर अध्ययन विभाग, 

आईआईपीएस, मुंबई लेवल, ted एंड डिपफरन्शियल्स द्वारा “* चाईल्डनेस 

एंड gan कोसीक्वेसिस इन इंडिया '' नामक शीर्षक जोकि जनसंख्या 

विज्ञान अतर्रष्टरीय संस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन से पूर्णतया 

अवगत ZI
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रिपोर के अनुसार, 1981 A 15-49 आयु वर्गं कौ 13 प्रतिशत 

शादीशुदा भारतीय महिला शिशुविहीन है, जिसमे 2001 मे लगभग 
16 प्रतिशत तक salut हुई ZI 

(ग) ओर (घ) ten कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ 2h 

(ङ) राष्ट्रीय प्रजननं स्वास्थ्य (एनरईआरआरएच) अनुसंधान 

संस्थान मुंबई मे आईसीएमआर संस्थान ने ‘side एंड मैनजमैट 
site इनर्फरिलिरी इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम '' नामक निदेश 

जारी किए है, जिसमे न सिर्फ शिशुविहन दंपत्तियों का परबधन अपितु 
प्रजनन बदाने तथा बांङ्ञपन को रोकने के लिए शामिल प्रयासों को 

भी शामिल किया गया है। दिशा-निरदेशों मे बांज्ञपन प्रबंधन तथा 

प्राथमिके स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में ae के निय॑त्रण तथा 

प्रबंधन भी शामिल है। दिशा-निर्देशों को उप केन्द्र, प्राथमिक 

स्वास्थ्य eral, शहरी स्वास्थ्य चौकियों तथा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 
` सहित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रणाली में 

स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए भी उपयोगी होने की आशा है। 

Cregeen He 6 ५ >^ 

मध्य प्रदेश में हवाई परटिटयों की मरम्मत 
क १ 

3344. श्री प्रेमचन्द्र॒ गुडः क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने [कौ कृपा करेगे किः 

` (क) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं तथा चालू at के दौरान 
मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन राज्यों A हवाई decal की 

मरम्मत/रख-रखाव के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का राज्य-वार 

ब्योरा क्या है; 
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(ख) क्या मरम्मत कार्य किए जाने के बावजूद ये हवाई 

पटिटयां अभी भी बेहद खराब हालत मेँ है; 

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या रज्य सरकारों ने इन हवाई decal को निजी 

कंपनियों को पट्टे पर दिया है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ah क्या है तथा इन्हे 
किन नियमों के अंतर्गत पट्टे पर दिया गया है; ओर 

(च) इस संबंध में सरकार द्वारां राञ्य-वार क्या कारवाई कौ 

गयी/जानी है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह ): (क) ahr संलग्न 

विवरण 1 ओर के अनुसार दिया गया 2 

(ख) ओर (ग) जी ad भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

(एएआई) द्वारा संचालित हवाई पटिटयों को “art मैनुअल" में 
विधिवत रूप से लिखित अनुरक्षण समय-सारणी द्वारा नियंत्रित किया 

जाता है। तदनुसार नियमित मरम्मत की जाती हैँ ओर प्रचालन हेतु 
सदैव फिर रखा जाता ZI 

(घ) इस मंत्रालय के पास ten विवरण नहीं है कि क्या राज्य 

सरकारों ने अपने स्वामित्व वाली हवाई पटिटियों को निजी कपनिर्यों 

को wet पर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निजी 

कंपनी को कोई हवाईपट्टी पट्टे पर या अन्यथा नहीं दी है। 

(ङ) ओर (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए कोहं रिप्पणी 

नहीं 

विवरण I 

रनवे के मरम्मत^अनुरक्षण हेतु गत तीन वर्षो मे उपलब्ध कराई गईं निधि (सपर्ण कार्य) 

क्र.सं कार्य का नाम राशि 

(लाख रूपये में) 

1 2 3 

उत्तरी क्षेत्र 

1. लखनऊ 

वर्तमान wr ओर tata का सुदृदीकरण 

2 लुधियाना 

1205 

वर्तमान रनवे, dada ओर wa का पुनः सतहीकरण 980 
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उत्तर-पुवीं az 

पश्चिमी क्षेत्र 

दक्षिणी क्षेत्र 

रची 

रनवे का पुनः सतहीकरण 

पटना 

जे.पी.एन.आई wages पटना पर रनवे, tata ओर oA 
का पुनः सतहीकरण ओर संबद्ध कार्य 

अगरतला 

WH के yada सहित वर्तमान रनवे का सुदृदीकरण 

डिन्रुगढ 

Wa के सुदुद्धीकरण सहित वर्तमान रनवे, tata का 

सुददीकरण 

गोदिया 

रनवे ओर समानांतर टैक्सी टैक सुदुदीकरण 

इंदौर 

रनवे का सुदुदढीकरण 

अगाती 

अगाती स्थित Ta का सुदृदीकरण 

कालीकट 

रनवे का सुदृददीकरण ओर संबद्ध कार्य 

तिरूपति 

रनवे, टैक्सी दैक, एप्रन, आईसोलेसन बे, आदि का पुनः 

सतहीकरण ओर सुदृद्ीकरण 

1507 

2308.34 

5566 

3953 

3448.86 

7900 

1126 

2700 

1730 
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विवरण 

चालू af के दौरान रनवे मरम्यत^अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई निधि 

क्र.सं कार्य का नाम राशि चालू वर्षं का 
(लाख रू. में) व्यय 

1 2 3 4 

उत्तरी क्षेत्र 

1. दिल्ली 

एसएपी स्थिति रनवे का पुनः सतहीकरण 400 50 

2. जयपुर 

जयपुर हवाईअड्डे पर कैट-ा प्रकाश व्यवस्था के ई श्रेणी ane 7647 1000 
प्रावधान के de आकार के जेट विमान के प्रचालन हेतु रनवे का 

विस्तारण ओर सुदृदीकरण 

वर्तमान एप्रनरैक्सीवे बी एण्ड सी का सुदृदीकरण 750 | 50 

3 कानपुरं 

सीए स्थित रनवे का पुनः सतहीकरण 650 10 

4 खजुराहो 

ए-310/बी-767 के अधिकतम टेक sith भार हेतु 7500 फुट के 1400 10 

वर्तमान रनवे का सुदृदीकरण 

5 लखनऊ 

रनवे का पुनः सतहीकरण 1000 1 

Wat क्षेत्र 

1 गया 

वर्तमान रनवे का पुनः सतहीकरण | 1500 1 

2 आरसुगुडा 

रनवे का पुनः सतहीकरण 1000 10 

उत्तरी-पूवीं क्षेत्र 

1 दीमापुर 

रनवे का पुनः सतहीकरण प्रोफाइल सुधार 2900 50 

2 faraz 

एनी 231 प्रचालन हेतु रनवे का सुदुदीकरण 1600 10 
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1 2 3 4 

पश्चिमी क्षेत्र 

1 अहमदाबाद 

रनवे, cada ओर wr को एबी-380 के अनुकूल बनाने के लिए 5000 1 
रनवे का विस्तारण, पुनः सतहीकरण ओर संबद्ध कार्य 

दक्षिणी क्षेत्र 

1 राजामुदरी 

रनवे की मरम्मत ओर पुनः सतहीकरण 450 200 

2 हैदराबाद् 

वर्तमान रनवे का सुदृदीकरण ओर रनवे का विस्तार ओर नाले के 4900 5 
ऊपर पुल का निर्माण 

( अनुवाद] wade १९ के माध्यम से इन अभियानं को अंतर्यष्टरीय बाजारों मे चलाया जाता 

अतुल्य भारत अभियानों में निगरानी तत्र 

3345. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 
श्री एस. अलागिरीः 

क्या पर्यटन मत्री यह बताने कौ कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अतुल्य भारत अभियानों के अंतर्गत 
स्वीकृत राशि के उपयोग प्र निगरानी रखने के लिए किसी निगरानी 
aa का गठन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त अभियानों के अतिर्गत राशि के दुरुपयोग के पाए 
गए मामलों का व्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कारवाई की गयी 

है; ओर 

(घ) उक्त अभियानों पर उपर्युक्त राशि व्यय करने के बाद 
वांछित परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

पर्यटन मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्री सुल्तान अहमव ): 
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर चलाए जाने वाले 
क्रियाकलापों के हिस्से के रूप में घरेलू तथा अतररष्टरीय बाजारों 
में एक संपूर्ण dae के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए 
“इन्क्रेडिबल इंडिया ' ब्रांड cet के अधीन प्रिर, इलेक्टरौनिक एवं 

arog मीडिया अभियान चलाता है। निविदा कौ अपेक्षित 
प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए चयनित कौ गई निर्धारित एजैसियों 

है। feared को पूरा करने ओर जारी किए गए प्रिंट विज्ञापन 
कौ dee view, टेलीविजन चैनलों से deere प्रमाण पत्र, 
वेबसाइयटो/पोर्टल से सर्वर प्रमाण पत्र आदि सजैसे क्रियाकलापों के 
समर्थन में दस्तावेजों के साथ अभियान का क्रियान्वयनं करने वाली 

एजेसियों से बीजकों कौ प्राप्ति पर ही अभियानों के लिए भुगतान 
किए जाते है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा जारी कार्य आदेशो के 

अनुसार अभियानों में अपेक्षित क्रियाकलापों कौ जांच एवं प्रमाणन 

के पश्चात् ही निधियां जारी की जाती Zi 

घरेलू बाजार A सरकारी एजेंसियों, यथा, विज्ञापन एवं दृश्य 
प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 

(एनएफडीसी) एवं भारते पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के 

माध्यम से अभियान जारी किए जाते हैँ ओर क्रियाकलापों के पूरा 
हो जाने पर एनएफडीसी तथा `आईटीडीसी को भुगतान जारी कर 
दिया जाता है जबकि, डीएवीपी को भुगतान प्राधिकार पत्र (एलओए) 
द्वारा किया जाता 21 

(ग) पूर्वोक्त अभियानों के संबंध मेँ निधियों के दुरूपयोग का 
कोई भी मामला मंत्रालय के aaa में नहीं लाया गया है 

(घ) वर्ष 2002, जब इन्क्रेडिक्ल इंडिया ब्रांड लाइन शुरू की 
गई भी, से वर्षं 2011 तक देश मेँ विदेशी पर्यटक आगमन 
(wR) 2.38 मिलियन से बद़कर् 6.29 मिलियन (अनंतिम) हो 

गया है। इसी अवधि के दौरान विदेश मुद्रा आय (WHEE) 15064 

करोड रुपये से बढ़कर 77591 करोड रुपए (अग्निम आंकड) हो 
गई @1 इसी अवधि के दौरान घरेलू यात्राएं 269.60 मिलियन से 
बदकर 850.86 मिलियन (अनतिम) हो गई है।
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(= । न्न ~ av as! 

नेत्र-ओपरेशनों हेतु सहायता-अनुवान 

3346. श्री Yanda नारायण यादवः क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण wat 30 मार्च, 2012 के Haifa प्रशन संख्या 

2975 के उत्तर के संबंध मे यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) उत्तर के साथ संलग्न सूची मे उल्लिखित संस्थानों को 
प्रति ओपरेशन प्रतिवर्षं कितनी राशि प्रदान की गई ओर इस ade 

मे किए गए ओंपरेशनों कौ संख्या कितनी है तथा उक्त ओंपरेशन 
fea अवधि के दौरान किए गए थे; 

(ख) क्या मोतियाबिंद के ओंपरेशनों हेतु शिविरों की संख्या 

मे काफी अंतर है चूकि कुछ स्थानों पर बहुत से शिविर लगे ओर 
कुछ स्थानों पर इनकी संख्या प्रायः शून्य रही; 

(ग) यदि ef, तो वत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(a) निधियों के संवितरण में प्रतीत होने वाली विसंगतियों का 

sia क्या है ओर इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) सहायता-अनुदान के भुगतान में अनियमितताओं कौ जांच 
करके उसके विरुद्ध क्या कारवाई शुरू किए जाने की संभावना है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) बिहार सरकार से रिपोर्ट 
मागी जा रही दै तथा सभा परल पर रख दी जाएगी, 

(अनुकद] aye oF 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन अधिकार 

3347. श्री wasnt, जेयदुरईः 
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श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 

श्री अब्दुल रहमानः 

क्या नागर विभानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन asi के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्षं के दौरान 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विभिन विज्ञापन 

wate को दिए गए विज्ञापनं अधिकारो के माध्यम से विमानपत्तन-वार 

कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; 

(ख) एएआई को बकाए के भुगतान के चूककर्तां एजेंसियां 
तथा tat एजेंसियों के विरुद्ध लंबित बकाया राशि का एजंसी-वार 

aint क्या है; 

(ग) सरकार द्वारा Gerd एजेंसियां से बकाया राशि at 
वसूली करने के लिए क्या प्रयास feu गए है; 

(घ) क्या इन एजेंसियों को विज्ञापन अधिकार देने मे एएआई 
के अधिकारियों कौ संलिप्तता सरकार के नोटिस में आयी है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हे तथा te अधिकारियों 
के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गयी,प्रस्तावित है? 

नागर विमानन wat ( श्री अजित सिंह ): (क) व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया है। 

(ख) sha संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) भारतीय तिमानपत्तन प्राधिकरण द्वार बकाया राशि at 

नियमित आधार पर मोनीररिग की जाती है। विलंब होने पर बकाया 

राशि के बदले समायोजन हेतु जमानत रशि को wR के 
साथ-साथ दंडात्मक व्याज वसूला जा रहा है। 

(घ) ओर (ङ) जी, नही। विज्ञापन संविदाएं खुली निविदाणए 
श्री Stat. चन्दे गौडाः आमंत्रित कर दी जाती है। 

विकरण 

गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ण हेतु eager: वार विज्ञापन अधिकारो से अर्जित राजस्व 

(लाख रुपए में) 

क्र.सं. एयरपोर्ट के नाम विज्ञापन अधिकारों से अर्जित वर्षवार राजस्व 

2009-10 2010-11 2011-12 ` 2012-13 
(तक 31.7.12) 

1 2 3 4 5 6 

1. अमृतसर 346.36 379.76 402.10 105.33 
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1 2 3 4 5 6 

2. चंडीगद् 119.40 128.30 242.40 80.27 

3. जयपुर 381.22 331.39 365.11 16.49 

4. जम्मू 459.33 512.97 547.42 241.82 

5. लखनऊ 364.28 404.07 580.93 199.42 

6. श्रीनगर 157.32 162.26 171.64 46.62 

7. उदयपुर 4.10 6.13 6.74 0.00 

8. वाराणसी 3.55 0.08 0.00 0.00 

उक्षे 1835.56 1924.96 2316.34 689.95 

9. भुवनेश्वर 247.38 274.38 30933 131.56 

10. गया 0.00 0.38 0.00 0.00 

11. पटना 163.38 179.79 201.42 70.72 

12. पोर्टब्लेयर 8.78 10.23 9.06 2.81 

13. रांची 119.84 154.58 118.20 30.17 

14. रायपुर 135.89 216.48 235.87 76.56 

पु. क्षत्र 675.27 835.84 873.88 311.82 

15. अहमदाबाद 737.42 858.35 944.10 492.41 

16. ओरंगाबाद 13.62 9.52 4.81 3.58 

17. भावनगर 0.55 0.60 0.66 0.19 

18. बेलगांव 0.76 0.00 0.00 0.00 

19. भोपाल 35.98 83.12 97.09 0.00 

20. भुज 2.23 333 3.38 0.91 

21. गोवा 545.38 552.77 610.49 273.62 

22. इंदौर 54.58 46.65 44.13 0.00 

23. जामनगर 2.09 2.28 2.51 2.73 

24. जुहू 147.29 163.12 201.31 77.72 

25. मुंबई 63.07 27.69 24.87 9.35 
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1 2 3 4 5 6 

26. नागपुर 7.22 0.00 0.00 

27. पोरबंदर 0.39 0.36 0.00 0.00 

28. पुणे 717.21 781.98 1551.41 657.11 

29. राजकोट 9.84 9.61 3.52 1.51 

30. सुरत 1.77 4.89 1:73 0.00 

31. वाडोदरा 128.22 145.47 15.47 64.71 

प. aa 2460.40 2696.96 3641.42 1583.84 

32. हुबली 9.461 10.49 7.68 2.30 

33. तिरूपति 59.54 77.45 75.76 28.66 

34. विजयवाड़ा 2.81 2.80 1.20 0.80 

35. कालीकट 87.46 96.21 105.83 46.48 

36. कोयम्बदूर 53.75 124.31 68.20 33.60 

37. मदुर 57.87 37.84 58.34 25.85 

38. मंगलौर 49.28 34.95 57.491 25.95 

39. त्रिची 10.05 41.70) 12.32 9.19 

40. frees 80.56 88.62 97.481 41.66 

41. विजाग 82.25 91.22 101.43 44.99 

a. क्षेत्र 493.03 606.01 585.73 259.48 

42. अगरतला 39.39 51.24 49.06 2.26 

43. बागडोगरा ` 42.26 15.37 40.19 5.54 

44. दीमापुर 5.19 12.30 13.03 3.49 

45. गुवाहारी 71.25 104.82 208.99 18.48 

46. डिन्रूमद 7.43 6.68 9.54 5.31 

47. इम्फाल 14.62 5.31 6.41 1.91 

48. जोरहार 2.79 094 3.23 1.03 
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1 2 3 4 5 6 

49. सिल्वर 4.16 7.89 15.97 0.73 

50. तेजपुर 0.00 0.00 0.56 0.00 

पूर्वोत्तर 177.09 204.55 346.98 38.75 

51. चेनै ward 1957.67 2146.23 2017.70 678.01 

52. कोलकाता एयरपोर्ट 1743.33 1967.62 2145.13 768.38 

कुल 9342.35 10382.17 11927.18 4330.23 

विवरण 

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बकाया राशि के भुगतान मे चूककर्ता एजेंसियों का विवरण ओर 
एसी एजेंसियों के विरुद्ध लित बकाया राशि, दिनाक 31.07.2012 को एजेसीवार 

(लाख रुपए मे) 

क्र.सं एजेंसियों के नाम कुल 

1. त्रिमूर्ति पन्लिसिरी 10.25 

2. ओम प्रमोशन एंड एडवरटाइजिंग एजेसी 9.44 

3. एबसोलूट 3डी विजन 10.88 

4. ag एडटदिजर्सं 60.52 

5. साइन साइट्स पन्लिसिरीज 17.10 

6. agen wee (इंडिया) लि, 7.38 

7. टीडीआई इंटरनेशनल इंडिया fa. 8333.62 

8. अशोक शर्मा एंड एसोसिएटस ` 34.16 

9. छति एडवरटाइजिंग 153.19 

10. मीना एडवर्टाइजर्सं 252.94 

11. ग्राफौसैड्स 232.93 

12. इन एंड आउर पल्लिसिरी 16.72 

13. संयज निर 67.49 

14. fay होल्डिग्स 18.79 

15. प्रियारोशिनी एडस एंड ca 12.19 

16. विन एड्स एडवराइजिग 11.60 

9249.20 
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जवाहरलाल नेहरू राष्टीय सोर पिशन में बोली प्रक्रिया 

3348. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः क्या नवीन ओर 

नतीकरणीय ऊर्जा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
ae 

(क) क्या सरकार नै जवाहरलाल नेहरू राष्टरीय सौर मिशन 

(जेएनएनएसएम) के पहले चरण के लिए बोली प्रक्रिया को 

सफलतापूर्वक पूर्णं कर लिया है; 

(ख) यदि हां, तो मिशन के पहले चरण के अंतर्गत अनुमोदित 

परियोजनाओं तथा इनके fara की स्थिति सहित तत्संबधी 

व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या पूरी तरह अव्यवहार्य बोली दरों के कारण कई 
परियोजनाएं जोखिमपूर्ण हो गर्ह है तथा निधियन मुदो मे scsi हैः; 

ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है तथा इस संबंध में 
सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपायों की पहल कौ गर्ह है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊजां म्री ( डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) जी हां। 

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) 

के चरण हेतु 620 मेगावार ओर 350 मेगावार के दो dal में 
बोली लगाई गई ett बैच- के तहत 130 मेगावार क्षमता का 

उत्पादन शुरू किया गया है। बेच- के तहत 470 मेगावार क्षमता 
ओर बेच के तहत 350 मेगावार कौ संपूण क्षमता पूरी करमे 
हेतु क्रमशः मई, 2013 ओर फरवरी, 2013 तक का समय 2 
पात्रता की शर्तों का अनुपालन न होने के कारण वैच के तहत 

10 मेगावाट क्षमता रद् कर दी गई ओर शेष 10 मेगावाट निर्धारित 
समयावधि के भीतर पूरी नहीं कौ गई। 

(ग) मंत्रालय को इस प्रकार के किसी मामले कौ सूचना नहीं 

मिली है। 
५५ % FA श ८ 4 

(घ) प्रश्न नहीं sod 

२१५. 
युनानी देवा के waa में अनुसंधान 

3349. श्री शरीफुदीन शारिकः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वषो तथा चालू वर्षं के दौरान केन्द्रीय यूनानी 
दवा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयृएम) द्वार feu गए अनुसंधान 
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कार्य, उन पर किए गए व्यय तथा इसके परिणामस्वरूप हासिल 

उपलब्धियों का व्यौरा क्या है; 

(ख) यूनानी दवाओं मे उपर्युक्तं अनुसंधान गतिविधि करने के 
लिए सीसीआरयूएम कौ वैज्ञानिक परामर्शं समिति (एसएसी) का 
कार्यकाल, संरचना तथा भूमिका क्या है; 

(ग) क्या एसएसी के बगैर सीसीआरयुएम मेँ जारी अनुसंधान 
कार्य की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारण रै; ओर 

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गणए/प्रस्तावित।सुधारात्मक 

उपाय क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान केंद्रीय 
यूनानी अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) द्वारा किए मए अनुसंधान 
कार्य ओर प्राप्त उपलब्धियों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 
at खर्च कौ गर्ह wait का व्यौरा इस प्रकार 2: 

(करोड रुपए मेँ) 

ag योजना योजनेत्तर कुल 

2009-10 34.44 39.65 74.09 

2010-11 39.30 35.20 | 74.51 

2011-12 35.80 36.26 ` 72.06 

2012-13 26.79 * 14.09 40.88 

(26.8.2012 तक) 

"ed सीआरआईयूएम, लखनऊ, हैदराबाद तथा आरआरआईयूएम, पटना के भवनों 

से gina कार्य हेतु जारी 16.58 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 

(ख) वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) का कार्यकाल 
तीन वर्ष है। इसमे अन्य संबद्ध विषयो अर्थात् वनस्पति विज्ञान, 
Tarr विज्ञान, भेषजगुण ओर आधुनिक चिकित्सा A विशेषज्ञा के 
अलावा, युनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ होते है! एसएसी संस्तुतकर्ता 
निकाय है। इसके विचारार्थं विषयों मे अन्य बातों के साथ-साथ 
परिषद के कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करना, नई 
स्कौमों(परियोजनाओं पर विचार करना शामिल 21 

(ग) से (ङ) wae का पुनर्गठन किया गया है ओर इसे 
अधिसूचित कर दिया गया है। एसएसी विद्यमान न होने के दौरान 

परिषद को तकनीकी विशेषजञो(महानिदेशक द्वारा गदित समितियों ने 

तकनीकी मार्गदर्शन दिया।
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वितरण 

aaa यूनानी चिकित्सा अनुसधान परिषद् 

किए ma अनुखधान कार्य ओर प्राप्त उपलब्धियां 

(गत तीन aaf ओर वर्तमान वर्ष के दौरान 

समेकित उपलन्धियाः) 

नैवानिक अनुसंधान कार्यक्रमः 

पूर्व-नैवानिक सुरक्षा मूल्यांकन steer: 

18 ओषधों पर जीर्णं ओर उप-जीर्ण अध्ययन पूरे किए 
71 

= वर्षं 2012-13 हेतु आबटित 8 sheet पर जीर्ण 
विषाक्तता अध्ययन ओर 6 see पर उप-जीर्णं 

विषाक्तता अध्ययन प्रगति पर Fi 

नैदानिक अध्ययन [ अतर्वतीं अनुसंधान ( आईएमआर ) ] 

43 ओषध योगों/उपचारों के साथ 22 रोगों पर नैदानिक 

अध्ययनं किए गप्। 

7 रोग दशाओं में 15 ओषधों (श्वेत दाग में 4, 
एक्जिमा/सोरयासिस में 2, सादनुसाइरिस मेँ 3, गदिया 
में 3, संक्रामक tenses में 2 ओर श्वसनी दमा मेँ 

1) पर अध्ययन पूरे किए aT 

अनुसंधान अध्ययनों के आधार पर विकसित 13 ओषधों 
को जनता की मांग के कारण परिषद के बाह्यरोगी 

विभाग में रोगियों को उपलब्धं कराया गया है, जब तक 

इन ओषधों का dee प्राप्त नहीं कर लिया जाता है 
ओर steel का वाणिज्यिक रूप से उपयोग शुरू नहीं 

कर लिया जाता है। 

अनतिम रूप से दायर किए गए de: 12 

प्रदत्त पेटेटों कौ संख्याः 08 (जीकल THA (Far 

दमा), AHP (रक्तस्मव-नकसीर), नजला (कटर). 

SN (ज्वर), HEH (कन्न) ओर वजा-उल-मफसिल 
(गदिया) [2], दीदान (कृमिरोग) सहित रोगो मे) 

विभिन रोग दशाओं में भेषज संहितागतउत्कृष्ट ओषधों का 
विधि प्ान्यकरण 

परिषद के 18 नैदानिक del A वर्षं 2011-12 के 

दौरान विभिन रोग दशाओं मे 25 उत्कृष्ट ओषघों की 
प्रभावकारिता का विधिमान्यकरण किया गया। 
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सहयोगात्मक नेदानिक अध्ययन 

* विभिन रोग दशाओं में आधुनिक अस्पतालों के साथ 

मिलकर 6 सहयोगात्मक अध्ययन किये गए जैसे (i) 

वल्लभाई पटेल de संस्थान दिल्ली मेँ श्वसनी दमा, 

(i) डेक्कन मेडिकल कालिज, हैदराबाद में इयूडेनल 
अल्सर, (1) Sena मेडिकल कंलेज, हैदराबाद में 
वायरल हैपेराइटिस, (iv) जामिया हममर्द, नई दिल्ली में 

गठिया, (५४) जामिया हममर्द, नई दिल्ली मेँ फुप्फुसीय 

क्षयरोग में एटीरी के मुकबले सहायक चिकित्सा के 

रूप मे यूननी ओषध ओर (vi) अखिल भारतीय 

आयुरविज्ञान संस्थान (wa), नई दिल्ली मेँ सोरयासिस। 

उपरोक्त रोग दशाओं मेँ कुल gs ओषधं के अध्ययन 

किए गए्। 

मोलिक अनुसंधानः 

* रोगियों के मिजाज के संबंध में रोग अर्जित करने at 

संभाव्यता पर चरण-ा अध्ययन जारी wl यूनानी 

मौलिक सिद्धातो पर आधारित मिजाज के आकलन हेतु 

एक मानक प्रपत्र विकसित करने के उदेश्य के साथ 

मौलिक अनुसंधान पर विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन 

किया गया। 

यूनानी चिकित्सा की रेजिमेटल fatdt का विधिभान्यकरणः 

विभिन्न मांसपेशी-कंकालीय विकारो मे केंद्रीय यूनानी 

चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, नई दिल्ली ओर 

श्रीनगर में रेजिमेटल fect नामतः हजामत (कपिंग) 

का विधिमान्यकरण किया गया। 

ओषध arate अनुसंधान कार्यक्रमः 

यूनानी ओषध योग के विनिर्माण कौ विधि के साथ-साथ 
इनके भेषजसंहिता मानकों का विकासः 174 ओषधों 

ओर 50 एकल यूनानी ओषधं का मानकीकरण। 

wart ओषध योगों का गुणवत्ता नियंत्रण : 89 

भारतीय यूनानी भेषजसंहिता को प्रकाशित किया गया 

: 03 Gs 

राष्टीय wart चिकित्सा ओषध संग्रह प्रकाशित किया 
गयाः 01 खंड
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ओषधीय पावपों का adam एवं कृषि कार्यक्रमः 

साहित्थिक 

आध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू व 
कश्मीर में वन क्षत्रं के 28 मानव-वानस्पतिक सर्वेक्षण 

संचालित करते हुए 10423 से अधिक पादप नमूने ओर 
1083 ओषधीय लोक चिकित्सा दावे एकत्रित किए गए। 

विभिन ast में 9681 वानस्पतिक पत्रकं, 1322 

ओषध नमूनों ओर 1059 सूची पत्रों का अनुरक्षण किया 
गया। 

संस्थानों के जडी-बूटीय उद्यानं मेँ 13 ओषधीय 
पादपो^ओषधों की प्रायोगिक कृषि की गई। 

ओषधीय पादपों की कृषि ओर विपणन पर जागरूकता 
प्रशिक्षण के लिए 13 कृषक doch आयोजित की TE 

विभिन्न वन yuri के ओषधीय पादपों पर 3 मोनोग्राफ 
प्रकाशितं किए गए। 

अनुसंधान कार्यक्रमः 

6 यूनानी उत्कृष्ट पाद्य पुस्तकों का उर्दू अनुवाद 
प्रकाशित किय गया ओर 42 अनुपलब्ध पुस्तकों का 
पुनः मुद्रण किया गया। 

4028 संदर्भो वाला ““ नामक युनानी चिकित्सा शब्दावली '" 

नामक एक दस्तावेज संकलित करके मुद्रित किया गया 

(विश्व स्वास्थ्य संगठन वित्त पोषित परियोजना, 2011 
के तेहत)। 

भारतीय युनानी भेषजसंहिता भाग-1, खंड-1 प्रकाशित 
किया गया। 

भारत में महत्त्वपूर्णं प्राचीन पुस्तकालयों में यूनानी 

पाडुलिपियों कौ पहचान हेतु सर्वेक्षण आयोजित किए 
गए ओर इन पांडुलिपियों का सूचीकरण किया गया। 

24 महत्त्वपूर्ण यूनानी पांडुलिपियों का अंकीकरण पूरा 
किया गया। 

48 रोगो के लिए qari चिकित्सा के मानक उपचार 
दिशा-निर्देश संकलित किए गए। 

युनानी भेजषजसंहिता ओर राष्ट्रीय युनानी चिकित्सा 
ओषध संग्रह कौ ई पुस्तिकाओं का निर्माण कार्य प्रगति 
Re 
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अनुसंधान प्रकाशनः 

° वैज्ञानिक पत्रिका ‘fection जर्नल site gar 
मेडीसिन' में 171 शोध लेख ओर उदू पत्रिका 
जहान-ए-तिब्ब '' में 106 साहित्यिक लेख प्रकाशित 

किए गप्। 

* मोनोग्राफ, रिपोर्यो, प्रोफाइल, पत्रिकाओं आदि संहित 99 

दस्तावेज प्रकाशित किये गए। 

Ly ८ ५ 

( हिन्दी] 

नए सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा 

3350. श्री वीरेन्द्र कुमारः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अपने नए सरकारी कर्मचारियों को 

सीजीएचएस स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं नहीं प्रदान करने का निर्णय 
किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) अपने नए कर्मचारियों को स्वास्थ्यचर्या सुविधा प्रदान 

करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) इस समय नए सरकारी कर्मचारियों को 

मौजूदा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाएं 

उपलब्ध है। तथापि, wd वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए एक स्वास्थ्य 

बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस योजना को 
उन नए कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य बनाने की सिफारिश की 

है जो योजना के शुरू होने के बाद सरकारी सेवा में आए रै! 

५4 Ge ८५ 

जनजातीय क्षेत्रों मे अवैध wart 

3351. श्री wager खुगुर बैसीपमुथियारीः क्या जनजातीय 
कार्यं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या वांग्लादेशियो एवं अनिवासियों, गैर-जनजातीय के 
अवैध प्रत्रजन तथा जनजातियों के भूमि हस्तांतरण के कारण असम 

भूमि ओर राजस्व विनियम, 1886 के समय-समय पर यथासंशोधित
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उपबधों के अंतर्गत सृजित बेल्रों एवं ल्लोक की शर्तं एवं अस्तित्व 

खतरे मेँ पड़ गयी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा उक्त भूमि 
को जनजातियों को पुनर्बहाल करने के लिए कारवाई की गयी 3; 

(ग) क्या सरकार का विचार असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष 

रूप से असम म जनजातीय भूमि का हस्तांतरण विलगाव रोकने 

के लिए प्रभावी एवं कड़े कानून बनाने का है; ओर 

(घ) यदि af, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस aay में 
अब तक क्या कारवाई की गयी है? 

जनजातीय कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 
weet): (क) से (घ) जैसा भू-संसाधन विभाग द्वारा सूचित 

किया गया है, इस संब॑ध मे alg विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। 
तथापि, बड़ी जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों ने जनजातीय भूमिय 

के अन्य हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि 

al पुनर्बहाली को बदावा देने वाले भूमि सुरक्षा कानून अधिनियमित 

किए है। इसके अलावा, जनाजातीय भूमि के अन्य हस्तांतरण को 

रोकने तथा अन्य हस्तांतरित जनजातीय भूमि की पुनर्बहाली के लिए 

वैधापनिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने 

के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। 

ˆ^ ८ ¢ 

राष्टीय उड्डयन विश्वविद्यालय  “ ^" 

3352. श्री के. शिवकुमार उर्फ we, fete: क्या नागर 
विमानन मत्री यह aa कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त 

seem विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा उक्त उदेश्य 

के लिए fafeq स्थलं कौन-कौन से है; 

(ग) क्या सरकार ने sa aay मेँ कोई परियोजना रिपोर तैयार 

की 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस विश्वविद्यालय 

कौ स्थापना मे कितना व्यय होने कौ संभावना है; ओर 

(डः) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है? 

नागर विमानन पत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) 

राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को 12वीं 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 466 

पंचवर्षीय योजना के लिए नागर विमानन संबंधी कार्यं समूह की 

रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है! 

( हिन्दी] pe ८ fa” uf 1 

कैसर मरीजों को दवाएं 

3353. श्री विलास सुत्तेमवारः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कैसर मरीजों 

को पिछले छह पाह से अधिक समय से दवाएं नही दी जा रही 

है तथा उन्हे इसे बाजार से खरीदना पड़ता 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) अस्पतालों में मरीजों को वितरित करने के लिए इन 

दवाओं कौ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाव ): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल ने सूचित किया है 
कि कैसर के सभी रोगियों को सभी दवाइयों निःशुल्क सुलभ कराई 
जा रही है। दवाइयों कौ तात्कालिक अनुपलब्धता की स्थिति में 
रोगियों के लिए स्थानीय तौर पर मांग पत्र ओर उनकी स्थानीय 

खरीद होती है जिसमे कुक दिनं लग सकते ZI 

(अनुवाद ] ५ (८८- £ 

कोयला wart पर विपरानपत्तनों के निर्माण 
~~ ~~ ` 

3354. श्री अधीर चौधरीः क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने प. बंगाल सहित देश के विभिन राज्यों 

मे कोयला खदान क्षेत्रं मे विमानपत्तनों के निर्माण किए tare 

का एेसा विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण दहै; 

(ग) एसे स्थलों पर विमानपत्तनों के निर्माण के फलस्वरूप 

जान-माल को संभावित खतरे/जोखिम क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया टै; ओर
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(ध) इस संबंध A सरकार द्वार वैकल्पिक स्थलों के चयनं 

सहित Saw गणए/उदाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैँ? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) से (घ) 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (uss) का केवल आसनसोल 

एक एेसा हवाई अड्डा है जो कि कोयला खदान ace मेँ आता 

है। रनवे के नीचे कोयला खनन कार्यकलाप होने के कारण यह 

हवाईअड्डा 1970 से परित्यक्त पड़ा ZI 

तथापि, बंगाल एयरोटरोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिरेड (बीएपीएल) , 

नामक एक निजी कंपनी द्वारा पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले में 

अंडाल, जो कि आसनमोल से 24 किमी. कौ दूरी पर है, पर एक 
ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण किया जा रहा el यह स्थल 

दामोदर धारी मेँ स्थित है, जिसे कोयला भंडार के लिए जाना जाता 

a 

इस परियोजना की सिद्धांत रूप में मंजूरी दिनांक 03.012.2008 

को इस शर्तं एर ही दी गई कि पश्चिम बंगाल सरकार, कोल इंडिया 

लिमिटेड की आशंकाओं का समाधान करे। 

पावर शेयरिंग ८\ ८71 ८4 

3355, डो. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या विद्युत मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बिहार को राज्यों के लिए विद्युत हिस्सेदारी संन॑धी 

गाडगिल फार्मूले के अनुसार बिजली आवंटित कौ जाती है; 

(ख) a a, तो इस फार्मूला का व्यौरा क्या है तथा किन 
कारणों से बिहार को अन्य राज्यों के बराबर बिजली आवंटित नहीं 

की जाती है; 

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार सहित 

विद्युत संकर से a रहे राज्यों को विद्युत आपूर्ति मे वृद्धि करने 

क है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य/संघ राज्यक्ेत्र-वार ब्योरा क्या 

हैः 

विद्युत मंत्रालय पे राज्य पत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 
(क) ओर (ख) वर्तमान में बिहार को केन्द्रीय उत्पादन eer 

से 1835 मे.वा. तक का आवंटन किया गया है जोकि, yet राज्यों 
में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के अनुरोध 

पर विद्युत मंत्रालय ने बाद एसरीपीएस-1ा (1320 मे.वा.) से 50% 

विद्युत का onder किया है। 
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लापग्राही ties राज्य dal को केन्द्रीय उत्पादन Re से 

विद्युत का आबंटन, विद्युत के आबंटन के लिए बनाए गए फार्मूले 

के अनुसार किया जाता है, जिसे अप्रैल, 2000 से दिशानिरदेशों के 
रूपमे माना जा रहा है। इन दिशानिर्दशो के अनुसार, राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो को विद्युत का आबंटन दो भागों मेँ किया जाता है अर्थात् 
85% का वास्तविक आबंटन एवं अत्यावश्यक/समग्र आवश्यकता को 

पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवंटन हेतु 15% stated fag 

वास्तविक आबंटन मे, प्रभावित राज्यों के लिए 12% निःशुल्क विद्युत 

तथा हाइडो पावर स्टेशनों के मामले मे, स्थानीय क्षेत्र विकास के 

लिए 1% ओर थर्मल ओर न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशनों के मामले मे, 
गृह राज्यं को 10% (निःशुल्क नहीं) विद्युत शामिल Zz शेष 
72%/75% विद्युत का far, केन्द्रीय आयोजना सहायता पद्धति 

ओर wad पांच वर्षो के दौरान ऊर्जां खपत दोनों कारकं को 
समान महत्व देते हुए. के अनुसार क्षेत्र के राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो 

के बीच में वितरितं किया जाता है। केन्द्रीय आयोजना सहायता का 

निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें, राज्यों 

की जनसंख्या पर भी विचार किया जाता है। संयुक्त उद्यम के मामले 

मे, समान अंशदान करने वाले राज्य अपने समान अंशदान के 

अनुरूप वास्तविक आवंटन मेँ लाभ प्राप्त करते ZI 

केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त 

दिशा- निर्देश उन उत्पादन स्टेशनों पर लागू होगे, जिसके लिए 5 

जनवरी, 2011 तक पीपीए् पर हस्ताक्षर किए जा चुके ZI 5 
जनवरी, 2011 के पश्चात् वितरण कंपनियों /यूटिलिरियों द्वारा विद्युत 

का प्रापण प्रशुल्कं आधात प्रतिस्पर्द्ातिम्क बोली द्वारा किया 

जाएगा। एनरीपीसी की 13 नई परियोजनाओं मे, केन्द्र सरकार ने 

जनवरी, 2011 में 50% विद्युत ‘ye’ राज्य के लिए 15% अमाबंरित 

विद्युत भारत सरकार के स्तर पर निपटान हेतु तथा 35% उस क्षेत्र 

के अन्य संघटकों (गृह ' राज्य को छोडकर) को Yad? 5 वर्षो 

के लिए क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्रीय आयोजना सहायता ओर 

ऊर्जा खपत के लिए समान महत्व देते हुए विद्युत के आवंटन पर 

वर्तमान दिशा-निर्देशों के आधार पर, आबंटन को अनुमोदित किया 

Z| सरकार द्वार इसी प्रकारं के संवितरण जनवरी, 2011 में 

न्यूक्लीयर पावर कोरपोरेशन की नई परियोजनाओं के संबंध में भी 
उपलब्धं करवाए गए थे। 

(ग) ओर (घ) राज्य मेँ विद्युत की मांग/आवश्यकता की पूर्ति 

उनके स्वयं के उत्पादन, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) में 

उनके हिस्ये तथा विद्युत के आयात से कौ जाती है। इसलिए केन्द्रीय 
उत्पादन स्टेशन से राज्यों को उनके आवंटन के अनुरूप विद्युत कौ 

आपूर्ति से उनकी आवश्यकता के एक हिस्से कौ पूर्तिं होती 21 
सामान्यतः बिहार राज्य में उपलन्ध विद्युतं के लगभग 95% की 

आपूर्ति सीजीएस द्वारा कौ जाती है। सरकार द्वारा विहार सहित देश
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में समग्र विद्युत आपूर्ति को स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम 

उठाए गए हैँ। इन कदमो में, उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग 

के लिए asst, थर्मल, न्युक्लीयर तथा गैस आधारित स्टेशनों के 
प्रचलन एवं अनुरक्षण मे समन्वय स्थापित करना, देश A उपलब्ध 

विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अतरराज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय 

पारेषण नेटवर्को कौ ase करना ओर घरेलू कोयले कौ आपूर्ति मे 

कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करना, 

आर-एपीडीञआरपी के अतिर्गत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का 

Bam, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण घरों तक विद्युत 

wean शामिल है। केन्द्रीय aa कौ कुल 3690 मे.वा. at 
परियोजनाएं निर्माणाधीन है जिनसे 12 वीं योजना के दौरान बिहार 
के हिस्से सहित 1447 Aa. का लाभ मिलने की संभावना 2: 

2 
पर्यटन संबंधी समिति ५८५१-1 
me 

3356. श्री शिवराम गौडाः क्या पर्वटन मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन के विकास के संबंध 

मे किसी समिति का गठन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपो प्रस्तुत कर 

दी 2; 

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिश की गयी 2 
तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कारवाई की गयी है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसको रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने 

की संभावना है? 

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मत्री (sit सुल्तान अहमद): 
(क) से (ड) देश मेँ पर्यटन के विकास के साथ ही उद्योग संघ 

द्रारा उठाए गए yet A शामिल अतिर-म॑त्रालयीय wel के प्रस्ताव 

का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव at 

अध्यक्षता में एक अतर मंत्रालयीय समन्वय समिति का गठन किया 

गया ZI 

इस समिति की पहली बैठक 19 जनवरी, 2012 को आयोजित 

की mW) बैठक में विदेशी पर्यटकों के लिए बीजा, आगमन पर 

पर्यटक वीजा, आतिथ्य शिक्षा को व्यापक बनाना इत्यादि मामलों 

के सुगमीकरण से संबंधित gel पर चर्चा की गई। पहली बैठक 
कौ अनुवर्ती कारवाई को समीक्षा करने के लिए दिनांक 13.08.2012 

को इस सपिति कौ दूसरी बैठक आयोजित at गई। इसके 
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अतिरिक्त, राज्यों ओर आतिथ्य aa में उद्योग संघों द्वारा उठाए गए 

अनेक मुदो पर भी चर्चा कौ गई। 
५ 

लिजली का अनाबंटिते कोटा te 

3357. श्री जी.एम. सिव्देश्वरः क्या विद्युत मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः — 

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने गुजरात के लिए 
केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से बिजली का आबंरित कोस कम किया 

है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण रै; 

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने 

का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है; 

(घ) ae a, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है; ओर 

(ङ) कब तक मूल कोरा Ysera किए जाने कौ संभावना 

है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ); 
(क) ओर (ख) पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन eer की 
विद्युत में से गुजरात को दिया जाने वाला आबंटन जनवरी, 2011 
से 31 मे.वा. से घराकर "शून्य" कर दिया गया क्योकि गुजरात 

राज्य विद्युत आपूर्ति कौ स्थिति के संबंध A अपेक्षाकृत बेहतर था 
ओर विद्युत निर्यात कर रहा था। 

(ग) गुजरात सरकार से वर्ष 2012-13 के दौरान अपने फैसले 
पर पुनर्विचार करने के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त महीं gan 21 

(घ) ओर (ङ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (ग) के परिप्रक्ष् 
मे प्रश्न नहीं sod — 

२, ber 2 ५7 ० - | 

एमएसएमडईं की परिभाषा 

3358. श्री खगेन दासः 

श्री पी. कुमारः 

श्री भक्त चरण दासः 

क्या Wan, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमो 
की परिभाषा में परिवर्तन करने का 2;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार लघु seat के लिए निर्धारित 

5 करोड रुपए की कारबार सीमा को बढाने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी oho क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विन्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

घायालार रवि): (क) से (घ) सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 
(एमएसएमई) सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमरईडी) 

अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित हैँ। इस अधिनियम में 
संशोधन के लिए विभिन संघों से अनेक Gera प्राप्त हुए zl इस 

संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 

८. 
प्लांट लोड फैक्टर 1471 TT 

3359. श्री जी.एस. बासवराजः क्या विद्युत मंत्री यह aa 

की कृपा करेगे किः — 

(क) क्या मानसून में कम बारिश ओर कोयले की कमी को 
देखते हुए सरकार ने ताप विद्युत ओर जल विद्युत दोनों प्रकार कौ 
प्रणालियों वाली सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनियों से प्लांट 

लोड फैक्टर को इष्टतम क्षमता तक सुधारने को कहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन ओर लाभ 
दोनों में गिरावट देखी जा रही 2; 

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो हेतु तत्संबधी व्यौरा क्या 
है ओर इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) इसके निष्पादन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा 

रहे है? 
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विद्युत मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) से (ख) उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता का उपयोग 

विद्युत स्टेशन (अर्थात् ता/जल।न्यूक्लीयर) के प्रकार से जुदा होता 

Zi यद्यपि, ताप ओर न्यूक्लीयर यृनिरोँ को निरंतर आधार भार afte 
के रूप में उपयोग किया जाना होता है, तथापि जल यूनि को 

जल कौ उपलब्धता/जलाशय स्तर पर निर्भर करते हुए उपयोग किया 

जाना होता है। इस प्रकार, संस्थापित क्षमता का उपयोग ताप 

(न्यूक्लियर सहित) उत्पादन यूनियो पर प्रभावी रूप से लागू होता 

है ओर संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) & रूप मेँ व्यक्त किया 
जाता 21 सार्वजनिक aa विद्युत उत्पादन कंपनियों से उत्पादन सहित 
विभिन स्रोतों से उत्पादन की निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 

ओर विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके बाद समय-समय पर 

ताप विद्युत स्टेशनों के संयंत्र-भार घटक में सुधार लाने के लिए 

कदम उठाए जाते है। इनमे अन्य बातों के साथ-साथ मिश्रित कोयले 

की गुणवत्ता तथा विद्युत स्टेशनों को सुधारने, कोयले के उत्पादन 

को बदाने, frees स्टाक को परिसमाप्त (लिक्वीडेट) करने ओर 

कोल इंडिया लिभिरेड द्वार कोयले कौ ई नीलामी मे कमी लाने 

के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसरण में कोयला मंत्रालय 

के तत्वाधान में अन्तर्मत्रालयी समूह द्वारा ताप विद्युत wel को 

कोयले की आपूर्ति कौ निगरानी ओर बातों के साथ-साथ कोयले 

की मांग ओर घरेलू स्रोतों से उसकी उपलब्धता के बीच के अतर 

को पूरा करने के लिए कोयले के आयात पर बल दिया जाना 

शामिल है। 

(ग) ओर (घ) गत तीन वर्षो के दौरान दामोदर वैली 
कारपोरेशन (State) के विद्युत Waal से होने वाले बिजली के 

उत्पादन मे वर्षं 2009-10 A 14.720 मिलियन यूनिट से agar 

2010-11 W 16380 मिलियन afte तथा 2011-12 मेँ बढ़कर 

19.374 मिलियन afte हो गई है। 

गत तीन वर्षो के लिए डीवीसी के संबंध में विद्युत संबंधी 

प्रचालन लाभो ओर/कर के पश्चात् लाभ/हानि के नवीनतम उपलब्ध 

आंकड़े नीचे दिए गए हैः 

(करोड रुपए मे) 

2008-09 2009-10 2010-11 

विद्युत संबधी प्रचालन लाभ 1957.72 1188.21 777.3 

कर के पश्चात् लाभ/हानि 886.95 299.88 (120.23) 

नोरः वित्तीय वर्षं 2011-12 के लिए वार्षिक लेखा अतिम रूप दिए जाने कौ प्रक्रियामे है।
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यद्यपि डीवीसी ने डीवीसी अधिनियम, 1948 के अधिदेश के 

अनुसार वहन किए गए विभिन्न सामाजिक व्ययं पर विचार करने 

के पश्चात् उपरोक्त दर्शाया गया wae लाभ अर्जते किया Zi 
तथापि, निवल वित्तीय परिणामों ने निम्नलिखित कारणो से कर/हानि 

के पश्चात् लाभ मेँ कमी ant 2 

(1) सहभागी सरकारों द्वारा पूंजीगत अंशदान पर व्याज। 

(2) जेएसर्ईबी द्वारा देय लगभग 5000 करोड रुपए की भारी 

बकाया राशि के कारण लघु अवधि ऋण की माग के 

कारण निवल परिणामों पर प्रभाव पड़ा है। जेएसर्ईबी 

की बकाया राशियों के कारण लघु अवधि ऋण पर 

व्याज के भुगतान मे महत्वपूर्ण वृद्धि हई है। 

(3) 10.6.2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभाव में 

आने के पश्चात् उत्पादन ओर अन्तराज्यीय पारेषण हेतु 
डीवीसी का टैरिफ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

(सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। dart 

ने 1.4.2006 से 31.3.2009 तक टैरिफ के निर्धारण हेतु 

कुछ सामग्रियों पर व्यय की अनुमति नहीं दी eit 

डीवीसी ने रैरिफ के संशोधन हेतु एपीरी्ईएल के आदेशं 

के विरुद्ध 18.6.2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय 

में याचिका दायर की है। यह मामला माननीय उच्चतम 

न्यायालय मे लंबित है। 

(4) उच्च द्र पर अनिर्धारित अतर्परिवर्तन (युआई) तंत्र के 
माध्यम से विद्युते के आयातं के अनुबधित दायित्वों को 

पूरा करना। 

(5) सामाजिक समेकन कार्यक्रम (wasnt) पर व्यय 

(6) डीवीसी के नए ताप विद्युत eet कौ समस्याए्। 

(7) कोयले कौ कमी; ओर 

(8) बाढ नियंत्रण एवं सिंचाई कार्यो से संबंधित हानि। 

(ङ) अपने निष्पादन को सुधारने के लिए डीवीसी द्वारा उठाए 

गए कदमो मे निम्नलिखित कदम शामिल रै 

6) डीवीसी ने कुछ विवादित टैरिफ मामलों पर निर्णय के 

लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) , 

विद्युत अपीलीय fee ओर माननीय उच्चतम न्यायालय 

में याचिका दायर की है। 

Gi) विद्युत मंत्रालय ने भारत सरकार की प्रतिभूतिकरण 

स्कीम के त्रिपक्षीय करार (रीपीए) के day में 
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्ारखंड राज्य से केन्द्रीय योजना अंतरण के माध्यम से 

1728 करोड रुपए (जनवरी, 2011 तक समाधान) की 
वसूली के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क 
किया है। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में कानूनी सलाह 
लेने के लिए विद्युत मत्रालय से अनुरोध किया है। यह 
मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग 

को भेज दिया गया है ओर इस मामले मे उनकी राय 
की प्रतीक्षा 21 

(iii) भारत सरकार ने डीवीसी द्वारा वर्षं 2011-12 & दौरान 

aga जारी करने के लिए डीवीसी को 4400 करोड 
रुपए की गारंटी प्रदान कौ है। डीवीसी द्वारा बांडस जारी 
कर दिए गए @ इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 
वर्षं 2012-13 के दौरान डीवीसी कौ 2600 करोड 
रुपए की गारंटी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 
सहमति दी है, 

(Gv) Bratt ने संयंत्र के निष्पादन को सुधारने के लिए 

निम्नलिखित ved भी शुरू की है- 

© ओ.एंड.एम. मामलों को समग्र रूप से निपाने 

के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एंड.एम.) 
Weel जैसे अंतर विश्लेषण/तकनीकी लेखा परीक्षा, 

ईष्टतम ओ व एम पद्धतियों का कार्यान्वयन ओर 
रोलिंग प्लान का कार्यान्नयन। 

° बोकारो ताप विद्युत स्टेशन ‘at’ (बीटीपीएस 
‘at') (3x210 मेगावाट) ओर दुर्गापुर a 
विद्युत स्टेशन (डीरीपीएस) ae #3 एवं 4 के 
लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को माध्यम से 
व्यापक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड 
एम), जीवन विस्तार (एलई) कार्यक्रम^ऊर्जा दक्षता। 

* कोयले की कमी पर काबू पाने के लिए कोयले 
की खानों का विकास तथा कोयले का आयात। 

(हिन्दी) ^ ~ - 19 

अस्पताल.^ओौषधालयों का निर्माण 
का 

3360, श्री मकन सिंह सोलंकीः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों मे दवाओं 

की खरीद, अस्पतालों ^ओषधालयों के निर्माण के संबंध में विभिन 

राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैः;
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(ख) यदि a, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबधी राज्य-वार/संघ 1 2 3 
राज्यक्षेत्र-वार ela क्या है; ओर 

(ग) अस्पतालो/^ओषधालयों के निर्माण ओर दवाओं कौ खरीद दिल्ली 2093 1739 

हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत कौ गयी रै? गोवा 260 197 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री गुजरात 2367 2317 

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) जी, हां हरियाणा 2458 2265 

(ख) ओर (म) सरकार को वर्षं 2012-13 के लिए राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश 1471 489 

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी । 
जम्मू ओर कश्मीर 1770 968 राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (dened) के माध्यम से 

अस्पतालों के निर्माण व ओषधं के अधिप्रापण के लिए प्रस्ताव ज्ञारखंड 45323 3548 

प्राप्त हुए है। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्राप्त राज्य/संघ राज्य 

कषेत्र-वार प्रस्ताव ओर उन पर मंजूर की गईं धनराशि का ah कर्नाटक 1682 3657 

संलग्न विवरण में दिया mar 2 केरल 1128 3122 

विवरण लक्षद्वीप 19 3 

वर्ष 2012-13 मे ओषधीं के afta के लिए राष्ट्रीय मध्य प्रदेश 28010 8040 
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतिर्गति प्रस्तावित व महाराष्ट 26677 19241 

अनुमोदित राज्य/^सध राज्य asa धनराशि का न्यौरा 
मणिपुर 721 409 

(लाख रुपये मेँ) 
मेघालय 1282 826 

yay राज्य क्षेत्र प्रस्तावित कुल कुल अनुमोदित मिजोरम 555 523 
धनराशि धनराशि 

नागालैंड 1187 793 
1 2 3 

ओडिशा 9415 5482 

अंडमान ओर निकोबार 335 ` 187 aaa 419 252 

द्वीपसमूह 
| पंजाब 7268 4788 

आंध्र प्रदेश 8579 3658 
राजस्थान 9258 5067 

अरूणाचल प्रदेश 502 284 
सिक्किम 178 225 

असम 25384 11618 
तमिलनाडु 6315 7504 

विहार 8684 8409 
| त्रिपुरा 819 633 

चंडीगद 206 109 
उत्तर प्रदेश 13521 14148 

छत्तीसगद 3658 893 
उत्तराखंड 2124 665 

दादरा ओर नगर हवेली ५ . _ पाद् व ॥ 67 पश्चिम बंगाल 28548 15888 रमण | 
दमण ओर दीव 19 | 15 कुल 207578 130026 
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राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के atria af 2012-13 के 

दौरान अस्पतालो^ओषधालयों के frat के लिए प्रस्तावित व 

अनुमोदित राज्य-वार धनराशि का व्यौरा 

प्रश्नों के 9 भाद्रपद, 1934 (शक) 

(लाख रूपए में) 

क्र.सं राज्य का नाम प्रस्तावित अनुमोदित 

धनराशि धनराशि 

1 2 3 4 

1 अंडमान ओर निकोबार 674 272 

द्वीप समूह 

2 आंध्र प्रदेश 39858 31764 

3. अरूणाचल प्रदेश 1046 977 

4. असम 96962 35997 

5 विहार 9556 9505 

6. चंडीगद 0 0 

7. छत्तीसगढ़ 22459 13564 

8 दादश ओर नगर हवेली 0 0 

9 दमण ओर दीव 4 4 

10. दिल्ली 10483 2991 

11. गोवा 674 570 

12. गुजरात 21376 14657 

13. हरियाणा 4682 4683 

14. हिमाचल प्रदेश 2331 810 

15. जम्मू ओर कश्मीर 9053 388 

16. इ्ारखंड 5734 2473 

17. कर्नाटक 14809 13709 

18. केरल 10667 6767 

19. लक्षद्वीप 20 0 

20. मध्य प्रदेश 16652 10837 

21. महाराष्ट 54459 49504 

22. मणिपुर 2073 2067 
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1 2 3 4 

23. मेघालय 2465 2245 

24. मिजोरम 519 519 

25. नागालैंड 2330 78 

26. ओडिशा 28798 22169 

27. पुदुचेरी 63 53 

28. पंजाब 6168 3682 

29. राजस्थान 68048 24397 

30. सिक्किम 908 800 

31. तमिलनाडु 23438 22469 

32. त्रिपुरा 5378 3511 

33. उत्तर प्रदेश 124312 108012 

34. उत्तराखंड 1413 1443 

35. पश्चिम बंगाल 27413 18750 

कुल 614825 409666 

(अनुवाद) Jaan u7g- 74 

राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति ( एससीईसी ) 

3361. श्रीमती water कुमारीः क्या खान मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने 

राज्यों मेँ अवैध खनन रोकने हेतु राज्य समन्वय सह-अधिकारिता 

प्राप्त-समिति (एससीईसी) का गठन करने की सलाह दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर राज्य सरकारों 

कौ इस पर क्या प्रतिक्रिया 2; 

(ग) किन राज्यों ने एेसी समितियां अभी तक गदित नहीं 2; 

ओर 

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों कोई इस बात के लिए 

प्रेरित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैँ कि वे एसी समितियां शीघ्र 
गठित करे?
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खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 

से (ग) केन्द्र सरकार ने अवैध खनन को नियंत्रित करने के उपायों 

सहित खनिज विकास wa विनियमन से संबंधित मामलों का 

समाधान करने के लिए विभिन किभागों के नीचं राज्य स्तर पर 

प्रयासों को समन्वितं करने के लिए दिनांक 17.11.2011 के अशा. 

पत्रे 7/69/2001-एम-५ के तहत राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त 

समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकार को संसूचित अपनी 

सिफारिशों को दोहराया है। अभी तक, सभी खनिज समृद्ध राज्यों 

नामतः आध्र प्रदेश, Silas, गोवा, गुजरात, हरियाणा, wes, 

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान ओर 

पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय अधिकार 

प्राप्त समितियों का गठनं कर लिया रै। 

(घ) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय समन्वय सह अधिकार प्राप्त 

समिति की नियमित रूप से होने वाली बैठकों मे राज्य स्तरीय 

अधिकार प्राप्त समितियों के गठन ओर उनके प्रकर्यो से संबंधित 

स्थिति कौ समीक्षा कर रही है। 

| ५4 
ata Pay 

दवाओं at बिक्री 

(हिन्दी) 1८4 ~ ५० 

3362, श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः क्या स्वास्थ्य ओर 

परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकारी 

अस्पतालों ओर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) के 

निमित विनिर्दिष्ट दवाओं की विक्री खुले बाजार मे हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 
तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) एेसी दवाओं कौ बिक्री करने हेतु कितने लोगों को 

हिरासत में लिया गया है ओर एेसी सरकारी दवाएं खरीदने वाली 
दवा की दुकानों तथा se बेचने वाले अस्पतालों के विरुद्ध क्या 

कारवाई की गयी है; ओर 

(घ) सरकार ह्वार भविष्य मँ tet अवैध गतिविधियों को रोकने 

हेतु क्या कदम उठाए गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद् ): (क) से (घ) जहां तक दिल्ली स्थित तीन सरकारी 

अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, ड. राम मनोहर लोहिया 

अस्पताल ओर लेडी हा्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय का संबंध है 

तो te किसी मामले कौ fed नहीं की गई है। 
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सीजीएचएस के मामले में दिल्ली पुलिस ने, जैसाकि नीचे 

दर्शाया गया है, खुले बाजार मे सीजीएचएस के मामले में दिल्ली 
पुलिस ने, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, खुले बाजार में सीजीएचएस 

कौ सुराई गई दवाओं को बेचने के आरोप म कुछ सीजीएचएस 

कर्मियों को गिरफ्तार किया 21 

2009-सीजीएचएस ओषधालयों के दो कर्मचारी श्री रेवती प्रसाद 

शर्मा, भेषजज्ञ/भंडारपाल ओर श्री मिथुन त्यागी, कप्यूटर ओंपरेटर। 

2010-शून्य 

2011-सीजीएचएस के विभिन ओषधालयों के पांच कर्मचारीः 

श्री अत्तर सिंह मस्तवाल, भेषजस/भंडारपाल, रवीन्द्र कुमार, भेषज, 

कृष्ण कुमार, भेजषन्ल, सुनील कुमार, भेषजज्ञ ओर बच्चा सिंह, 

Sal 

श्री मिथुन त्यागी कौ सेवाएं समाप्त कर दी गई है। श्री रेवती 

प्रसाद wat के विरुद्ध विभागीय yeas भी पूरी हो चुकी है ओर 

जुर्माना लगाया गया है। शेष पांच कर्मचारियों के मामले में 
नियमानुसार विभागीय जांच का गठन हो चुका है। 

सीजीएचषएस ओषधालयोँ से दवाओं कौ चोरी को रोकने हेतु 

सभी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को विस्तृत अनुदेश परिपत्र 

दिनांक 10.8.2011 द्वारा जारी किए जा चुके है। 
ons | 

(अनुवाद) ५४ 

Wass का मुख्यालय स्थानांतरित किया जाना 

3363. ओरी चाल्सं डिएसः 

श्री कौशलेन्द्र कुमारः 

क्या नागर विभानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
गीं 

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया wea का 

मुख्यालय एर्णाकुलम से मुंबई स्थानांतरित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या 2; 

(घ) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया एक्सप्रेस की seri 
का समय निर्धारण करने ओर किराया घराने हेतु भविष्य में बेहतर 
योजना बनाने का है; ओर
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी aia क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण रहँ तथा सरकार द्वारा इसं संबंध में क्या कदम 

उठाए गए रै? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): जी, नहीं। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) ओर (ड) एयर इंडिया एक्सप्रेस सीधी, स्थल से स्थल 
आधार पर कुछ ओर प्रचालित करने के लिए शीतकालीन अनुसूची 
में परिवर्तन कर रही है। जहां पर भी संभव हो विमानों को रोजाना 
ओर बिना रुके उड़ाया जा रहा है। नए डीजीसीए नागर विमानन 

अपेक्षा को ध्यान मेँ रखते हुए उडानों कौ दुबारा समय-सारणी बनाई 

जारहीहै क्रू का इष्टतम उपयोग किए जाने के लिए कुछ विमानं 
को दिन के समय vated किया जा रहा है। 

किरायों मे कमी के संदर्भ मे, एयर इंडिया एक्सप्रेस कम 

कीमत काली अतर्रष्टरीय एयरलाइन है। कम लागत मोडल को ध्यान 

में रखते हए एयर इंडिया एक्सप्रेस गत्यात्मक कीमत निर्धारण 

प्रणाली का अनुसरण करती है। किरायों के we स्तर है, जो उड़ान 
विशेष पर बुकिंग कौ स्थिति, प्रस्थान करने की दिनांक के समय, 
मौसमी अनुकूलता आदि के आधार पर निर्धारितं किए जाते है। 
ओसतन, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो किराए तय करती हे, वह पूर्णं 
सेवा वाहक के बाजार किरायों से 15-20 प्रतिशत कम होते ZI 

(हिन्दी) ८९८६ ! - 

जाली पासपोर्टं ओर वीजा. 
षि नी 

3364. डो. शफीकुरहमान ach: क्या प्रवासी भारतीय कार्य 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान देश मे प्रकाश 
मे आए जाली wade ओर वीजा के मामलों का ata क्या है; 

(ख) सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबध में 
संलिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों सहित कम्पनियों ८व्यक्तियों के 

विरुद्ध क्या कारवाई की गयी है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा wed ओर बीजा से संबंधित धोखाधडी 
गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हे? 

सृष्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यप मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 
वायालार रवि); (क) से (ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 

पासपोर्टं अथवा वीजा को डील नहीं कर रहा है। तथापि, संबंधित 
मंत्रालयो/विभागों से सूचना एकत्रित कौ जा रही है ओर सभापरल 
पर रख दी जाएगी। 
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(अनुंकाद] 

ओंफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाणए 
केन 

3365. श्री प्रेस दास रायः क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास देश में ओंफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाओं 

को ae देने का ate प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षे्र-वार ब्योरा 

क्या है; 

(ग) क्या सरकार कौ योजना ओंफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाओं 

के माध्यम से सतत् ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थापित करने की है; 

ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर ओंफ-ग्रिड ala 
द्वारा विद्युत प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का व्यौरा क्या 

हे? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 
(क) से घ) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत स्कीम 

सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

(आरजीजीवीवाई) के अतर्गत 11वीं योजनावधि के दौरान विकेद्रीकृत 
वितरित उत्पादन (डीडीजी) के लिए 540 करोड रुपये कौ पंजी 

सन्सिडी के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। डीडीजी उन गांवों जहां 

fis संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है या मूल्य प्रभावी नहीं है, 
के लिए बोयोमास, बायो ईधन, बायोगेस, लघु जल, सौर आदि जैसे 

परंपरागत या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। डीडीजी 

परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त होगी] परियोजनाओं 

की कार्यान्वयन एजेंसियां या तो रज्य नवीकरणीय ऊर्जा को 

प्रोत्साहित करने वाले राज्य नवीकरणीय ऊर्जां विकास एजेंसियां 

(एसआररईजीए)/वि भागों या राज्य यूटिलिटियों या चिहिनत सीपीएसयू 

होगे। रूरल इलेक्टिफिकेशन कारपोरेशन (आररईसी) को डीडीजी 

स्कीम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस स्कीम के अतर्गत, 

कार्यान्वयन एजेंसी को सब्सिडी के रूप में कुल परियोजना लागत 

का 90% भाग प्रदान किया जाता है। शेष 10% भाग की व्यवस्था 

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं कौ जा सकती है या किसी वित्तीय 

संस्थान या ana से ऋण के रूप में लेकर कौ जा सकती है। 

अब तक, डीडीजी स्कीम के अंतर्गत 280.56 करोड रुपए कौ राशि 

के लिए 233 गवां ओर 446 आवास स्थलों को शामिल करते हुए 

283 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कौ me है। मंजूरी कौ गई 
डीडीजी परियोजनाओं कौ सूची संलग्न विवरण-ग at गई हे। 

ue 2 ~ AS
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जां पंत्रालय ( एमएनआरई ) के 

अंतर्गत स्कीम 

* नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास स्थानीय 

रूप से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित 

ate ग्रिड/विकेद्रित विद्युत उत्पादन प्रणालियों के प्रयोग 
तथा व्यापक स्तर पर उपयोग को प्रोत्साहित करने के 

लिए चलाई जा रही अनेक स्कीमे/कार्यक्रम है। इनमें 
सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियां/संयंत्र, मादुक्रो-जल संयंत्र, 

aaa, गेसीफायर, वेस्ट-ट्-एनजीं daa ag 
उत्पादक।हाइब्रिड प्रणालियां आदि शामिल si इन स्कीम 

के अंतर्गत प्रणाली के प्रकार, प्रयोगकर्ता श्रेणी ओर 
क्षत्र पर निर्भर करते हए नवीकरणीय विद्युत उत्पादन 
प्रणालियो/संयंरों के उपयोग की लागतं के लगभग 30% 

से 100% तक की axa वित्तीय सहायता 
(सीएफए)/सष्सिडियां प्रदान की जा रही है। प्रदान किए 
जा रहे सीएफए के स्तरों सहित इन स्कौमो/कार्यक्रमों 

का sa संलग्न विवरण-ा में दिया जाता है। 

एमएनआरई के आरवीई कार्यक्रम मे उन गांवों जहां 

राज्य सरकारों द्वारा firs विस्तर को व्यवहार्य नहीं पाया 

गया है। उन दूरदराज के गैर-विद्युतीकृत जनसंख्या वाले 
गांवों तथा विद्युतीकृत जनसंख्या वाले mat के 
गैर-विद्युतीकृत आवासो कौ प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत 
विद्युतीकरण शामिल है ओर इसलिए ये आरजीजीवीवाई 
के अंतर्गत शामिल नहीं थे। इन गांवों को विभिन्न 
नवीकरणीय ऊर्जा atl के माध्यम से प्रकाश 
व्यवस्था/विद्युत हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान कौ गई 

थी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों में राज्य 
अधिसूचित कार्यान्वयन एजेसि्यो द्वारा किया गया em 
यह कार्यक्रम को 31.3.2012 को पूरा किया गया। 11 वीं 
योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6033 
गांवों ओर आवासो को मंजूरी प्रदान की गई थी। 

एमएनञरई चालू भूसी, कनि काब/स्योक, सूती स्योक, 

अरहर स्योक, छोटे लकड़ी के चिप आदि जैसे स्थानीय 
रूप से उपलब्ध कृषि अवशिष्टो पर उपयोग करके 
ata गैसीफायर प्रणालियों को प्रोत्साहित कर रहा 
है। अब तक, बिहार में लगभग 200 गांवों/आवास 
स्थलों/तोलों A स्थानीय वितरण jad के माध्यम से 
विद्युत कौ qd a कौ गई मांग को पूरा करने के लिए 
चावल कौ भूसी तथा अन्य कृषि उत्पादों का प्रयोग 
करते हुए 100% उत्पादक गैस इंजनों के साथ 32 कि. 
वा.घ. कौ 60 गैसीफायर प्रणालियों कौ स्थापना कौ गई 

है। 
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» जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 

(जेएनएनएसएम) (1.4.2010-31.3.2013) के प्रथम 

चरण के अंतर्गत ओं fre ओर पीवी प्रयोग के 

बराबर 200 मेगावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 

दूसरे चरण (1.4.2013-31.3.2017) मेँ site firs ओर 
फोटोवोल्टिक प्रयोगों के बराबर एक अन्य 800 Wale 

पर विचार fee ot wer 21 

देश में 313.2012 तक प्रयोग में ae गई मुख्य 

प्रणालियां निम्नवत् है- 

- प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत बिजली की आवश्यकताओं 

को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों 

अधिकतर सौर पीवी के साथ 9160 से अधिक 

गावों^आवास स्थलों की व्यवस्था की गई हे। 

- 70.39 मेगावाट कौ विद्युत उत्पादन क्षमता के 

बराबर 19 लाख से अधिक सोर व्यतस्था प्रणालियों 
ओर 7771 सौर A तथा 19.82 मेगावार की कुल 
क्षमता के स्टैंड एलोन एसपीवी विद्युत सत्रों कौ 
व्यवस्था की गई है। 

— जीयोमास/सह-उत्पादन (गैर STA) 382.50 मेगावार 

क्यू 

— बोयोमास गैसीफायर 

- ग्रामीण विद्युतीकरणः 16.12 मेगावाट ईक्यू 

— ओद्योगिक प्रयोगः 134.08 मेगावार ईक्यू 

— ऊजां सयत्र कौ अपशिष्ट सामग्रीः 101.75 मेगावार 

— वायु जेनरेटर/हादतव्रिड 1.64 मेगावाट 

— माइक्रो हाइडल सेर (100 fea. तक) 3425 

fea. 

— वाररमिल्स (1-5 कि.वा., ओसत 2 मे.वा.)-2. 

001/3394 कि.वा. 

31.3.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार विभिन ओंफ 

fas विद्युत प्रणालियों के माध्यम से स्थापित संचयी 

ate ग्रिड विद्युत उत्पाद क्षमता का राज्य-वार ST 
संलग्न विवरण-ा मेँ दिया गया 21
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विवरण 

डीडीजी-परियीजना-वार व्यौरा 

क्रं र्य क्रियन्वयन परियोजना का परियोजना परियोजना स्वीकृत रशि वास्तविक परियोजना शपमिल बीबीएल 

wit का प्रकार कौ संख्या कानाम रशि स्वीकृति fran taeda परिवार 

नम (लाख रु की तारीख अवि (३. 

मे) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

1. TRS aes माक्रो हाइड मे 1 feet "Meare 27435 27.01. 2 7 225 

faa Ht मादुक्रो 2010 मह 

एज हाइडल परियोजना 

SHITE 

wat 

2 पश्चिम काल पश्चिम काल weiss (बायो 9 गोसाबा (डीपीआर-1) 699.29 30.12. 14 1 2613 

ग्रन west डीजल + 2010 

SATE एसपीवी) 

कारपेरेशन 

लिमिटेड हाब्रिड (बायो गोसाबा (डीपीञर-2) 672 30.12. 2 1405 

(उन्त्युवीजीईटीसीएल) डीजल + 2010 

एस्ैवी) 

बायोमास गोसाबा (डीपीञआर-3) 217252 24.12. 7 4728 

व्रिकेरेश 2010 

ws 

बोयलर 

रीजी सेट 

बायोमास THT (दीपीभर-4) 2165.88 30.12. 8 4271 

त्रिकेटेश 2010 

WS बँयलर 

रीजी सेर 

Reiss पा्थप्तिमा (ङीपीञआर-5) 1695.26 24.12. 5 2908 

(aera 2010 

गैसीफायर + 

एसपीवी) 

aes पाथगप्रतिमा (दीपीआ-6) 1365.57 24.12. 7 236) 

(बोयोपास 2010 

गसीफायर + 



487 प्रश्नों क 31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 488 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

हादद्रिड फथप्रतिमा (डीपीआर-7) 679.92 24.12. 2 - 1057 

(बयोमास 2010 

गसीफायर + 

एसपीवी) 

as cs पाथप्रतिमा (डीपीआर-8) 951.96 24.12. 3 1864 

(aaa 2010 

गसीफायर + 

Tata) 

wees नमखाना (डीपीआर-9) 594.89 24.12. 4 2075 

Cart hace 2010 

एसपी) 

उप जोड (पं काल) 9 1099729 ॐ 22276 

3 Daag BRAS एसपीवी 9 कोरबा 29434 - 31.03.11 6 18 34 

fea (09 पस्यिजनाए) ort 

एज 

Sate watt 10 सुना 75833 31.03.11 6 2 1094 

wt (10 परियोजनाएं) मह 

उए जोह (akg) 19 1052.67 D 140 

4 अपि प्रदे Sel पावर एषपीवी 57 विशाखापट्टनम 1694.196 03.08. 18 57 2225 

federr (57 पसियोजनाए) 2011 मह 

कंपनी 

लिमिटेड 

$ TH प्रदेश द्विणायल विद्युत एसपीवी 7 हमीरपुर ललितपुर 323.72 22.12. 15 7 351 

वितरण निगम (7 परियोजनाए) 2011 मह 

लिमिटेड 

मर्याचल विद्युत एसपीवी 4 बहगदच, लखीमपुर 3733.93 ॐ 3060 

वितरण निगम (14 पस्यिजनाए) at 

fates 

पु्वचल विद्युत एसपीवी 4 सोनभद्र 2351.97 41 140 

वितरण निगम (41 परियोजनाए) 

fates 

उप जोड (उत्तर प्रदेश) @ 6409.61 10 4821 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 

5 मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश उजं एसपीती & सीधी, उमरिया, 2882.92 31.03. 8 1” 3367 

aga निगम (48 परियोजनाए) week एवं 2012 मह 

fates बलापार 

उप्र प्रदेश नोदर्न पावर एसपीवी 9 अदिलाबोद 413.27 31.03. 18 ॐ 510 

fegieRra (19 परियोजनाए) 212 मह 

कंपनी 

fetes 

6 कहि बिहार स्टेट 41 परियोजनाएं 4 गोपालगंज एवं 378464 31.03.2012 9 17 10143 

हादृदेदलेक्ल्कि aaa कौ कम् मेह 

पवर erste गैसीफायर 

SRR है + एसपीती ओर 

7 परियोजनाए 

केवल एसपीवी 

आधात है। 

2 आप्र प्रदेश aed पावर एसपीवी 2 खममम 547.42 24.04 18 4 765 

इसयव्युशन (20 परियोजनाए) 2012 मह 

कंपनी लिमिटेड 

283 परियोजना 283 अब तक कुल 2805637 69 4672 

*र्मोनीटरिग कमेटी नै 30.3.2012 को एकीकृत क्रियान्वयन एजेसी को स्वीकृति पत्र 24.4.2012 को जारी किया गया am 

विकरण 

विभिन्न ate ग्रिड“विकेद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्कौमोकार्यक्रमों 
के wala प्रदत्त asta वित्तीय सहायता“सन्सिडी 

क्र.सं ओंफग्रिड/विकंद्रीकृत नवीकरणीय केद्रीय वित्तीय सहायता/सन्सिडियां 
ऊर्जा प्रणालियां 

1 3 

1. दूरदगज के गांवों का विद्युतीकरण दूरदराज के विद्युत उत्पादन प्रणालियों को 90% प्रत्येक तकनीक के लिए पूर्वं निर्दिष्ट 
गैर- विद्युतीकृत जनसंख्या वाले गांवों/आवासाों 4 अधिकतम राशि तथा 18000 प्रति घर की समुची सीमा के अधीन 21 
घरों के लिए विद्युत उत्पादन/प्रकाश व्यवस्था हेतु नीपीएल धरो के लिए एक ही सौर पीवी गृह प्रकाश व्यवस्था प्रणाली 

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां कौ 100% लागत। 

2. बोयोमास गैसीफायर ग्रामीण आवेदनं के fer: 
100% उत्पादक गैस-इंजन के साथ ग्रामीण स्तर के विद्युत उत्पादन के 

लिए 15 लाख रुपये/100 fea. विशेष श्रेणी वाले राज्यो/दरीप समूहां 
के लिए 20% अधिक सल्सिडी। 
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1 2 

3. उद्योग में कैष्टिव प्रयोग हेतु गैर OTe 
सह-उत्पादन 

4. ऊर्जा हेतु शहरी अपशिष्ट 

5. ऊर्जा संयतं का ओद्योगिक अपशिष्ट 

6. सौर ऊर्जा प्रणालियां (फोरो वोल्छिक भर्मल) 

7. स्माल एयरो-जेनरेरटर्सं ओर हाइत्रिड प्रणालियां 

8. Teal जले wavelet faces 

ओद्योगिक प्रयोग हेतुः 
ताप प्रयोगां के लिए 2 लाख 294/300 कि.वा, 

द्वि-ईधन के साथ 215 लाख रुपये/100 fea. 

100% उत्पादक गैस ईधन के साथ लाख रुपये/100 fra. 

संस्थागत प्रयोगो हेतु 
100% उत्पादक गैस इंजन के साथ 15 लाख रुपये/100 कि.वा,. 

अधिकतम 1 करोड रुपये/परियोजना के अधीन 20 लाख erase 

(विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% से अधिक) 

तकनीक स्तर पर निर्भर 20 लाख रुपये में 1 करोड रुपये/मेगावाट 

(विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% अधिक) 

तकनीक पर निर्भर 20 लाख रुपये से 1 करोड रुपये/मेगावार (विशेष 
श्रेणी राज्यों के लिए 20% अधिक) 

0.81 लाख रुपये/कि.वा.घ. तथा 6% व्याजधारक ऋणो तक सीमित 30% 

परियोजना लागत। विशेष श्रेणी के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के द्वीप समूह 
तथा भारतीय अतर्रष्टीय सीमा के जिलों मे सब्सिडी कद्र ओर राज्य 
सरकार के मंत्रालयों विभागों ओर उनके संगठनों. राज्य नोडल wifsal 
तथा स्थानीय निकायो दारा संस्थापित संयत्रों के लिए 2.43 लाख eq 

feared. तक सीमित परियोजना लागत का 90% हे। 

व्यावसायिक लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 1 लख रुपये/कि.वा.घं. तथा 

गैर-व्यावसायिक लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 1.5 लाख रुपयेकि.वा.घ। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सिक्किम तथा जम्मू ओर कश्मीर में परियोजनाओं 
के लिए 2.25 लाभ रुपये प्रति कि.वा. 

मशीनी प्रयोग के लिए 0.35 लाख रुपये प्रति वाटरगित्स वैद्युत प्रयोग 
के लिए 1.1 लाख रुपये प्रति वारर fae 

वितरण 

aie ग्रिड८विकेद्रीकृत एसपीवी सिस्टमों की राज्यवार संचयी स्थापना (31.3.2012) 

क्र.सं राज्ययूरी फोटोवोल्टिक सिस्टम 

लालटेन गृह गैसी पम्प विद्युत Waa 
प्रकाश प्रकाश 

संख्या कि.वा.घ. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 6296 405 358 5 167 



493 प्रश्नों के 9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित FR 494 

1 2 3 4 5 6 7 

2. आध्र प्रदेश 38544 2055 4186 613 731.1 

3. अरुणाचल प्रदेश 14433 10349 1071 18 17.1 

4, असम 1211 0 98 45 210 

5. विहार 50117 6528 955 139 775.6 

6. चंडीगढ़ 1675 275 898 12 0 

7. छत्तीसगढ़ 3311 7254 2042 230 4576.72 

8. दिल्ली 4807 0 301 90 82 

9. गोवा 1065 362 707 15 1.72 

10. गुजरात 31603 9231 2004 85 374.6 

11. हरियाणा 93853 50239 22018 469 676.05 

12. हिमाचल प्रदेश 23909 22586 7430 6 201.5 

13. जम्मू ओर कश्मीर 43822 42133 5806 39 308.85 

14. ज्ञारखंड 16374 7312 620 0 235.9 

15. कर्नाटक 7334 42355 2694 551 254.41 

16. केरल 54367 32326 1735 810 57.7 

17. लक्षद्वीप 5289 0 1725 0 100 

18. मध्य प्रदेश 9444 3304 7158 87 57.5 

19. महाराष्ट 68683 3440 8420 239 913.7 

20. मणिपुर 4787 3865 928 40 148 

21. मेघालय 24875 7840 1273 19 50.5 

22. मिजोरम 8331 5395 431 37 109 

23. नागालैंड 6317 868 271 3 144 

24. ओडिशा 9882 5156 5834 56 84.515 

25. पुदुचेरी 1637 25 417 21 0 

26. पंजाब 17495 8620 5354 1857 181 
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1 2 3 4 5 6 7 

27. राजस्थान 4716 117662 6852 656 3530.8 

28. सिक्किम 5840 9030 474 0 29.7 

29. तमिलनाडु 16818 7575 6350 829 150 

30. त्रिपुरा 64282 32723 1199 151 35 

31. उत्तर प्रदेश 61905 174022 100406 575 2983.72 

32. उत्तराखंड 64023 91307 8568 26 180.03 

33. पश्चिम बंगाल 17662 133365 8726 48 811 

34. अन्य 125797 24047 9150 0 1124 

कुल 910504 861654 226459 7771 19820.215 

वेटेज 9105040 32098388 16757966 12433600 19820215 

70394994 

31.3.2012 के अनुसार aie ग्रिड“रिन्यक्ल एनर्जी सिस्टमो^उपकरणो की राज्यवार सचयी स्थापना 

करसं wre वोेमाप गैसीफायर कयम कचे a वायु पे वाटमिल्स पे म्र द्रस्य गांव 

अवक wit (नौ ऊर्जं PERE महा किव. ददेत विद्युतीकरण 

aie) fifien 7m ccd 
(fea) (fem) (Am) (मेव) (किव) (fe) (सख्य) (सख्य) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. आभर प्रदेश 20514 45.10 8.71 16.00 

2. अरुणाचल प्रदेश 750 6.80 2500 297 13 

3. असम . 1883 6.00 1856 

4, विहार 5434 3826 3.20 

5. छत्तीसगद् 1210 2.50 0.33 568 

6. मोवा 163.80 

7. गुजरात 19780 1450 14.43 {0.00 38 

8. हरियाणा 1963 20.95 4.00 10.00 286 

9. हिपाचल प्रदेश 1.20 21 
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1 2 3 4 $ 6 7 ई 9 10 Ul 12 

10. जम्मू ओर कश्मीर 200 15.80 50 100 160 

11. was 500 1.20 493 

12. ates 6297 1150 1.15 4.40 39.20 528 528 16 14 

13. ` केरल 0.72 8.00 607 

14. मध्य प्रदेश 8147 761 12.35 0.11 24.00 381 

15. महाराष्ट 7150 8.40 13.83 1033.90 338 

16. मणिपुर 110.00 25 237 3 

17. मेघालय 250 13.80 15.00 149 

18. मिजोरम 250 20 

19. नागालैंड 2100 246 492 11 

20. ओडिशा 270 2.47 0.02 602 

21. पंजाब 70.74 1.81 50.00 

22. राजस्थान 2431 33 2.00 3.00 14.00 292 

23. सिक्किम 15.50 13 

24. तमिलनाडु 9590 2172 13.15 10.04 24.50 80 80 101 

25. त्रिपुरा 1050 2.00 60 715 

26. उत्तर प्रदेश 22650 880 137.80 37.06 98 86 

27. उत्तराखंड 1100 19.50 4.02 4.00 1097 2194 900 472 34 

28. aay बंगाल 24718 1450 14.27 74.00 1177 2 

29. अंडमान ओर निकोबार dang 

30. चडीगदं 

31. दादग ओर नगर हवेली 

322. दमन ओर दीव 

33. दिल्ली 

34.  लक्द्रीप 250 

35. gat 5.00 

36. अन्य 

कुल 134087 16122 32.50 10176 1647.50 2001 3394 3425 7286 1874 

मे.गा. = मेगावार, wey = किंलोवाट, wai संख्या



499 Was 

CAT 

खाड़ी देशों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें a 

3366, श्री पी.टी. aaa: 

श्री पी. करूणाकरनः 

श्री एप.आई. शानवासः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एयर इंडिया ओर इसकी अनुषंगी विमान कंपनियों 
ने खादी aa से केरल के लिए यात्री seri मे कटौती कौ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यो क्या है ओर इसके क्या 

कारण हे; 

(ग) क्या उक्त क्षेत्र से केरल के लिए ser कौ संख्या बढाने 

हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; 

(घ) यदि a, तो सरकार द्वारा इस aay में क्या कारवाई 

की गयी है तथा उन निजी विमान कंपनियों का व्यौरा क्या है जिन्हे 

खाडी देशो में उड़ान at अनुमति प्राप्त है; ओर 

(ङः) विशेषकर clewefezal के समय खाडी-केरल क्षेत्र हेतु 

ओर अधिक sed कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित fae): अपने पायलगों के 

एक वर्ग के विरोध प्रदर्शन at वजह से, एयर इंडिया केरल-खाडी 

मार्गं पर 07.05.2012 से अपनी सेवाओं मेँ कटौती करके 45 उदानं 

प्रति सप्ताह से 42 उड़ानें सप्ताह करने पर बाध्य Bel इसी प्रकार 

एयर इंडिया एक्सप्रेस भी केरल-खादी मार्गं पर अपनी कुछ सेवाओं 
में कटौती करने पर काध्य थी। ग्रीष्म 2012 अनुसूची के अनुसार, 
केरल-खाडी मार्गं पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की प्रति सप्ताह 77 
उड़ानें थीं, जिनमें 20% की कमी कौ Ter तथापि, रद/पुनर्सरचित 

उडानों के यात्रियों को, उनकी इच्छानुसार, एयर इंडिया/एयर इंडिया 

एक्सप्रेस की अन्य उडानों मे समायोजित किया मया अथवा उन्हें 

पूर्ण धन वापसी कर दी TRI 

(ग) जी, हां। 

(घ) अभ्यवेदनों को एयर इंडिया के विचारार्थं भेजा गया। 

अपने qWacel द्वारा हडताल वापस ले लिए जाने के बाद, एयर 

इंडिया फिलहाल अपने नेटवर्क की उन servant कौ पुनः बहाली 

करने की प्रक्रिया मे है, जिनमें पायलट की हड़ताल की वजह 

से कटौती की गई/पुनर्सरचना की गरह। 

(ङ) वर्तमान में, एयर इंडिया के पास खादी-केरल मार्ग पर 

त्यौहार/अवकाश के सीजन के दौरान अतिरिक्त उड़ान प्रचालित 

31 अगस्त, 2012 

Wd १ ~ Soo 

लिखित उत्तर 500 

करने लायक संसाधन नहीं है। व्यस्तम सीजन को देखते हुए, एयर 
इंडिया एक्सप्रेस सर्वाधिक मांग वाले दिनों मे प्रति सप्ताह 77 उडानें 
प्रचालित कर रही है। दिनांक 17.09.2012 से, एयर इंडिया संपूर्ण 
ग्रीष्म अनुसूची को पुनः बहाल कर देगी ओर अतिरिक्त set भी 
जोडेगी! एयर इंडिया ओर एयर इंडिया wate के अतिरिक्त, 

केरल-खादी मार्गं पर इंडिगो प्रति सप्ताह 7 ser ओर जेर 

एयरवेज प्रति सप्ताह 35 उदाने प्रचालित कर रही ZI 
ˆ. or © 2. 

फास्ट फूड मे नमक ओर चीनी घटक 

3367. श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री अधलराव पाटील fran: 

श्री mq गौड यास्खीः 
श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने at 

कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान उन कतिपय रिपोर्यो की ओर 

आकर्षित किया गया है जिनमें यह बताया गया है कि जंक फूड, 

जिसमे नमक ओर चीनी घटक की मात्र अधिक होती है, भारतीयों 

मे हाईपरटेशन ओर मोटापा ब्दा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार की 

इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) देश में वयस्कों द्वारा प्रतिदिन ओसत कितनी मात्रा मेँ 

नमक ओर चीनी का उपभोग किया जाता है ओर इस dar a 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (उन्ल्यूएचओ) कौ सिफारिशे क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार नमक ओर चीनी के उपभोग 

को कम-करने ओर इस मुदे को खाद्य उद्योग के समक्ष उठाने हेतु 
प्रभावी नीतियां बनाने का है ताकि देश में फास्ट फूड मेँ नमक 

ओर चीनी के प्रयोग को विनियमित किया जा सके; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण रै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) मोरापे वे अधिकं भार का मूल कारण 

उपयोग की गई केलोरियों ओर खर्च कौ गई केलोरियों मेँ ऊर्जा 
का असंतुलन दै। अधिक भार ओर मोटापे में वैश्विक वृद्धि के 
कई घटक उत्तरदायी रहै जिनमें निम्नलिखित घटक शामिल हैः
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* ऊर्जा सघन खाद्य wel fart वसा ओर चीनी की 

मात्रा अधिके होती 21 विटामिन, खनिज व अन्य सूक्ष्म 
पोषक कम मात्रामें होते हैँ, के खाने में हुई वृद्धि 

के लिए आहार में वैश्विक परिवर्तन, ओर 

° कई रूपो के कार्य में ad रहने कौ बढती हुई प्रकृति 
के कारण शारीरिक कार्यकरण कम होने कौ प्रवृत्ति, 

परिवहन के बदलते हुए तरीके ओर बढता हुआ 

शहरीकरण। 

भारत सरकार ने गैर-संचारी रोगों के aad हए tan का 

सामना करने के लिए wat पंचवर्षीय योजना के दौरान 21 राज्यो 
मे 100 चुनिंदा जिलों मेँ राष्ट्रीय कैसर, मधुमेह, हदयवाहिका रोग 
a अभिघात निवारण ओर नियत्रण कार्यक्रम शुरु किया है। 

(ग) चूकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपेक्षित 
आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते ZI तथापि, राष्ट्रीय पौषणिक 

area ब्यूरो कौ रिपोर के अनुसार ग्रामीण व आदिवासी जनसंख्या 

6-7 ग्रा./प्रतिदिन/वयस्क व्यक्ति कौ दरं से नमक का उपयोग कर 

रही थी जबकि चीनी का उपयोग 15 ग्राम प्रतिदिन/व्यस्क की दर 

से था 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वस्थ आहार ओर शारीरिक कार्यकलापों 

के बारे 4 दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्ति को नमक खाने कौ मात्रा 

को 5 ग्राम,प्रतिदिन तक सीपित करना है। भारतीय आयुर्विज्ञान 

अनुसंधान परिषद के राष्टरीय पोषण संस्थान, हैदराबाद कौ भारतीयों 
के लिए आहारीय दिशानिर्देशों के अनुसार नमक खाने at मात्रा 

को 6 ग्राम/प्रतिदिन तक सीमित किया जाना चाहिए ओर चीनी खाने 

की मात्रा 30 ग्रामप्रतिदिन से अधिक नहीं seat चाहिए्। 

(घ) ओर (ड) भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के 

लिए 1230.90 करोड रुपए के अनुमानित परिव्यय से एक राष्ट्रीय 
कैसर, मधुमेह, हदयवाहिका रोग॒ ओर अभिघात निवारण ak 

नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया है। यह कार्यक्रम अन्य बातों के 

साथ-साथ स्वस्थ जीवन शेली पर जोर देता है। इस कार्यक्रम के 
अतर्गत जनता को दिए गए प्रमुख सदेश इस प्रकार हैः 

* स्वस्थ खाद्य पदार्थो (अधिक afer, फलों, मिश्रित 

कार्बोहाइडर्ूस ओर नमक, चीनी, वसा कम) के खाने 
की मात्रा बदाना। 

* Gel, व्यायाम इत्यादि के माध्यम से शारीरिक कार्यकलाप 

बदाना। 
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° dap ak शराब का सेवन न करना। 

* तेनाव निय॑त्रण/उपचार 

* कैसर के चेतावनी संकेत आदि। 

भारतीय खाद्य सुरक्षा ब मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार 

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दारा डील किए जाने वाले खाद्य 

विनियमों के भाग के रूप में पहते से ही डिव्वाबंद खाद्य पदार्थों 

पर पोषण का लेबल लगाना अनिवार कर दिया गया है। / 

FAT SUG <~92- - F 

कारीगर कल्याण निधि न्यास 

3368. श्री अंजन कुमार एम. यादवः 

श्री लक्ष्मण TE: 

श्री wet. नाना पाटीलः 

श्री asada लागुरीः 

श्रीमती रमा देवीः 

क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) देश मै कारीगर कल्याण निधि न्यास (एडन्ल्युएफरी) 

द्वारा किए गए कार्यो का aia क्या है; 

(ख) एडल्ल्यृएफटी के अतर्गत कितने कारीगर शामिल किए 

गए हैँ तथा देश में कारीगरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी 

है; 

(ग) सरकार द्वार सभी कारीगरों को एडल्ल्युएफरी के अतिर्गत 

शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए है; 

(घ) क्या सरकार को एडन्ल्यूएफटरी के कार्यकरण के संबंध 

में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैँ; ओर 

(ङ) यदि हां, तो fred तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं के दौरान तत्सब्धी व्योरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई 

की गयी है? 

Wan, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार tat): (क) कारीगर कल्याणं निधियां (एडन्ल्यूएफ) 

कारीगरों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई 

है ओर उनका प्रबंधन कारीगर कल्याण निधि न्यास (एडन्ल्युएफरी)



503 प्रश्नों के 

के माध्यम से किया जाता हे! खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केचीआरईसी) 
ओर राज्य खादी व ग्रामोद्योग stef (केवीञईबी) मे पंजीकृत खादी 

संस्थानों को कारीगरों की मजदूरी के 12 प्रतिशत का योगदान 

एडन्ल्युएफ मे करना अपेक्षित होता है। किसी कारीगर कौ मृत्यु 

कौ स्थिति मे, उनके नामे जमा परी राशि का भुगतान उनके काननं 

वारिस या नामिति को किया जाता है। कम से कम एक वर्ष् तक 

निधि मेँ योगदान करने वाला कारीगर विभिन प्रकार के खर्च जैसे 

बच्चों की शिक्षा, विवाह, चिकित्सकीय उपचार, घर खरीदने, 
उपस्कर खरीदने, बच्चे के जन्म, उत्सवों पर खादी खरीदने, मृत्यु 

संस्कारों, आदि के लिए अपने नाम पर जमा पूरी राशि निकाल 

सकता है)। 
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(ख) एडन्ल्यूएफटी ओर उसमे शामिल किए गए कारीगरों कौ 

राज्य वार संख्या संलग्नं विवरण में दी गई 2 

(ग) सभी ay ey ‘tape? ओर "सी" श्रेणी के खादी 

a पोलिवस्त्र उत्पादक संस्थानों के लिए एडन्ल्यूएफरी कौ सदस्यता 

अनिवार्य कर दी गई Zi 

(घ) ओर (ङ) एडन्ल्यएफटी के संचालन के day में 
मंत्रालय को किसी प्रकार at कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 
केवीआईसी मे प्राप्त शिकायतों को निपरारा केवीआईसी द्वारा सतत् 

आधार पर सामान्य क्रम मेँ किया जाता है) 

वितरण 

एडन्ल्यृएफटी कौ राज्यवार सख्या ओर शामिल किए गए कारीगर 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एडन्ल्यूएफटी की संख्या एडब्ल्यएफटी द्वारा शामिल किए गए arr की संख्या 

1 2 3 4 

1. जम्मू ओर कश्मीर 1 7025 

2. हिमाचल प्रदेश 1 1496 

3. पंजाब 1 7512 

4. चंडीगद पंजाब के लिए एडन्ल्यूएफरी के तहत शामिल feu गए 

5. उत्तराखंड 1 9737 

6. हरियाणा 1 27188 

7. दिल्ली मेरठ क्षेत्र (उप्र) के एडन्ल्युएफटी के तहत शामिल किए गए 

8. राजस्थान 1 15477 

9. उत्तर प्रदेश 2 120234 

10. बिहार 1 5882 

11. सिक्किम असम के लिए एडन्ल्यूएफरी के तहत शामिल किए गए 

12. अरुणालच प्रदेश असम के लिए एडन्ल्युएफटी के तहत शामिल किए a 

13. aries असम के लिए एडन्ल्युएफरी के तहतं शामिल किए गए 

14. मणिपुर असम के लिए एडन्ल्यएफटी के तहत शामिल किए गष 
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1 2 3 4 

15. मिजोरम असम के लिए एडन्ल्यएफटी के aed शामिल किए गए 

16. त्रिपुरा असम के लिए एडल्ल्युएफटी के तहत शामिल किए गए 

17. मेघालय असम के लिए एडन्ल्यूएफरी के तहत शामिल किए गए 

18. असम 1 3439 

19. पश्चिम बंगाल 1 17487 

20. was 1 1894 

21. ओडिशा 1 2217 

22. छत्तीसगद 1 3472 

23. मध्य प्रदेश 1 576 

24. गुजरात“ 1 9422 

25. महाराष्ट ** 1 978 

26. आंध्र प्रदेश 1 7130 

27. कर्नरिक 1 13634 

28. गोवा - - 

29. लक्षद्वीप - - 

30. केरल 1 9445 

31. तमिलनाडु 1 10031 

32. पुद्चेरी तमिलनाडु के लिए एडन्ल्यूएफरी के तहत शामिल किए गए 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 

कुल 21 274276 

दमन ओर दीव सहित 

“aeq ओर नगर हवेली सहित 

[हिन्द] ८०४ ~ ° 

राष्टीय पर्यटन सलाहकार परिषव् 

3369, श्री हरीश चौधरीः 

श्री लक्ष्मण eg: 

क्या पर्यटन मत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् (एन, 
टी.ए.सी) का गठन किया था; 

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यो के सहित तत्संबधी व्यौरा तथा 
इसकी संरचना क्या है; 

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान आयोजित हुई इसकी बैटकों 
के onl सहित बैठक आयोजित करने के नियमों का ब्योरा क्या 

है ओर इनमें किन-किन मुद्दों पर॒ चचां a;
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(घ) इस aay मे क्या अनुवतीं कारवाई कौ गई; ओर 

(ङ) इस परिषद् द्वारा देश A पर्यटन के विकासं 4 किस 

तरह सहायता प्रदान करने की संभावना है? 

पर्यटन मत्रालय में राज्य मत्री ( श्री सुल्तान tena): 
(क) ओर (ख) पर्यटन संब॑धी विभिन मामलों पर सरकार को 

सलाह देने के लिए पर्यटन प्रभारी मत्री कौ अध्यक्षता में नवम्बर, 

2002 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (WAAL, 

सी.) का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषदं 

फरवरी 2005, मार्च 2008 ओर जनवरी, 2011 मेँ पुनः गठित कौ 
गईं थी। इस परिषद में म॑त्रालयों(विभागों के अधिकारी, उद्योग ओर 

व्यापार संघों के अध्यक्ष तथा यात्रा ओर पर्यटन प्रबंधन के क्षत्र 

मे विशेषज्ञ व्यक्ति शामिल होते Zi 

(ग) से (ङ) WAAL. बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जा 

सकती #1 जनवरी, 2010 से तीन aah आयोजित कौ जा चुकी 
है, अंतिम दिनांक 19.06.2012 को आयोजित कौ गई भी। इन 
वैठकों मे एन.टी.एसी. ने संवर्धन एवं प्रचार, पर्यटकों कौ सुरक्षा 

एवं dan, वीजा जारी करने में देरी, पर्यटन क्षेत्र के लिए कर 

प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास सहित देश मे आवधिक अंतराल 
पर बुलाई गई इन dont मे सदस्यों ने अपने सुञ्ञाव दिए जिन 

पर मंत्रालय द्वारा अनुवतीं कारवाई की गई। 

एन.टी.ए.सी. की वैठकों मे हुए विचार विमर्शो ने देश मेँ पर्यटन 

& विकास के लिए नीतियों ओर कार्यक्रमों को परिमार्जित करने 
मे पर्यटन मंत्रालय की सहायता कौ। ८» ¬~ ° ९ 

ताप विद्युत परियोजनाएं 
— 

3370. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 
श्री विर्व मोहन कुमारः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए 

जाने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु अध्ययन कराए गए है; 

(ख) यदि a, तो ज्ञारखंड सहित राज्य-वार तत्संब॑धी =i 

क्या है; ओर 

(ग) areas में स्थापित की जाने वाली उन ताप विद्युत 

परियोजनाओं का व्यौरा क्या है जो सरकार के विचासधीन है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी.वेणुगोपाल)ः 
(क) से (ग) ताप विद्युत परियोजनाओं कौ स्थापना करने के लिए 

31 अगस्त, 2012 
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व्यवहार्यता अध्ययन विकासकर्ताओं द्वारा किये जाते zt तथापि, 

aren विद्युत परियोजनाओं (युएमपीपी) के संबंध मे, राज्य 

सरकार के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 

परियोजना स्थल की पहचान की जाती है। विकासकर्ता का चयन 

के लिए अध्ययन्/अन्वेषण तथ टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली 

प्रक्रिया परियोजना विशेष एसपीवी कपनी द्वारा किया जाता है। 

आरखंड मे तिलैया स्थित, एक अल्टामेगा पावर परियोजना 

(यूएमपीपी) को dad रिलायंस पावर लिमिरेड को sare किया 
गया है जिसकी भूमि अधिग्रहण कौ प्रक्रिया चल रही है। aes 

सरकार ने uns के देवघर जिले में दूसरी अस्टामेगा पावर 

परियोजना (यूएमपीपी) का प्रस्ताव किया है। ज्ञारखंड में दूसरी 
अल्द्रामेगा पावर परियोजना(यूएमपीपी) स्थल कौ पहचान व अनुमोदन 

राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। wees मे दूसरी युएमपीपी 
के लिए विकासकर्ता का चयन अध्ययनो^अन्वेषणों के पुरा होने के 

बाद टैरिफ आधारित प्रतिस्पद्धीं बोली के आधार पर किया जाएगा। 

fi ~~~ 
¬^ ७ म्म ५९७४ ~ „ j 

ओषधीय पौधों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 

3371, श्री aq गौड यास्खीः क्या जनजातीव कार्य मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार ओषधीय पौधों सहित लघु वन 

उत्पाद के लिए न्यूतनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चितं करने 

का है ताकि किसानों को एेसे पौधों की व्यापक पैमाने पर खेती 
करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर तत्संब॑धी 

वर्तमान स्थिति क्या है 

(ग) क्या राज्य सरकार ने खुले बाजार में ओषधीय पौधों का 
मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में 

गवर्नमेंट्स मेडिसिनल wie wid ओर हर्बल मेडीसिन TM 
लिमिटेड के माध्यम से ओषधीय पौधों की खरीद करने हेतु केन्द्र 
सरकार से अनुरोध किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर केन्द्र सरकार 

हारा इस Gay मे क्या कदम उठाए गए हैँ ओर कोन-से दिशानि्देश 

जारी किए गए दै? 

जनजातीय कायं मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) ओर (ख) अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परंपरागत 

aq निवासी (aq अधिकारों कौ मान्यता) अधिनियम, 2006 के
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प्रावधान के अनुसार, "लघु वन उत्पाद ' में बांस, ्ंड-ञ्खाद्, दृठ, 

aq, रसर, कोया, शहद, गोद, लाख, तेद् या dq पत्ते चिकित्सीय 

पौधे ओर wel-gqea, जद, कैदमूल इत्यादि जैसे मूल पौधे के 
सभी गैर-इमारती लडकी के वन उत्पाद शामिल 2) तथापि, पांचवीं 
अनुसूची क्षेत्रो मे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), मूल्य संवर्धन 

तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन वे पहलुओं को देखने 

के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित ड. chee. समिति ने 

लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (TATE) 

के बरे में कुछ सिफारिश कौ et इन सिफारिश के आधार पर 

ware के लिए एमएसपी कौ केन्द्रीय क्षेत्र कौ योजना तैयार की 
जानी है। इन सिफारिशों के आधार पर ओर एमएफपी संग्रहकर्ताओं 
को लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए एमएफपी के लिए 

एमएसपी की एक केन्द्रीय aa योजना भी तैयार की गई है, एेसी 
योजना के eit अभी तक तैयार नहीं किए गए है 

(ग) ओर (घ) यहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध 

है राज्य सरकारों से अब तक ta कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ 

हे। SoA - ६, 

आयुष ओषधयो हेतु केन्द्रीय ओषधि Prva ---- 

3372. श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

श्री ए. गणेशमूर्तिः 

श्री वीरेन्द्र कुमारः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wit यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार आयुष ओषधियों हेतु एक 

केन्द्रीय ओषधि नियंत्रक स्थापित करने का है ताकि इन दवाओं की 

गुणवत्ता ओर मानक सुनिश्चित किए जा सके; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है ओर इस प्रयोजनार्थ 
कितनी धनराशि प्रस्तावित/आबंटित की गयी है तथा आयुष हेतु 

केन्द्रीय ओषधि नियंत्रक के कार्यालय के संचालन हेतु कितने 
नियमित, ठेके के ओर आउटसोर्सं पद स्वीकृत किए गए है,प्रस्तावित 

है; 

(ग) क्या सरकार का विचार सभी नई पेटेटकृत हर्बल 

ओषधियों के लिए उन्हे बाजार में लाए जाने से पूर्व मानव परीक्षण 
किया जाना बाध्यकारी बनाने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ata क्या है ओर इसके उदेश्य 
क्या है; ओर 
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(ङ) सरकार द्वारा आयुष ओषधियों की गुणवत्ता ओर 

मानकौकरण हेतु क्या अन्य उपाय किए गए है/किए जाने का विचार 

है ताकि विदेशों में इन ओषधियों कौ स्वीकार्यता ओर इनके निर्यात 
का बदावा दिया जा सके? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद् ): (क) जी, at आयुष विभाग नै भारत के अपर ओषध 

महा-नियत्रक (आयुष) कौ अध्यक्षता में आयुवेद, सिद्ध, यूनानी 

ओर होम्योपैथी के लिए केंद्रीय ओषध asa का कार्यालय 
स्थापित करने का प्रस्तावे प्रस्तुत किया a 

(ख) सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति 

(ईएफसी) ने प्रस्तावित केंद्रीय ओषध नियंत्रक (आयुष) के 
कार्यकाल में 25 नियमित ओर 15 अनुबंधित/बाच्य संसाधनकृत पदों 

सहित 40 पदों के सुजन तथा राज्य ओषध परीक्षण प्रयोगशालाओं 

में 330 वै्ञानिक सहायक कार्मिकों कौ नियुक्ति हेतु 4 अक्तूबर, 
2010 को प्रस्ताव अनुमोदित किया emi अपेक्षित पदों के सृजन के 

मामले की व्यय विभाग के परामर्श से जांच कौ जा रही है तथा 
इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना 2012-13 में 80.00 लाख रूपय का 

आवंटन किया गया है। 

(ग) ओर (घ) देश मेँ प्रथम बार प्रार्थ करने हेतु प्रस्तावित 

किसी नए ओषध, चाहे उसकी उत्पत्ति कहीं भी हई हो, कि सुरक्षा 

ओर प्रभावकारिता के aay मे यह अपेक्षित होता है कि जहां कहीं 
भी आवश्यक हो, मानव नैदानिक परीक्षणों सहित ओषधि एवं 

प्रसाधनं सामग्री नियमावली के उपबधों के अनुसार इन्हं निर्धारित 

किया जाए 

(ङ) सरकार ने इन sheet की स्तीकार्यता ओर निर्यात को 

सर्वधित करने हेतु इन ओषधियों कौ गुणवत्ता, सुरक्षा ओर प्रभावकारिता 

मेँ सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैः 

(0 आयुर्वेदिक, fag, part ओर होम्योपैथिक Com 
एंड एच) भेषज संहिताएं प्रकाशित कौ गई ZI इन 
भेषज संहिताओं मे आयुर्वेद के 600 एकल ओषधी एवं 

152 सम्मिश्रित ओषधयोगों, सिद्ध के 139 एकल 
ओषधं, युनानी के 298 एकल ओषधों एवं 100 
सम्मिश्रित ओषधयोगोँ ओर 1016 होम्योपैथक ओषधं 

के गुणवत्ता मानक fet गए Zz 

Gi) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी ओर होम्योपैथक ओषधों के 
लाइसेंस हेतु उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं (जीएमपी) का 

अनुपालन वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया 2



511 weal के 

Gi) भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग कौ स्थापना कौ 

गई है, ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी ओषधियों कौ 

गुणवत्ता संबंधी शंकाओं के समाधान के साथ-साथ 

गुणवत्ता मानकों को विकसित किया जा सके] 

(iv) विभाग ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् के सहयोग से 

way sie के स्वैच्छिक गुणवत्ता प्रमाणन की ̀ 

स्कीम शुरु कौ zl 

(४) विभिन किस्म कौ आयुर्वेद, सिद्ध ओर यूनानी ओषधों 

की उपयोग अवधि तथा इन steel के विनिर्माण में 

परीक्षकं, संयोजक आदि का इस्तेमाल अधिसूचित 

किया गया है। 

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र मेँ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी ओर 

होम्योपैथिक ओषधं के गुणवत्ता परीक्षण ओर उत्पादन 

के लिए अपेक्षित बुनियादी era के सुदुदीकरण के लिए 

राज्य ओषध परीक्षण प्रयोगशालाओं ओर राज्य फार्मेसियों 

कौ वित्तीय सहायता प्रदान की गई 21 ओषधि एवं 

प्रसाधनं सामग्री नियमावली, 1945 के उपबंधों के 

अनुसार आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी ओर होप्योपैथिक ओषधों 

के परीक्षण के लिए 44 ओषध परीक्षण प्रयोगशालाएं 

अनुमोदित है। 

(vii) Wy steel के निर्यात को सुगम बनाने के लिए 

ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में 

लेबलिंग ओर पैकिंग उपबधों में ae दी we हेै। 

ˆ (~ | 
पर्यटन को बढावा देना > 1 
md 

3373. श्री पीसी. गरीगौदरः 

श्री केषी. धनपालनः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय ओर पर्यटन मंत्रालय ने देश 

मेँ पर्यटन को बढावा देने हेतु संयुक्त रूप से कोई योजना विकसित 
की है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढावा देने हेतु देश 

में हवाई पटिटयों कौ संख्या wer का है; 
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(a) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इस 

प्रयोजनार्थं किम-किन स्थानों की पहचान कौ गर्ह है तथा सरकार 

द्वारा इस Way A क्या कदम उठाए गए है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रै? 

नागर विमानन मत्री (sit अजित faz): (क) ओर (ख) 

नागर विमानन मंत्रालय ओर पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2012 

को एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए एक ans ज्ञापन पर 

हस्ताक्षर किए हैँ ताकि भारत का बेहतर पर्यटन गंतव्य के रूप 
मे प्रमोशन ओर माकैरिग at जा सके ओर “अतुल्य भारत' के 

रूप में विश्वभर में जाने वाले ‘ais’ के रूप में स्थापित किया 

जा सके। wag ज्ञापन की मुख्य-मुख्य ad निम्नानुसार हैः- 

@ भारतीय तिमानपत्तन प्राधिकरण पर्यटन मंत्रालय द्वारा 

^ अतुल्य भारते" कौ ब्राडिग के लिए विभिन हवाईअड्डां 

पर नाममात्र कौ लागत पर स्थान मुहैया कराएगा। 

Gi) नागर विमानन मंत्रालय द्वार विदेशी/भारतीय विमान 

areal को अनुदेश जारी किए जाएगे कि वे अपनी 

आने वाली इनबाउंड ओर जाने वाली आउटबाञंड 

उडानों पर टेक ओंफ के बाद ओर लैडिग से पहले 

° अतुल्य भारत' की प्रमोशन feed प्रदर्शित wt 

7) पर्यटन मंत्रालय ओर नागर विमानन मंत्रालय पारस्परिक 

रूप से सहमत शर्त पर एक-दूसरे द्वारा आयोजित रोड 

शो तथा इवेदं में भाग लेगे। 

(Gv) दोनों मंत्रालय दूरस्थ ओर नए गतव्यों को विकसित 
करने के उदेश्य से एयरलाहन प्रचालकों को सम्पर्कता 

मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर 

काम करेगे। अवसंरचना के विकास में हवाई पटिटयां, 

हेलीपेड ओर हेलीपोर्ट शामिल ait 

(ग) से (ङ) हवाई अड्डों का विकास एक सतत् प्रक्रिया 

है जो afte व्यवहार्यता, कार्यनीतिक महत्त्व, यातायात 
सम्भाव्यता/मांगों, विनिर्दिष्ट हवाईअड्डों से होकर प्रचालन करने कौ 

एयरलाइनों कौ प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखकर शुरू कौ जाती 

है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 13 गैर-प्रचालनिक हवाई 

अड्डे विकसितं करने का प्रस्ताव el इन हवाई अड्डों कौ सूची 
aay पर है।
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विवरण 

एए आह के विकसित किए जाने वाले 13 गैर-प्रचालनिक हवाईअङ्ड की सूची 

क्र.सं हवाईअड्डा स्थिति 

1. मैसूर मई 2010 में एरीआर-72 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए प्रचालनीकृत किया गया। 

(कर्नाटक ) 

2. अकोला एटीआर 42 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए प्रचालनीकृत किया गया। 

( महाराष्ट ) 

3. तेजू एरीआर श्रेणी के विमान wart के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण प्रगति wl 

(अरुणाचल प्रदेश) 

4. weal एटीआर श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण प्रगति 
(आश्र प्रदेश) पर। पेवमेर संबंधी कार्य जैसे रनवे, टैक्सी वे, एप्रनआदि 21 करोड रुपए कौ लागत से 

पूरे किए जा चुके है। नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर Zi 

5. पासीघार भारतीय वायुसेना को विकसित करना है। एएआई सिविल vaca का प्रबंधन करेगा। 
(अरुणाचल प्रदेश) 

6. रूपसी एयरोडोम विकास के लिए भारतीय वायुसेना को हेस्तातंरित किया जाना है। एएआई 

(असम) सिविल एक्लेव का प्रबंधन करेगा। 

7. शोलापुर प्रचालनिक हवारईअड्डा। तथापि, wget शहरीरण को देखते हए मौजुदा हवाईअड्डे 
( महाराष्ट ) का स्तरोननयन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार कौ इसके समीप बोरामनी मेँ नये 

ग्रीनफील्ड cages के निर्माण व विकास की योजनाएं है। मौजूदा शोलापुर vases 
के स्वामित्व के मुदे का निर्णय भी अभी किया जाना है। 

8. कमलपुर एएआई ने एटीआर प्रचालनों के लिए भूमि कौ आवश्यकता प्रक्षेपित कर दी थी। 

(त्रिपुरा) राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव कौ स्वीकृति प्रतीक्षत है। 

9. चाकुलिया जांच कौ जा रही Zz 
(ARGS) 

10. BRAT भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही, मास्टर प्लान के मुताविक, वारंगल, मालदा 
(ओडिशा) ्ञासगुदा ओर वेल्लोर के संबंध मे राज्य सरकारों को इन हवाईअडुर्डो को चरणबद्ध रूप 

से विकसित किए जाने के लिए अतिरिक्त भूमि का अनुरोध प्रक्षेपित कर चुका है। 

11.  मालदा राज्य सरकारों कौ सहमति प्रतीक्षित 21 
(पश्चिम बंगाल) 

12. वेल्लौर 
(तमिलनाडु) 

13. वारगल 

(आश्र प्रदेश) 

नोटः 1. मैसूर, अकोला ओर शोलापुर हवाई अड्डे प्रचालनीकृत feu जा चुके ZI
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3374. श्री नीरज शेखरः 

श्री यश्नवीर fae: 

श्री दुष्यत सिंह 

St. रघुवंश प्रसाद सिंहः 

क्यः नवीनं ओर नवीकरणीय ऊजां मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे कि; ee 

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोर मिशन 

(जएनएनएसएम) A पता लगाए गए 13000 करोड र. के घोटाले 
पर ध्यान दिया है ओर इसकी जांच करने हेतु कोई समिति गठित 
at 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौप दी है; 

Ca) afe at, तो समिति द्वारा क्या सिफारिश की गई है तथा 

कथित में क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैँ; ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस पर क्था अनुवर्ती कारवाई की गई है? 

नवीन ओर नतीकरणीय ऊर्जा म्री (डो. फारूख अब्दुल्ला ); 
(क) से (ङ) राष्ट्रीय सौर मिशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन 

के day में विज्ञान ओर पर्यावरण केन्द्र (dived) द्वारा अपनी 
पत्रिका "टाउन ट् अर्थ" के माध्यम से लगाए गए आरोपों की जांच 

करने हेतु एक अतर-मत्रालयी गठित कौ गई थी। समिति ere रिपोर्ट 

प्रस्तुतं की गर ओर सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है। 

स्वास्थ्य गुणवत्ता विनियामक ० ^> ~/6 
। ग्य 

3375. श्री Sal. we गौडाः 
श्री यशशवीर सिंहः 

श्री एम. arias: 
श्री धर्मेन यादवः 

श्री नीरज शेखरः 
श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री मधु गौड यास्खीः 

क्या स्वास्थ्य sik परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर ओर राज्य 

स्तर पर एक स्वास्थ्य गुणवत्ता विनियामक स्थापित करने का है ओर 
यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 
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(ख) क्या उक्त विनियामक को स्वास्थ्य सुविधाओं ओर 
अस्पतालों मे उपचार के Aral कौ लेखापरीक्षा करने का अधिकार 

प्रदानं किया जाएगा ताकि उचित लागत पर गुणवतापूर्ण चिकित्सा 

सेवा सुनिश्चित कौ जा सके ओर यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या 
है; | 

(ग) क्या सरकारी क्षत्र के बडे अस्पतालों को ओर अधिक 
स्वायत्तता देने तथा एेसे अस्पतालों में व्यावसायिक (प्रोफेशनल) ओर 

yaaa क्षमता को सुदृढ बनाए जाने का प्रस्ताव 2; 

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस wae में क्या योजना 

तैयार की गयी है; ओर 

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध मेँ कब तके अंतिम निर्णय 

लिए जाने कौ संभावना है तथा सरकार द्वारा प्रशिक्षु siaed ओर 

कर्मचारियों कौ कमी को पूरा करने के लिहाज से पुरे देश में 100 
जिला अस्पतालों का मेडिकल कलेजो के रूप में स्तरोनयन करने 

हेतु क्या कदम उठाए गए tear का विचार है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नवी 
आजाद ): (क) ओर (ख) संसद में नैदानिक संस्थापन (पंजीकरण 

व विनियमन) अधिनियम, 2010 को, अधिनियमित किया है जिसका 

दिनांक 19.8.2010 को नैदानिक संस्थापनं के पंजीकरण व विनियमन 
तथा इससे संबंधित अथवा इसके प्रासंगिक मामलों के लिए भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित किया गया 21 यह अधिनियम दिनांक 1. 

3.2012 से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम ओर 

सिक्किम राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रो मेँ लागू हो गया है। 
अन्य राज्य भी इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 कौ 

धरा (1) के अंतर्गत अपना सकते हैँ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान ओर 

ज्लारखंड राज्यों ने इस अधिनियम को अपना लिया है। अन्य राज्य 

सरकारे से इस अधिनियम को अपनाने का अनुरोध किया गया है। 

उपरोक्त अधिनियम के stata दिनाक 23.5.2012 को अधिसूचित 

नैदानिक संस्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम 2012, के अनुसार 

नैदानिक संस्थापनों को राज्य सरकारोँ से परामर्श लेते हुए समय-समय 

पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कौ गर्ह दरों के भीतर प्रत्येक 

प्रकार की क्रियाविधि ओर सेवा के लिए at लेने का अधिदेश दिया 
गया है। 

(ग) जी नही। 

(a) प्रश्न नहीं उठता। 

(ङ) इस समय केन्द्रीय सरकार की देशभर में जिला अस्पतालीं 

को चिकित्सा महाविद्यालयों मेँ उननयन करने की कोई योजना नहीं है।
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कैसर के मरीजों हेतु “ओंनकोनेट इंडिया ' परियोजना 

3376. श्रीमती प्रिया दत्तः 

श्रीमती हरसिमरतं कोर बादलः 

क्या स्वास्थ्य ait परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश मे कैसर के मरीजों के डायग्नोसिस, उपचार ओर 

प्रबंधन सुविधाओं से युक्त अस्पतालों कौ संख्या कितनी है तथा 
सरकार द्वारा ओर अधिक ta अस्पताल खोलने हेतु क्या कदम 

उटाए गए team जाने का विचार 2; 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान इस संबंध 
मेँ राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार 

ब्योरा क्या है तथा उन पर क्या कारवाई की गयी है/किए जाने 

का विचार है; 

(ग) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों को क्षेत्रीय कैसर केन्द्र 

(आरसीसी) के साथ जोड़ने तथा देश मे कैसर मरीजों की शोौघ्र 

पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए ese जाने का विचार 

है; 

(घ) क्या सरकार पुरे देश में ' ओनकोनेर इंडिया" परियोजना 

कार्यान्वितं कर रही टै/उसकी मदद कर रही है; ओर 

(S) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार'संघ राज्य कषेत्र-वार ब्योरा 

क्या है ओर इसके उदेश्य क्या हैँ तथा इस प्रयोजनार्थं कितनी 

धनराशि निर्धारित आवंटित की गयी है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप 
बंदोपाध्याय ): (क) कैसर का उपचार शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी, 

किमोथेरेपी ओर सहायक परिचर्या द्वारा होता है। शल्य क्रिया, 

किमोथेरेपी ओर सहायक परिचर्या प्रमुखे शीर्षस्थ संस्थानों जैसे, 
एक्स, नई दिल्ली, पोस्ट Dawe ईस्टीर्यूर मेडिकल एजुकेशन एंड 

रिसर्च, चंडीगद आदि के अलावा जिला अस्पतालों, सरकारी 

चिकित्सा महाविद्यालयों कौ स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में उपलब्ध है। 

तथापि रेडियोधेरेपी सुविधाएं देश के करीब 300 संस्थानों में ही 

उपलब्ध ZI 

भारत सरकार ने 1\ वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षो के 

लिए कैसर, मधुमेह, हदवाहिका निवारण ओर नियंत्रण का एक 
व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया है। यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 

100 जिलों में कार्यान्वित होना है। 
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कार्यक्रम मे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों ओर देश भर के 

तत्कालीन क्षेत्रीय कैसर al का तृत्तीयक कैसर केन्द्रके रूपमे 

सुदृढ करने की व्यवस्था है ताकि व्यापक तौर पर कैसर परिचर्या 

सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। 12वी पंचवर्षीय योजना के दौरान 

देश मेँ एक asta कैसर संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है ओर 

उसके बाद सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों ओर पूर्ववतीं 

ada कैसर dai को टीसीसी के तौर पर सुदृढं किया जाएगा ताकि 

व्यापक कैसर परिचर्या सेवाएं, संसाधनों कौ उपलब्धता की शर्तं पर. 

उपलब्ध कराई जा सके। 

(ख) राज्यों से 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए 2) इनमे से अधिकांश 

मे अपेक्षाओं जैसे श्रमशक्ति, परमाणु ऊर्जा नियामक ae कौ 

स्वीकृति, राज्य सरकार की सिफारिशे/राज्य अंश के रूप में 20% 

रिलीज करने कौ प्रतिबद्धता, पूर्व में जारी अनुदान का उपयोग 

प्रमाण पत्र आदि at कमियां थी। इन 49 प्रस्तावों में से 8 प्रस्ताव 

सभी दुष्टि से दिशा निर्देशानुसार पूर्णं थे ओर इनके लिए कोष 

स्वीकृत कर दिए गए ZI 

(ग) से (ङ) कैसर उपचार मेँ टेली-मेडिसिन Gard उपलब्ध 

कराने, अनुवतीं परामर्श लेने, कैसर कौ पूर्व पहचान ओर कैसर 

सजगता सभी पूर्ववरतीं asta कैसर केन्द्र ओर भारत के परिधीय 

केन्द्रं के बीच कंप्यूटर के माध्यम से करने हेतु “* आनकोनेट '' 

परियोजना कार्यान्वितं है। 

सरकार द्वारा सी-डीएसी, तिरूवनन्तपुरम के महानिदेशक को 

आनको नेट इंडिया परियोजना के लिए dian तैयार करने हेतु 

13.63 लाख रुपए तथा नेशनल इन्फोरमेरिक केन्द सेवा इक को 

1.43 करोड रुपए दिए गए Zi 
५ | & = > ४ 

नईं उड़ानों को शुरू करना 

3377. श्री एस. सेम्मलईः 
श्री यवत लागुरीः 

डो. संजय सिंहः 
श्री देवजी एम. पटेलः 

श्री कादिर राणाः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
~ 

(क) क्या सरकार को देश मे विभिन स्थानों से नई ser 

शुरू करने के लिए प्रस्ताव wa हुए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है ओर इस प्रयोजन हेतु पहचाने गए नए मार्गो, 

यदि कोई हो, का स्थान-वार व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या घरेलू सेक्टर मेँ उडानों के प्रचालनों को अविनियमित 
करने से देश के पकडे क्षेत्रों मे अल्प विकास हुआ dat रहा 
है; 

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या सरकार का Leen ओर श्री-टीयर शहरों को वायु 
सेवा से जोडने का विचार है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु, 
उत्तर प्रदेश व राजस्थान सहित इस सेवा के अतर्गत कवर करने 
के लिए देश में प्रस्तावित शहर/जिलों के नाम क्या हैँ ओर यदि 
नहीं, तो इसके क्या कारण 2? 

नागर विमानन wat (sit अजित सिंह): (क) से (घ) 
घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को अविनियमित किया जा चुका है ओर 
उडानों का प्रचलन संबंधित एयरलाइनों द्वारा संवितरण दिशा-निर्दशों 
के अनुपालन की शर्तं पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर 
किया जाता है। सरकार ने पूर्वोत्तर aa सहित देश के विभिन्न क्षे 
की हवाई परिवहन सेवाओं कौ आवश्यकता को ध्यान मेँ रखते हए 

हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का उदेश्य हासिल करने 
की दृष्टि से मार्गं संवितरण दिशा-निरदेश निर्धारित किए है। तथापि, 
मार्ग संवितरण दिशा-निदेशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग 
ओर वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए 
हवाई सेवाएं मुरैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। 

(ङ) ओर (च) नागर विमानन महानिदेशालय ने एक क्षेत्र 
के भीतर हवाई संपर्कता को बढावा देने, श्रेणी 1 ओर श्रेणी या 
के शहरों के लिए ओर विनिर्दिष्ट ast के बीच हवाई यातायात 
सेवाओं का विस्तार करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं जारी 
कौ Zl 

इस समय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ओर राजस्थान राज्यों में 
अनुसूचित हवाई सेवाओं द्वारा YS हुए स्थानों का व्यौरा इस प्रकार ठैः 

तमिलनाडु: चेनई, कोयम्बटूर, मदुर, fret, तूतीकोरिन। 

उत्तर प्रदेशः इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ वाराणसी। 

राजस्थानःजोधपुर, उदयपुर। 

[feat] 

विदेशों मे स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों का सुवृदीकरण 

3378. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल; क्या पर्यटन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि 
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(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित मौजृदा भारतीय पर्यटन 
कार्यालयों को age बनाने कौ आवश्यकता महसूस की रहै; ओर 

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्यालयों को सुदृढ 
बनाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है? 

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मत्री (sit सुल्तान अहमद ): 
(क) ओर (ख) संपूर्णं विश्व में पर्यटन मंत्रालय के विदेश स्थित 
कुल 14 भारत पर्यटन कार्यालय है। समय की जरूरत को देखते 

हुए इन कार्यालयों को मजबूती प्रदान करना एक निरंतर चलने वाली 

प्रक्रिया है विदेश स्थित कार्यालयों मे तैनात अधिकारियों को उनके 
कार्य मेँ अधिकं प्रभावी बनाने के उददश्य से उनके कार्यभार संभालने 
से पूर्वं उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के इनपुर्ूस प्रदान किए 
जाते है। 

(अनुकाद] 520-23 

विमानपत्तनों का उन्नयन ओर आघुनिकीकरण 
[वा 

3329. श्री भास्करराव ange पाटील खतगांवकरः 
डो. BAN किल्लीः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

st सवाशिवैराव aera defers: 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री संजय भोईः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की 

योजना वर्षं 2020 तक कम से कम 225 विमानपत्तनों को पुनः 
शुरू करने, उनका उननयन व॒ आधुनिकीकरण करने की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है तथा इस 
प्रयोजनार्थं किन स्थानों को चिहित किया गया है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस aay मे क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मत्री (sit अजित सिंह); (क) से (ग) 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में ओर 
उसके द्वारा संचालित, सेना हवाई अड्डों पर 26 सिविल एन्कलेव 
सहित देश मेँ 125 हवाईअड्डे है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
ने 58 Fa हवाईअड्डों ओर कोलकाता व चेनई स्थित 2 मेटो 
Fags का उननयन ओर आधुनिकीकरण शुरू किया गया है। 
इन 58 हवाईअड्डो का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया 2
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जहां तक गैर-प्रचालनिक हवाईअडडों के प्रचालन का aay 
है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने 33 छोटे गैर-प्रचालनिक 
हवाईअङ्डोँ के विकास ओर प्रचालन कौ व्यवेहार्यता निर्धारित करने 
के लिए dad राइट्स द्वारा एक अध्ययन करवाया है। इस अध्ययनं 

से पता चलता है कि 33 हवाईअङ्डों मे से केवल 13 हवाई अड्डों 

का विकास व्यवहार्य है। ये हवाईअड्डे शोलापुर, अकोला, वेल्लोर, 

मैसूर, वारगल, कुडप्पा, चाकुलिया, मालदा, ALBIS, तेजु, पासीघार, 

रूपसी ओर कमलपुर है। इनमें से कर्नाटक में मैसूर हवाईअड्डे 
का पहले ही विकास हो चुका है ओर एटीआर-72 प्रकार के विमान 

wae हेतु मई, 2010 मं प्रचालनिक बना दिया गया हे! महाराष्ट 

मँ जलगांव हवाईअड्डे को भी wien प्रचालनों हेतु प्रचालनिक 

कर दिया गया है। 

विवरण 

58 गैर Het हवाईअङ्डं के विकास^आधुतनिकौकरण 

का स्थान^राज्य 

क्र.सं PARISI राज्य 

l 2 3 

1. आगरा उत्तर प्रदेश 

2. अगरतला त्रिपुरा 

3. अहमदाबाद गुजरात 

4. अमृतसर पंजाब 

5. ओरगाबाद महाराष्ट 

6. भोपाल मध्य प्रदेश 

7. भुवनेश्वर ओडिशा 

8. कालीकर केरल 

9. चंडीगद चंडीगद 

10. कोयम्बटूर तमिलनाडु 

11. देहरादून उत्तराखंड 

12. डिन्रूगद असम 

13. गोवा गोवा 

14. गुवाहाटी असम 
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1 2 3 

15. इंदौर मध्य प्रदेश 

16. इफाल मणिपुर 

17. जयपुर राजस्थान 

18. खजुराहो मध्य प्रदेश 

19. लखनऊ उत्तर प्रदेश 

20. मदुर तमिलनाडु 

21. anak कर्नाटक 

22. मैसूर कर्नाटक 

23. नागपुर महाराष्ट 

24. पोर्टन्लेयर अंडमान ओर निकोबार 

दवीप समूह 

25. पुणे महाराष्ट 

26. रायपुर Baas 

27. रांची आरखंड 

28. श्रीनगर जम्मू ओर कश्मीर 

29. सूरत गुजरात 

30. faa केरल 

31. frat तमिलनाडु 

32. उदयपुर राजस्थान 

33. विशाखापत्तनम आध्र प्रदेश 

34. वाराणसी उत्तर प्रदेश 

35. कडौदरा गुजरात 

36.  आगाती लक्षद्वीप 

37. अकोला महाराष्ट 

38. बेलगांव कर्नारक 

39. कूच बिहार पश्चिम बगाल 
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40. दीमापुर नागालैंड 

41. गोडिया महाराष्ट 

42. ari महाराष्ट 

43. जम्मू जम्मू ओर कश्मीर 

44. कुल्लू हिमाचल प्रदेश 

45. पटना बिहार 

46.  राजामुंदरी आधर प्रदेश 

47. राजकोट गुजरात 

48. विजयवाड़ा आध्र प्रदेश 

49. तिरूपति आंध्र प्रदेश 

50. तूतीकोरिन तमिलनाडु 

51. पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश 

52. बागडोगरा पश्चिम बंगाल 

53. जैसलमेर राजस्थान 

54. सिलचैर असम 

55. कंडप्पा आध प्रदेश 

56. वीरगल आध प्रदेश 

57. पतनगर् उत्तराखंड 

58. लेह जम्मू ओर कश्मीर 

बीआरपीएसईं आन एयर इंडिया ^~“ 26 

3380. श्री जगदम्बिका पालः 

श्री पी, कुमारः 

ओरी पी.सी. गदीगौदरः 
श्री ओम प्रकाश यादवः 

श्री राजेन्द्र अग्रवालः 

श्री सुरेश अगडीः 

श्री कौरलेन्द्र कुमारः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकारी उद्यम पुनर्गठन ats (बीआरपीएसर्ई) ने 

एयर इंडिया से अपना मामला उसे सौपने के लिए कहा था ताकि 

ऋण तले दबी इस विमान कंपनी को पुनरुद्धार के रास्ते पर लाया 

जा सके; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर एयर इंडिया 

कौ इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) एयर इंडिया को बार-बार बेल आउट पैकेज दिए जाने 

के कारण ओर ओचित्य क्या है; 

(घ) क्या ta बेल आउर पैकेज समान स्थितियों मे कंपनियों 

हेतु वैरिवक रूप से अपनाई गई परिपाटियों के अनुरूप है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है तथा एयर इंडिया 
में आमूलचूल परिवर्तन करने ओर उसके वित्तीय पुनर्गठन कौ योजना 
हेतु क्या कारवाई कौ गयी है ओर इसमे कितनी प्रगति हुई है? 

मागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, ati 

(ख) एयर इंडिया ने बीआरपीएसई को सूचित किया था कि 

afm जुलाई-अगस्त 2009 में उसको वित्तीय स्थिति, सचिवों की 

समिति को, विचारार्थं भेजी गई थी तथा उसके पश्चात् मत्रियों के 
समूह को गया था बीआरपीएसई को इसे संदर्भित नहीं किया गया 

था। 

(ग) एयर इंडिया ओर इंडियन एयरलादृंस के 2007 मेँ विलय 

होते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कठिन दौर से गुजरी। एटीएफ 
लागते भी aga ज्यादा ag गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप एयरलाइन 

उद्योग को काफौ घाटा EH एयर इंडिया को भी धारा उठाना पडा 

a1 प्रतिकूल इक्विटी ओर संसाधनों कौ भारी ait के संतुलन को 
बनाए रखने के लिए सरकार द्वार विभिन्न अवसरों पर इक्विटी के 

रूप मे निधियां प्रदान कौ गई Zi 

(घ) ओर (S) जी, a) अनेक एयरलाइनों को, समय-समय 

पर, उनकी सरकारों से वित्तीय सहायता मिली है। इसके SR संलग्न 

विवरण में दिए गए है। सरकार द्वारा दिनांक 12.4.2012 को एयर 

इंडिया की वित्तीय पुनर्रचना योजना (एफआरपी) ओर कायाकल्प 

योजना (टीएपी) अनुमोदित कौ mg है। 

विवरण 

संध सरकारों से राष्टरीय वाहक को मिली सहायता 

कुक राष्ट्रीय एयरलाइनों को उनकी सरकारों से मिली सहायता 

का हम यहां उल्लेख करना चाहेगेः
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we कौ सरकार द्वारा Wa एयरलाइंस को 51 

मिलियन अमेरिकी डालर क्षतिपूर्तिं पैकेज दिया गया 
जिसका लाभ सैद्धातिक तौर पर एयर tala को मिला 

क्योकि अमेरिकी aaa को पुनः खोल दिए जाने ओर 
SEM बहाल कर दिए जाने के बावजूद भी राजसहायता 

लागत के रूप में धनराशि दी गयी थी। 

ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी एयरलाइनों को लगभग 58 
मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान किया गया। 

सितंबर, 2001 मे 5 दिनों के लिए यूएस वायु क्षेत्र बन्द 
किए जाने के लिए पे-आउट & शेयर के रूपमे 
वर्जिन अरलांटिक को सरकार से 9.7 मिलियन gard 

कौ सहायतां faci 

जर्मन सरकार द्वारा, यूएस वायु क्षेत्र बंद किए जाने से 
प्रभावित, अपनी wrap को मुभआवजे के लिए 
प्रस्तावित 70 मिलियन अमेरिकी डालर के भुगतान के 

लिए ईयू को प्राधिकृत किया गया। 

Te steve एयरलाइनीं के राज्य क स्वामित्व वाले 

वैक से 19.5 मिलियन अमेरिकी डालर at नकद 

सहायता, 

सबेना कौ उत्तराधिकारी एसएन Faces एयरलाडंस के 
लिए राज्य नियंत्रित सत्ता से 125 मिलियन अमेरिकौ 
डालर का ऋण) 

sat ने आलिरालिया के लिए 1.38 बिलियन अमेरिकौ 

डालर के पुनःपूंजीकरण कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदाने 
की है। (हालांकि घाटा करने वाली एयरलाइनों के लिए 

राज सहायता पर तब्रुसेल्स के ओपचारिक प्रतिबंध ने 
बेल्जियम के aan को दिवालियापन से बाहर निकलने 

मे मददे की 2) 

Sat द्वारा टीएपी के लिए अनुमोदन दिया गया एयर 
पुर्तगाल ने जीई से 100 मिलियन युरो ऋण माग ah 
चकि इसमें राज्य सहायता शामिल नहीं थी, बल्कि 
केवल विमान का रीमार्टगेजिंग शामिल a 

हाल दी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाडंस ने भी 

नए विमान at खरीद के लिए सरकार से एक्विरी 

सहायता प्राप्त की हे। 

आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के अनुक्रम में 
हाल ही A एयर चाइना को सरकार से इक्विरी 

सहायता मिली है। 
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* जापान एयरलाईइन्स ने भी सरकार से 100 बिलियन येन 

ऋण तथा नकद राशि प्राप्ति कौ है। 

कुष्ठरोग के मामले 

3381. श्री पी. बलराप्र नायकः 

श्री बृजभूषण शरण सिंहः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्षं 2005 में देश को कुष्ठरोग मुक्त घोषित करने 

के पश्चात् कुष्ठ रोग के नए मामले पुनः सामने आए हे; 

(ख) यदि हां, तो क्या इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन (आईएलयु) 

के अनुसार 2010 में विश्व में पाए गए 2.28 474 नये मामलों A 

से भारत में 126800 मामले पाए गए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा 

क्या है ओर इसके क्या कारण रँ तथा सरकार द्वार इस संब॑ध 

मे क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का विचार है; 

(घ) fred तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
अब तक कुष्ठ रोग से ast हेतु राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार 

कितनी धनराशि निर्धारित ओर आवंटित की गयी है; ओर 

(ङ) क्या भारत में आरईएलयू कार्यकर्ताओं ने इस संबंध मं 

कोई रिपोर्ट तैयार की हो ओर यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या 

है तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कारवाई की गयी है अथवा किए 

जाने का विचार है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय यें राज्य मत्री (श्री 

सुदीप बंवोपाध्याय ): (क) Weta कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का 
लक्षय कुष्ठ का उन्मूलन करना है जिसका अर्थं इसकी व्याप्तता 

द्र को प्रति 10000 जनसंख्या पर 1 से कम रोगी पर लाना है! 
इस लक्ष्य को दिसम्बर, 2005 में राष्टरयस्तर पर प्राप्त किया गया। 

तथापि, यह दावा नहीं किया गया है कि देश कुष्ठ से मुक्त हो 

गया है। 

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, 2011 के अनुसार वर्षं 

2010 मेँ विश्व में पता लगाए गए 228474 नए रोगियों मेँ से 

भारत के आंकडे 126800 पर ठहरते है। 

(ग) वर्षं 2010-11 के दौरान देश में सूचित करिए गए नए 

कुष्ठ रोगियों कौ राज्य/संघ क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी 

गई हे। 

S267 3a
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राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी की वर्तमान 

कार्यनीति में उपचारात्मक उपाय है जिनका aia इस प्रकार हैः 

। No
 

tn
 

a 4, बिहार 20547 
* सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के माध्यम से 

विकेन्द्रीकृत समेकित कुष्ठ सेवाप्। 5. छत्तीसगद 7383 

° नए कुष्ठ रोगियों का शुरू में ही पता लगाना ओर 6. गोवा 70 
उनका पूरा उपचार। 

7. गुजरात 7309 

* मल्टीबेसिल्लरी व॒ बाल रोगियों का पता लगाने मेँ 8 हरियाणा 321 
परिवार सम्पर्क सर्वेक्षण चलाना। 

9, हिमाचल प्रदेश 214 
° राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के seta कुष्ठ कार्य 

हेतु कुष्ठ रोगियों का पता लगाने ओर उनका पूरा 10. जम्मू ओर कर्मीर 211 
उपचार मे मान्यता पचार करने A मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य 11. ज्ारखड ५५48 
कार्यकर्ता को शामिल करना। 

12. कर्नाटक 3891 
* प्राथमिके स्वास्थ्य केन्द्र को स्वयं सूचित करने के लिप् 

रोगियों कौ संख्या को बढाने के लिए समुदाय में 13. केरल 931 

सूचना, शिक्षा व संप्रषण संबंधी कार्यकलाप। 
14. मध्य प्रदेश 5708 

° विश्लेषण के एक एकक के रूप में खंड के प्राथमिक 15. म्यरा्ट 15498 

स्वास्थ्य Sayan स्वास्थ्य केन्द्र से गहन मानीरसि 

व पर्यवेक्षण। । 16. मणिपुर 26 

(घ) fret तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान कुष्ठ का 17. मेघालय ॑ 61 
लिए किए गए | सामना करन के लिए जारी किए गए राज्य/संघ क्षेत्र वार धन का 18. , मिजोरम 9 

aa संलग्न विवरण-ा में दिया गया है। 

थ ने 19. नागालैड 67 
(ङ) सरकार को इस संबंध में aug से कोई रिपोर्ट 

प्राप्त नहीं हुई zi 20. ओडिशा 6742 

विवरण 21. पजान 819 

वर्ष 2010-11 मे सूचित नए कुष्ठ Wil क रान्य^सघ ८ राजस्थान 1024 
कषत्र-वार सख्या 23. सिक्किम 16 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नए रोगी 24. तमिलनाडु 4617 

1 2 3 25. त्रिपुरा 29 

1. आध्र प्रदेश 7448 26. उत्तर प्रदेश 25509 

2. अरुणाचल प्रदेश 32 27. उत्तराखंड 532 

3. असम 1252 28. पश्चिम बोगल 10321 
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1 2 3 1 2 3 

29. अंडमान ओर निकोबार gage 26 33. दिल्ली 1408 

30. चंडीगढ़ 43 34. लक्षद्वीप 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 205 35. पुदुचेरी 71 

ॐ2. दमन ओर दीव 2 कुल 126800 

विवरण 

fred तीन कर्णो ओर चालू वर्ष के दौरान कुष्ठ का सामना करने 
के लिए जारी करिया गया रान्य^सघ क्षेत्र-वार धन 

(लाख रुपए मे) 

क्र.सं Was राज्य क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 193.54 198.91 153.56 209.61 

2. अरुणाचल प्रदेश 73.95 58.91 48.45 66.85 

3. असम 72.00 80.32 47.31 149.10 

4. बिहार 0.00 0.00 565.55 731.77 

5. SATS 62.91 136.29 98.78 167.91 

6. THAT 7.67 10.96 11.37 12.14 

7. गुजरात 162.16 133.28 155.85 239.50 

8. हरियाणा 64.50 0.00 40.18 142.93 

9. हिमाचल प्रदेश 17.75 23.94 48.05 58.91 

10. जम्मू ओर कश्मीर 32.00 47.36 147.88 220.27 

11. ्ारखंड 0.00 97.76 9.12 102.14 

12. कर्नाटक 126.62 134.62 117.95 175.24 

13. केरल 0.00 56.59 30.08 87.01 

14. मध्य प्रदेश 59.50 156.55 130.75 319.10 
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1 2 3 4 5 6 

15. महाराष्ट 256.13 195.42 278.67 413.19 

16. मणिपुर 46.20 23.73 34.88 45.55 

17. मेघालय 30.70 20.55 24.90 54.62 

18, मिजोरम 40.67 31.00 30.54 53.23 

19. नागालैंड 51.70 51.47 55.16 57.31 

20. ओडिशा 97.00 91.53 81.50 321.16 

21. पंजाब 66.00 74.67 68.53 174.87 

22. राजस्थान 142.33 108.40 136.61 138.85 

23. सिक्किम 24.72 17.47 45.36 35.97 

24. तमिलनाडु 93.58 114.54 149.98 228.26 

25. त्रिपुरा 30.05 0.00 15.53 21.48 

26. उत्तर प्रदेश 522.68 380.72 393.59 605.70 

27. उत्तराखंड 47.00 20.70 39.12 53.83 

28. पश्चिम बगाल 133.00 168.59 80.37 292.04 

29. अंडमान ओर निकोबार 0.00 8.17 1.94 12.47 

द्वीप समूह 

30. चंडीगढ़ 13.00 11.75 18.10 18.51 

31. दादर ओर नगर हवेली 12.32 11.82 7.18 26.12 

32. दमन ओर दीव 1.50 7.85 6.81 15.37 

33. दिल्लै 10.00 50.55 49.35 91.27 

34. लक्षद्वीप 0.00 0.00 0.00 12.81 

35. पुदुचेरी 13.55 9.80 10.16 17.57 

कुल 2504.73 2534.22 3133.16 5372.66 

*+आबंटन
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शिशुओं की मृत्यु “ट ८ < 24. 0 (ग) क्या सरकार नै उक्त राज्यों में बड़ी संख्या में शिशुओंं 

--- की मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत् 

3382. ड. पी. वेणुगोपालः सरकारों से कोई fad मांगी है; ओर 
श्री पन्ना लाल पुनियाः 

मन (घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार ने दोषी 

ain स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह sat कौ अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई की 2 ओर इस बारे में क्या 

कृपां करेगे किः उपचारात्मक उपाय किए है? 

(क) क्या पश्चिम बंगाल ओर जम्मू एवं कश्मीर सहित 
विभिन राज्यों मेँ अनेक नवजात बच्चों(शिशुओं की अस्पतालों में 

मृत्यु का पता चला है; 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
सुदीप बंवोपाध्याय ): (क) ओर (ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 के 
दौरान, uaa बंगाल, जम्मू ओर कश्मीर तथा असम मेँ शिशु 

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य ean तत्संब॑धी व्योरा एवं नवजात कौ मौत कौ रिपोर मीडिया मे आई oft विस्तृत att 
क्या है; निम्नलिखित a 

राज्य अस्पताल मीडिया मे अवधि कारण 

मुचितं मौत 

पश्चिम बंगाल बरमपुर सद्र अस्पताल, 12 जुलाई, 2011 इसका कारण पडोसी जिलों तथा अस्पताल से 

मुर्थिदाबाद गंभीर रूप से बीमार बच्चों को रेफर करने से 

संबेधित om इन अधिकांश मौतौं मे चिकित्सीय 

ड. ata. राय ईस्टी्यूट, कोलकाता 12 अक्तूबर, 2011 कारण जन्म के समय कम वजन, समयपूर्वं जम्म, 

श्वासावरोध, सेष्टीसीमिया तथा निमोनिया थे। 

aan मेडिकल कलेज 12 अक्तूबर, 2011 

Wel मेडिकल कँलेज तथा 15 जनवरी, 2012 

अस्पताल 

असम सिविल अस्पताल, करीमगंज 41 दिसंबर, 2011- 

जनवरी, 2012“ 

जम्मू ओर जी.बी. पत॒ अस्यताल, श्रीनगर 62 मई, 2012 

कश्मीर 

(ग) ओर (घ) संबंधित राज्य सरकारों ने इन fe कौ (2) नवजात शिशु के सुविधा आधारित उपचार के क्षत्र मे 
जाच-पडताल की तथा निष्कर्षं निकाला कि मौतें गंभीर रूप से डोक्टरो तथा wat के प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण 

बीमार नवजात शिशुओं तथा बच्चो को पड़ोसी जिलों तथा अस्पतालों कार्यशालाएं आयोजित करना। . 

से रेफर करने के कारण हुई है। जांच मे अस्पताल कौ ओर से ५ .741-2£ 
कोई लापरवाही प्रकर नहीं Bel राज्य सरकारों द्वारा किए गए 
विभिन उपाय निम्नलिखित हैँ: व्यावसायिक रा प्रशिक्षण । केन 

(1) इन अस्पतालों में विशेष नवजात परिचर्यां एकको, 3383. श्री पी.आर. नटराजनः 

नवजात स्थिरीकरण एकको तथा नवजात परिचर्या कार्नरों श्री हेमानंद बिस्रवालः 

की प्राथमिकता के आधार पर स्थापना के जरिए 

नवजात सेवाओं को Beg करना। क्या जनजातीय कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) देश में जनजातियों के लिए कितने व्यवावसायिक 
प्रशिक्षण केन्द्र चालू है जहां wade कौ भी सुविधा 2 ओर 
राज्य-वार एसे कितने ओर केन्द्र खोले जाने की संभावना है; 

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम 

dal के छात्रौ को स्वरोजगार हेतु लघु-वित्त अनुदान/ऋण प्रदान 
करता है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) राज्य वार प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मे कितने 

कमजोर जनजातीय wel के ash ओर लड़कियां प्रशिक्षण ले 
रहे है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री महोदव सिंह 

Geet): “sida क्षेत्रो मे व्यावसायिक प्रशिक्षण" की केन्द्रीय 

aa की योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के 

लिए राज्य राज्य सरकारो८संघ we क्षेत्र प्रशासनों ओर एलजीओ 

को सहायता अनुदान प्रदानं किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण 

केन्द्रो की राज्यवार संख्या संलग्न विरण में दी गई है जिन्हे इस 

योजना के तहत गत तीन वर्षो के दौरान सहायता अनुदान निर्मुक्त 
किया गया है। ये योजना आवश्यकता ओर मांग आधारसिति है ओर 
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इस योजना के तहत को राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक वर्षं के लिए है। वर्ष 2012-13 के 

दौरान अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के faa 
मंत्रालय ने राज्य सरकार/एनजीओ को निर्मुक्त करने के लिए 

3.00 करोड रु. का आवंटन किया है। 

(ख) ओर (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास 

निगम (एनएसटीएफडीसी) कुछ पीएसयू dat ओर क्षेत्रीय ग्रामीण 
dat के अलावा संबंधित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षत्र सरकारों द्वारा 

मनोनीत केन्दरीय,/राज्य/संघ राज्य क्षत्र वेनेलाइजिग अभिकरणो (एससीए) 

के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 

वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसरीएफडीसी व्यावसायिक 

प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) के माध्यम से विद्यार्थियों को वित्तीय 

सहायता नहीं देता है। तथापि, बीरीसी के पात्र विद्यार्थी अपने 
Gated एससीए के माध्यम स्व-रोजगार हेतु एनएसटीएफडीसी के 

प्रशिक्षण अनुदान/माइक्रो Hise अथवा अन्य ऋणों का लाभ उठा 

सकते है। 

(घ) प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणं की 

राज्यवार संख्या संलग्न विवरण A दी गई है, जिसके लिए पिछले 

तीन वर्षो के दौरान सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। 

विवरण 

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्र की राज्य-वार सख्या 

att कौ संख्या ओर प्रशिक्ुओं की सं जिनके 
लिए राज्य सरकार को सहायता अनुदान 

Watt कौ den ओर प्रशि्षुकों कौ सं जिनके 
लिए एनजीओ को सहायता अनुदानं 

निर्मुक्त किया गया है। fred किया गया है। 

2009-10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2011-12 

ox wy oe ving केन्र प्रशिक्षु केन्र प्रशिक्षु ob प्रशिक्षु केन्र प्ररिक् 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11 12 13 14 

1. आप्र प्रदेश - - - - 8 800 - - - - - - 

2. असम - ~ 10 500 - - 2 180 1 100 2 200 

3. छृत्तौसगद - - - - 1 4 - ~ - - - - 

4. गुजरात ~ - 13 130 - - - - ~ ~ - - 

5. alien - - - - 100 1 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 मध्य प्रदेश - - 10 1000 10 1000 - - 1 100 - - 

7 मेघालय - ~ ~ - 9 700 1 100 - - - - 

8 मिसोरम - - 5 500 - - - - - ~ - - 

9 नागातैट - - - - - - 2 200 I 60 | 60 

10. तमिलनादु - - - - - - - - 1 100 0 0 

कुल - - 38 3300 3 2977 6 580 5 440 3 260 

(~ O97. 98 
डायलेसिस मशीनों की उपलब्धता 

3384. श्री ई.टी. मोहम्पद बशीरः 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 
श्री सुरेश atte: 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wit यह बताने की 

कृषा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ 10 में से एक व्यक्ति गुदं कौ पुरानी बीमारी 
से ग्रस्त 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी aio क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने लोगों में गुदं की बीमारी के बारे में 

जागरूकता ta करने ओर सरकारी अस्पतालों मेँ अधिक संख्या 

मे डायलेसिस मशीन उपलब्ध कराने ओर देश में गरीब मरीज के 

लिए अधिक संख्या मे डायलेसिसं केन्द्र खोलने हेतु क्या कोई कदम 
उठाए है८उटाए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) भारतीय आबादी में गुदे के चिरकारी 
रोग के सही ste का अध्ययन नहीं किया गया है! तथापि, wea 
लघु जनसंख्या आधारित अध्ययनं A यह पाया गया था कि यह 

भार उत्तर भारत में 0.79 प्रतिशत ओर दक्षिण भारत मे 0.16 

प्रतिशत है। 

(ग) ओर (घ) भारत सरकार ने जनमानस में जागरूकता 

फैलाने के लिए ““स्वस्थ भारत कार्यक्रम" शुरू किया जिसे 

गैर-संचारी रोगों ओर गुदे के चिरकारी रोग सहित भारत मेँ अन्य 

रोगों के बारे में सप्ताह मे 5 दिन क्रमशः दूरदर्शन के 30 क्षेत्रीय 

wal ओर आकाशवाणी के 28 क्षेत्रीय केन्द्रो से प्रसारित किया जा 

रहा है। 

राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 

केरल सरकार को इसकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में इस राज्य 

द्वारा यथा प्रस्तावित 14 जिला अस्पतालों मे डायलेसिस एककं 

स्थापित करने के लिए 210.00 लाख रुपए के अनुदान के लिए 
प्रशासनिक अनुमोदन लिया गया za 

भारत सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृदीकरण/उन्नयन 

तथा अस्पतालों की स्थापना के लिए सहायता भी दे रही दहै जिसमे 
गुद के चिरकारी रोग सहित गैर-संचारी रोगों की सेवाएं भी शामिल है 

12 वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग 

को ye के चिरकारी रोगों के नियंत्रण व उपचार का एक प्रस्ताव 

भेजा गयां है। 
५ 38-42 

अतरराष्टीय विमानपत्तन 

St संजीव गणेश ade: 

श्री संजय दिना पाटीलः 

डो. frat महू an: 

श्री राप सिंह wear: 

3385. 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए विमानपत्तन बनाने 

al 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी स्थान-वार व्यौरा an है ak 

पहले से घोषित विमानपत्तनों की वर्तमान स्थिति क्या है;



539 प्रश्नों को 

(ग) देश में उक्त अतर्यष्टीय विमानपत्तन राज्य-वार कब तक 

बनाए जाने की संभावना है ओर सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओों 

का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए eee जाने 

का प्रस्ताव है; 

(घ) देश मेँ प्रचालनरत अतर्रष्टरीय विमानपत्तनों कौ संख्या 

तथा उनका व्यौर क्या है ओर अतर्यष्टरीय सेक्टर में इनसे 

विमानपत्तन-वार रोजाना कितनी ser प्रचालित की जा रही है; 

(ङ) क्या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतरराष्ट्रीय ser 

प्रचालित नहीं की जा रही है; ओर 

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर सरकार ने इस 

at में क्या उपचारात्मक कदम उठाए है? 

नागर विमानन dat ( श्री अजित faz): (क) ओर (ख) 

विमान यात्रियों में व्यापक वृद्धि को देखते हुए तथा अधिमानतः 

हवाई अड्डा क्षेत्र मेँ अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिप्, 

सार्बजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, सरकार ने अप्रैल, 2008 
में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति तैयार कौ! इस नीति 
के अनुसार राज्य सरकार सहित wet जो हवाईअदूडा विकसित 

करना चाहते है, को सरकार के विचारार्थं प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता 

है जिस पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाता है। व्यवहार्यतापूरव 
अध्ययन रिपोर्ट, स्थल क्लियरेस, विनियामक एजैसियों से क्लियरेस 

आदि प्राप्त करने की सभी आवश्यक ओचारिकताओं को पूरा करने 

के पश्चात् ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डे कौ स्थापना के आवेदन के faa 

सिद्धांत रूप मे अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु संचालन समिति/सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा विचार किया जातां है। 

अब तक, भारत सरकार नै गोवा मे मोपा; महाराष्ट मेँ नवी 

मुंबई, सिन्धुदुर्गं तथा शिरडी; कर्नाटक मेँ शिमोगा, गुलवर्गा, हसन 

तथा बीजाप्टु; केरल मे कन्नुर; पश्चिम बंगाल मं दुर्गापुर; सिक्किम 

मे dein; मध्य प्रदेश में दतिया८ग्वालियर (ari); उत्तर प्रदेश में 

कुशीनगर; पुदुचेरी मेँ कराईकल में ग्रीनफौल्ड एयरपोर्यो कौ स्थापना 

के लिए ‘fasta रूप मे अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 

(ग) भूमि अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजना के वित्त पोषण 

आदि सहित परियोजना विकास के लिए आवश्यक कारवाई संबंधित 

हवाईअडडा VAY द्वारा कौ जा रही है। हवाईअड्डा परियोजनाओं 
के निर्माण at समय-सीमा अनेक कारकं पर निर्भर करती है जैसे 
प्रचालकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेसों 

की उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर ओदि। 

(घ) इस समय, देश मे 17 अतर्यष्टरीय हवाईअड्डे है, जिनमे 
से 5 अंतरराष्ट्रीय हवारईअड्डों का प्रबधन संयुक्त उद्यम कंपनियों 
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हारा, 3 anise सिविल इन्कलेवौं का भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण द्वारा तथा एक sails हवाईभड्डा का प्रबंधन एक 
निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसका ब्योरा संलग्न विवरण 

पर दिया गया है। 

इन हवाईअड्डों से प्रचालित अतररष्टरय seri का ब्योरा 

संलग्न विवरण-]] में दिया गया है। 

(ङ) जी, a 

(च) श्रीनगर हवाईअड्डे से अंतरराष्टरीय उड़ान प्रचालन हेतु 

कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। 

विवरण 

Hae हवाईअङ्ड की सूची 

क्र.सं हवाई अड्डे का नाम 

1 2 

एए्आईं हवाईअड्डे 

1. अहमदाबाद (एसबीबीपी आई) 

2. अमृतसर 

3. कालीकट 

4. चेन्नई 

5. गुवाहाटी (एलजीवी आई) 

6. जयपुर 

7. कोलकाता (एनएससीओआई) 

8. तिरूवनंतपुरम 

संयुक्त उद्यम | 

1. anak अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (बीआईएएल) 

2. दिल्ली अतिररष्टीय हवार्हअड्डा लिमिटेड (आईजी आई) 

(डायल) , 

3. हैदराबाद् HRI हवाईअद्डा लिमिरेड (एचओआईएल) 

4. मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअद्डा लिमिटेड (एमआईएल) 

5. नागपुर हवाईअड्डा (एमआईपीएल) 



541 प्रश्नो को 9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 542 

1 2 1 2 

सिविल एन्कलेव निजी हवाईअड्डे 

1. गोवा (नेवी) 1. कीचीन अंतर्यष्टरीय हवाईअड्डा लिमिरेड (सीआईएएल) 

2. Weare (नेवी) 

3. श्रीनगर (आईएएफ) | कुल 17 

विवरण-पध 

वर्षे 2011-12 & लिए अतररष्टरीय हवाईअङड्डो- कार विमानो के संचालन की व्यवस्था 

क्र.सं हवाईअडडा विमान संचलन +(संख्या मं) 

अंतरराष्ट्रीय घरेलू कुल 

1. अहमदाबाद 5595 34911 40506 

2. अमृतसर 3548 5660 9208 

3. ana (बीआईएएल) 17628 100803 118431 

4. कालीकट 13450 2700 16150 

5. चेन्नई 33535 86592 120127 

6. कोचीन (सीआईएएल) 18304 21877 40181 

7. दिल्ली (डायल) 76937 218554 295491 

8. गोवा 3870 23560 27430 

9. गुवाहारी 452 27636 28088 

10. हैदराबाद (जीएचआईएएल) 14121 84892 99013 

11. जयपुर 1870 16733 18603 

12. कोलकाता 15527 84316 99843 

13. Wag (एमआईएएल) 72187 179305 251492 

14. नागपुर (एमआईपीएल) 488 14834 15322 

15. पोर्टव्लेयर 8 7751 7759 

16. श्रीनगर 0 12187 12187 

17. तरिवेन्द्रम 15531 11708 27239 

कुल 293051 934019 1227070 

नोरः विमान संचलन अवतरण तथा उड़ान सहित।
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उड़ानों का रद् ८उनका युनः निर्धारण किया जाना 

डी. एम. तम्बिदुरईः 

श्री रमेश aa: 
श्री गोपीनाथ We: 
श्री देवजी एम. पटेलः 

क्या नागर विपानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
मकि 

(क) विगत एक af में माह-वार ओर सेक्टर-वार, 

एयरलाइन-वार एयर इंडिया सहित विभिन्न सरकारी तथा निजी 

CRAG द्वारा कितनी उड़ानें रद् की गई/उनमे विलंब हुआ तथा 

इसके क्या कारण थैः 

3386. 

(ख) क्या सरकार ने इन सभी मामलों कौ जांच की है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर नहीं तो इसके 
क्या कारण है; 

(घ) सरकार ने एेसी एयरलाइनों के विरुद्ध क्या कारवाई की है; 

(ङ) क्या एेसे मामलों में यात्रियों को विधिवत क्षतिपूर्तिं कौ 

गर; ओर 
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(a) af a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 

मामला-वार इसके क्या कारण है ओर सरकार द्वारा इस बारे में 

क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव 2? 

नागर विमानन मत्री (sit अनित सिंह): (क) से (घ) 

semi मे विलंब/इन्हे रद् किए जाने का एयरलाईन-वार व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया है। अनुसूचित एयरलाइनँ सामान्यतः यथा 

अनुमोदित उड़ाने प्रचालित करती है। तथापि, कभी-कभी उदाने वाच 

आवर प्रतिबंधो, मौसम, तकनीकी कारणों आदि की वजह से, जो 

एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर है, उड़ानें रद हो जाती है। नागर 

विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा ter कोई भी विनियम 

जारी नहीं किया गया है, जिसके अधीन seri के रद्/विलंब होने 

के कारणों कौ जांच कौ जा सकती है। 

(ङ) ओर (च) डीजीसीए् ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) 
अनुभाग-3 शृंखला ड-भाग 1५ जारी किया गया है, जिसमे विमान 

मे सवार होने से मना करने, उडानों के रद होने, ओर seri में 

विलंब होने के कारण watered द्वारा यात्रियों को प्रदान कौ जाने 

वाली सुविधाएं दी गर्ह है। सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों उक्त 

नागर विमानन अपेक्षा के उपबधों का अनुपालन कर रही ZI 

विवरण 

विलबित,रद उड़ानों का राज्य-वार न्यौरा 

जुलाई 11 अगस्त 11 सितम्बर 11 अक्तूबर 11 नवंबर 11 दिसंबर 11 

एफओ सी एफओ सी wat सी wat सी wt सी wat सी 

एयर इंडिया 8281 204 8182 250 8124 175 8868 262 9274 271. 9505 361 

जेर एयरवेज 11039 57 10834 63 10516 133 11725 101 12243 61 12745 190 

जेट लाइट 3490 34 3535 40 3445 62 3576 58 3439 31 3507 85 

किंग फिशर 10891 209 10439 149 9709 282 9242 256 7983 208 7488 139 

स्पाइस जेट 5855 36 5660 44 5699 32 7166 3ॐ0 7290 ॐ2 7831 50 

मो एयर 2327 Ol 2237 07 2060 08 2477 4 2460 7 2478 48 

इंडिगो 7814 69 = 7692 10 7700 33 7956 17 7721 4 8236 61 

जनवरी 12 फरवरी 12 मार्च 12 अप्रैल 12 मई 12 जून 12 

wat सी wt सी wt सी wt सी wrt सी एफओ सी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

एयर इंडिया 9459 442 8745 359 9164 320 8956 462 9096 316 8680 182 

जेट एयरवेजं 12351 163 11896 85 12166 114 12252 75 13067 97 12258 75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

जेर लार 3817 69 3537 13 3506 77 3292 18 3357 56 3173 42 

किंग फिशर 7261 = 123 5509 = 221 4122 = 262 3227 = 107 3629 115 3110 115 

स्पाइस जेट 7972 105 7531 ०4 7906 106 7695 29 8410 68 8203 113 

गो एयर 2375 70 2331 17 2648 13 2680 4 2992 14 2688 34 

इंडिगो 8446 61 8347 14 9027 15 9577 5 10134 8 9921 6 

रिपणीः एफओ-प्रचालित होने वाली उड़ान, सी-रद की गई उड़ान 

sort के रह होने के कारणः आमतौर पर प्रस्थान तथा गतव्य हवाईअडडों पर खराब मौसम के कारण रद होने के अलावा तकनीकी, प्रचालनिक तथा वाणिज्यिक, 

विविध कारणों से ss रद् कौ जाती है। 

( हिन्दी] "व्क, < ५५ ऽ ~ ^ 

निर्धनो का इलाज 

3387. श्रीमती सुमित्रा महाजनः 
at भोला सिंहः 
श्री नलिन कुमार कटीलः 
श्री राधा मोहन सिंहः 
श्री स्वे सत्यनारायणः 
श्री एस. एस. Wares: 

श्री कीर्तिं आजादः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि अनेक 

सरकारी अस्पतालों A निर्धन ओर मध्यम वर्गं के मरीज दवाओं तथा 

इलाज के SK रह जाते दँ ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ख) सरकार द्वारा निर्धन मरीजों को दवा उपलब्ध कराने ओर 

अस्पताल मेँ उनके लिए निःशुल्क /वहनीय जांच केन्द्र^जीवन रक्षक 
उपकरण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उटाए गए Baw जाने का 

प्रस्ताव है); 

(ग) क्या सरकार को इस बरे मे विभिन्न राज्यों से शिकायतें 

मिली हैँ; 

(घ) afe a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए 

अच्छी सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए esau 

जाने का प्रस्ताव ठै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
arate): (क) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के तीन 

अस्पतालों नामतः PHIM अस्पताल, डो. राम मनोहर लोहिया 

अस्पताल तथा लेडी हाईडिंग मेडिकल कलिज एवं संबद्ध अस्पतालों 

का संबद्ध है, सभी रोगियों, भले ही उनकी आर्थिक स्थित्ति कुछ 
भी हो, को जीवन रक्षक उपस्करो के इस्तेमाल सहित मुप्त उपचार 

प्रदान किया जाता है। सभी जीवन रक्षक एवं अनिवार्य दवाएं अंतरंग 

रोगियों को निःशुल्क दी जाती है। यदि कुक कारणों से भंडार मं 
कुछ दवाएं उपलब्ध न हो तो, रोगी परिचर्या मेँ दवा की अनिवार्यता 

के बारे मे विभाग के ओचित्य के बाद स्थानीय केमिस्ट से दवाओं 

का प्रापण करने के लिए उपबंध feu गए ti अस्पताल फार्मूलरी 
के अनुसार ओपीडी रोगी को सभी अनिवार्य दवाएं निःशुल्क वितरित 

की जाती ei ~ 

सभी नेमी जांचे भी किसी भी आधार पर भेदभाव के बगैर 
सभी रोगियों के लिए निःशुल्क दी जाती हँ। तथापि, इन अस्पतालों 

मे कुछ विशेष जांचो/परीक्षणों के लिए नाममात्र का शुल्क भी लिया 

जा रहा है तथा निर्धनता रेखा से नीचे निर्धन रोगियों ओर 
सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए ये भी निःशुल्क है। 

^+ ¢ ~ ~ 

[अनुवाद] Im - > 

तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ठेका कर्मचारी = ~ 

3388. श्री के. सुगुमारः 

श्री आर. थामराईसेलवनः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः
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(क) राष्टीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अनुमानित 

रूप से कितने ठेका कर्मचारी कार्यरत है; 

(ख) उच्च स्वास्थ्य जोखिम जोन में काम करने के बदले 

इन्हे प्रदत्त लाभो का व्यौरा क्या है; 

(य) क्या अखिल भारतीय wee नियत्रण कार्यक्रम कर्मचारी 

संघ के सदस्यों ने इन ठेका कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया 

है ओर यह चैतावनी भी दी है कि यदि सरकार तत्काल इनकी 
मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे हडताल पर चले जाएगे; 

(घ) यदि हां, तो उनकी मागो सहित तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारवाई कौ गई है/किए 

जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण dara में राज्य मंत्री (श्री 

सुदीप बदोपाध्याय ): (क) राज्यो/जिला स्वास्थ्य सोसाइयियों के 

तहत क्षय रोग निवारण ओर नि्यत्रण संबंधी कार्यो मे लगे ठेका 

कर्मियों कौ अनुमानित संख्या 17,000 2 

(ख) ठेका कर्मियों को पारिश्रमिक ओर अन्य लाभ ठेका 

कर्मियों तथा संबंधित राज्यो(जिला स्वास्थ्य सोसाइरियों के बीच 

हस्तक्षरित परस्पर सहमत अनुबध के अनुसार दिये जाते है। 

(ग) ओर (घ) sara गये विभिन मुदे नियमित स्यफ के 

समतुल्य पारिश्रमिक, dh के ननीकरण ओर अवकाश जैसे अन्य 

लाभ की व्यवस्था करने से संबंधित ZI 

(=) जैसा कि उपर्युक्त (गम) ओर (घ) मे कहा गया है; 

संशोधित रष्टरीय क्षय रोग नियत्रण कार्यक्रम के तहत ठेका कर्मियों 

को वित्तीय ओर अन्य लाभ ठेका कर्मियों ओर संबंधित राज्य/जिला 

स्वास्थ्य सोसाइटियों के बीच परस्पर सहमत हस्ताक्षरित अनुबध की 

weal के अनुसार होते है। वि IS 12- ५६ न्त्म ^ ५ 

ॐक्टरों ओर निजी डायग्नोस्टिक Gat के बीच सांठ-गांठ 

श्रीमती रमा देवीः 

राजकुमारी रला सिंहः 

3389. 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण dat यह बताने की 

कृपा करेगे किः 
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(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सरकारी अस्पताल 

बीपीएल तथा अन्य वर्गो के मरीजों at बाहर किसी विशेष लैब 

मे जांच कराने के लिए कहते हैँ जबकि उन अस्पतालों में एेसी 

सुविधाएं मौजूद है; 

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशालाओं मेँ मालिकों तथा अस्पतालों 

के डोक्टरों के बीच सांठ-गांड पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) डोक्टरं द्वारा लिखी जांच,प्रक्रिया के मामले मे उक्त 

अस्पतालों में जांचप्रक्रिया-वार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान नहीं कौ 

जाती है/प्रचालन मेँ नहीं है; ` 

(घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों मे अभी तक ये सुविधाएं 
स्थापित नहीं किए जाने के कारण है; ओर 

(ङ) उक्त कारणों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण कत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ङ) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार 

के अस्पतालों नामतः WHAT अस्पताल डो. राम मनोहर लहिया 

अस्पताल ओर एलएचएमसी अस्पताल का संबंध है, इस तरह के 

मामले को कोई रिपोर्ट नहीं मिली 21 इन अस्पतालों मेँ रोगियों 

के लिये बगैर किसी भेदभाव के सभी उपलब्ध परीक्षण्रक्रियाएं की 

जाती है। चूकि सुविधाओं मे उननयन ओर नयी सुविधाओं का सृजन 
एक सतत् प्रक्रिया होती है इसलिये इन पर जरूरत ओर कोष की 

उपलब्धता के अनुसार कदम उठाया जाता है। 
ऽ ५६ aan [हि 

विशिष्ट उद्यमी केन्द्र 

3390. श्री हरिश्चंद्र चद्हाणः क्या सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम 
उद्यम मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों मे विशिष्ट 

उद्यमी केन्द्र खोलने का 2; 

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इन केन्द्र में क्या-क्या कार्यकलाप शुरू किये जाने की 

संभावना है? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) जी नहीं। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं sem
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ta आधारित विद्युत संयत्र 
च 

3392. श्री रतन सिंहः क्या विद्युत मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार भरतपुर के रूपवास क्षेत्र में 

गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाने का है; 

(ख) यदि i, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) 

(क) ओर (ख) जी, atl तथापि, मामला टैरिफ आधारित 

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अतिर्गत चार परियोजनाओं अर्थात 3 > 

110 Ana विस्तार कौ धौलपुर कबाइन्ड साइक्ल पावर प्रोजेक्ट 

3 ॐ 110 मेगावार कोरा कबाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट, 3 X 110 

मेगावाट SA BIASES साइक्ल पावर प्रोजेक्ट ओर 1000 मेगावार 

किशोरीपट्टनम कबाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट के संबंध मेँ गेस 

के आवंटन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में राजस्थान 

सरकार से आवेदन प्राप्त हुए है! 

(ग) पेटोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एड 

एनजी) द्वार उल्लेख किए गए अनुसार केजीडी-6 बेसिन से गैस 

की उपलब्धता में कमी के बाद, विद्युत मंत्रालय (एमओपी )/(सी्ए) 
ने घरेलू गैस कौ उपलब्धता मे अनिश्चित के कारण वर्ष 2015-16 

तक घरेलू मैस पर आधारित किसी भी संयत्र कौ योजना न बनाने 

के लिए एक परामर्शिका जारी at है। इस daa में सभी राज्यों 

को भी अलग से सूचित कूर दिया गया है। 
x S44-se २.२. » क 

हिमाचल प्रदे में gen, लघु ओर मध्यम उद्यम 

3393, श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या सूक्ष्म, लघु ओर 
मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 

स्थापित करने, उनके प्रोननयन ओर विकास के मामले मे अन्य 

राज्यों की तुलना में काफी पीठे है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों कौ स्थापना हेतु मूल-भूत 

सुविधाओं का अभाव इसका मुख्य कारण हे; 

(ग) यदि a, तो क्या मूलभूत सुविधाएं सृजित करने ओर 

इनके लिए अनुकूल माहोल बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए 

जाने at संभावना है; 
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(घ) यदि et, तो तत्संबधी oo क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहै? 

सूक्ष्म, लघु अर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री, पृथ्वी विज्ञान wat तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) जी नही। सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 

(एमएसएमई) की 2006-07 कौ चौथी अखिल भारतीय गणना के 

अनुसार हिमाचल प्रदेश मे एमएसएमई कौ संख्या 184.851 थी 

ओर एमएसएमई seal की सर्वाधिक संख्या वाले विशेष श्रेणी 

के राज्यों में हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर aM 

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं som 

[अनुवाद] Gee ˆ 

आईजीआईए पर॒ साप्टवेयर प्रणाली की खराबी 

3394, श्री उदय fae: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या इदिरा गांधी अतरयष्टरीय विमानपत्तन (आईजी आईए) 

पर साप्टवेयर प्रणाली बार-बार खराब होने कौ वजह से महानिदेशक, 

नागर विमानन (डीजीसीए) ने मामले की जांच कराने का निर्णय 

लिया 2; 

(ख) यदि ai, तो डीजीसीए द्वारा इस बारे में कौ गई जाच 

का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त प्रणाली के बार-बार खराब रहने के AER 

सरकार का आईजीआरईए पर साफ्टवेयर प्रणाली उपलब्ध कराने 

वाली फर्म पर जिम्मेदारी नियत करने का विचार है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसेक क्या कारण है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) इंदिरा गांधी 

sista हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर साफ्टवेयर सिस्टम के 

बार-बार फेल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। 

(ख) से (घ) प्रश्नं नहीं उठता। - 

Tur oso? | 

जनजातीय क्षत्रं का आर्थिक ओर ओद्योगिक विकास 

3395. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या जनजातीय 

कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक 
ओर ओद्योगिक विकास हेतु कोई योजना बनाई deat का विचार 
किया है; ओर 

(ख) यदि हां. तो महाराष्ट सहित तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा 
क्या है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय W राज्य मत्री ( श्री पहादेव सिंह 
खंडेला ): (क) ओर (ख) जी, नही। तथापि, जनजातीय कार्य 
मत्रालयं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. 
(टरइफेड) के माध्यम से “'जनजातीय उत्पादो/उपज का बाजार 
विकास नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वितं कर रहा है। 
इसके अलावा, जनजातीय कार्यं मंत्रालय के तहत राष्टरीय अनुसूचित 
जनजाति वित्त ओर विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने कृषीय, 
सेवाओं, परिवहन या ओद्योगिक क्षेत्रों म लघु ऋण प्रदान करने के 
लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों या समूहो के आर्थिक 
विकास हेतु कुछ रियायती योजनाएं निरुपित की रहै। ये योजनाएं 
जनजातीय क्षेत्र विशिष्ट नहीं है; ये महाराष्ट सहित पूरे देश मेँ 
कार्यान्वितं की जाती है। - ~ 

। me SS | ~> 2 
एयर stsar के कर्मचारी _ 

3396. श्रीमती श्रुति चौधरीः 
श्री सैेयव शाहनवाज हुसैनः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) एयर इंडिया ओर इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया 
एक्सप्रेस लि. ओर अलायंस एयरलाइंस के ad दल को रिए जा 
रहे वेतन ओर val की संरचना क्या है ओर उक्त तीनों एयरलाइनों 
में नियमित आधार पर तथा ठेके पर अलग-अलग कितने कामिक 

कार्यरत है; 

(ख) क्या इन एयरलाइनों का वेतन ओर भत्ता संरचना 
अलग-अलग है जबकि ये सभी सरकारी क्षेत्र कौ ween 

कंपनियां है; 

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण है; 

(घ) क्या एयर इंडिया कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए 
अनेक प्रोत्साहन देने कौ योजना बना रही है; ओर 

(डः) यदि हां, तो तत्संबेधी व्यौरा क्या है ओर अब तक इसकी 
क्या प्रतिक्रिया रही है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): एयर इंडिया 

लिमिटेड ओर इसकी सहायक कंपनियां एयर इंडिया एक्सप्रेस 
लिमिरेड तथा एलाइंस एयर के कर्मी दल सदस्यों को दिए जा रहे 
वेतन एवं wal के oh एकत्र किए जा रहे Fi 

एयर इंडिया ओर इसकी सहायक कंपनियों में नियमित तथा 

सावधि संविदा पर कार्यरत कार्मिकों कौ संख्या निम्नानुसार हैः- 

संगठन नियमित संविदां पर 

एयर इंडिया (31/12/2012 कौ स्थिति के अनुसार) 26481 60 

एयर इंडिया add (30/06/2012 की स्थिति के अनुसार) 240 1258 

एलाईस एयर सर्विस (07/07/2012 कौ स्थिति के अनुसार) शून्य 907 

(ख) ओर (ग) एयर इंडिया के कर्मीदल सदस्यों का वेतन (हिन्दी) ५५2~ sy 
ढांचा संबंधित यूनियनो/गिल्डों के साथ किए गए वेतन करारों के 
अनुसार होता है ओर उन्हे स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता 
है। एयर इंडिया aed लिमिटेड ओर एलाइंस एयर, जो कि निम्न 
लागत मोडल पर प्रचालन करते हैँ, सावधि ठेके पर कर्मचारियों 
को लेते 21 एयर इंडिया add लिमिटेड ओर wee एयर के 
केबिन कर्मीदल का वेतन ढांचा कमोवेश समान है। 

(घ) जी, नही। 

(ङ) प्रश्न नहीं zea 

सौर तापीय विद्युत संयंत्र 

3397. श्री अजुन राम पेघवालः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 
ऊजां मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश मे सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित 

करने का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार a 
क्या है;
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(ग) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तौर पर सुसज्जित एसे 

सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है जिसमें विद्युत उत्पादन 

के अलावा जल शुद्धिकरण करने की भी क्षमता हो; 

(घ) यदि हां, तो उक्त सौर तापीय संयंत्र लगाने हेतु किन 
स्थानों का चयन किया गया रै; ओर 

(ङ) उक्त संयंत्र कौ प्रतिदिन जल शुद्धिकरण कौ कितनी 

क्षमत्ता होगी? 
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नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जां पत्री ( डो. फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) ओर (ख) जवाहश्लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 
प्रतिस्पर्धी बोली (बिडिग) के माध्यम से 470 Whar क्षमता के 

fos सम्बद्ध सोर ada विद्युत wat ओर wee योजना के 
माध्यम से 30 मेगावार क्षमता का चयन किया गया जिन्हें बनाओ, 

अपनाओ ओर चलाओो आधार पर संस्थापित किया जाना है! इन 
Saat का व्यौरा विवरण मेँ दिया गया है। 

(ग) इन प्रस्तावित waa मे te कोई प्रावधान नहीं है। 

(घ) ओर (ड) प्रश्न नहीं sam 

विवरण 

जेएनएनएसएम चरण- ¢ के aaa चुने गए सौर ata विद्युत wast का ahr 

क्र.सं राज्य परियोजना विकासकर्ता क्षमता 

(मेगावार) 

माडग्रेणन योजना 

1. राजस्थान wat टेली पावर लिमिटेड, गुडगांव 10 

2. राजस्थान डालमिया सोलर पावर लि., नई दिल्ली 10 

3. राजस्थान एरिग्रा लिमिरेड, अंसल भवन, नई दिल्ली 10 

जेएनएनएसएम चरण 

4, आध्र प्रदेश मेघा इंजीनियरिंग we इन्फ्रास्टक्वरसं लिमिरेड 50 

5. गुजराते रिम Rasa wisi प्राइवेट लिमिटेड 20 

6. राजस्थान कोरिपोरेट इस्पात एलोँयज लिमिटेड 50 

7. राजस्थान गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड 50 

8. राजस्थान के.बी के एनजीं dad प्राइवेट लिमिटेड 100 

9. राजस्थान लान्को इन्फ़रारेक लिमिरेड 100 

10. राजस्थान राजस्थान सन tee wisi प्राइवेट लिमिरेड 100 

(अनुवाद्] a S (क) क्या सरकार दहेज उत्पीडन से पीडित लोगों को वित्तीय 

दहेज उत्पीड्न के पीडितों को सहायता 
ee 

3398. श्री Fan नाथ wa: क्या पहिला ait बाल 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती 2; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू 

वर्षं के प्रदत्त उक्त सहायता का व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) भी उक्त पीडितां 

को सहायता देते हैँ; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

महिला ओर बाल विकास wae की राज्य मत्री 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) दहेज उत्पीड्न के 
पीदितों को वित्तीय सहायता या अन्य कोई सहायता प्रदान करने 

की मंत्रालय की कों स्कौम नहीं है। तथापि, दहेज setter कौ 

पीडित भारतीय दंड संहिता के विभिन उपब॑धों का सहारा लेने के 

अलावा घरेलू हिसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 के 

saul के अंतर्गत विभिने प्रकार की राहत ले सकती ZI 

तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता कौ धारा 357 A अपराधो के 

पीडितां को, ft को नुकसान अथवा क्षति हुई हो, न्यायालय 

द्वार उपयुक्त मुआवजा देने का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता 

कौ धारा 357 क मेँ प्रावधान है कि कद्र सरकार के समन्वय से 

प्रत्येक राज्य सरकार अपराधों के पीडितं एवं उनके अश्रित को 

मुआवजा देने के लिए राशि का प्रावधान करने हेतु स्कीम TAT 

जब कभी न्यायालय द्वार मुआवजे कौ सिफारिश कौ जाए, जिला 

विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा 

भी मामला हो, इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले मुजावजे 

कौ राशि की मात्रा तय करेगे। 

(ग) ओर (घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ta पीडितं को 

वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की सरकार को कोई जानकारी 

नही हे। ~ ~ 
भटः ˆ $6 

नागर विमानन के विस्तार हेतु मोडयूल्स 
कुक, 

3390. श्री के.जे.एस.पी. test: क्या नागर विमानन मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन के विस्तार हेतु 

नम्य कारोबारी (फ्लेक्सिबल बिजनेस) मोड्यूल्स अपनाने का है; 
ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर सरकार द्वार 

इस बारे मेँ क्या कदम उठाए गए eee जाने का प्रस्ताव 2? 

नागर विमानन मंत्री (sit अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

नागर विमानन एक गतिशील क्षेत्र है; जिसमे वैश्विक ओर घरेलू 
आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर तालमेल रखना पडता है। सरकार 

बदलते हुए परिदृश्य तथा क्षेत्र विशिष्ट उपाय करने पर हमेशा 
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प्रतिक्रिया व्यक्त करती रही है ताकि ea aa को सुविधा प्रदान 
की जा सके ओर इसका विकास किया जा सके। 

होटल ओर खान-पान प्रबधन संस्थान की स्थापना 

3400. श्री दिलीप सिंह Wea: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को जशपुर जिले में जशपुर नगर 

म होटल ओर खान-पान प्रबधन संस्थान स्थापित करने के Way 

मे अभी हाल ही मे छत्तीसगद् राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त 

हुआ है जिसमे इस प्रयोजनार्थं बिलासपुर विश्वविद्यालय को 15 

करोड रुपए जारी करने कौ मांग कौ गई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी silo क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

पर्यटन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) 

(क) पर्यटन मंत्रालय को छत्तीसगद् राज्य सरकार से जशपुर जिले 

के जशपुर नगर में होटल प्रबंध एवं खान-पान तकनार्लँजी ओर 
अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान कौ स्थापना करने के लिए कोई भी 

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हे। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 
~ 4 

खान क्षेत्र पर एकमुरुत लाभ (विंडफाल) कर 

3401. श्री ए. के.पस. विजयनः क्या खान पत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र पर एकमुश्त लाभ 

(विंडफाल) कर लगाने का है; 

(ख) यदि हौ, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या विश्व मे अन्यत्र ta कर लगाने ओर खनन क्षेत्र 

पर इसके प्रभावों के at मै कोई अध्ययन किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ङ) इसमे केन्द्र तथा राज्यों का प्रस्तावित हिस्सा कितना 

होना; 

(च) क्या सरकार एकमुश्त लभ (विंडफाल) कर लगाने की 

बजाय खनिजों के विभिन मूल्य etal पर रायल्टी कौ दर में स्वतः 

बदोत्तरी करने पर विचार करेगा; ओर |
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(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ahr क्या है? 

खान मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिना पटेल): (क) 

जी, नहीं। 

(ख) उपुर्यक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं sea 

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसारं धतु मूल्यों में 

उल्लेखनीय वृद्धि तथा खनन कंपनियों कौ लाभप्रदता को महसूस 

करते हुए आस्टरूलिया की सरकार ने 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी 

खनिज संसाधन te कर (एमआरआरटी) लगाने का निर्णय लिया 

है जो खनन कंपनियों दवारा अर्जित किए m 75 मिलियन 
areas डालर से अधिक के लाभ पर केर लगाने की अनुमति 

देता हे। संसाधनों कौ वैश्विक उपलब्धता, विशेषकर भारतीय कंपनियां 

प्र प्रभाव को वर्तमान पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 

(च) ओर (छ) वर्तमान मे, खान एवं खनिज (विकास एवं 

विनियमन) अधिनियम, 1957 कौ द्वितीयस अनुसूची के अनुसार 9 

खनिजों जिनके लिए टनेज आधार पर रायतल्टी वसूली जाती है, को 

छोडकर सभी मुख्य खनिजों के लिए रायल्टी यथामूल्य आधार पर 

वसूली जाती है। रायल्टी गणना की यथामूल्य पद्धति मे खनिज के 
विभिन मूल्य etal एवं मूल्यों के चढाव-उतार को ध्यान में रखते 
हए रायल्टी की वसूली कौ अनुमति देती है। एपएमडीआर, 1957 
कौ धारा 9 के अनुसार तीन वर्षो में केवल एक बार खनिजों की 

रुयल्टी दरों मे वृद्धि हेतु संशोधित किया जा सकता है। तदनुसार, 

मुख्य खनिजों (कोयला, free एवं भराई वाले बालू को 

छोडकर) के संबध में रायल्री दरों को अंतिम बार दिनांक 13. 

8.2009 को संशोधित किया गया था। मंत्रालय ने रायल्टी कौ दरों 

मे समीक्षा के लिए दिनांक 13.9.2011 को मुख्य खनिजो (कोयला, 

लिग्नाइर एवं भराई हेतु बालू को छोडकर) हेतु रायल्री दरों एवं 

डेड रेट में संशोधन के लिए एक अध्ययनं समूहं का गठन किया 

है सरकार, मुख्य खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भराई हेतु बालू को 

छोडकर) हेतु रायल्टी ai एवं es te के संशोधन पर् अध्ययन 

समूह की अंतिम रिपोर पर विचारोपरांत रायल्यी कौ दर में किसी 

प्रकार के संशोधन पर विचार करेगी। ‘as 7 ~ ८४ 

जल विद्युत परियोजनाषु 

3402. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई area: क्या विद्युते wat 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः | 

(क) क्या देश 4, विशेष रूप से गुजरात में कत्तिपय जल 

विद्युत परियोजनाएं विहित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन कर रही है; 
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(ख) यदि at, तो तत्संबंधी aia क्या है; 

(ग) क्या प्रख्यात कार्यकर्ताओ, बुद्धिजीविययों ओर पर्यावरणविदों 

ने एशियाई विकास बैक (एडीबी) को उनद परियोजनाओं का वित्त 
पोषण रोकने के लिए लिखा है जो परिस्थितिकीय प्रभावों कौ 

पूर्णतया अनदेखी कर रहे है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

चिद्युत पंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 
(क) से (घ) वर्तमान मे, देश में एशियाई विकास बैक (एडीबी) 

कौ सहायाता से चार जल-विद्युत परियोजनाओं (wagdt) (25 

मेगावार से अधिक संस्थापित क्षमता) का निर्माण किया जा रहा 

है। ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैँ 
ओर इनमें से कोई भी गुजरात में स्थित नहीं हैँ इस संबंध मे, 

हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल), राज्य 

सरकार उपक्रम, ने सूचित किया है कि लोगों के एक समूह ने 
एडीबी को असत्यापित प्रत्ययपत्रों सहित निराधार आरोपों पर 

आधारित वित्त पोषण को रोके जाने के लिए लिखा em एचपीपीसीएल 

ने बताया था कि इन आरोपों कौ प्रारभिक जांच से से यह पता 

चला है कि रिपोर्ट त्यों पर आधारित नहीं थी ओर अभिप्रेरित 

ओर पक्षपातपूर्णं प्रतीत होती हे। 
£01 ५-६९ द. oF 

यकृत प्रत्यारोपण सुविधाएं 

3403. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या स्वास्थ्य 
ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में गरीब मरीजों के लिए सभी सरकारी 

अस्पतालों A अभी भी यकृत प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर क्या सरकार 

का विचार सभी सरकारी तथा धर्मार्थं अस्पतालों मे यकृत प्रत्यारोपण 

सुविधा प्रदान करने का है; 

(ग) यदि हां, तो सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा कब तक् 

उपलब्ध हो जाने कौ संभावना है; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम ननी 
आजाद ): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है ओर एेसी 
कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। राज्य सरकारों का 

यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे लोगों को पर्याप्तं स्वास्थ्य



559 प्रश्नो के 

परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराए। तथापि, दिल्ली A लीवर प्रत्यारोपण 

के लिये मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (रीएचओए), 1994 के 

तहत पंजीकृत सरकारी अस्पताल निम्नलिखित हैः- 

1. जी.बी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली 

2. इस्टीच्यूट ओंफ लीवर वे बिलियरी ages, वसंत कुंज, 

नई दिल्ली 

3. आमी अस्पताल (आरणएंडआर), दिल्ली कैट 

4, Wa, नई दिल्ली 

विद्यमान सुविधाओं का उननयन ओर नई सुविधाओं का सृजन 

एक सतत् प्रक्रिया है ओर कोष की उपलब्धता ओर अन्य जरूरतों 

के अनुसार इन पर कदम sod जाते है। वर्तमान समय में तीनों 

सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डो. राम मनोहर 
लोहिया अस्पताल ओर एलएचएमसी ओर इसके dae अस्पतालों 
मे एसी सुविधाएं स्थापित करने का को प्रस्ताव नहीं Zi 

इ e 
जिला अस्पतालों का मेडिकल कोलेजों के रूप में उननयन 

ey 

3404. श्री लक्षमण eg: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश में जिला अस्पतालों का 

उन्नयन मेडिकल कलेजो के रूप में करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओरं इस प्रयोजनार्थं 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पहचान किए गए जिला अस्पतालों का 

व्यौरा क्या है ओर क्या मानदंड अपनाए गए है; 

(ग) इस प्रयोजनार्थ wade राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि 

नियत/आबंटित की गई रहै; ओर 

(घ) देश मे कब तक सभी जिला अस्पतालों का उन्नयन 

मेडिकल कोलेजों के रूप मे किए जाने की संभावना 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद );: (क) से (घ) वर्तमान समय मेँ, देश के जिला 

अस्पतालों को उन्नत कर चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की केन्द्र 

सरकार कौ He योजना नहीं है। तथापि, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ 

समूह (एचएलईजी) ने अपनी रिपो मं अल्पसेवित जिलों मे विशेष 

रूप से नये चिकित्सा महाविद्यालयों को जिला अस्पतालों से जोड़ 

कर नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना कौ सिफारिश की है। 
जिला अस्पतालों से सम्बद्ध नये चिकित्सा महाविद्यालयों का खुलना 

योजना आवंटन ओर प्राथमिकता निर्धारण पर निर्भर है। 
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८० -८ 

फास्ट टैक विद्युत परियोजनाणए 

3405. श्री समीर भुजबलः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

` (क) आठ फास्ट दैक विद्युत परियोजनाओं के कार्य कौ प्रगति 

का व्योरा क्या है तथा इनमें से देश में कितनी विद्युत परियोजनाओं 
ने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया 2; 

(ख) बहुराष्टरीय कंपनियो द्वारा चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं 

का ब्योरा ओर नाम क्या हैँ तथा उनके सक्षम कार्यकरण से संबंधित 
पहलुओं का व्यौरा क्या है एवं इन कंपनियों द्वारा उत्पादित बिजली 
कौ मात्रा ओर प्रशुल्कं का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या संबंधित राज्य सराकरों ने उक्त कंपनियों से बिजली 

खरीदना शुरू कर दिया है या बिजली खरीद समदते मेँ खामी के 
कारण राज्य बिजली कंपनियों को दंड का भुगतान कर रहे है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 
कारण है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 

(क) ओर (ख) भारत सरकार द्वारा काडंटर Met के लिए विचार 

कौ गई आठ फास्ट टेक आरईपीपी परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न 

विवरण] में दिया गया हे। निम्नलिखित चार आईपीपी शुरू की गई 
हे 

0) दाभोल विद्युत परियोजना (आरजीपीपीएल) Ferrel 

di) जेगरूपाडु सीसीजीरी ad aan पावेर जनरेशन 

लिमिटेड) आंध्र प्रदेश। 

Gi) गोदावरी सीसीजीरी (मैसर्सं॒स्पेक्ट्म पावर जनरेशन 

लिमिटेड) आध्र प्रदेश। 

(Gv) tact रीपीएम-शून्य यूनिट Ged एसरीसीएमएस 

इलेक्ट्रिक कंपनी) तमिलनादु। 

टैरिफ तथा इन चार शुरू किए गए आरईपीपी द्वारा उत्पादित 

विद्युत का व्यौरा क्रमशः संलग्न faa ओर गा मे दिया गया 

a 

(ग) ओर (घ) ved से ही शुरू कौ जा चुकौ चार फास्ट 
टैक विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित समग्र विद्युत का क्रय संबंधित 

पीपीए के aia लाभग्राहियों द्वारा किया जाता है ओर अभी तक 
इसमे कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ 2
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विवरण 

भारत सरकार द्वार काउटर गारटी के लिए विचार की गई 8 फास्ट विद्युत परियोजनाओं की स्थिति 

क्र.सं. परियोजना का नामप्रवर्तक, क्षमता (मेगावाट) स्थिति 

राज्य का नाम 

1 2 3 4 

1. जेगरूपाडु सीसीजीरी (tad जीवीके 236 परियोजना शुरू कर दी गई है। 
इंडस्ट्रीज) आश्र प्रदेश 

2. दाभोल सीसीजीटी (tad एनजेन वास्तविक क्षमता फेज यह परियोजना 1967 मेगावाट के साथ पूर्णं रूप 
यूएसए कौ tad दाभोल पावर 740 फेज-1-1444 से प्रचालनात्मक है) 
कपनी ) -एनटीपीसी लिमिटेड, गेल संशोधित क्षमता 

इंडिया लिमिटेड, एमएसईबी होल्डिग 
कंपनी लिमिटेड ओर भारतीय वित्तीय 1967* 

संस्थानों से इक्विटी भागदारी वाली *"सीईआरसी आदेश 

कंपनी के संयुक्त उपक्रम दिनांक 18.8.2010 
आरजीपीपीएल द्वारा शुरू किया गया। के अनुसार 

3. गोदावरी सीसीजीरी (dad aaa 208 परियोजना शुरू कर दी ग्द ZI 
पावर जमरेशन लिमिटेड) आध्र प्रदेश 

4. भद्रावती रीपीएस (fad dea 2x536 परियोजना को दिनांक 29.12.1994 के सीईए के 
इंडिया पावर कंपनी लिमिरेड। पत्र के माध्यम से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान 
fom जेनरो इस्पात लिमिरेड की गई थी। परियोजना कार्यान्वितं नहीं कौ गई है। 
द्वारा Wales) 

5. मंगलौर टीपीएस (ted ane 4x253.3 परियोजना को दिनांक 10.7.1996 के सीईए के पत्र 
पावर कंपनी काजटरिक्स एनर्जी के माध्यम से तकनीकौ आर्थिक स्वीकृति प्रदान की 

इक कौ सहायक कंपनी यूएसए एंड गई थी। परियोजना कार्यान्वित नहीं कौ गई है। 
जनरल इलेक्टिक buted कारपोरेशन) 
कर्नारक 

6. विशाखापत्तनम टीपीपी (ad हिदुजा 2x520= 1040 परियोजना निर्माणाधीन है! परियोजना 2013-14 मे 
Aware पावर कार्पो लि.) शुरू कौ जानी निर्धारित है। 
आध्र प्रदेश 

7. नवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (tad 1x250 परियोजना शुरू की गर्ह हेै। 
एसरीसीएमएस इलेक्टि कंपनी) 

तमिलनाडु 

8. आबी वैली टीपीएस afte 5 एंड 6 2x250 परियोजना को दिनांक 26.2.1999 के सीईए के पत्र 
(Aad wwe आईबी वैली art) 
ओडिशा 

के माध्यम से तकनीकौ आर्थिक स्वीकृति प्रदान कौ 

गई of परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई 21 
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विवरण 

चालू हो चुकी चार फास्ट 2H विद्युत परियोजना द्वारा उत्यादित विद्युत के टैरिफ का व्यौरा 

करसं परियोजना का नाम टैरिफ 

1. जगुरूपाड् सीसीजीरी Cad जीवीके इंडस्ट्रीज) 2009-10 H 86.85% पीएलएफ पर र. 1.92 fare. 

आध्र प्रदेश 2010-11 में 74.20% पीएलएफ पर र. 2.83 fare. 

2011-12 A 74.53% पीएलएफ प्र रु. 2.71 कि.वा.घ 

2. दाभोल सीसीजीरी (आरजीपीपीएल) महाराष्ट 2010-11 मेँ रु. 4.00 fear. 

3. गोदावरी सीसीजीटी (Fag Baer पावर 2009-10 में 85.92% पीएलएफ पर रु. 2.06 fare 

जेनेरेशन लि.) आध्र प्रदेश 2010-11 में 79.83% पीएलएफ पर रु. 2.42 कि.वा.घं 

2011-12 मै 68.36% पीएलएफ पर रु. 3.00 कि.वा.घ. 

4. नैवेली रीपीएस-जीरो gfe (Aad एसरीसीएमएस रु. 3.83/कि.वा.घं. (2010-11) 
इलेक्ट्रिक कंपनी) तमिलनाडु रु. 4.03/कि.वा.घ. (2011-12) 

विवरण-गा 

गत तीन वषो ओर वर्तमान वर्षे 2012-13 (जुलाई 12 तक) फास्ट 

रैक विद्युत परियोजनाओं के वास्तविक विद्युत उत्यादन 

राज्य क्षत्र कद्र का वास्तविक उत्पादन (मिय) 

नाम 31.07.2012 2012-13 

को क्षमता (जुलाई 2011-12 2010-1} 2009-10 

(मेगावार) 12 

तक)* 

महाराष्ट aaa रलागिरी hit 740 401.36 = 2950.5 4148.41 2504.97 

महाराष्ट wary रलागिरी सीसीपीपी 740 1178.54 484646 = 313584 = 3340.21 

महाराष्ट ara रलागिरौ सीसीपीपी 740 1262.56 = 3822.12 4592.6 2445.37 

आप्र प्रदेश निजी जेगुरूपादु सीसीपौपी 455.4 818.65 2833.49 = 3094.23 = 3348.39 

आभर प्रदेश निजी गोदावरी सीसीपीषी 208 38401 = 1282.46 = 1464.36 = 1553.13 

तमिलनाडु - निजी नैवे्ली रीपीएस (जेड) 250 649.21 = 1835.17 1796.99 = 1793.4 

+अनंतिम
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3406, श्री आर. थामराईसेलवनः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केवल 33 प्रतिशत शिशुओं को पहले छह महीने 

में स्तनपान कराया जाता दै; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्तनपान के विभिन लाभं 

के बरे मे लोगों मे ओर अधिक जागरुकता पैदा करने पर विचार 
कर रही है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी oi क्या है; 

(घ) क्या सरकार देश के सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों को नव 

प्रसूताओं को स्तनपान के महत्व के बारे मेँ परामर्श देने के लिए 
कहने पर विचार कर रही है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण, 2009 के 
अनुसार, 6-9 महीने कौ आयु वर्गं के 37 प्रतिशत बच्चों को उनके 
जीवन के पहले 6 महीनों मे केवल स्तनपान करवाया जाता 2 

(ख) ओर (ग) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के 
अतिर्गत राज्यों की वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में लोगों 

मे जागरुकता sat करने के लिए कार्यकलाप चलाने हेतु धन 

आवंटित किया जाता है। इन कार्यकलापें में स्तनपान सप्ताह (1 
से 7 अगस्त) के दौरान स्तनपान जागरूकता अभियान, सामुदायिक 

कार्यकत्ताओं का प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा का विकास ओर उपयोग 
तथा स्तनपान के बारे में परामशीं सामग्री शामिल zt इसके 
अतिरिक्त आशाएं जन्म के पहले 6 सप्ताहं के दौरान aac 
के घर पर दौरा करती है ओर माता तथा परिवार को केवल 
स्तनपान ओर इसके लाभं के वारे में जानकारी देने के लिए इस 
अवसर का उपयोग करती है। 

(घ) ओर (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शुरू 
में ही स्तनपान (जन्म के एक घंटे के भीतर) शुरू करने के लिए 
प्रसव के स्थानों पर डोंक्टरो. नसो ओर सहायक नर्सधात्नियों सहित 
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकोँ तथा प्रसव पूर्वं ओर प्रसवोत्तर 
अवधि के ea माताओं को शिक्षित करने के लिए सुग्रहित कर 
रहा zl 

शिशु व ot बच्चे को खिलाने-पिलाने संबंधी पद्धतियों, जिसमे 
एक महत्त्वपूर्ण संघटक के रूप में केवल स्तनपान शामिल है, को 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विभिन प्रशिक्षण 

कार्यक्रमों मे एकीकृत किया जाता 2 

9 भाद्रपद्, 1934 (शक) 

ae Att 

bh yw 2 ५.८.) लिखित उत्तर 566 

द्ध | — 
सार्वजनिक क्षेत्र के को खनिज रियायत 

3408. श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सरकारी कंपनियों कौ खनिज रियायतं 

देने हेतु उचित प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया 2; 

(ख) यदि a, तो इस संबंध मे तथ्य क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने खनिज बहुल क्षेत्र को केन्द्र के पीएसयू 
के लिए आरक्षितं करने का जोरदार समर्थन किया है ओर कहा 

है कि सरकारी कंपनियों की देश के सामाजिक-आर्थिक विकास 

में बडी भूमिका 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ala क्या है; ओर 

(डः) मुख्य खनिजों जैसे che अयस्क, Arita अयस्क ओर 
क्रोम अयस्क हेतु सरकारी वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र के 
पीएसयू के लिए खान आरक्षितं करने के लिए सरकार द्वारा क्या 
कदम उठाए गए है जैसा कि कोयले के मामले में कियाजारहाहै। 

खानं मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल); (क) 

से (ङ) केंद्र सरकार ने लोकहित में art के विनियमन तथा 

खनिज विकास को अपने नियंत्रण मेँ रखा है, तथा खान एवं खनिज 

(विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर अधिनियम) तैयार किया 

ओर एमएमडी आर अधिनियम की धारा 17 क (1क) तथा (2) 
के अनुसार लौह अयस्क, मेँगनीज अयस्क तथा क्रोम सहित प्रमुख 
खनिजों हेतु पूर्वक्षण या खनन प्रचालनों को शुरू करने के लिए 
कद्र तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पक्ष A al के 

आरक्षण कौ स्तीकृति दी जाती 21 सार्वजनिक क्षत्र उपक्रमो के पक्ष 
मे निर्णय करने से पहले अलग-अलग मामलों को गुण-दोष आधार 
पर सभी प्रस्तावों कौ जांच की जाती है) 

( हिन्दी] sober ८ ^ 

अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण लाभ 

3409, श्री यशंवत लागुरीः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कुछ संपनन जनजातियों द्वारा अनुसूचित 

जनजातियों (एसटी) के आरक्षण लाभ को हथिया लेने के संबंध 

में कोई समीक्षा मूल्यांकन किया है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी eto ओर परिणाम क्या है तथा 

इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

जनजातीय कार्य मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह 

Geen): (क) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वार tet कोई 

कवायद नहीं कौ गई 21 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

( अनुवाद] 
>77 ~ 7 

वन अधिकार समिति 
वक rn 

3410, sit भक्त चरण दासः क्या जनजातीय कार्यं मत्री 

यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या अनुसूचित जाति ओर अन्य परंपरागत वनवासी (वन 

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 राज्य सरकारों द्वारा वन 

अधिकार संबंधी समिति के गठन करने का अधिदेश देता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा उक्त समिति 

कौ प्रदत्त शक्तियों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या पूरे देश में सभी राज्यों द्वारा वन ` अधिकार संब॑धी 

समिति का गठन किया गया है; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के 

नाम क्या है जहां यह समिति अभी गठित की जानी बाकी 2? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( sft महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) ओर (ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत 

वन निवासी (वन अधिकारों कौ मान्यता) अधिनियम, 2006 राज्य 

सरकारों द्वार वन अधिकार समिति के गठन के लिए कोई प्रावधान 

नहीं करता है। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत बन निवासी 

(वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 अधिनियम के प्रावधानों 

को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को जनजातीय 

कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये गये, तथापि, इसके कार्यो में 

इसकौ सहायता करने के लिए ग्राम सपा द्वारा वन अधिकार समिति 

के गठन हेतु- 

(1) विशिष्ट प्रपत्रं मे दावों तथा te दावों के समर्थन में 

साक्ष्यं कौ प्राप्ति, पावती तथा इन्हे सुरक्षित रखना; 
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(2) नक्शों सहित दावों तथा साक्ष्य के fated तैयार करना; 

(3) वन अधिकारो पर दावेदारों कौ सूची तैयार करना; 

(4) नियमों में यथा प्रदत्त दावों को सत्यापित करना; 

(5) इसके विचार के लिए ग्राम सभा के समक्ष दावों की 

प्रकृति तथा सीमा पर अपने निष्कर्षं प्रस्तुत करना; 

(6) लिखित रूप में प्रत्येक प्राप्त दावे की पावती; 

(7) निर्धारित प्रत्र मे सामुदायिक वन अधिकारों के लिए 

ग्राम सभा की ओर से दावे तैयार करने, का प्रावधान 

करते है। 

नियम यह प्रावधान भी करते हैँ कि वन अधिकार समिति 

संबंधित दावेदारों तथा वन विभाग को देय सूचना के पश्चात्- 

(क) स्थल का दौरा करेगी तथा स्थल पर दावे एवं साक्ष्य 

कौ प्रकृति एवं सीमा को वास्तविक रूप से सत्यापित 

करेगी; 

(ख) दावेदार तथा गवाहों से किसी अन्य साक्ष्य या रिपोर्ट 

को प्राप्त करेगी; 

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि अपने अधिकारों के निर्धरण 

के लिए चरवाहों तथा घुमन्तु जनजातियों से दावा जो 

व्यक्तिगत सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक 

संस्थान के माध्यम से हो सकता है, को उस समय 

सत्यापित किया जाता है जब एसे व्यक्तियों, समुदायों 

या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो; 

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि आवास के लिए उनके 

अधिकारो के निर्धारण हेतु आदिम जनजाति समूह या 

पूर्वं कृषीय समुदाय के सदस्य से दावा जो उनके 

समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्थान के माध्यम 

से हो सकता है, को उस समय सत्यापित किया जाता 

है जब एेसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो; 

(ड) मान्यता योग्य लैडमाको को दशति हुए प्रत्येक दावे के 

aa का सीमांकन नक्शा तैयार करेगी; तथा 

(च) दावे पर अपने निष्कर्षो को रिकोड करेगी तथा इन्हे 

ग्राम सभा के विचारार्थं प्रस्तुत att
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वितरण 

waver राज्य क्षेत्रो जिन्होने वन अधिकार समिति गदित कर ली है तथा 

fre अभी एसी समितिया गठित at जानी हैः कै नामो का ale 

(301.7.2012 तक) 

राज्य/संघ राज्य कषतर जिन्होने वन अधिकार राज्यं(संघ राज्य क्षेत्र frst वन अधिकार 
समितियां गरित करली है समितियां गठित की जानी है 

आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 

असम मणिपुर 

बिहार मेघालय 

छत्तीसगढ़ नागालैंड 

गोवा सिक्किम 

गुजरात दमन ओर दीव 

हिमाचल प्रदेश दादरा ओर नगर हवेली 

कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मिजोरम 

ओडिशा 

राजस्थान 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 

उत्तराखंड 

पश्चिम बंगाल 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

नोटः 

(i) अरुणाचल प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि भारतीय संघ के अन्य राज्यों जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत बन निवासी अल्पसंख्या मे 
है तथा सामाजिक आर्थिक रूप से प्रबल गैर-जनजातीय जनसंख्या द्वारा हाशिये पर ला दिये गये है, के विपरीत अरुणाचल प्रदेश राज्य पूर्णं रूप से 

विभिन मानवजातीय जनजातीय समूहो द्वारा आबाद है जिनकौ भूमि तथा वन विशिष्ट रूप से पहाडियों, शृंखलाओं, नदियों तथा सरिताओं की प्राकृतिक



571 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(५) 

(vi) 

(vii) 

wea को 31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 572 

सीमाओं के साथ विशिष्ट रूप से चिहित है। वन्यजीव अभ्यारण्यों, आरक्षित वनों के तहत भूमि की कुछ viel को छोडकर संपूर्णं राज्य मेँ अधिकतर 

भूमि सामुदायिक भूमि है। एक समुदाय या जनजाति से संबंधित भूमि तथा वन कौ क्षेत्रीय सीमाएं जनजातियों में बन भूमि या जन्म निकायों के aa 

पर किसी निकाय के लिए कोई ase न छोडते हए अन्य से भी इसी रेखा पर चिहित कौ जाती है। अतः, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत 

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सही अर्थो में अरुणाचल प्रदेश राज्य में अधिक संगत नहीं है। 

मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि मणिपुर में जनजातीय समुदाय तथा जनजातीय मुखिया पहले ही गैर-आरक्षित वन कषत्रं मे अपनी पैतृक भूमि के 

रूप मे वन भूमि पर कब्जा किये gud) अतः, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन मणिपुर मे कम से केम माना जाता है। 

मेघालय सरकार ने सूचित किया है कि राज्य मे भूमि का 96% वंशो/समुदायों/व्यक्तियों द्वारा उनके स्वामित्व मे है। अतः अधिनियम के कार्यान्वयन के 

लिए सीमित कार्यं क्षेत्र हे 

नागालैड सरकार ने सूचित किया है कि नागा लोगों कौ भूधारण प्रणाली तथा ग्राम प्रणाली इस प्रकार से विशिष्ट है कि लोग भूमि के स्वामी है। अतः, 

अधिनियम स्वभावतः नागालैड राज्य मे लागू नहीं हो सकता है। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(क) के प्रावधान के अनुसार नागालैंड मे 

अधिनियम की प्रयोजनीयता की जांच करने के लिए समिति गठित कौ गई है। 

सिकिकिम सरकार ने सूचित किया है कि सिक्किम मे सही अर्थं मे कोई वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं है। 

सिक्किम कौ अधिकतर जनजातियां अपने नाम पर राजस्व भूमि को धारण किये हैँ तथा वे अपनी आजीविका के लिए केवल वनों पर निर्भर नहीं है। 

दमन ओर दीव सरकार ने सूचित किया है कि मुख्य बन संरक्षक दमन ओर दीव ने सूचित किया है कि दमन ओर दीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई 

वनं ग्राम नहीं है, तथापि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत, दमन ओर दीव तथा समाहर्ता दमन ओर दीव जिला दोनों से अधिनियम के प्रावधान 

का प्रचार करने का अनुरोध किया गया है। 

दादरा ओर नगर हवेली सरकार ने सूचित किया है कि अग्निम तौर पर नोटिस भेजने ओर प्रचार के बावजूद एसी ग्राम सभाओं के सभी सदस्यों के 

2/3 के कोरम की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना कठिन दै! सभी ग्राम सभाओं में वन अधिकार समितियों के गठन के लिप 

सभी प्रयास किये जा रहे Zi 

खाद्य कानून 

श्री रामसिंह राठवाः 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधीः 

sti 76 
3411, 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश में विनिर्मित ओर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादौँ की 
गुणवत्ता कौ जांच हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा ओर मानक प्राधिकरण 

(एफएसएसएआई) A कितने खाद्य विश्लेषक नियुक्त है 

(ख) खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 

निर्धारित खाद्य सुरक्षा के वर्तमान मानक लघु उद्योगों के लिए 

आरक्षित Hel के समान हैः; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या विद्यमान खाद्य कानूनों के अनुसार पैकेज युक्त 
ae मिनरल वाटर ओर पेयजल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) 

के प्रमाणपत्र बगैर अप्राधिकृत है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा इस day में 
प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है तथा पिछले तीन ast ओर चालू 

ad के दौरान अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गणएप्रस्ताचवित 

कदमों का राज्य/संघ राज्यक्ेत्र-वार व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक 
प्राधिकरण में खाद्य विश्लेषक का कोई पद नहीं है। रेफरल खाद्य 

प्रयोगशालाओं (पूर्वं मे केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के नाम से ज्ञात) 

मे संबधित प्रयोगशाला निदेशक द्वारा विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर 

हस्ताक्षर किया जाता है! राज्य सरकार की खाद्य प्रयोगशालाओं में 

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 कौ धारा 45 के खाद्य 

सुरक्षा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए खाद्य विश्लेषक द्वारा 

विश्लेषण रिपोर पर हस्ताक्षर किया जाता है। 

(ख) ओर (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 

तथा उनके अतिर्गत बने विनियमो के अनुसार प्रत्येक खाद्य व्यवसाय 

संचालक, चाहे बडा हो या छोरा, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक 

(खाद्य उत्पाद मानक तथ खाद्य योजक) विनियम, 2011 के sree 

का अनुपालन करना होता zi 

(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उनके 

अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार, tees पेयजल/मिनजरल वाटर 
के विनिर्माण एवं विपणन के लिए बी.आई एस. प्रमाणन अपेक्षित 

होता है।
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(ङ) tees पेयजल।मिनरल वारर से संबधित मामलों के अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के दर्ज/चालान किए गए मामलों कौ 

लिए कोई अलग आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जतो है। संख्या तथा दोष-सिद्धि के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में 

तथापि, waa राज्य ast से प्राप्त सूचना के अनुसार, दी गई 2 

विवरण 

विगत तीन वर्षणो के दौरान दर्ज चालान तथा दोषसिद्ध किए गए यामलो की सख्या के aa मे तुलनात्मक व्यौरा 

क्रमं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम 2009 2010 2011-2012 

दर्ज, चालान दोष सिद्ध दर्ज, चालान दोष सिद्ध दर्ज, चालान दोष सिद्ध 

किए गए amet at किए गए मामलों की किए गए मामलों को 

मामलों की संख्या मामलों कौ संख्या मामलों कौ संख्या 

संख्या संख्या संख्या 

l 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 415 32 382 37 342 56 

2. अंडमान ओर निकोबार 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

द्वीप समूह 

3. अरुणाचल प्रदेश 10 1 16 7 - - 

4. असम 105 11 103 10 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

5. बिहार 237 0 293 251 शून्य 

6. चंडीगद 153 7 121 118 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

7. Daas 0 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

8. दादरा ओर नगर हवेली 3 0 0 0 शून्य शून्य 

9. दमन ओर दीव 0 0 0 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध ` 

10. दिल्ली 225 99 0 127 70 शुन्य 

11. गोवा 9 0 2 0 13 - 

12. गुजरात 619 44 683 99 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

13. हरियाणा | 496 71 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

14. हिमाचल प्रदेश ` ` 143 18 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

15. जम्मू ओर कश्मीर 2661 1230 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 126 12 

16. was 0 0 26 0. 53 ya 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

17 कर्नाटक 56 0 91 2 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

18 केरल 0 0 0 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

19. लक्षद्वीप अनुपलब्ध अनुपलब्ध शून्य शून्य अनुपलब्ध छ.। 

20. मध्य प्रदेश 533 23 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

21. मणिपुरं 445 68 अनुपलन्ध अनुपलब्ध 677 74 

22. मणिपुर अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

23. मेघालय 0 0 0 0 - _ 

24. मिजोरम 0 0 0 0 शून्य शून्य 

25. नागालैंड 0 2 3 3 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

26. ओडिशा 82 3 29 6 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

27. पुदुचेरी 0 0 0 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

28. पंजाब 310 34 516 30 - - 

29, राजस्थान 1022 3 806 18 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

30. सिक्किम 3 1 3 1 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

31. तमिलनाडु 0 127 110 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

32. त्रिपुरा 0 0 0 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

33. उत्तर प्रदेशं 3492 287 3789 540 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

34. उत्तराखंड 17 8 52 25 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

35. पश्चिम बंगाल 22 0 22 0 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 

कल 11061 1942 7064 1133 1532 142 

संकेत : शून्य = 0 | 

(हिन्दी) SI ~ ge श्रीमती कमला देवी wea: 
श्री राजू शेट्टीः 

आंगनवाड़ी arg श्री पी. बलराम नाईकः 
OO श्री नरहरि neat: 

3412. श्री भरत राम मेघवालः श्री जयराम at: 

योगी आदित्यनाथः क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 
श्री पी.सी. गवूदीगौवरः करेगे किः
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(क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण मेँ देश में 

आगनवाडी केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने 

वाले प्रस्तावित कदमों का व्यौरा क्या है; 

(ख) विगत तीन वर्षो में प्रत्येके ad तथा चालू at के दौरान 
इन आंगनवाड़ी केन्द्रं का चलाने के लिए संस्वीकृत राशि, जारी 

की गई राशि तथा राज्य सरकारों दवारा खर्च कौ गई रशि का व्यौरा 

क्या है; 

(ग) क्या वर्तमान परिदृश्य मे इन आंगनवाड़ी केन्द्र को चलाने 

के लिए आवंटित राशि पर्याप्त है; 

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए निधि पुनः 

rated करने पर विचार कर रही है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) इस Way मेँ सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम 

उठाए गए #? 
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महिला ओर बाल विकास wae की राज्य पत्री 

( श्रीमती कृष्णा diva): (क) उच्चतम न्यायालय के निदेशो के 

अनुसार, भारत सरकार ने कुल 7076 समेकित बाल विकास सेवा 
परियोजनाएं ओर 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए हैँ, जिनमें 
20.000 मांग पर आंगनवाड़ी शामिल है। wales राज्य asl द्वारा 

प्रक्षेपित मांग के आधार पर परियोजनाएं एवं आगनवादी केन्द्र 

संस्वीकृत किए जाते है ओर आज की तारीख तक कुल 7076 
परियोजनाएं एवं 13.70 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र सरकार द्वारा सस्वीकृत 

किए गए है! 

(ख) विगत तीन वर्षा तथा चालू वर्षं के दौरान राज्य सरकारों 

दरार संस्वीकृत, निर्मुक्त एवं उपयोग की गर्ह निधि का ब्योरा विवरण 

मे दिया गया है। 

, (ग) आवंटित राशि वर्तमान स्थिति में समेकित बाल विकास सेवा 

के वर्तमान योजनागत ओर वित्तीय मानदंडों के dae मेँ पर्याप्त है। कम 

पड़ने पर पुरक मांग अनुदान/पुनःविनियोजन द्वारा परा किया जाता 2 

(घ) से (च) उपरोक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं som 

विवरण 

आईसीडीएम स्कीम के अतर्गत वर्ष (2009-10, 2010-11, 2011-12, ओर 2012-13 दिनाक 30.06.2012 तक) 

के दौरान निर्मुक्त् ओर व्यय at गर्ह निधि दशति हए राज्य-वार स्थिति 

(रूपये लाखों में) 

क्र.सं रज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

fri wi द्वारा fda wi द्वारा निर्मुक्त राज्यों द्वारा निर्मुक्तं 

निधि सूचित किया निधि सूचित निधि सूचिते किया निधि 
गया व्यय किया गया गया व्यय 

व्ययं 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1. आन्ध्र प्रदेश 67592.46 = 92324.12  52642.99 106831.51 = 92895.37 148891.95  22752.31 

2. विहार 70459.67 124974.02 = 73521.14 = 86703.17 = 81909.11 = 91761.96 = 25569.35 

3. छत्तीसगद् 21855.59 35705.82 2627660 42171.18 = 38502.25 41730.36 = 11573.45 

4. गोवा 1214.95 1746.62 1220.97 1580.89 1257.49 1524.47  „ 875.14 

5. गुजरात 24683.74 45772.30 3091818 = 64296.33 80665.68 = 81552.01 = 15227.01 

6. हरियाणा 15060.57 = 25589.88 1602944 2268064 = 22752.56 = 29254.75 6964.01 

7. हिमाचल प्रदेश 10027.87 = 1427621  11193.59 = 13680.11 = 1472344 = 18809.82 = 3956.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

8. जम्मू ओर कश्मीर 10000.17 8383.48 1670140 1059673 16958.11 = 22312.06 = 5919.74 

9. ्ञारखण्ड 29785.46 67668.21 4135678 = 51301.96 3263851 46678.41 11985.01 

10. कर्नाटक 47361.74 = 79483.01 = 42973.88 = 80997.30 7676699 = 97352.15 17645.95 

11. केर्ल 21832.85 30015.50 20823.09 31316.64 37075.31 = 32853.82 7298.86 

12. मध्य प्रदेश 42857.74 = 86337.27 = 70090.32 127947.83 = 92877.29 15215372 = 25513.33 

13. महाराष्ट 52588.50 96092.87 62853.48 121168.51 142969.35 2055054.62  34011.67 

14. ओडिशा 36472.30 52977.57 41167.69 72423.36 68328.66 86839.56 1755171 

15. पंजाब 11008.99 19408.69 = 16235.22 1969347 = 26258.52 3064797 7321.21 

16. राजस्थान 33564.26 5093170 3746341 = 69639.04 5925376 = 89404.72 15803.83 

17. तमिलनाडु 31235.07 50292.47 = 38715.60 = 60292.20  54283.32.  48389.61 13878.76 

18. उत्तराखण्ड 4458.2 6769.53 5161.39 = 277202.14 = 11815.29 = 13093.60 2578.60 

19. उत्तर प्रदेश 138321 234759.86 = 186898.4 = 65761.38 = 221764.68 = 334662.08 = 68328.38 

20. पश्चिम बमाल 50593.50 92463.49 65991.03 107997.06 116162.04 132895.08 29323.79 

21. दिल्लीं 7381.34 9893.53 7648.51 = 12486.21 6935.94 16432.00 3311.36 

22. पुदुचेरी 388.91 . 766.03 751.49 993.96 1728.79 787.55 362.01 

23. अण्डमान ओर 436.43 803.90 432.25 755.57 720.73 1087.03 408.17 
निकोबार द्रीपसमूह 

24, चंङीगढ 448.28 468.60 374.33 524.34 627.50 860.51 656.82 

25. दादरा ओर नगर 221.42 181.87 200.43 214.29 198.43 134.82 175.45 
each 

26. दमन ओर दीव 106.92 236.28 91.76 124.79 114.85 263.61 242.70 

27. लक्षद्वीप 163.9 75.87 57.18 175.56 199.52 171.87 146.44 

28. अरूणाचल प्रदेश 4035.04 4477.47 = 9439.42 = 8568.17 = 9776.70  6948.58 = 2282.64 

29. असम 41510.33 36601.54 57982.42 48660.31 6874578 = 83671.03 21860.87 

30. मणिपुर 4865.11 4887.13 8157.31 9033.56 8172.36 5393.12 2927.64 

31. मेघालय 7403.15 9532.79 = 8133.31 8856.04 9489.85 = 10267.18 2416.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. मिजोरम 4110.02 4190.20 4557.61 4858.35 4581.50 5058.57 2412 

33. मागालैण्ड 7684.2 5834.88 7046.38 9860.71  10785.86 8700.78 2140.04 

34. सिक्किम 1477.92 1270.19 865.73 1562.85 1335.71 1955.71 1204.87 

35. त्रिपुरा 10249.88 6946.96 11596.61 8395.49 = 13235.36 = 13137.55 2180.44 

36. एकेबीवाई 691.80 742.00 663.72 

(एलईसी) * 

कुल 812149.30 1302139.86 976311.34 1549351.65 1427170.33 1861183.63 38680644 

*आंगनवाडी कार्यकर्ता बीमा योजना। 

< 2 † ~ ¢ 2 मे 

=> करने के लिए कहा है कि ग्राम सभा की एक वर्षमे कम से ( अनुवाद) 

ग्राम सभा की वैठक ओर कार्यवाहियों 

की वीडियों रिकाईडिग 

3413. श्री केपी, धनपालनः क्या पंचायती राज पत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 
[1 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों ओर संघ was 

(युटी) प्रशासनों को ग्राम सभाओं कौ नियमित dad करने ओर 
ma सभा कौ चर्चाओं at विडियो रिर्काडिग करने के संबंध में 

कोई दिशानिदेश।/सलाह जारी की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oho क्या है तथा te कदम 

के पीछे सरकार का क्या उदेश्य है; 

(ग) राज्यो/८संघ राज्यक्षेत्रौ द्वारा उक्त अनुदेशो के 

क्रियान्वयन/अनुपालन के संबंध में कौ गई प्रगति ओर वर्तमान स्थिति 

क्या हे; 

(घ) क्या सरकार को उन राज्यों में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुए 

है जिन्होने उक्त अनुदेशो का पालन किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

जनजातीय कार्यमत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर चंद्र वेव): (क) ओर (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने 

राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासनं को ग्राम पंचायत वैठकों 

का एक वार्षिक तैयार करने का परामर्श दिया है तथा यह सुनिश्चित 

कम चार aah अग्रिम ओर व्यापक रूप से vata सूचना के 

माध्यम सेहो रही है! मंत्रालय ने ग्राम सभा कौ सभी वैठकों का 
पर्णं विदियोग्रफिक रिका तैयार करने का भी परामर्शं दिया हे। 
सरकार का उदेश्य पंचायती राज प्रणाली मे आधारभूत स्तर पर 

पारदर्शिता ओर जवाबदेही सुनिश्चित करना एवं उनमें सुधार 

लाना है। | 

(ग) से (ङ) मंत्रालय एक वर्ष मेँ आयोजित seat कौ 

संख्या संबंधी आंकड़े तथा वैठकों at प्रक्रियाओं कौ वीडियोग्राफौ 

अनुरक्षण नहीं कर रहा zl Bae $4 

पंचगव्य का ओौषधीय उपयोग 

श्री पी. करूणाकरनः 

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः 
3414. 

क्या स्वास्थ्य ओरं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार पंचगव्य (गाय से मिलने वाले पांच उत्पाद) 

विशेषकर tiga के चिकित्सकीय उपयोग को मान्यता देती है 

जिसका प्रयोग आयुर्वेद मेँ होता है एवं यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या है तथा यदि नही, तो इसके कारण क्या है; 

(ख) पंचगव्य थैरेपी उत्पादों का विनिर्माण करने वाल 

संस्थानों /भेषज इकाइयों की संख्या क्या है तथा इन उत्पादों के देश 

मे प्रमाणन एवं विपणन के लिए निर्धारित मानकं ओर मानदडों 

का व्यौरा क्या हे;



583 प्रश्नों के 

(ग) क्या सरकार ने विभिन बिमारियों मेँ पंचगव्य के असर 

को पहचानने के लिए कोई अध्ययन/अनुसंधान किया ead 
सहायता दी 2; | 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी aio ओर परिणाम क्या है तथा 
इस प्रयोजन के लिए आबंटित ओर उपयोग की गई निधि का व्यौरा 
क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो सरकार द्वारा इस संबंध मेँ क्या सुधारात्मक 
उपाय किए mare जाने का प्रस्ताव ठै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (sit गुलाम नबी 
आजाद): (क) जी al आयुवेद मेँ ओषधि तैयार करने की 
प्रक्रिया में कई जडी-बूरीय ओषधों (जैसे “कुपिलू' तथा "गुंजा" 
आदि) धातुओं ओर खनिजों के शुद्धीकरण के लिए पंचगव्य 
इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गौमूत्रे शामिल होता 21 एेसी कुछ 
आयुर्वेदिक ओषधियां हैँ, जिनमे गोमूत्र भी मिलाकर इन्दे aes किया 
जाता हे। 

(ख) पंचगव्य चिकित्सा उपचार उत्पादों सहित आयुर्वेदिक 
ओषधयो का निर्माण करने वाले संस्थानो(फामस्युरिकल यूनि की 
संख्या के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते है। आयुष विभाग 
द्वारा पंचगव्य घृत के गुणवत्ता मानक भारतयीय आयुर्वेदिक भेजषसंहिता, 
भाग-ा खंड में प्रकाशित किए गए है। 

(ग) से (ङ) आयुष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, 
aa आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान wise (सीसीआरणएएस) द्वारा 
` पंचगव्य घृतं की रोग प्रतिरक्षा किया तथा सुरक्षा/विषाक्तता का 
मूल्यांकन" नामक अध्ययन किया गया है यह पाया गया कि पंचगव्य 
घृत सुरक्षित, विषाक्तता-रहित तथा प्रभावी रोग प्रतिरक्षक 31 
सीसीआरएएस ने इसं प्रयोजनार्थं 7.5 लाख रुपये कौ राशि आबंरित 
की जिसमें से वर्ष 2010-11 के दौरान 3.96 626/- रुपये की राशि 
का उपयोग किया गया। 

इसके अलावा, वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक अनुसंधान परिषद् 
(सीएसआईआर) ने गोमूत्र पर कुछ मूल अनुसंधान किया है। इसने 
निम्नलिखित tet के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार 
प्राप्त किया है; 

0) संक्रमण रोधी ओर कैसर रोधी एजेटों के 
बायोएनहेसर के रूप में काऊ afte डिस्टिले 
( गोमूत्र) का इस्तेमाल। 

उपर्युक्त विषयक पेटेटो को सीएसओआईआर-सीईएमएपी, लखनऊ 

तथा गौ विज्ञान अनुसंधान कद्र, नागपुर के नाम से संयुक्त रूप 
से दायर किया गया। 
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Gi) एंटीओंक्सीडेंट के रूप मे काऊ afta डिस्टिलेद 
वाला भेषजीय संघटन 

उपर्युक्त विषय पर ॒पटेटों को सीएसओईआर-एनईई आर आई, 

नागपुर के नाम से दायर किया गया। यह We पुनः आसवित the 

डिस्टिलेट (आरसीयूडी) पर आधारित 2) 8५ _ ^, 

पंजीकृत चिकित्सक ओर न्ये 

3415. श्री अधलरावे पाटील शिवाजी; 

श्री दुष्यत सिंहः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) देश में कुल पंजीकृत चिकित्सां ओर नसो की कुल 
संख्या का राज्य/संघ राज्य aaa व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया रै किं देश 
के लगभग 27 प्रतिशत पंजीकृत चिकित्सक ओर लगभग 63 
प्रतिशत नसं अब सक्रिय नहीं है; 

(ग) यदि a, तो इस aaa मेँ तथ्य क्या हैँ ओर इस विषय 

में कराए गए सर्वेक्षण/आकलन का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने देश में चिकित्सकों ओर नसां वारा अपना 
व्यवसाय Bist वाला अथवा परिवर्तन कराने के लिए उत्तरदायी 
कारकों का विश्लेषण किया है; ओर 

(ङः) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष ओर व्यौरा क्या है ओर 
परिस्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए 

गए esa जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) व्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है 

(ख) ओर (ग) भारतीय आयुरविज्ञान परिषद तथा भारतीय 
उपचर्या परिषद उनके संबद्ध ॒व्यवसायियों के नाम वाले रजिस्टर 

रखती है। चूकि ये अद्यतन रजिस्टर नहीं होते है, इसलिए उनके 
व्यवसायों म सक्रिय dew की प्रतिशतता का सही रूप से 
आकलन करना संभव नहीं है। 

(घ) ओर (ङ) steed तथा नसो द्वारा उनके व्यवसाय को 

Bist या बदलने के लिए जिम्मेवार कारको में उच्चतर अध्ययन 

जारी रखना तथा रोजगार कौ बेहतर संभावनाएं है। सरकारी aa
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मेँ इस warn को रोकने के लिए da सरकार द्वारा निम्नलिखित (ii) Ax सरकार कौ संस्थाओं के संकाय के लिए सुनिरिचत 
कदम उठाए गए हैः 

एवं भत्तो में अत्यधिक वृद्धि कौ गई हे। 

बदाकर 65 वर्षं की दी गई है। 

पदोन्नति योजना को ओर अधिक लाभप्रद बनाने के 

4) छठे केद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद वेतन लिए इसे संशोधित किया गया है। 

(iv) संकाय के लिए उपलब्ध विभिन wal जैसे कि 

Gi) चिकित्सा संस्थाओं के संकाय कौ अधिवर्षिता कौ आयु प्रैक्टिसवंदी wa, वाहन wa, अध्ययन संसाधन भन्ते 
इत्यादि मेँ अत्यधिक वृद्धि की गई 21 

विवरण 

32 जुलाई, 2012 को पजीकृत sleet का wher 

क्र.सं परिषद का नाम पंजीकृत sleet की सं 

1 2 3 

1. aie प्रदेश चिकित्सा परिषद 66429 

2. अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद 426 

3. असम चिकित्सा परिषद 19991 

4. बिहार चिकित्सा परिषद 37368 

5. छत्तीसगदं चिकित्सा परिषद् 4500 

6. दिल्ली चिकित्सा परिषद 8231 

7. गोवा चिकित्सा परिषद 2947 

8. गुजरात चिकित्सा परिषद 49379 

9. हरियाणा दत वे चिकित्सा परिषद 5717 

10. हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद 1223 

11. जम्मू ओर कश्मीर 12239 

12. areas चिकित्सा परिषद 3800 

13. कर्नाटक चिकित्सा परिषद 94620 

14. मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद 27790 

15. महाराष्ट चिकित्सा परिषद 141460 

16. भारतीय चिकित्सा परिषद 42101 

17. ओडिशा कोँन्सिल ate मेडीकल weer 16786 
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1 2 3 

18. पंजाब चिकित्सा परिषद 40258 

19. wae चिकित्सा परिषद 29942 

20. सिक्किम चिकित्सा परिषद 736 

21. तमिलनाडु चिकित्सा परिषद् 87913 

22. त्रावनकोर चिकित्सा परिषद कोचीन 40361 

23. उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद 60593 

24. उत्तराचल चिकित्सा परिषद 3701 

25. पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद 60286 

कुल 858797 

उपचर्या कार्मिक का व्योरा 

क्र.सं राज्य 31.12.2011 को भारत मे पंजीकृत उपचर्या 

कार्मिकों कौ कुलसं 

एएनएम जीएनएम एलएचवी 

1 2 3 4 5 

1. आश्र प्रदेश 121159 168947 2480 

2. असम 22495 16371 170 

3. बिहार * 7501 8883 511 

4. छत्तीसगद् * 2278 . 3691 1352 

5. दिल्ली* 2575 32340 NA 

6. गुजरात * 36874 89460 NA 

7. हरियाणा* 15837 20015 694 

8. हिमाचल प्रदेश 10798 9939 499 

9. ्ञारखंड * 3405 1998 137 

10. कर्नाटक * 49546 163695 6840 

11. केरल* 28556 109393 8012 
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1 2 3 4 5 

12. मध्य प्रदेश* 28291 98277 1542 

13. महाराष्ट * 33158 93032 566 

14. मेघालय 867 2365 112 

15. मणिपुर* 461 1481 wag 

16. Farsi 1774 2350 एनए 

17. aifeen* 59225 72461 238 

18. पंजाब * 18152 45801 2584 

19. राजस्थान * 24175 45762 850 

20. तमिलनाडु 54635 202949 11112 

21. त्रिपुसा# , 1036 1266 148 

22. उत्तर प्रदेश 30767 25748 2763 

23. उत्तरांचल* 1111 387 11 

24. पश्चिम बंगाल* 56782 50409 12363 

कुल 611458 1267020 52984 

रिष्पणीः 

भारत A पंजीकृत val के लिए विगत वर्ष के आंकड़े 

WU: सहायक नर्स छात्र 

em: सामान्य उपचर्या एवं छत्री 

महिला स्वास्थ्य परिदर्शक 

असम = असम + अरुणाचले प्रदेश + नागालैंड 

महाराष्ट्र = महाराष्ट + गोवा 

Gara = पंजाब + जम्मू ओर कश्मीर 

तमिलनाडु = तमिलनाडु + अंडमान ओर निकोबार दीप समूह 

परियम बंगाल = पश्चिम बंगाल + सिक्किम 

— 
a ae 

कप वजन वाले शिशु 

3416. श्री पुलीन बिहारी बासकेः क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या चीन जैसे पड़ोसी देशो कौ तुलना में भारत में पैदा 
कम वजन वाले शिशुओं कौ संख्या सनसे अधिक है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 
कारण है; ओर
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(ग) संभावित माताओं को उनके पोषण A सुधार करने के 

बारे भें शिक्षित करने के लिए क्या दम उठाए गए रै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य Wat (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) जी नहीं। 

भारत में जन्म के समय कम वजन के बच्चों की घटना वैसी 

ही है जैसा कि बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान जैसे पदोसी देशों 

में है। एनएफएचएस 3 के आंकदों के अनुसार, 22 प्रतिशत वच्चे 

जन्म के समय कम वजन के होते हैँ (जन्म के समय 2500 ग्राम 

के कम वजन)। इसकौ तुलना में वर्षं 2005-2010 कौ अधि के 

लिए यूनिसेफ द्वारं सूचित आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय कम 

वजन की घटना बांग्लादेश A 22 प्रतिशत, नेपाल A 21 प्रतिशत, 

पाकिस्तान में 32 प्रतिशत तथा चीन मेँ 3 प्रतिशत है। 

(ख) जन्म के समय कम वजन की स्थिति मुख्यतया गर्भावस्था 

से पूर्वं तथा गर्भावस्था के दौरान माता के अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक 
तत्व विशेषतौर पर आयरन कौ कमी से होता दै। अन्य कारण माता 

के संक्रमणं, शारीरिक परिश्रम, शैक्षणिक स्तर तथा घर के माहौल 
Zl 

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती माताओं 

को शिक्षित करने के लिए som गए कदम हैः- 

— आहार संबंधी पद्धतियों के बारे में जागरूकता ar 

ओर इनमे वांक्लित परिवर्तन लाने के लिए बीएचएनडी 

(ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) संबधी पोषण शिक्षा 

— आरसीएच के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 

जरिए किशोरियों wa किशोरों के लिए जानकारी तथा 

परामर्शं 

- आहार तथा आयरन एवं फोलिक एसिड सपूरण के 

aay में प्रत्याचित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) 

द्वारा गर्भवती माताओं के साथ अतेर वैयक्तिक सप्रेषण 
तथा उन्हें परामर्श देना। 

(हिन्दी) Q < - 1“ 
नह 

खाद्यान्नों की [खरीद 
। 

3417. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या प्रहिला ओर 
बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राज्य उच्चतम न्यायालेय के अदेश का उल्लंघन 

कर आरई.सी.डी.एस. योजना के अतर्गत बच्चों के लिए cee 
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की खरीद, भण्डारण ओरं वितरण के लिए ठेकेदारों की सेवाएं ले 

रहे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ग) इस संबध मेँ केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम 

उठाए गए हैँ? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) vee यूनियन ain सिविल 

लिवर्टीस (पीयूसीएल) द्वारा जनहित मुकदमे मे फाइल कौ गई 

रिटियाचिका सं0 196/2001 बनाम भारत का संघ एवं अन्य, भारत 

वे उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके दिनांक 7.10.2004 के आदेश जिसे 

13.12.2006 ओर 22.4.2009 को दोहराया गया, द्वारा निदेश दिए 
गये थे कि आंगनवाडियों को पोषण को पूर्तिं हेतु ठेकेदारों कौ 

सेवाएं न ली जाएं ओर विशेषतया आईसीडीएस निधियों को arena 

खरीदने ओर भोजन तैयार करने में खर्च करते समय ग्रामीण, 

समुदायो, स्व-सहायता दलों ओर महिला deel का प्रयोग किया 
जाएगा। 

इन निर्देशों के अनुसरण मेँ सभी wate राज्य क्षत्रं को 

तदनुसार 17.12.2004 को पत्र गया। सभी राज्यो/संघ राज्य sal को 

सलाह दी गई उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशो का अनुपालन 

करते हुए व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्रे फाइल atl मंत्रालय ने 

फिर 20.12.2005 को सभी राज्यो/संघ क्षेत्रों को निर्देश जारी किए 

कि वे सुनिश्चित wt कि जहां तक सम्भव हो खाद्यान तथा अन्य 

मसाले इत्यादि खरीदने, आंगनवाड़ी केन्द्रों मेँ खाना तैयार करने तथा 

पूरक पोषण का निरीक्षण/मानीटरन करने के लिए पंचायती राज 

संस्थाओं, दलो ओर महिला मण्डलो का प्रयोग किया जाना चाहिपए्। 

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 24.2.2009 को संशोधित 

आहार एवं पोषण मानक जरी किए जिसमे पूरक पोषण कार्यक्रम 

प्रदायगी की विधि ओर प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया ओर 
जिनका माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने दिनांक 22.04. 

2009 के आदेश के माध्यम से समर्थन किया 21 

(ख) ओर (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान मेँ रखते हुए, प्रश्न 

ही नहीं उठता। hn L 2 ~ 44 

असुरक्षित इंजेक्शन 

3418. श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्रीपती सीमा उपाध्यायः 

श्री कायेश्वर aa:



593 Wat की 

श्रीमती ऊषा aut: 

श्री महेश्वर gor: 

श्री डीबी. चन्द्रे गौडाः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (Say एच ओ) की रिपोर्ट 

के अनुसार भारत में दिए गए 62.9 प्रतिशत इंजेक्शन तथा 

टीकाकरण केन्द्र पर टीकाकरण कार्यक्रम मे नवजात शिशुओं को 

दिये गये 74 प्रतिशत इंजेक्शन असुरक्षित हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ahr क्या है तथा सरकार की 

इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान रीकाकरण कार्यक्रमों के 

अतर्गत दिए गए असुरक्षित इंजेक्शन के कारण मरे नवजात शिशुओं 

की वर्ष-वार संख्या क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस Bay में क्या उपचारात्मक उपाय किए 

गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

सुदीप लंदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) जी हां, वर्षं 2004 में 
प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डन्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के 

अनुसार, भारत मे दिए जाने वाले 62.9 प्रतिशत इंजेक्शन तथा 

टीकाकरण chal मर रोम प्रतिरक्षण कार्यक्रमों मे नवजात शिशुओं को 

दिए जाने वाले 74 प्रतिशत इंजेक्शन असुरक्षित 21 

वर्षं 2002 से 2004 की अवधि के दौरान “इजेक्शन dace 

इन इण्डिया" अध्ययन कराया गया ओर 2004 में इसे प्रकाशित 

किया गया। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में असुरक्षित इंजेक्शन के प्रयोग 

की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने वर्ष 2005 से रोग प्रतिरक्षण 

कार्यक्रम मे ate डिसेबल (एडी) fatal का इस्तेमाल शुरू 

किय। 

(म) ओर (घ) एडी सिरिंज एक बार इस्तेमाल होने के बाद 

बंद हो जाता है जिससे इसका पुनः इस्तेमाल नहीं होता है, अतः 

वैक्सीन इंजेक्शन की प्रत्येक खुराक के लिए नए तिसंक्रमित एडी 

fafa का इस्तेमाल किया जाता है ओर स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं 

को रोग प्रतिरक्षण पद्धति के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान fear गया 

है। इस प्रकार इन उपचारी उपायों से रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के 
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तहत असुरक्षित इंजेक्शन को देने के कारण किसी मौत कौ सूचना 

नहीं मिली है। 

< GU. be 
अनाथालय ८०२ 

oe 

3419. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल faant: क्या महिला 

ओर बाल विकास wit यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) अनाथालयों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने 

के लिए अर्हता anal का व्यौरा क्या है; 

(ख) अनाथालयों को चलाने A केन्द्र ओर राज्य सरकारों के 

बीच हिस्सेदारी का व्यौरा क्या है; 

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का व्यौरा क्या 

है जो देश में अनाथो/निराश्रितो/परिव्यक्त व्यक्तियों गली-मोहल्ले 

के बालकों के कल्याण के लिए कार्यरत है; 

(घ) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्षं के दौरान 

राज्य सरकारो/एन.जी.ओ. को संस्वीकृत, जारी ओर उनके द्वारा 

उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों दारा उक्त प्रयोजनों 

हेतु दी गई धनराशि के दुरुपयोग के संबंध मेँ शिकायतें प्राप्त हुई 

है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर 

सरकार ने इस पर क्या कारवाई की है? 

महिला ओर बालं विकास मंत्रालय की राज्य at 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) तीन अधिनियमों नामतः स्त्री ओर 

बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम 1956, अनाथालय ओर अन्य 

Tans (पर्यविक्षण ओर नियन्त्रण) अधिनियम 1960, तथा किशोर 

न्याय (बालकों की देखरेख ओर संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जे. 

जे.एक्ट) मं से एके के तहत अनाथालय स्थापित किए जा सकते 

है। सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखभाल तथा 

संरक्षण के अरूरतमन्द बच्चों, जिनमें अनाथ शामिल है. के लिए 

जे.जे.एक्ट के तहत Fel तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेन्सियों 

(एस.ए-ए.) कौ स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए, राज्य 

सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं को समेकित बाल सरक्षण स्कौम 

(आई सी.पी-एस.) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहां ZI 
जे.जे.एक्ट के तहत बनाई गई मोडल नियमावली, 2007 मे, 

संस्थाओं मे बच्चों को tate लिए न्यनूतम मानक निर्धारित किए
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गए है तथ इसमे भौतिक अवसंरचना के मानक, SIS, शय्या, 

पोषण तथा आहार ओर शिक्षा, व्यावसयिक प्रशिक्षण परामर्शं आदि 

जैसे पुनर्वास उपाय शामिल है! 

गृहो तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एस.ए.ए.) 

जो जे.जे.एक्ट तथा उसके अधीन नियमों के उपबन्धों के अनुसार 

संचालित किए जाते है, को अनुदान निर्मुक्त करने के प्रस्तावों की 

जांच की जानी अपेक्षित है तथा स्कीम के तहत वित्तीय सहायता 
के लिए इन्हें अनुशासित किए जाने से पूर्व, राज्य सरकार के 

संबधित सचिव की अध्यक्षता में तथा आई सी.पी.एस. के अन्तर्गत 

गठित परियोजना संस्वीकृत समिति द्वारा उनका समाशोधन किया 

जाना अपेक्षित है। 

(ख) एेसे गृहं तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियां 

(एस.ए.ए) कौ स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए, केन्द्र 

सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रज्य सरकार तथा 

गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के बीच निधियों कौ भागीदारी 

कौ अनुपात संलग्न विवरण में दर्शाया गया 21 
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(म) वर्षं 2011-12 के दौरान समेकित बालक सरक्षण स्कीम 

(आई. सी.पी.एस.) के अन्तर्गत अना्थो/निःसहाय/उपेक्षित/बेधर बच्चों 

के कल्याण के लिए राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के 

माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर-सरकारी संगढना (एन.जी.ओ.) 

के राज्य/संघ राज्य क्षत्रवार SR संलग्न विवरण में fea गए Fi 

(घ) मत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष, प्रत्येक के दौरान (आई 

सी.पी.एस.) के अन्तर्गत राज्य सरकारो/(संघ राज्य क्षत्र प्रशासनं तथा 

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन को संस्वीकृत कौ गई तथा निर्मुक्त 

कौ गई निधियों के राज्य/संघ राज्य aaa व्यौरे विवरण-ा पर 

दर्शाए गए है। संस्वीकृत तथा निर्मुक्त की गई निधियों का 
सामान्यतया उपयोग कर लिया जाता 21 तथापि खर्च न किया गया 

शेष यदि कोई हो बाद के वर्ष के लिए उपयुक्त अनुदान से 

समायोजित कर दिया जाता zi 

(ङ) ओर (च) पश्चिम बंगाल मे कार्यरत एक भैर-सरकारी 

संगठन के विरूद्ध एक शिकायत मंत्रालय में प्राप्त हुई है। इसके 
Way में परश्चिम-बगाल सरकार से संगठन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों 

की जांच करने तथा एक रिपो भेजने का अनुरोध किया गया हे। 

विवरण 

आश्राल्यो तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेन्यियों (waar) की स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार, राज्य 

सरकारों तथा गैर-सरकारी aed (एनजीओ) के बीच निधियों at भागीदारी के अनुपात का न्यौरा 

क. पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू आश्रालय एसणएए 

ओर कश्मीर राज्य के 

अलावा राज्यों के लिए केन्द्र राज्य एनजीओ केन्र राज्य एनजीओ 

1. सरकार हाय संचालित 75% 25% - 715% 25% - 

2. गेर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा 75% 15% 10% 90% - 10% 

संचालित 

ख. पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू ओर कश्मीर आश्रालय एसएए 

राज्य के लिए 

rE राज्य एनजीओ केन्द्र राज्य एनजीओ 

1. सरकार द्वारं संचालित 90% 10% - 90% 10% ~ 

2. गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा 90% - 10% 90% - 10% 

संचालित 
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विवरण 

ay 2011-12 के दौरान देश म अनाथ^निरारित^उपेक्षित/बेघर कच्च के कल्याण हेतु राज्य सरकार^सघ राज्य क्षत्र 

प्रशासनों मँ माध्यम से वित्तीय सहायता wa गैर-सरकारी संगठनों का राज्य^सघ राज्य क्षेत्र-वार न्यौरा 

क्र.सं राज्य का नाम गैर-सरकारी संगठनों कौ संख्या 

गृह मुक्ताश्रय विशिष्ट दत्तक ग्रहण 

एजेंसियां 

1 2 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश 0 17 0 

2. असम 0 3 5 

3. बिहार 0 2 

4. छत्तीसगद् 5 0 

5. गुजराव 23 1 

6. हरियाणा 4 1 

7. हिमाचल प्रदेश 14 2 1 

8. ज्ञारखण्ड 0 3 

9. कर्नारक 11 15 17 

10. केरल 0 3 14 

11. मध्य प्रदेश 0 14 

12. महाराष्ट 52 4 17 

13. मणिपुर 13 1 1 

14. मेघालय 14 0 

15. मिजोरम 0 3 

16. नागालैण्ड 10 1 2 

17. ओडिशा 15 18 

18. पंजाब 0 5 

19. राजस्थान 28 2 3 

20. सिक्किम 3 1 

21. तमिलनाडु 23 14 18 
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1 2 3 4 5 

22. त्रिपुरा 0 3 3 

23. उत्तर प्रदेश 18 18 0 

24. पर्चिम बंगाल 27 22 14 

25. चंडीगद 0 1 0 

26. दिल्ली 7 13 0 

27. पुदुचेरी 0 2 0 

कुल 267 121 143 

विवरण 

समेकित बाल सरक्षण स्कीम के अंतर्गत सस्वीकृत एव निर्मुक्त राशि का राज्य^सध राज्य क्ेत्र-वार wher 

क्र.सं राज्य का नाम संस्वीकृत एवं निर्मुक्तं राशि (रूपये लाखों मे) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(27.08.2012 तक की 

स्थिति) 

1 2 3 4 5 6 

1. आन्ध्र प्रदेश 504.49 902.54 2038.24 - 

2. असम 129.92 301.79 - 242.62 

3. बिहार - 604.58 115.22 - 

4. छत्तीसगद 206.13 - - - 

5. गुजरात 269.42 490.54 626.37 - 

6. हरियाणा 25.89 371.86 147.29 - 

7. हिमाचल प्रदेश - - 314.47 - 

8. aang | - - 420.67 - 

9, कर्नाटक 203.11 381.67 1410.91 719.67 

| 89.52# 

10. केरल 149.16 320.21 333.33 - 

11. मध्य प्रदेश 481.62 - 240.31 - 
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1 2 3 4 5 6 

12. महाराष्ट - 3730.28 1174.79 - 

13. मणिपुर 105.42 202.29 216.16 - 

14. मेधालय - 102.13 211.25 - 

15. मिजोरम - 195.36 225.46 - 

16. नागा्तैण्ड 190.12 - 942.51 - 

17. ओडिशा 146.42 545.38 546.98 - 

18. पंजाब - - 574.65 - 

19. राजस्थान 225.07 332.47 566.55 - 

20. सिक्किम - ~ 88.94 - 

21. तमिलनाडु 193.12 447.65 1276.56 - 

22. त्रिपुरा - 221.40 198.38 - 

23. उत्तर प्रदेश ~ - 2142.25 - 

24. पश्चिम बंगाल 500.86 186.83 1205.52 - 

25. चंडीगद ~ - 17.96 - 

26. दिल्ली ~ 237.29 341.93 287.20 

27. पुदुचेरी - 107.22 - - 

28. चाईल्ड लाइन इण्डिया 932.98 1789.90 2316.37 1249.55* 

फाडण्डेशन, मुम्बई कोई नही 

कुल | 4263.73 11471.39 17693.07 2559.04* 

619.34# 

*"संस्तीकृत रशि 

“Pred राशि 

( अनुवाद] Beet | bere ८५ (क) क्या सरकार ने gaa, लघु ओर मध्यम उद्यम 

मे अतरषदीय (एमएसएमई) aa में sista सहयोग लेने हेतु विभिन देशों 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम क्षेत्र में अतराष्टीय सहयोग के साथ aaa ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है; 

oh 3420. sft सोमेन मित्राः क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू 
मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः वर्षं के दौरान तत्संब॑धी eit क्या है; ओर



603 wat के 

(ग) उक्त एमओयू के द्वारा एमएसएमई aa को प्राप्त होने 

वाले संभावित लाभो का व्यौरा क्या है? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

Wat, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) सरकार ने एमएसएमरई के क्षेत्र क्षमता 

निर्माण, निवेश में वृद्धि करने के लिए संयुक्त कारवाई, सर्वेक्षण 

एवं संभाव्यता, सहभागिता परियोजनाओं, प्रदर्शनियों एवं व्यापार 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्त 604 

Rel, व्यापार मिशनों का आदान-प्रदान, सूचना का आदान-प्रदान 

इत्यादि के व्यापक क्षेत्रं मेँ सहयोग को बढावा देने के लिए कई 

देशों के साथ दीर्घावधिक करारो(समद्यौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए 

है। 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान सरकार ने 
निम्नोक्ता देशों के साथ दीघावधिक करारो/समञ्यौता ज्ञापनों पर 

हस्ताक्षर किया हैः- 

वर्ष देश का नाप करार का प्रकार संबद्ध ॒मंत्रालय,सगटन हस्ताक्षर कौ तिथि 

एवं स्थान 

2009-10 अरब Ra गणराज्य संयुक्त कारवाई योजना व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय 29/10/2009 काहि 

2010-11 बोत्स्वाना गणराज्य समज्ञोता ज्ञापनं बोत्स्वाना गणराज्य कौ सरकाः 11/06/2010 नई दिल्ली 

करिया गणरन्य Bag ज्ञापन लघु एवं मध्वम व्यवसाय 18/06/2010 कोरिया 

WR 

aise गण्रान्य anata ज्ञापन उद्योग एवं वाणिज्य मत्रालय 20/09/2010 नई दिल्ली 

इंडोनेशिया गणराज्य anal ज्ञापन सहकारिता एवं लपु एतं 25/01/2011 नई दिल्ली 

मध्यम उद्यम मंत्रालय 

2011-12 शून्य शून्य शून्य शन्य 

2012-13 शून्य शून्य शन्य शून्य 

समद्लौता ज्ञापन वेबसाइट msme.gov.in पर् उपलन्ध zl 

(ग) अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित करार/समस्लौता ज्ञापन 

Baa, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमर्द) से संबधित आपसी 

हितों के मुदो पर विचार विमर्शं करने के लिए तथ दोनों देशों में 

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग कौ संभावनाएं तलाश 

करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 

(हिन्दी) Go Se 71 

विद्युत उत्पादन हेतु विशेष पैकेज 
---~ 

3421. श्री जफर अली नकवीः क्या विद्युत मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः | 

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन 

को agar देने के लिए विशेष पैकेज देने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग्) क्या सरकार का विचार प्रति afte विद्युत उत्पादनं लागत 

के आधार पर विद्युत प्रशुल्क हेतु कोई नीति बनाने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौर क्या है? 

विद्युत dara में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) 
(क) ओर (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 कौ धारा 7 के अनुसार, 
कोई भी उत्पादक कंपनी fre के साथ कनेक्टविटी से संबंधित 

तकनीकौ मानकों कौ अनुपालन करने पर लाइसेंस प्राप्त किए बिना 

ही उत्पादन कद्र की स्थापना, प्रचालन तथ अनुरक्षण कर सकती 

है। यह अधिनियम विभिन Gel मेँ प्रवेश कौ बाधाओं को दूर करते 
हुए उद्योग के सभी खंडों, सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रो 

मे निवेश के लिए प्रेरक वातावरण सृजित करता है। अधिनियम की 

धारा 63 4, बोली प्रक्रिया के द्वार प्रशुल्कं का निर्धारण किए जाने 

की व्यवस्था है, जिससे निजी क्षेत्र मे निवेश को भी प्रोत्साहन 
मिलेगा। |
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(ग) जी, etl 

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के परिप्रक्ष्य में प्रश्न नहीं soa 

(अनुकाद] \ ८५ €^ 10 
ft “, “A 

नवजात शिशुओं की मृत्युर 
न 

3422. श्री पी. विश्वनाथः 

श्री प्रबोध पांडाः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में शिशुओं कौ बदी मृत्यु का प्रमुख कारण 

नवजात शिशुओं में होने वाली बीमारियां रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है तथा पिछले तीन 

वर्षो ओर चालू af के दौरान नवजात feet की मृत्यु का 

राज्य/संघ राज्य क्ेत्र-वार तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) देश मे नवजात शिशुओं कौ मृत्यु को कम करने के 

लिए सरकार द्वारा आवंटित्/उपयोग की गई कुल राशि का राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या 2; 

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित कु राज्यों में 

नवजात शिशु देखभाल यूनिट कार्यक्रम के ania निधियों के 

ander को कम कर दिया/^रोक दिया है तथा यदि हां, तौ तत्संबधी 

व्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में नवजात शिशुओं at 

मृत्यु को रोकने के लिए प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 

(आशा) को लगाने का है तथा यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 

है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक उपाय 

किए गए? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सुदीप ब्रदोपाध्याय): (क) भारत के महापंजीयक कौ नमूना 

पंजीयन प्रणाली 2010 कौ रिपोर्ट के अनुसार, भारत मे शिशु मृत्यु 

A नवजात मृत्यु 69.3% हे। 

(ख) विगत तीन वर्षो के लिए एसआरएस के अनुसार नवजात 

मृत्यु दर का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार Sh संलग्न विवरण-1 में 

दिया गया है। 
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(ग) वर्षं 2012-13 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रजनन ओर 

बाल स्वास्थ्य के तहत आवंटन का राज्यवार Bu संलग्न विवरण-]] 

मे दिया गया 2 

(घ) जी नहीं। 

(ङ) एनआरणएचएम के अंतर्गत भारत सरकार ने देशं में 

नवजात मोतो मेँ कमी लाने के लिए आशा के जरिए गृह आधारित 
नवजात परिचर्या शुरू की है। 

गृह आधारित नवजात परिचर्या का प्रयोजन सामुदायिक स्तर 
पर नवजात शिशु संबंधी पद्धतियों A सुधार लाना तथा बीमार 

नवजात शिशुओं at जल्दी पहचान एवं उन्हे tet करना हे, 

गृह आधारित नवजात परिचर्या के लिए आशा के कार्यक्रम 

मे कम-से-कम छह दौरे निहित होते है तथा आशा को नवजातो 

की परिचर्या हेतु घर के दौरे करने के लिए 250 रु. दिए wT 

इसके अलावा, नवजात मृत्यु मे कमी लाने के लिए निम्नलिखित 
कार्यकलाप भी कार्यान्वित किए जा रहे हैः- 

(1) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के जरिए संस्थागत 
प्रसव को बढावा देना ओर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 

(जेएसएसके): जेएसवाई गर्भवती महिलाओं को संस्थागत 

प्रसव का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करती है 
तथा इसमे नकद सहायता का प्रावधान 2) जेएसएसके 

में सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा 
केद्रों मे सीजेरियन सेक्शन के आपरेशन सहित पूर्णतया 

मुफ्त एवं शून्य व्यय कौ पात्रता प्रदान कौ जाती है 
तथा इसमे आने-जाने के लिए परिवहन, भोजन, ओषध 
तथा नैदानिक सामग्री कौ व्यवस्था है। बीमार नवजातो 
के लिए भी एेसी पात्रताएं लागू की गई है। 

(2) बीमार नवजात कौ परिचर्या के लिए जिला स्तरों पर 
नवजात परिचर्या art (एनबीसीसी) विशेष नवजात 
परिचर्या एकको (एसएनसीयू) के जरिए सुविधा आधारित 

नवजात परिचर्या का सुदुदीकरण किया जा रहा है ओर 
एफ आरयू पर नवजात स्थिरीकरण एकक (एनबीएसयू) 

स्थापित किए जा रहे है। आज कौ तिथि के अनुसार 
देश भर मेँ 374 एसवएनसीय्, 1638 एनबीएसयू तथा 
11432 एनबीसीसी कार्य कर रहे zi 

(3) बच्चों की सामान्य बीमारियों के उपचार तथा जल्दी 

निदान ओर जन्म के समय नवजात परिचर्या के लिए 
डोँक्ररों, नसो एवं एएनएम के कौशल के निर्माण wa 

उन्नयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के
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तेहत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण 

किया जाता है। 

(4) माता ओर बाल पहचान प्रणालीः एक नाम आधारित 

माता तथा बाल पहचान प्रणाली स्थापित की गई है 

विवरण 

लिखित उत्तर 608 

जो सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीयन एवं 

पहचान gaa करने के लिए वेब आधारित है 

ताकि उनके लिए नियमित एवं पूर्णं सेवाओं कौ 

व्यवस्था कौ जा सके। 

TINT TAR का राज्यवार सुज्ञान 

राज्य का नाम ॑ 2008 2009 2010 

भारत 35 34 33 

आध्र प्रदेश 34 33 30 

असम 34 33 33 

बिहार 32 31 31 

छत्तीसगद् | 39 38 | 37 

दिल्ली 19 18 | 19 

गुजरात . 37 34 31 

हरियाणा 34 35 33 

हिमाचल प्रदेश 33 36 31 

जम्मू ओर कश्मीर 39 37 35 

्ञारखंड 25 28 29 

कर्नाटक 24 25 25 

केरल 7 7 7 

मध्य प्रदेश 48 47 44 

महाराष्ट | | 24 24 22 

ओडिशा 47 43 42 

पंजाब । 28 27 25 

राजस्थान 43 41 40 

तमिलनाडु 21 18 16 - 

उत्तर प्रदेश . 45 45 42 

पश्चिम बंगाल 26 25 23 
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विवरण-पा 1 2 3 

आरसीएच- पीपी -13 मेँ चंडीगढ़ RATA कार्यक्रम, पीपी 2012-13 मे वित्तीय अनुमोदन 21 1031.35 

(लाख रुपए मे) 22. दादरा ओर नगर हवेली 556.88 

क्र.सं. - राज्य का नाम/संघ राज्य अनुमोदित बजट वित्तीय 23. दमन ओर दीव 548.11 

aa का नाम वर्षं 2012-13 
24. दिल्ली 13684.15 

1 2 3 25. गोवा 932.98 

1. विहार 95774.72 26. waters 360.53 

2 आारखंड 36133.71 27. eat 1030.26 
अरुणाचल 3, मध्य प्रदेश 61182 68 28. अरुणाचल प्रदेश 2311.02 

, असम 51301.73 
4. Baas 26691.02 29 

3ॐ0. मणिपुर 2833.33 
5. ओडिशा 35504.18 ४ 

31. मेघालय 4791.25 
6. राजस्थान 78242.01 

32. मिजारेम 2996.70 
7. उत्तर प्रदेश 133342.45 

| 33. नागालैंड 4382.01 
8. उत्तराखंड 9459.81 

| 34. सिक्किम 1347.24 
9. आध्र प्रदेश 55418.68 

35. त्रिपुरा 3831.62 
10. गुजरात 34941.07 

कुल 910635.22 
11. हरियाणा 22905.95 

~ 

12. हिमाचल प्रदेश 4814.03 (हिन्द ^ त biel 

13. जम्मू ओर कश्मीर 15151.69 ओआरएस tee 

14. कर्नाटक 27041.68 3423. श्री रेवती रमण सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
15. केरल 16850.77 | 

16 महाराष्ट 4954015 (क) क्या सरकारी अस्पतालों ओर स्वास्थ्य dst द्वारा मियाद् 

पूरी कर चुके ओरल feeder साल्ट (ओआरएस) ted at 
17. पजाब 14421.08 आपूर्ति कां पता चलता है; 

18. = तमिलनाड 44191 (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान 
19. पश्चिम ane 56029.26 वर्ष-वार पता चले va मामलों का ब्योरा क्या हे; ओर 

20. अंडमान ओर निकोबार 1111.65 (ग) देश के सरकारी अस्पतालों ओर स्वास्थ्य dal में 
graye ओआरएस tel कौ आपूर्ति कौ निगरानी के लिए सरकार द्वारा 

क्या गद saw my रहे है? 
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नवी 

आजाव् ): (क) से (ग) जहां तकं तीन सरकारी अस्पतालों नामतः 

सफदरजंग अस्पताल, डा.आरएमएल अस्पताल ओर लेडी afer 

चिकित्सा कालेज ओर उसके सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, सिर्फ 

वैसे ओआरएस tel की ही अधिप्राप्ति ओर वितरण होता है 

जिनका शेल्फ जीवन पर्याप्त रहे ओर जिनकी भियाद समाप्ति कौ 

तारीखं आस-पास न हो| 

[अनुवाद] - . 
3 न्त ^ bile ID 

होभ्योपेथी उपचार 

3424. श्री टी.आर. बालूः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में होम्योपैथी द्वारा उपचार की माग बद रही 

है; 

(ख) यदि a, तो इस dae में किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन 

का व्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्षं क्या है; 

(ग) पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण ast मे अस्पतालो^मेडिकल 

Get में होम्योपैथिक fan ओर डक्टरों की व्यवस्था करने हेतु 
सरकार द्वारा क्या कदम उठाए Wyss जाने का प्रस्ताव है; 

(घ) होम्योपैथी के मेडिकल कलेजो में शिक्षा की गुणवत्ता 

मेँ सुधार के लिए पुराने गजेर/चिकित्सा उपकरणों को आधुनिक 

बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या sou किए गए(किए जाने का 

प्रस्ताव है; ओर 

(ॐ) होम्योपैथी को लोकप्रयि बनाने ओर देश में होम्योपैथी 

कै seed की संख्य में वृद्धि के लिए सरकार द्वार क्या कदम 

उठाए AGUA जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) देश में होम्योपैथिक उपचार कौ मांग 

मे वृद्धि हई है। होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या ad 
1980 मेँ 1,05.912 से बढ़कर वर्षं 2010 में 246,772 हो गई है 
ओर होम्यापेधिक अस्पतालो/ओषधालयों की संख्या वर्ष 1980 मे 

1686 से बदुकर वर्ष 2010 में 6958 हो गई हे। आयुर्वेद, योग 
व प्राकृतिक चिकित्सा, gait, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) 
विभाग द्वार ‘anda चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का उपयोग 

ओर स्वीकार्यता'' पर एक अध्ययन चिकित्सा सांख्यिकी अनुसंधान 
संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कराया गया Ml 

इसके निष्कर्षं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार 
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लाभ प्राप्त करने वाले रोगियों के stipes! के विश्लेषण पर आधारित 

है। आयुर्वेद, यूनानी ओर सिद्ध कौ तुलना 4 होम्योपैथी में नाद्य 
रोगियों की वार्षिक ओसत संख्या अधिक eft 

(ग) ‘args अस्पताल ओर ओषधालय विकास" नामक केंद्रीय 
प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण कषत्रं मे, 
आयुष अस्पतालों ओर ओषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य 
Sal, सामुदायिक स्वास्थ्य del ओर जिला अस्पतालों ओर ओषधालयों 
के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य del, सामुदायिक स्वास्थ्य sal ओर 
जिला अस्पतालों में आयुष सुविधों के सह-स्थापन हेतु राज्यों को 

वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अवसरंचना, 
उपस्कर ओर फर्नीचर हेतु एकबारगी वित्तीय सहातया तथा ओषधियाों 
एवं आकस्मिक खर्च के लिए आवतीं अनुदान अनुमेय है। आयुष 
अस्पतालों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों ओर 
अर्ध-चिकित्सा कार्भिकों की संविदात्मक नियुक्ति हेतु भी वित्तीय 
सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य sel, 

सामुदायिक स्वास्थ्य det ओर जिला अस्पतालों के आयुष सह-स्थापित 
एकांशो मे सविदात्मक चिकित्सकों को वेतन एनआरएचएम फलैक्सी 
पूल के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के सभी उपबंध 
ओर वित्तीय सहायता होम्योपैथी के लिए भी लागू होती है। 

(घ) “* आयुष संस्थाओं का विकास" केंद्रीय प्रायोजित स्कौम 
के अंतर्गत निम्नलिखित veal के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध 

कराने हेतु प्रावधान किए mm हैः- 

* आयुष स्नातक-पूर्वं कोलेजों का विकास। 

° स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा हेतु सहायता। 

° आयुष कार्मिकों हेतु पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम। 

* आयुष के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण 
अस्पतालों के अस्पताल वाडों का जीर्णोद्धार ओर 
सुदृदीकरण। 

° आयुष कलेजो मेँ कम्प्यूटर प्रयोगशाला कौ स्थापना। 

° शैक्षिक संस्थाओं का राज्य आदर्शं संस्थान के रूप में 
उन्नयन। 

(ङ) “* आयुष संस्थाओं का विकास '' asta प्रायोजित स्कौम 

के अंतर्गत उन राज्यों मे, जहां tet Wendt मौजुद नहीं है, वहां 
आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी की नई संस्थाए/आयुष 
विश्वविद्यालय खोलने के लिए 50:50 समरूप भागीदारी के आधार 
पर राज्यों को 10.00 करोड़ रुपए तके एकबारगी सहायता उपलब्ध 
कराई जाती 2
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इसके अलावा, सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर welts 
अभियान प्रारभ किया है ओर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) 
कार्यक्रम के अंतर्गत fie ओर इलोक्टोनिक माध्यम से तथा आरोग्य 

tel के जरिये भी होम्योपैथिक पद्धति के बरे मेँ जागरूकता फैलाई 

जा रही 2 
८८ ^ 

सौर उपकरणों संबंधी योजना 

3425. श्री शिवं कुमार उदासीः 
श्री निशिकात दुबेः 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

श्री जी.एम. सिददेश्वरः 
श्री दुष्यत सिंहः 

क्या नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जां मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः — 

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित लोगों को उचित 

मूल्य पर सोलर कूकर ओर सोलर ऊर्जा जैसे सोलर उपकरण प्रदान 

करने के लिए कोई योजना तैयार की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक ad ओर चालू वर्ष के दौरान 
इस sera के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्न-वार 

ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने परिवारों ओर अन्य क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा 

के उपयोग को बदावा देने के लिए सचन्सिडी राशि मे ब्ोतरी करने 
के लिए कोई निर्णय लिया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर सोलर ऊर्जा 
के उपयोग को बदावा देने के लिए लोगों के बीच जागरूकता लाने 

के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय feu गए है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री (Si फारूख अब्दुल्ला ): 
(क) ओर (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्टीय सौर मिशन 
(जेएनएनएसएम) सौर मिशन के ओंफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कोम 
कै तहत, नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्रालय ग्रामीण कषत्रं सहित 
देश में सौर pad हेतु dank लागत का 30% सब्सिडी उपलब्ध 
करा रहा है। मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए सौर 
mee, घरेलू creel के वितरण/संस्थापना हेतु प्रतिवाट पीक 

अधिकतम 81/-रु. ओर सौर जल पम्पिंग प्रणालियों हेतु प्रतिवाद 
पीक 57 रु. के अध्यधीन लोगों को सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां 
की aaah लागत का (प्रतिवाट पीक 270/-%.) 30% भी उपलब्ध 
करा रहा है। 
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(ग) वर्षं 2009-10, 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 के 

दौरान स्कीम के तहत ओंफ-ग्रिड सौर aia ओर प्रकाशवोल्रीय 
प्रणालियों हेतु निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षत्रवार आवंटन नहीं 

किया गया। 

(घ) ओर (ङ) जी नही। तथापि मंत्रालय प्रति व्यक्ति, सौर 
लालटेनों, घरेलू लाइटों ओर 210 वाट पीक तक के लघु क्षमता 
के पीवी wast की संस्थापना करने हेतु नाबाई, क्षेत्रीय ग्रामीण वैक 

ओर अन्य वाणिन्यिक वैक के माध्यम से प्रतिवाद पीक 108 स 
कौ सीमा तक पूंजी लागत का 40% सन्सिडी उपलब्ध HU रहा 

है। लागत के शेष 60% हेतु वैक द्वारा सामान्य बाणिज्यिक दरों पर 
लाभार्थी को क्रेडिट सुविधा दी जाती है! ५५. 2, ८५. ,४ 

खाद्य ओषध विनियमन मे संयुक्त राज्य 
अमेरिका के साथ सहयोग 
| 

3426. श्री प्रदीप urett: 

श्री किसनभाई वी. पटेलः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wait यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने खाद्य ओर ओषध विनियमन के क्षेत्र 

मे सर्वोत्तम अन्तरष्टीय प्रथाओं के बारे में भारतीय विनियामकों को 

अवगत कराने के लिए खाद्य ओर ओषध विनियम में अतर्खष्टरीय 

सहयोग पर बल दिया 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्ट-मंडल ने अभी हाल 

ही मे संयुक्त we खाद्य ओर ओषध विनियामक प्रशासन (weet) 

का दौरा किया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ao क्या है ओर भारतीय 

शिष्टमंडल ने उक्त दौरे के दौरान किन-किन मुदं पर विचारविमर्शं 

किया; ओर 

(ङ) उन सुहदो का ah क्या है जिन पर संयुक्त राष्ट 
अमेरिका भारत के साथ सहयोग कने पर सहमत हैः? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) senile स्तर कौ भ्रष्ठ प्रणालियों 

से देश के खाद्य ओर ओषधि विनियामक त॑त्र को अवगत कराने 
के उदेश्य से सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डन्त्यूएचओ) , 

कोडेक्स एलीमेटारियस के साथ ओर अपने स्तर पर सुदृढ विनियामक 

प्रणालियों वाले विभिन देशों के साथ waste किया 21
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(ग) से (ङ) हाल ही में एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल 

ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य ओर ओषधि प्रशासन (यृएसएफडीए) 

का दौरा किया था इसमे केंद्रीय ओषधि मानक नियत्रण संगठन 

के साथ समञ्ञौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सहित खाद्य ओर ओषधि 

प्रशासन के क्षेत्र मेँ सहयोग को ओर सुदृढ करने पर चर्चाएं हई! 

(हिन्दी) ao bi yl 3 

नए एचआईवी संक्रमण 

3427. sit लालुभाई बाबूभाईं wee: 
श्री ए. गणेशमूर्तिः 
श्री महाबल पिश्राः 

श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wit यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो में नए एचआईवी संक्रमण में 

कमी के बावजुद भारत मेँ वर्ष 2015 तक 22 मिलियन से अधिक 

संक्रमण के नए मामले होने का अनुमान है; यदि हां, तो इस संबंध 

में तथ्य क्या है; 

(ख) टीकाकरण सहित विस्तारित एवं प्रभावी रोकथाम कार्यक्रमों 

के माध्यम से नए एचआईवी संक्रमण के मामलों कौ रोकथाम करने 

ओर उन्हे कम करने के लिए सरकार द्वार अब तक क्या कदम 

उठाए गए ओर देश भर में अधिक जोखिम वाले समूहो के साथ 
आम् जनता के बीच नए एचआईवी सक्रमणों की संख्या कम करने 

मेँ प्राप्त उपलब्धियों का wae राज्यक्ेत्रू-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार एचईवी/एद्स प्रभातित व्यक्तियों 

हेतु विशिष्ट अस्पताल स्थापित करने का है ओर इस प्रकार संक्रमिते 

व्यक्तियों विशेष रूप से नच्वों की वित्तीय सहायतां करने का है; 
ओर 

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबधी व्यौरा क्या 

है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाव् ): (क) जी नहीं। एचआईवी सेंटिनल निगरानी-2008-09 

पर आधारित एचआईवी प्राक्कलनं 2010 के अनुसार भारत में 

एचआईवी से खंक्रमित लोगों कौ अनुमानित संख्या 23.9 लाख भी 

ओर 2009 मेँ नये एचआईवी संक्रमण अनुमानतः 1.2 लाख a 

पिछले दशक के दौरान नये संक्रमो मे 56% की गिरावर हुई है। 
चालू निगरानी-चक्र से यह भी ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 
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एएनसी उपस्थिति वालो ओर उच्च जोखिम ant मेँ से नये संक्रमणों 

मे ओर भी गिरावट आई 21 

(ख) एचआईवी/एड्स के निवारण वे नियंत्रण के लिये भारत 
सरकार सन् 1992 से ही शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के 

रूप में राष्ट्रीय एड्स fran कार्यक्रम को कार्यान्वितं कर रही है। 
जुलाई 2007 (2007-2012) मेँ आरंभ एनएसीपी के तीसरे चरण 

का लक्ष्य था “पांच वर्ष कौ अवधि में देश में महामारी पर लगाम 

लगाना तथा समाप्त BEM” इस कार्यक्रम कौ चतुर्मुखी कार्यनीति थीः 

* उच्च जोखिम वाले वर्गो ओर सामान्य जन में नये 

सक्रमणों को रोकना 

* अधिकाधिक संख्या मे पीएलएचओ को अधिक सावधानी, 

सहायता ओर उपचार उपलब्ध करना। 

° जिला, राज्य ओर usta स्तर पर निवारण, परिचर्या, 

सहयोग ओर उपचार के क्षेत्र मे अवसंरचना, प्रणाली ओर 

मानव संसाधन को Bes BEM 

° राष्ट्रीय स्तर पर कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को 

ase करना! 

लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए seq जोखिम वाले लोगों के बीच 

निवारण सेवाओं का संवर्धन, वर्धितं जागरूकता कै लिये व्यवहार 

परिवर्तन सप्रेषण, परामर्शं एवं जांच सुविधाओं का विस्तार, इस्तेमाल 

से पूर्व प्रत्येक रक्त यूनिट की अनिवार्य जांच के माध्यम से रक्त 

ओर रक्त उत्यादनों कौ सुरक्षा, योन संचारित संक्रमणों का उपचार, 
कंडोम संवर्धन, अवसरजन्य संक्रमणों वे उपचार सहित एचआईवी 

संक्रमित लोगों का उपचार ओर सहायता, एटी-रिटरोवाइरल ओषधियों 

कौ व्यवस्था ओर एचआईवी हस्तक्षेप की रणनीति को मुख्यधारा 
में लाना कार्यान्वित हो चुके है। एचआईवी dani को कम करने 
के क्षेत्र A 2006-09 की अवधि में प्राप्त उपलब्धियां राज्य/संघ राज्य 

कषेत्रवार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 2 

बायोटेक्नोर्लोजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रदत्त 

सामग्री के अनुसार, भारत में निवारक वैक्सीन के रूप में प्रयुक्त 
किए जाने के लिए नवीन एचआईवी dada कैडिडेट की खोज 

तथा उसे विकसित करने के लिए उन्होने रंसलेशनल हेल्थ साइंस 

एंड टेव्नोर्लोजी इईस्टीर्यूट, गुडगवि, हरियाणा (विभाग की एक 

स्वायत्त शासी संस्था) तथा एक वैश्विक लाभ अर्जित न करने वाले 

संगठन, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिसिएटिव, के बीच उत्पाद 
विकास भागीदारी के रूप में एचआईवी dada कौ खोज संबंधी 

अनुसंधान को तेज करने के लिए एक सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू 
किया 21
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(ग) ओर (घ) नहीं, एचआईवी/एड्स प्रभावित ओर संक्रमित 

लोगों के लिये विशेषीकृत अस्पतालों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं 

है। तथापि, चिकित्सा महाविद्यालयों, चयनित जिला ओर उप-जिला 

अस्पतालों मे एरी -रिटरोवाइरल उपचार he स्थापित किये गये हैँ जहां 

एचआईवी सक्रमित रोगियों को निःशुल्क परिचर्या, सहयोग ओर 
उपचार प्रदान किये जाते है। अभी, पुरे देश A 355 एआरटी केंद्र 
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कार्यरत 21 राज्य संघ राज्य Aran 355 एआररीकेद्रों का व्यौरा 

विवरण A दिया गया है। | 

राष्ट्रीय एडस नियत्रण संगठन से एचआईवी संक्रमित बच्चों को 

वित्तीय सहायता के लिये कोई योजना नहीं है। तथापि, कुछ राज्य 
एचआईवी सक्रमित महिलाओं ओर बच्चों को सामाजिक सरक्षण 

प्रदान करने के लिये आगे आये है। 

विवरण 

वार्षिक नए एचआईवी सक्रमणों की अनुमानित सख्या, राज्यवार 2006-2009 

राज्य का नामं नए एचआईवी संक्रमण (15+ वर्ष) 

2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

आध प्रदेश 23 22 21 21 

अरूणाचल प्रदेश 30.959 27456 25.749 23.905 

असम 133 134 134 134 

बिहार 1,729 1981 2272 2540 

चंडीगट् 12.292 11.374 10654 10056 

छत्तीसगद 244 348 307 217 

दादरा ओर नगर हवेली 4444 3 994 3577 3221 

दमन ओर दीव 22 20 19 19 

दिल्ली 18 18 17 17 

गोवा 2255 2210 2,173 1970 

गुजरात 309 310 315 299 

हरियाणा 9.576 7476 5 973 4 283 

हिमाचल प्रदेश 1.235 1,179 1,186 1,196 

जम्मू ओर कश्मीर 524 456 419 400 

्ारखंड 618 668 721 778 

कर्नाटक 2 897 3,240 3 553 3814 
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1 2 3 4 5 

केरल 12.144 11.270 10.762 9,184 

मध्य प्रदेश 4.500 4.442 4.269 3 968 

महाराष्ट 5 328 5001 4.885 4 806 

मणिपुर 16.853 14.293 12.829 11.287 

मेघालय 1 465 1315 1 289 1219 

मिजोरम 168 174 174 168 

नागालैड 498 | 469 444 409 

ओडिशा 983 877 806 704 

पुदुचेरी 8 A06 9292 10.337 11.268 

पंजाब 96 101 129 94 

राजस्थान 4,095 3819 3,687 3611 

सिविकम 5.728 5415 5 280 5018 

तमिलनाडु 25 25 24 23 

त्रिपुरा 3 678 2485 1926 850 

उत्तर प्रदेश 268 273 280 280 

उत्तराखंड 6.890 6,731 6 680 6397 

उत्तराखंड 685 835 1014 1,196 

पश्चिम बंगाल 11.584 9,984 8 687 7316 

कुल 1 50,672 1 37 687 1 30,592 1 20 668 

स्रोतः एचआईवी अनुमान, 2010, नाको 

विवरण 

355 एटी रेदरवायरल (ट्री) उपचार केन्द्रो का राज्य^संघ राज्यवार न्यौरा 

राज्य का नाम जिला WAR कद्र के नाम 

1 2 3 

आध्र प्रदेश आदिलाबाद जिला मुख्यालय अस्पताल, आदिलाबाद् 

अनंतपुर जीजीएच, अनंतपुर 
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1 2 3 

अनंतपुर खदरी केन्र 

अनंतपुर RDT एञररी केन्द्र 

Faraz जिला अस्पताल frat 

चित्तोर एसवीआरभर sites, तिरूपति चित्तूर 

कुडापाह आर, आईएमएस, HST 

पूर्वं गोदावरी एआरटी सेंटर, एरिया अस्पताल, अमलापुरम 

पूर्व गोदावरी GGH, काकीनाडा, at गोदावरी 

पूर्वं गोदावरी राजमुंदरी एआररी Pex 

Tex ax के अस्पताल, तेनाली, 

गुंटूर सरकार मेडिकल wits, गुंटूर 

गुदर गुंटूर WAR केन्र 

गुंटूर नरसारावपेट wird केन्द्र 

गुटूर अनिवासी भारतीय एआररी केन्द्र 

हैदराबाद DH, किंग कोटी, हैदराबाद 

हैदराबाद सरकार, जनरल चेस्ट अस्पताल, हैदराबाद 

हैदराबाद Nillofer अस्पताल 

हैदराबाद उस्मानिया मेडिकल कँलेज, हैदराबाद 

करीमनगर सरकारी जिला अस्पताल, करीमनगर 

करीमनगर रामागुडम एआरटी कन्दर 

खम्मभ भद्राचलम WIE केन्द्र 

खम्मभ जिला मुख्यालय के अस्पताल, खम्मभ 

कृष्णा तदूर एआररी केन्द्र 

कृष्णा DH, मलछलीपर्टनम, कृष्णा 

कृष्णा GGH, विजयवाड़ा 

कृष्णा पुराना सरकारी जनरल अस्पताल 
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कुरनूल सरकार जनरल अस्पताल, कुरनूल 

महबूबनगर जिला मुख्यालय अस्पताल, महबूबनगर 

मेडक जिला मुख्यालय अस्पताल मेडक 

नलंगोंडा जिला मुख्यालय अस्पताल नलगोंडा 

नेल्लोर जिला मुख्यालय के अस्पताल, नेल्लोर 

निजामानाद जिला मुख्यालय के अस्पताल, Farrar 

प्रकाशम सरकार जिला अस्पताल, ओंगोल 

प्रकाशम मरकापुर एआरटी केन्द्र 

रेगारेद्डी गाधी मेड, कोलेज, सिंकदराबाद 

श्रीकाकुलम जिला मुख्यालय अस्पताल, श्रीकाकुलम 

विशाखापट्टनम सरकारी de ओर संचारी रोग, अस्पताल wit सेंटर 

विशाखापर्टनम एआर्टी कद्र एनाकापल्लां 

विशाखापर््टनम सरकार. एम सी (किंम sist अस्पताल), विजाग 

विजियनगरम गवर्नमेर मेडिकल कालेज 

वारंगल मेडिकल कालेज, वारंगल 

पश्चिम गोदा्तरी जिला मुख्यालय के अस्पताल, wae 

पश्चिम गोदावरी टाडेपल्लीगुडम एआरटी केन्द्र 

अरुणाचल प्रदेश पापम पारे एआस्टी कद्र, जनरल अस्पताल, नहारलागुन 

कछार सिलचर मेडिकल कोँलेज एवं अस्पताल 

असम डिन्रूगद एएमसी, डिन्रूगद 

कामरूप गुबाहारी मेडिकल कलेज अस्पताल 

भागलपुर JLN मेडिकल कोँलेज, भागलपुर 

दरभंगा दरभंगा मेड, कर्नल, लहरियासराय, दरभंगा 

गया ARTC, ANMMCH 

कटिहार एआरटी कद्र कटिहार 
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बिहार मधुबनी एञरटी केंद्र मधुबनी 

मोतिहारी जिला अस्पताल (सदर), मोतिहारी 

मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर 

पटना एञारयीसी, आरएमआरआई 

पटना पीएमसीएच, पटना 

सरन जिला (सदर), अस्पताल सरन 

चंडीगदं चंडीगद् पीजीआईएमई आर 

बस्तर एआररी AR जगद्लपुर 

बिलासपुर "sel केंद्र CIMS बिलासपुर 

छत्तीसगद् दर्ग Tae केंद्र, जिला अस्पताल 

रायपुर सरकार चिकित्सा महाविद्यालय, एआरटी केंद्र. रायपुर 

सरगुजा एआरटी कद्र सरगुजा 

दिल्ली कद्र एलएनजेपी अस्पताल, नई दिल्ली 

नई दिल्ली एम्स, नई दिल्ली 

नई दिल्ली एरी कलावती सरल बाल अस्पताल 

नई दिल्ली आरए्मएल अस्पताल, न्ह दिल्ली 

उत्तर डो. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल 

उत्तर-पूर्व जीटीनी अस्पताल, दिल्ली 

दक्षिण एलआरसी टीबी के संस्थान, नई दिल्ली 

दक्षिण सफदरजंग अस्पताल 

पश्चिम डीडीयू अस्पताल, नई दिल्ली 

गोवा उत्तरी गोवा Tate मेडिकल कोलेज, aati 

अहमदाबाद WARE! कद्र बीएसजी अस्पताल 

अहमदाबाद as. मेडिकल कोलिज, अहमदाबाद 

अमरेली जनरल अस्पताल, अमरेली 
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SARIS Uatl HA, जनरल अस्पताल, पालनपुर 

भरूच Wael सेंटर, Genral अस्पताल, WA 

भावनगर मेडिकल कालोज, भावनगर 

दाहोद Wael केंद्र, sets 

गांधीनगर हिम्मतनगर एआरटी Pex 

जामनगर जीजी अस्पताल जामनगर 

जुनामद् जनरल अस्पताल FATS 

कच्छ WIR केन्द्र, भुज 

खेडा एआरटी Ax नाडियाड 

गुजरात मेहसाना मेडिकल कोलाज, मेहसाना 

नवसारी नवसारी एआरटी Fer 

पंचमहल TARA केद्र के जनरल अस्पताल, गोधरा 

पाटन जनरल अस्पताल, पाटन 

पोरबंदर एआरटी कद्र, भावसीजीजनरल अस्पताल, पोरबंदर 

राजकोट पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट 

सूरत सरकारी, मेडिकल wits, मजुरा गेर, सूरत 

सूरत मोरा चोरयासी, रिलायंस एचआईवी ओर टीबी नियंत्रण कद्र, सुरत 

सूरत स्मीअर अस्पताल, सूरत 

सुरेनद्रनगर महात्मा गाधी (एमजीएस) स्मति अस्पताल सुरेद्रनगर 

वडोदरा एसएसजी अस्पताल के एआरटी सेंटर 

वलसाड URE HR वलसाड 

हरियाणा रोहतक पीजीआईएमएस 

हमीरपुर एरी केद्रआरएव हमीरपुर 

हिमाचल प्रदेश कगरा एआररीसी डो. आरपी मेडिकल aie, 

शिमला आईजीएमसी, शिमला 

जम्मू सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय 
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जम्मू ओर कश्मीर श्री नगर शेर-ए-कश्मीर दुंस्टीर्यूर sie मेडिकल साइंसेस श्रीनगर 

ज्ञारखंड डाल्टनगंज सद्र अस्पताल, डाल्टनगंज 

देवगढ़ सदर अस्पताल, देवगढ़ 

धनबाद पाटलिपुत्र मेडिकल कोँलेज ओर अस्पताल (PMCH), धनबाद, 

हजारीबाग एआरटीसी हजारीबाग 

पूर्वी सिंहभूम एमजीएम मेडिकल कोँलेज, जमशेदपुर 

रची आर, आईएमएस रांची 

कर्नाटक नागलकोर एआरटी कद्र जामखंडी 

बागलकोर एआरटी सेंटर, तालुका अस्पताल मुधौल 

बागलकोट जिला अस्पताल, बगलकोर 

बागलकोर जनरल अस्पताल, हुनागंड 

बंगलुर एआरटी कद्र, के.सी. जनरल अस्पताल 

बगलूर बोरिगओर लेडी कर्जन seen, बंगलोर 

PTR पुलिस महानिरीक्षक इस्टीमाल स्वास्थ्य, बंगलोर, आईजी आईसीएतच 

STR आईएमएस बंगलोर 

बंगलुर सेट जोन अस्पताल 

AN विक्टोरिया अस्पताल 

बेलगम जिला अस्पताल, बेलगांव 

बेलगम जनरल अस्पताल, चिकोडी 

बेलगम जनरल अस्पताल, गोकक 

बेलगम जनरल अस्पताल, अथनी, जिले, बेलगाम 

बेलगम जनरल अस्पताल, सौदागती, जिले, बेलगाम 

नेलैरी होसपेट एआरटी सेंटर 

बेलैरी वीआईएमएस, बेल्लारी 

विदार जिला अस्पताल, बीदर 
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नीजापुर जिला अस्पताल, बीजापुर 

बीजापुर सिदगी want केन्द्र 

चामराजनगर जिला अस्पताल, चमराजनमर 

Chikballapur जिला अस्पताल, चिकबलापुर 

चिकमगलुर जिला अस्पताल, मंगलौर 

चित्रदरगा जिला अस्पताल, चित्रदुर्गा 

दक्षिण कन्नड जिला अस्पताल, चिकमगलूर 

दावनगेरे एआरटी कद्र, चननागिरि 

दावनगेरे जिला अस्पताल, दावणगिरि 

UNAS जिलां अस्पताल, धारवाड 

uals आई एम एस Usd! कद्र, हुबली 

गडग जिला अस्पताल के एरी सेंटर, गडग 

गुलबर्ग जिला अस्पताल, गुलबर्गा 

गुलबर्ग स्वैच्छिक परामर्शं ओर एआरटी de, वाडी 

हावेरी जिला अस्पताल, हावेरी 

कोडागू जिला अस्पताल, कोडागू 

कोलार जिला अस्पताल, कोलार 

कोप्पल जिला अस्पताल, कोप्पल 

मण्डया जिला अस्पताल के wsdl सेंटर, मंडया 

मैगलोर कस्तूरबा मेडिकल कलिज एवं अस्पताल, मंगलोर 

मैसूर आशा किराना 

मैसूर जिला अस्पताल, हसन 

मैसूर मैसूर मेडिकल कोलिज 

TAK जिला अस्पताल, रायचूर 

रायचूर जनरल अस्पताल, लिंगासुगर 
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रामनगरम जिला अस्पताल, रामानगरा 

शिमोगा जिला अस्पताल, शिमोगा 

तुमकुर जिला अस्पताल, तुमकुर 

उडुपी जिला अस्पताल, sett 

उत्तर HAS जिला अस्पताल, करवर 

Yadgiri जिला अस्पताल, एआरटी सेंटर, यादगिरि 

आलाप्मुञ्चा मेडिकल कोलेज अल्लपी 

wipe एआररी कद्र, जनरल अस्पताल एरनाकुलम 

Kasaragod जनरल Hospital कासरगोड 

कोट्टायम मेडिकल कोलेज कोटूटायम 

केरल कोक्ञिकोड एआररी aa, कोडञ्चीकोड 

पलक्कड एएसएचयूएस जिला अस्पताल 

तिरूअनंतपुरम अस्पताल त्रिबेद्रम 

Farr एञरटी he, त्रिशुर 

भोपाल गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल 

पूर्वं fare wand ay जिला अस्पताल खंडवा 

ग्वालियर चिकित्सा विभाग, जावेद अस्पताल ग्वालियर 

इंदौर एमवाई अस्पताल, इंदौर 

मध्य प्रदेश जबलपुर मेडिकल Bieta, जबलपुर 

मन्दसौर ward मंदसौर 

रेवा एञरटी कद्र रीवा 

सागर WAR सागर 

सिवनी एआररी सिवनी 

उज्जैन आरडीजी मेडिकल aida, उज्जैन 

महाराष्ट अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल, अहमदनगर 

अहमदनगर प्रवर मेडिकल ee, civ प्रवर मेडिकलं ee, art 
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ओरगाबाद जिला अस्पताल, वैजापुर, ओरंगाबाद 

अकोला मेडिकल कोँलेज, अकोला 

अमरावती एआरटी ahs, जिला सिविल अस्पताल 

ओरंगाबाद मेडिकल कलिज, ओरंगाबाद 

बीड मेडिकल कोँलेज, अबेजोगई 

भंडारा ` भंडारा डीएच 

बुलढाणा Wael chs, जिला जनरल अस्पताल 

चंद्रपुर बीआईएलरी ATL 

चंदरपुर जिला अस्पताल मे एआरटी कद्र, चंदरपुर 

धुले मेडिकल कोँलेज, धुले 

गदचिरौली गदचिरौली एआरटी dex 

Gondiya एआरटी ha, गोदिया 

हिगोली ware सेंटर, सिविल अस्पताल, रिसाला बाजार, दरगाह रोड 

wera सिविल अस्पताल, जलगांव 

जलना जलना डीएच 

कोल्हापुर आर सी Wa एम गवर्नमेट मेडिकल wich 

कोल्हापुर उप जिला अस्पताल, गंजीगलई 

लातूर सिविल अस्पताल ओर सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय 

मुंबई नीएलवाई नायर होस्पिटल 

मुंबई गोदरेज मुंबई 

मुंबई केईएम अस्पताल 

मुंबई एल एंड टी स्वास्थ्य केन्द्र 

मुंबई एलटीएमजी सीयन अस्पताल 

मुंबई एलरीएमजी सीयन अस्पताल, क्षेत्रीय बाल एञआरटी कद्र 

मुंबई एनएमएमसी वाशी 
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मुंबई सिद्धार्थं अस्पताल, गोरेगांव, मुंबई 

Wag शताब्दी अस्पताल, गोवंडी, मुंबई 

मुंबई सर जेजे अस्पताल 

नागपुर सरकार, AS, Hits, नागपुर 

नागपुर आईजीएमसी, नागपुरं 

wes सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय 

AGA Agta एआरटी सेंटर 

नासिक एआरटी He एसडीएच मालेगांव 

नासिक सिविल अस्पताल, नासिक 

उस्मानाबाद उस्मानाबाद डीएच 

परभनी सिविल अस्पताल, परभणी 

पुणे एएफएमसी पुणे 

पुणे ais. मेडिकल ales 

पुणे बजाज ओंरो के आईरीडी वार्सीएमएच पिंपरी 

पुणे नारी, पुणे 

Tags रिलायंस दाह पातालगंगा 

रत्रागिरी जिला सिविल अस्पताल, ख्रागिरी 

साग्ली भारती विद्यापीठ-सांगली 

साग्ली Tae मेडिकल ses, सांगली 

सतारा Wael HR कराड 

सतारा जिला सिविल अस्पताल, सतारा 

शोलापुर एआरटी HR उप जिला अस्पताल, पंढरपुर 

शोलापुर सरकार, मेडिकल कोँलेज, सोलापुर 

ठाणे WIRE कद्र आरजीएमसी काल्वे-टाणे 

ठाणे सैटल अस्पताल उल्हासनगर-3 
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ठाणे विट्ठल सायन जनरल अस्पताल, ठाणे 

वर्धा Tare कद्र सिविल अस्पताल वर्धा 

ताशिम काशिम DH 

यवतमाल मेडिकल कोँलेज, Yawatmal 

किष्णुपुर जिला अस्पताल, बिश्नुपुर 

चुराचादपुर एञर्टी कद्र, जिला अस्पताल चुराच्ंदपुर 

इम्फाल पूर्व जे.एन. अस्पताल, एआरटी dex, इम्फाल पूर्व 

इम्फाल पूर्व जे.एन. क्षेत्रीय बाल चिकित्सा एआरटी dex, इम्फाल पूर्व 

मणिपुर इंफाल पश्चिम Uae HR, अस्पताल, इंफाल पश्चिम आर 

सेनापति जिला अस्पताल, सेनापति 

थोबल एआरटी कद्र, जिला अस्पताल Thoubal 

उखरुल एआररी कद्र, जिला अस्पताल चंदेल 

उखरुल wsdl as, जिला अस्पताल उखरुल 

मेघालय पूर्वी खासी हिल्स शिलांग 

आइजोल सिविल अस्पताल, आइजोल 

मिजोरम चम्पा चम्पाई want सेंटर 

लुगलेई लुगलेई UH Pex 

दीमापुर जिला अस्पत्ल, दीमापुर, 

किप एञआररी केंद्र, fart 

क्रोहिमा नगा अस्पताल प्राधिकरण, कोहिमा 

नागालैंड मोकोकचुंग एञआरटी Het, इंफाकोगुम मेमोरियल अस्पताल 

त्युएनसाग सिविल अस्पताल, quran 

जुन्हेबोरो एरी कद्र, जुन्हेमोरो 

ओडिशा अनुगुल एञरी कद्र, डीएचएच अंगुल 

बालनगीर Wael Sx, डीएचए; च बालनगीर 

बालेश्वर एआरटी बालासोर 
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कटक एससीबी मेडिकल ata कटक 

गजम एक के सी जी मेडिकल sic ओर अस्पताल, बरहमपुर 

aati एरी ax कैपिरल अस्पताल 

कोरापुर बीआर्एलरी एआररी कद्र डीएचएचं 

सम्बलपुर वीएसएस मेडिकल aida, एआररी केंद्र 

सुन्दरगढ wat He, आरजीएच राउरकेला 

पुदुचेरी Wad सरकार जनरल अस्पताल 

अमृतसर जीएमसी, अमृतसर 

बठिंडा एआरटी ag, शहीद भाई मनी सिंह सिविल अस्पताल 

गुरदासपुर ware सेंटर, सिविल अस्पताल, पठानकोट 

पंजाब जालंधर सिविल अस्पताल, जालंधर 

लुधियाना wand! कद्र, भगवान महावीर, सिविल अस्पताल 

पटियाला मेडिकल कालेज, पटियाला 

अजमेर एआररी ae जेएलएन अस्पताल ओर मेडिकल कोलेज 

अलवर एरी BR, अलवर 

बीकानेर बीकानेर, एसपी मेडिकल कोँलेज 

भीलवाडा एआरटी केन्द्र भीलवाडा 

राजस्थान जयपुर एसएमएस अस्पताल, जयपुर् 

जोधपुर एसएनएमसी, जोधपुर 

कोरा चिकित्सा महाविद्यालय 

पाली सरकार, WR पाली-मारवाड् अस्पताल 

सीकर एआरटी कद्र सीकर 

उदयपुर आरएनटी मेडिकल कँलेज, उदयपुर 

सिक्किम ya एसरीएनएम अस्पताल 

तमिलनादु अरियालुर सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, कृष्णागिरि 

सरकार, छाती रोगों की चिकित्सा के लिए अस्पताल 
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चेन्नई आईसीएच 

चेन्नई एमएमसी के स्त्री रोग एवं प्रसूति संस्थान 

चेन्नई किलपोक मेडिकल कोलेज 

चेन्नई मद्रास मेडिकल ates 

चेन्नई wae मेडिकल कोलिज 

laa कोयंबटूर मेडिकल Hist 

PSSA सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, कुडालोर 

धर्मपुरी जिला अस्पताल 

दिंडीगल सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, डिडीगुल 

अपरदन जिला मुख्यालय अस्पताल ईरोड 

काचीपुरम सरकार. मेडिकल कोँलेज ओर अस्पताल Aree 

कन्याकुमारी चिकित्सा महाविद्यालय 

करूर जिला अस्पताल 

Agu WAR कद्र Agr 

मदुराई गवर्नमेर मेडिकल कोंलेज 

नागापटूटनम नागपरिटिनम जिला मुख्यालय अस्पताल, 

नमक्कल सरकारी अस्पताल 

नमक्कल सरकारी अस्पताल 

पेरम्बलुर एसटी केंद्र, भारत सरकार अस्पताल, पेरम्बलुर 

पुदुक्कोट्टई सरकार, जिला अस्पताल 

रामनाथपुरम रामनाथपुरम जिला मुख्यालय अस्पताल 

सेलम अन्तुर एआरटी केन्द्र 

सेलम चिकित्सा महाविद्यालय 

शिवगमा शिवागी मेडिकल कोलेज एवं अस्पताल 

तंजावुर तंजातुर मेडिकल ales 

नीलगिरी नीलगिरी जिला मुख्यालय अस्पताल 
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थेनी थेनी मेडिकल कोलेज 

धिरूवल्लुर सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, तिरूवल्लुर 

तिरूपति सरकार. मेडिकल aida ओर अस्पताल 

तिरूचिरापल्ली एआरटी कद्र, AAMT 

तिरुचिरापल्ली त्रिची मेडिकल atch 

तिरुनेलबेली चिकित्सा महाविद्यालय 

तिरूपति एञरटी HR, तिरुपुर 

तिरूवंतपुरम मुख्यालय अस्पताल, तिरूवननमलंई wad. इडिस्टरीक्ट 

टुडुकुडी जयाकोंडम एआरटी सेंटर 

दुदुकुडी तूतीकोरिन मेडिकल aici अस्पताल, तूतीकोरिन 

वेल्लोर सीएमसी वेल्लोर 

वेल्लोर वेल्लोर मेडिकल asics 

वेल्लोर यिरूपथूरं 

भीलुपुस्म जिला अस्पताल 

विरुधुनगर जिला अस्पताल 

त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा अगरतला 

उत्तर प्रदेश आगरा एस.एन.मेडिकल कंलेज अस्पताल 

अलीगढ जे.एन.मेडिकल कोँलेज seis 

इलाहाबाद एमएलएन मेडिकल sich, इलाहाबाद 

आजमगदं TARA केंद्र आजमगढ 

देवरिया एआररी कद्र जिला अस्पताल देवरिया 

इटावा एञरटी HR कौ आर एंड आर, Saifai, 

गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कोँलेज, गोरखपुर 

गोजीपुर एआरटी कद्र, जिला अस्पताल गाजीपुर 



647 प्रश्नों के 31 अगस्त, 2012 लिखित उत्त 648 

1 2 3 

जौनपुर एआरटी केंद्र जौनपुर 

आसी एमएलबी मेडिकल कालिज 

कानपुर नगर आईडी अस्पताल, जी एस at एम मैडिकल ais, कानपुर 

कुशीनगर कम्बाइंड जिला अस्पताल, कुशीनगर 

लखनऊ Ware सेंटर, डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त अस्पताल 

लखनऊ केसीएमसी, लखनऊ 

मेरठ एलएलआरएम मेडिकल कलिज 

RATS एञआरटी कद्र WaT 

रायबरेली एआरटी केंद्र, ऊंचाहार 

सिद्धार्थं नगर wane केंद्र, सिद्धार्थं नगर 

वाराणसी ward कद्र, पं. दीनदयाल उपाध्याय सरकारी अस्पताल 

वाराणसी बनारस हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 

देहरादून टून अस्पताल 

उत्तरचल नैनीताल डी. सुशीला तिवारी मेमोरियल वन अस्पताल हल्द्वानी 

वर्धमान मेदिनीपुर मेडिकल कालिज, बर्दवान 

दार्जिलिंग उत्तर बंगाल मेडिकल ales, सिलीगुडी 

कोलकाता WSR बांगुर जिला अस्पताल, 

कोलाकाता मेडिकल कोँलेज, क्षेत्रीय बाल एआरटी कद्र 

पश्चिम बंगाल कोलकाता आरजीके आया मेडिकल sich 

कोलकाता दरोपिकल मेडिसिन के स्कूल 

मलधन मालदा जिला अस्पताल 

मेदिनीपुर मेदिनपुर मेडिकल. कोलेज, मेदिनीपुर 

उत्तर दीनाजपुर इस्लामपुर एसडी अस्पताल, (कमरा नं 10 ओर 11) 
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( अनुवाद] ८५ 4 

एयर इंडिया मरे पायलटों की कमी 

3428. श्री ए. गणेशमूर्तिः 
श्री बलीराम जाधवः 

श्री सैयद शाहनवाज en: 
श्री महाबल first: 

श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

श्री महाबली सिंहः 

श्री विलास aaa: 
श्री जगदीश शर्माः 
श्री बसुदेव आचार्यः 
श्री हभदुल्लाह wea: 

श्री एस.एस. TA: 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हालं ही में Wace की हडताल कै परिणामस्वरूप 

सरकार ने एयर इंडिया A पायल्ो कौ कमी को दूर् करने के लिए 

भारतीय पायलयें को विदेशी पायलयों से प्रतिस्थापितं किया है^प्रतिस्थापित 

करने का प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार का विदेशी पायल को स्थायी आधार पर 

रखने का विचार है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर एयर इंडिया 

से निकाले गए पायलयों का भविष्य क्या है; 

(घ) क्या जिन विवादो/मुदयौ पर एयर इंडिया के waa ने 

हडताल कौ थी, उन्हें Geen लिया गया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ola क्या है ओर इस पर क्या 

कारवाई कौ गई 2? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। 

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी पायलटों 

को 31 दिसंबर, 2012 तक ही रखा जा सकता है। 

(ग) से (ङ) एयर इंडिया द्वारा इंडियन पायलट्स fies 

(आरईपीजी) के 97 हड़ताली पायल को बर्खास्त कर दिया गया। 

मामला दर मामला आधार पर बहाली के आवेदनों की जांच करने 

क्रे लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ कार्यपालकों की एक समिति गरित 

की Te) 
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[fet] 

writ डिक्सि ये कैफीन की पात्रा 

3429. श्री हंसराज गं अहीरः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों मेँ एनीं डिक्स मेँ कैफीन 
कौ अनुमत मात्र से अधिक होने पर इन feel को जन्त किए 

जाने पर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aie क्या है तथा सरकार द्वाय 

एनजीं डिक्स में aot तत्व की निर्धारित मात्र क्या 2; 

(ग) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा ओर मानक प्राधिकरण 
(एफएसएसएआई) कैफीन कौ उच्च मात्र Hl अनुमति देने के लिए 
एनर्जी दिर॑क्स हेतु नई श्रेणी बनाने के लिए इन एनर्जी दिक्स हेतु 
नए मानक निश्चित करने पर कार्य कर रहा है; 

(ध) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ङ) कोल्ड सोफ्ट fora के साथ-साथ एनजीं द्क्सि में 

कैफीन की मात्र के dae में आवधिक जांच करने के लिए सरकार 

ने क्या कदम उटठाए/उठाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (घ) जी हां, उपलब्ध सूचनाओं 
के अनुसार महाराष्ट्र कौ राज्य सरकार ने 30 नमूने लिये ओर 
6,50.73 ,882 रूपये मूल्य वे एनर्जी fara का स्योक जन्त किय 

खाद्य सुरक्षा ओर मानक विनियम, 2011 के तहत कार्बोनिरेड 
पानी मेँ 145 मिग्राजलीटर से कम की oa के इस्तेमाल कौ 
अनुमति है। तथापि, प्रोपराइटरी खाद्य के रूप 4 वर्गीकृत एनर्जी 
दिक्स/कैफीनयुक्त पेय पदार्थो के लिए कोई सीमा निर्धारिते नहीं है। 

(डः) राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों कौ सरकारों द्वार नियमित तौर पर 

नमूने लिये जाते हैँ ओर अगर नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए 
गए तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई at जाती 21 

(अनुवाद ] ~ 
\ Ai elt et 

राष्टीय आरोग्य निधि 

+ ८ Ce om £ 5° 

3430, श्री यशवीर सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wit यह बताने की 

कृपां करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने मधुमेह ओर डिप्रेशन, एजाइटी, पर्सनेलेटी 
डिसओआईडर आदि जैसी मानसिक बीमारियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि 

(आरएएन) के अंतर्गत शामिल किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों के लिए 
मधुमेह ओर मानसिक बीमारियों के इलाज हेतु एक लाख रुपये 
तकं के चिकित्सा निल का भुगतान सरकार द्वारा इस योजेनी के 
तहत किया जाएगा; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है तथा इसके लिए 
चालू वर्ष में कितना अतिरिक्त बजर आवंटित किया गया है; 

(ङ) क्या सरकार ने मधुमेह ओर मानिसक बीमारियों से 
पीडित बीपीएल रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई 
सर्वेक्षण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(a) यदि नहीं. तो किस आधार पर इन बीमारियों को 

आरएएन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) wets आरोग्य निधि (आरणएएन) के 

अंतर्गत उपचार कौ श्रेणियों कौ एक सूची संलग्न विवरण में दी 
गई है। 

(ग) ओर (घ) संबंधित Pervert दवारा रोगियों 

1.00.000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) तक कौ वित्तीयं 

सहायता पर कारैवाई की जाएगी जिनके अधिकार में आवतं निधि 
रखी गई 21 1.00 लाख रुपए से अधिक ओर 1.50 लाख रुपए 

से कम के वित्तीय सहायता की जरूरत वाले अलग-अलग व्यक्ति 

मामले संबंधित राज्य/खंघ रज्य क्षेत्र मेँ संबंधित राज्य ang 
सहायता कोष को भेजे जा सकते Zi 1.50 लाख से अधिक राशि 
वे मामले विचार के लिए आरएएन को भेजे जाते है। चालू वर्ष 
के दौरान कोई अतिरिक्त बजट आवंटन प्रदान नहीं किया गया Zz 

(ङ) ओर (च) इस प्रयोजन के लिए कोटं सर्वेक्षण नहीं 
किया गया, लेकिन तकनीकी समिति की सिफारिश पर ओर राष्ट्रीय 

आरोग्य निधि योजना की प्रबंधन समिति के अनुमोदन से सूची को 

अद्यतन बनाया गया ZI 

विवरण 

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (CRIT) योजना के 

arta धन के प्रदान किए 
जाने वाले उपचार की संशोधित श्रेणियों at एक fret सूची 

1. हवयरोग विज्ञान a कार्डियक शल्य-चिकित्या 

1. पेसमेकर 
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2. सीआरटी/बाइवेन्दरीकुलर पेसमेकर 

3. आटोमैरिक इप्लाटेबल कार्डियोवर्टर डफिब्रील्लेरर 

4. कोम्बोयुक्तियां 

5 कोरोनरी एजियोग्राफी सहित नैदोनिक कायक 

केथेटेराइजेशन 

6. एंजियोप्लास्टी, रोरा-एव्लेशन, बाल्युनवेल्वुलोपलास्टी 

उदाहरणार्थ-पीरीएमसी, बीजीवी इत्यादि समेत इटरवेशनल 

क्रियाविधि 

7. एएसडी, वीएसडी ओर पीडीए डिवाइस क्लोजर 

8. पेरिफेरल वास्कुलर एजियोप्लास्टी, कोरोरिड एजियोप्लास्टी, 

वृक्क एंजियोप्लास्टी 

9. कोयल एम्बोलाइजेशन व वास्कुलर प्लग्स 

10. इग इल्युटिग wea सहित Ren 

11. - इलेक्टोफिजियो लोजिकल अध्ययन ओर रेडियो बारम्बारता 

एन्लेशन 

12. सीएबीजी समेते जन्मजात व उपार्जित स्थितियों हेतु 

हदय शल्य चिकित्सा 

13. वास्कुलर शल्य चिकित्सा 

14. aidan प्रत्यारोपण इत्यादि 

1. विकिरण चिकित्सा व गामा ase शल्य चिकित्सा। 

` 2. कैसर रोधी रसायनिक चिकित्सा सहायता चिकित्सा व 

प्रतिजीवाणु विकार फैक्रर। 

3. अस्थि मन्जा प्रत्यारोप्ण-एलोजेनिक व॒ आटोलोगस। 

4. नैदानिक क्रियाविधियां-प्लोसिरोमेटी/सिरोजेनेरिक। 

5. कैसर रोगियों के लिए शल्य-चिकित्सा। 

6. weed, Gea लाइन्स व नेनस एक्सेसं युक्तिया 

3. मूत्र विज्ञान “वृक्क ॒विन्ञान^जठरात्रे रोग विज्ञान 

1. डायलेसिस ओर इसके उपभेज्य (हेम डायलेसिस ओर 

पेरियेनियल दोनों )। 

2. तीव्र वृक्क पात मे प्लान्माल्फेरिसिस।
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नीमार रोगी की आईसीयू तीव्र वृक्क पात मे अनवरत 

वृक्क प्रतिस्थापना चिकित्सा, 

डायलेसिस हेतु वास्कुलर एक्सेस उपभोज्य (शंट्ूस, 

peed) | 

gen प्रत्यारोपण- वृक्क प्रत्यारोपण कौ लागत 2.5 से 

4.0 लाख रुपए तक भिनन-भिन है जो रोगी जरूरत 
के अनुसार उपयोग की गईं ओषध के प्रकार पर 
निर्भरत करती 21 

पीसीएन व पीसीएनएल fee 

लथिदरिप्सी (पथरी हेतु) 

मूत्र faa व जठरात्र रोग विज्ञान में इन्डोस्कोपिके 

शल्य चिकित्सीय क्रियाविधियों हेतु प्रयोज्य व स्टेट्स। 

4. विकलांग रोग विज्ञान 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ln
 

6. 

7. 

8. 

अगों के लिए कृत्रिम प्रोस्थेसिस 

रोपण ओर समग्र हिप a yen प्रतिस्थापन 

एक्सटर्नल फिक्सेररसं 

एओ इम्प्लांट्स अस्थि रोगों के Hen के उपचार में 

प्रयोग किया गया 

स्पायरल फिक्सेशन इम्प्लांट-पेडिकल wpa (टोमेरिक, 

पेरेप्लेजिक, क्लाउडी प्लेजिक) 

wen फिक्सेशन हेतु रोपण (लाकिंग प्लेट व माद्यूलर) 

हिप प्रतिस्थापन बाइपोल-फिक्स्ड 

अस्थि एवज 

5. स्नायु शल्य चिकित्सा-स्नायु विन्चान 

1. 

2. 

3, 

4. 

मस्तिष्क गुल्य 

सिर at चौरे 

इन्दरक्रनियल एन्युरिज्म 

एवीएम 

स्पाइनल ट्यूमरसं 

मस्तिष्क सुषुम्ना केडिजेनेरेरिव/डिमाइलिनेरिग रोग 

arena 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) 

8. 

9. 

10. 

लिखित उत्तर 654 

मिर्गी 

चलनं विकारं 

तत्निका विन्ञानीय संक्रमण 

6. अतःस्राविकीः 

1. जीवन भर हेतु हारमोनल प्रतिस्थापन चिकित्सा 

मधुमेह 

हिपो पिच्चुरेरिज्म 

feat थडरोडिज्म 

जीएच अल्पता 

किंस सिन्दोम 

एडरेनल अपर्याप्त 

अतःस्राव शल्य चिकित्सा 

2. भानसिक बीमार 

1. 

2. 

8, ओषधे 

2. 

आर्गेनिक usaifaa da a चिरकारी 

सिजोफरेनिया, बायो-पोलर विकार, Sata विकार 

ओर अन्य dia पालीमोर्फरिक साइकोसिस समेत फंक्शनल 

साइकोसिस 

गंभीर ओसीडी, सोमेरोफोर्म, विकार, खाने wat विकार 

ओरिन्म ween विकारो ओर बाल्यावस्था के दौरान 

गभीर आचरणात्मक विकारो समेत विकासात्पक विकार 

इम्युनोसप्परसिव ओषधे 

डी रोधी 

एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन 

इरिश्रोपोइटिन 

जले हुए रोगियों के लिए रक्त व रक्त उत्पादो/प्लाज्मा 

लिफेसोमल एम्फोटेरिसिन 

पेग ॒इंटरफेरोन
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8. रिबावेरिन 

9. सीएमबी कौ उपचार (प्ट गेसाइक्लोनिर, वेल्गेसीक्लोवीर ) 

10. वोरिकोनेजोल 

11. एटी-रिजेक्शन उपचार (एरीजी, ओकेओ 3) 

12. प्रत्यारोपणोत्तर विषाणु संक्रमण हेतु उपचार 

13. कोई जीवन सहायता ओषे। 

9. जांचे 

सभी sit के लिए, डोप्लर अध्ययन, रेडियो-न्युक्लियोराइड 

स्केन्स, सीरी स्केन, मेम्योग्राफी, एलियोग्राफौ , एनमआरआई, sai, 

ईएमजी, यूरो-डायनेमिक अध्ययन, कायक चित्रण-दबाव भेल्लियन 

वं Weel, काडियक एमआरआईसीएमवी, बीके विषाणु, टीएमरी, 

इकोकाडियोग्राफौ हेतु जांच। 

साइको डायग्लोस्टिक्स, स्नायुमनो विज्ञानीय मूल्यांकन आईक्यू 

मूल्यांकन, सीरम लिथियम जैसे wa परीक्षण ओर adds, 
वेल्पोरेट, फेनिसेहन का ओषध स्तर ओर a अन्य इसी प्रकार 
कौ मेडिकशन्स, val अथवा दुरूपयोग/विष faa के लिए 

सीएसएफ अध्ययन जांच। 

10, अन्य 

1. एआईडीपी (जीबी सिन्दोम) व मयासथेनिया ग्रेविस के 

लिए इम्यूनोग्लोबिन 

2. विषाणुरोधी 

3. फंग्ल-रोधी 

4. विल्सन रोगः पेनिसिल्लेमादनए 

5. स्पासटिसिटी हेतु बोटुलीनमए टाक्सिन इंजेक्शन 

6. स्पासरिसिरी हेतु बेक्लोफेन 

11. विविध 

हाइदोसेफेलस हेतु wea 

12. चिकित्सा अधीक्षक/डक्टरों कौ समिति के द्वारा वित्तीय सहायता 

के लिए समुचित wag गई अन्य प्रमुख बीमारी/उपचार/कार्यकलाप 

को अनुदान हेतु विचार किया जा सकता Zt 

31 अगस्त, 2012 

, _. 
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बाल-देखभाल सुविधाएं 

3431. श्री नित्यानंद प्रधानः क्या प्रहिला ओर बाल 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) कार्यरत कामगार के बच्चों की संरक्षा ओर सुरक्षा के 
लिए देश के स्लम क्षत्र में बेहतर बाल-देखभाल सुविधाएं स्थापित 
करने हेतु क्या कार्य-योजना है; 

(ख) क्या नेशनल कमीशन OR प्रोरेक्शन sin चाइल्ड 

राइट्स (एन.सी.पी.सी.आर.) ने इस aay में कुछ aaa दिये है; 

(म) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) सरकार ने इन बच्चों के कल्याण के लिए क्या कदम 

उठाए है? 

महिला ओर बाल विकास waa की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) ओर (घ) महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय 12000/- रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों 
के 0-6 वर्ष की आयु वर्गं के geal जिनमें स्लम क्षेत्र के बच्चे 

भी शामिल हैँ, को दिवस देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 
केंद्रीय क्षेत्र कौ स्कीम के रूप मे कामकाजी माताओं के बच्चों 

हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कौम' का क्रियान्वयन कर रहा 

है। शिशु गृह बच्चों को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के अलावा, 
पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा एवं आपतकालीन स्वास्थ्य देखभाल 
आदि प्रदान करते हे। इस समय यह स्कीम केंद्रीय समाज कल्याण 

ale, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त 

निकाय है, ओर भारतीय बाल कल्याण परिषद् जो एक राष्ट्रीय स्तर 
पर संगठन है, के माध्यम से क्रियान्वितं की जा रही है) 

उपर्युक्त के अलावा, अधिनियम, 1948 बागान श्रम अधिनियम, 

ठेका श्रम अधिनियम, 1970 तथा खान अधिनियम, 1952 जैसे 
अनेक विधान है जो कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 
शिशु-गृह प्रदान करने के लिए नियोक्ता को बाध्य करता 21 

(ख) जी, नहीं 

(ग) उपरोक्त (ख) के महेनजर प्रश्न नहीं soa 

जेंडर बजटिग ८4 SS 

3432. श्री fea वी. पटेलः 
श्री प्रदीप माह्ीः 

क्या महिला six साल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः



657 प्रश्नों को 

(क) क्या विभिन मंत्रलय/विभागों मेँ जेंडर बजटिग हेतु 

प्रावधान शुरू कर दिया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ओर जेंडर कजरिग 
के लक्ष्य व उदेश्य क्या हैः; 

(ग्) क्या सरकार ने के्रीय मत्रालयाों gra der बजट Redz 

डेवलप्मेट के कार्यान्वयन की समीक्षा की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सब॑धी ate क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने sist बजरिग को मजबूत करने के लिए क्या 

कदम उठाए है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री 

( श्रीपती कृष्णा तीरथ): (क) ओर (ख) जेंडर बजटिग एक 
tat प्रक्रिया है जिसमे आयोजना, बजरीय, fea, 

प्रभाव-मूल्यांकन के विभिन स्तरों पर जेंडर Giger में जेंडर को 

बनाए रखने तथा विकास- मेँ जेंडर कौ मुख्य धारा के लाने के 

उदेश्य से नीति/कार्यक्रम उदेश्य तथा आबंटनों के पुनः निरीक्षण की 

आवश्यकता है। det बजरिग का उदेश्य Wet वचनबद्धताओं को 

asda वचन बद्धताओं में तबदी करना है! जेंडर बजटिग के उदेश्य 

मंत्रालयों कौ नीतियों, कार्यक्रमों मेँ परिवर्तन को इस प्रकार प्रभावित 

करने तथा कार्यरूप देने की पहलों को पूरा करने के लिए है, 
जो स्त्री-पुरुष असंतुलन का मुकाबला कर सकं, स्त्रीपुरुष मेंसमानता 

तथा विकास को बढावा दे सके ओर यह सुनिश्चित कर सक कि 

सार्वजनिक संसाधन मंत्रालयों के बजरं के माध्यम से आबबेटित किए 

जाते है तथा तदनुनसार प्रबंधित किए जाते है। 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ जेंडर 

aafen सेल (जी.बी. सी.) स्थापित करने के लिए सभी मत्रालयोविभागों 

के साथ कारवाई कर रहा है तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार 56 

मंत्रालयोविभागों ने जी.बी.-सी. स्थापित कर दिए है। इसके अतिरिक्त, 

29 मत्रालय/विभाग भी संघीय बजर के साथ संसद W रखे गए 

जंडर-बजट तिवेरण के भाग के रूप मे महिलाओं के few किए 

गए आबंटनों के बारे A भी सूचित कर रहे है। संघीय बजट 
2012-13 में जी.बी. आबंटनों का विस्तार 88,142.80 करोड़ रुपये 

था जो कुल बजट का 5.91 प्रतिशत है। 

(ग) at (घ) जेंडर बजट विवरण के क्रियान्वयन की कोई 

ओपचारिक समीक्षा नहीं की गई है, यद्यपि, बजट परामर्शं आयोजित 

किए गए जिनमे जी.बी.एस. पर चर्चा की me 

(ङ) जेडर बजटिग कौ प्रक्रिया को Gee बनाने के उदेश्य 
से, महिला `एवं बाल विकास मंत्रालय, केन्द्रीय, राज्य सरकारों तथा 

9 भाद्रपद, 1934 (शकः) लिखित उत्तर 658 

विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डरसस) के अधिकारियों के लिए क्षमता 

निर्माण के विभिन उपाय कर रहा है। जेंडर बजटिग योजना स्कीम 

इस आशय से वर्षं 2007-08 & दौरान आरंभ कौ गई थी। मंत्रालय 

ने भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के लिए एक जंडर-बजरिग 

पुस्तिका एवं प्रशिक्षुओं हेतु dex बजरिग मैनुअल भी तैयार किए 

है। मंत्रालय जेँडर-बजटिग को बदावा देने के लिए विभिन विभागों 
के साथ अलग-अलग सत्रों भी आस्म किए Zz 

(४ - ८८ हिन्दी] rr ८ ९ 

एचआहंवी “एड्स Fran हेतु विदेशी सहायता 

3433. श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः 

श्री प्रतापरवि गणपतराव जाधव 

श्री हरिश्चंद्र weer: 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्षं के दौरान 

अब तक देश में एचओआईवी/एद्स नियत्रण हेतु विभिन्न देशो ओर 
अन्तर्गष्टीय एजेन्सियों से प्राप्त वित्तीय सहायता का व्यौरा क्या है; 

(ख) एसी सहायता के अन्तर्गत कार्यान्विति कौ जा रही 
परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्योरा क्या है ओर इसके 

साथ-साथ सहायता का उचित सुनिश्चित करने के लिये क्या तंत्र 

स्थापित किया गया है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश यें एचआईवी/एद्स को 

नियंत्रित करने के लिए विदेशी एजेन्सियों द्वारा निधियां प्रदान किए 

गये गैर-सरकारी संगठनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या अनेकं विदेशी एजेन्सियों ने निधियों का पूरा उपयोग 

न किए जाने अथवा दुरुपयोग किए जाने के कारण वित्तीय सहायता 

प्रदान करना बंद कर दिया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ate क्या है ओर सरकार दवारा 
इस aay में क्या सुधारात्मक कदम sot गये है/ sat जाने 

का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) से (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सन 1992 

से चल रहा है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वितं करने के लिए भारत 

सरकार को पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में
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प्रमुख योगदान विश्व बैक, ग्लोबल फंड फर एड्स, मलेरिया एड 
रयुबरकुलोसिस (जीएफएरीएम) तथा feud de फोर इंटरनेशनल 

डवलपमेर (ङीएफआईडी) से प्राप्त हुआ है। Gases स्टेट्स एजेंसी 
फोर इंटरनेशनल डेवलपर (यृएसएड) तथा संयुक्त We की 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 660 

एजेन्सियों जैसे कि संयुक्त we विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से 
भी निधियां प्राप्त हुई Zz 

विगत तीन वर्षो तथा वर्तमान ad के दौरान उनके द्वारा 

निम्नलिखित धनराशि प्रदानं की गई 2: 

(करोड रूपए मे) 

तर्ष विश्व नैक दीएफआईडी युएसएड यूएनदीपी ग्लोबल फंड 

2009-10 184.96 209.81 13.55 7.55 630.44 

2010-11 251.60 205.71 24.73 5.33 307.58 

2011-12 251.76 - 11.55 3.86 564.69 

2012-13 अब तक कोई सहायता नहीं मिली 21 

wea wee faa कार्यक्रम (एनएसीपी) के atria 

कार्यकलाप चार व्यापक श्रेणियों A आते हैँ अर्थात् (i) नए awa 

कौ रोकथाम करना (ii) परिचर्या. सहायता तथा उपचार (iii) संस्थागत 

संस्थागत सुदूदीकरण ओर (iv) कार्यनीतिगत प्रबधन सूचना प्रणाली 

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इन कार्यकलापों का 

कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइरिज 

(एसएसीएस) द्वारा किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकारो/संघ 

राज्य क्षेत्रों के तहत स्वायत्तशासी निकाय Zi 

निवारण संबंधी कार्यक्रम का अधिकांश भाग गैर-सरकारी 
संगठनो/समुदाय आधारित संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है 

fret इस day एसएसीएस से संविदा पर हस्ताक्षर किए है। 
निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह संविदा 

एक मानक wre में होती 2 

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) से निधियां राज्य एड्स 

नियंत्रण सोसाइरियों (एसएसीएस) को दी जाती है तो तत्पश्चात 

इन्हे गैर सरकारी संगठनों को जारी करती Zi 

उपर्युक्त के अलावा, कुछ विदेशी एजेन्सियां जैसे कि बिल एड 
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गैर-सरकारी संगठनो/समुदाय आधारित संगठनों 
को सीधे तौर पर निधियां प्रदान करती 2) भारत सरकार के साथ 
किए गए करार के तहत, बिल एंड मेलिंडा ten फाउंडेशन 

(बीएमजीएफ) वर्ष 2003 से एचआईवी/एद्स की रोकथाम एवं 

fram के लिए राष्ट्रीय एड्स नियत्रंण कार्यक्रम के प्रयासों को पुरा 

करती रही है। क्लिंटन फाउंडेशन एवं सेंटर फार, डिजीज Hela 

जैसी अन्य एजेन्सियां हैँ fire? वस्तुगत रूप में सहायता प्रदान 

की है जैसे कि बाल-चिकित्सीय एवाईबी दवाएं, ईआईडी किर 
तथा प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी सहायता। 

(घ) जी, नहीं। 

(ङ) यह प्रश्न नहीं som 

[अनुवादः] bbe fe 

yee विमानन सुरक्षा बल 

3434. श्री asda पांडाः 
श्री निशिकांत qa: 
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीशः 
श्री जी.एस. बासवराजः 

क्या नागर विपानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या एक पृथक् विमानन सुरक्षा बल (एएसएफ) के 
सुजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; 

(ख) afe a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैः 

(ग) क्या सरकार ने एेसे बल के सृजन को व्यवहार्यता को 
निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया है/करने का प्रस्ताव 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी site क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण रहँ ओर नवीन बल को प्रशिक्षण देने हेतु 
अवसंरचना के निर्माण/इस बल के रख-रखाव हेतु आवर्तं व्यय के 

लिए कितनी राशि खर्च होने का अनुमान 2;
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(ङ) क्या सरकार का विचार she नागर विमानन सुरक्षा 

ब्यूरो (बीसीएएस) का पुनर्गठन करने का है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

इस संबंध मे क्या कदम उठाये गये है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित faz): (क) ओर (ख) 
जी, हां। सामान्य सुरक्षा की तुलना में विमानन सुरक्षा, एक अत्यंत 

ही तकनीकी कार्य है। अन्तर्रष्टीय नागर विमान संगठन (इकाओ) 

के शिकागो सम्मेलन अभिसमय के अनुबंध 17 में निहिीत मानकां 

के अनुसार विमानन सुरक्षा लागू कौ जानी होती है। stata 

प्रचालनों के लिए, किसी भी देश के लिए अनिवार्य है कि ag 
इकाओं के साथ एेसी संविदा wt जो संविदाकारी राज्य को सभी 

नागर विमान प्रचालनों का रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा 

के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए बाध्य wt इसके 

अतिरिक्त, सुरक्षा का क्रियान्वयन करते समय उक्त अभिसयम के 
अनुब॑ध-9 में यात्रियों कौ सुविधा संबधी उपनंधों को ध्यान मे रखा 

जाना चाहिए। यह केवल उच्च fasta प्राप्त, पेशेवर रूप से 

सक्षम तथा समर्पित बल के माध्यम से ही संभव ZI 

(ग) ओर (ध) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने हाल ही 

मे भारत में विमानन सुरक्षा प्रबंध तथा प्रक्रिया का अध्ययन करने 

के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के fara 

दल को लगाया है। इस परियोजना का उदेश्य निम्नलिखित की 
समीक्ष करना थाः 

6) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान प्रशासन का 
पुनर्सरचनां करना, 

Gi) एक समर्पित विमानन सुरक्षा बल को स्थापना करना, 

(111) विमानन सुरक्षा के लिए एक सशक्त प्रचालन ct 
तैयार करना, यात्री सुविधाओं तथा विमानन सुरक्षा के 

बीच, सही संतुलन कायम रखना, भारत में विभिन 
हवाईअडडा प्रचालन माडलों तथा अन्य देशो A माडलों 

को ध्यान मे रखना, ओर 

(iv) हवाईअड्डे नर नोँन-कोर सुरक्षा कार्य का निर्वहन करने 

के लिए वैकल्पिक तत्र यदि कोई हों का प्रस्ताव करना। 
नए बल को प्रशिक्षण देने के लिए आधारभूत संरचना 

तैयार करने, इस बल के अनुरक्षण के लिए आवतं 

व्यय के लिए व्यय का आकलन किया जा रहा है। 
नए विमानन सुरक्षा बल कौ ओसत लागत वर्तमान में 

देश के 59 हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ की 

लागत से बहुत कम होने की संभावना है। 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 662 

(ङ) ओर (च) जी, a नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो कौ 
पुनर्सरचना तथा भारत में विमानन सुरक्षा से Fe अन्य seal 

के अध्ययन के लिए 2010 में इकाओं के परामर्शदाताओं के एक 

विशेषस्ष दल को नियोजित किया गया भा। 26 अगस्त, 2011 को 

इकाओ अध्ययन रिपोर प्रस्तुत कर दी गई, जो सरकार द्वारा स्वीकार 

कर ली गर्ह है तथा इन सिफारिशों पर कारवाई भी शुरू कर दी 

गई है। 

(हिन्दी! / ८ ‰ - bb 

खाद्य सुरक्षा ओर गुणवता 
__ ee 

3435, श्री भूपेन्द्र सिंहः 

श्री के जे.एस.पी. test: 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) सरकार ने खाद्य उद्योग में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता ओर 

स्वास्थ्यकर आचरण के बारे में जागरूकता बाने के लिए क्या 

कदम उठाए है८उठाने का प्रस्ताव 2; 

(ख) सरकार द्वारा इस संबध में आयोजित, सहायता प्रदत्त 

कार्यशालाओं ओर सम्मेलन/शिखर सम्मेलन का व्यौरा क्या 2; 

(ग) इसमें विचारविमर्शं किए गए मुदँ का व्यौरा क्या ठै 

तथा tat कार्यशालाओं/सम्मेलन/ शिखर सम्मेलन के क्या परिणाम 

हए है; 

(घ) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा ओर मानक प्राधिकरण 

(एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थो मे मिलावट के बारे में सूचना 

देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के aaa में कोई योजना बनाई 

है/बनाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण Ware में राज्यमत्री (श्री 
सुदीप बंवोपाध्याय): (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा a मानक 

प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा व मानक आयुक्तो, अधिनिर्णय अधिकारियों, 

मामित अधिकारियों ओर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए अनेक 

विषय'- अभिमुखीकरणप्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हँ। भारतीय 

खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने जागरूकता tar के लिए 

विभिन लाभग्रहियों को लक्षित करते हुए समाचार पत्रों मे विज्ञापनों, 
एडवर्टोरियलो, रेडियो ञ्ललकियों, बाह्य होर्डिगों को भी जारी किया 

rd
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(ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा 

मुदं पर विभिन सम्मलेन/कार्यशालाए/संगोष्ठियाँ आयोजित किए हैँ 
जिनका व्यौरा संलग्म विवरण A दिया गया है। 

(ग) इन कार्यशालाओं मेँ विचारविमर्शं किए गणए प्रमुख मुदं 

मे खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 & विनियामक उपबंध 

का प्रवर्तन, लाइसेंस व पंजीकरण, गुणवत्ता प्रबधन प्रणाली इत्यादि 
शामिल थे। ये कार्यशालाणप्रशिक्षण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 

2006 के stata मौजूदा खाद्य सुरक्षा विनियामकं को विनियामक 
उपबधों के व्यापक क्षेत्र ओर विनियामक dal मे विकसिते नई 
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(घ) ओर (ङ) भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण 
ने खाद्य sofia तथा भ्रामक विज्ञापनों को जारी ओर ge 
पोषणिक दावे करने वाली खाद्य फर्मो का पर्दाफाश करने जारी के 

लिए जनता के वास्ते एक इनामी योजना तैयार कौ है। इस योजना 

में मुखविरों को 500/- रूपए के इनाम देने की परिकल्पना 2 

इस इनामी योजना का Shr पहले ही 10 जुलाई, 2012 को 

भारतीय खाद्य सुरक्षा a मानक प्राधिकरण की वेबसाइट 

ww.fssai.gov.in पर डाल दिया गया है ताकि इसके व्यापक 

प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके। 
अवधारणाओं से भलीभाति परिचितं करवाने A सहायक होँगी। 

कार्यशाला” सगोष्ठिया खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की सूची 

विनेरण 

क्र.सं. जगह का नाम विषय तिथि 

1 2 3 4 

1. दिल्ली- भारतीय खाद्य खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण क्यसीआई ओर 29 मई 2009 
सुरक्षा वे मानक प्राधिकरण damage के सहयोग से सेवा में गुणवत्ता प्रबधन 
मुख्यालय दुष्टिकोण को अपनाने पर कार्यशाला, 

2. दिल्ली- भारतीय खाद्य मिशन खाद्य सुरक्षा के लिए सशक्तीकरण पर 15-17 जुलाई, 2010 
सुरक्षा FAAS प्राधिकरण कार्यशाला 
मुख्यालय 

3. दिल्ली-भारतीय खाद्य Tay इग्न के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र मे मानव 3-4 नवंबर, 2011 
सुरक्षा व मानक प्राधिकरण संसाधन विकास के लिए शैक्षिक फ्रेम के विकास 
मुख्यालय हेतु कार्यशाला 

4. दिल्ली, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, मिशिगन स्टेट 9-11 नवंबर, 2010 
हैनीरेर सेंटर afraid, अमेरिका ओर टेरी द्वार राष्ट्रीय खाद्य 

सुरक्षा कार्यान्वयन A उत्तम ॒पद्धतियों पर 
sata सम्मेलन 

5. दिल्ली- भारतीय खाद्य सर्वोत्तम का कार्यान्वयन ओर आईएस 15,700 के 15-16 नवंबर, 2010 
सुरक्षा व॒ मानक प्राधिकरण तत्वं पर कार्यशाला 

, मुख्यालय 

6. मुंबई भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ओर 14 दिसंबर, 2011 
खाद्य a कृषि संगठन कौ फूड रिटेल चेन में 
सुरक्षा ओर गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार" के 
बारे A कार्यशाला 

7. कोलकाता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकौ विभाग (पीएचडी) के 9-11 फरवरी, 2011 
सहयोग से ada के विशेष संदर्भ में पानी की 
गुणवत्ता पर एक aap परामर्शं 
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1 2 3 4 

8. हैदराबाद मैसर्स सतुगरु प्रब॑धन परामर्शदाता (एसएमसी) के 22-25 अगस्तं 2011 
सहयोग से वैश्चिक खाद्य सुरक्षा weer कार्यक्रम 

9. कोलकाता drags] के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों मे बेचे 10-11 सितंबर, 2011 
गए भोजन, ta ओर ओर पानी की गुणवत्ता के 

विशेष संदर्भ में खाद्य व पानी की सुरक्षा से संबधित 

कार्यक्रमों मे अधिकारियों को शामिल करने के 

लिए तंत्र के विकास पर राष्ट्रीय स्तर परामर्शं 

10. दिल्ली, wits आहार-अतरराष्टीय खाद्य ओर आतिथ्य शो में खाद्य 12 से 16 मार्च, 2012 

मैदान सुरक्षा व मानक प्राधिकरण कौ भागीदारी 

(अनुवाद) ८८; - ¢ ८ ald fends: तैयार नहीं किए है, तथापि, उन्ल्युएच प्रेमवर्क 

तप्वाकू की खेती के स्थानं w विकल्प 

3436. श्री आर. श्रुवनारायणः 

श्री भाउसाहेब राजाराम ara: 

क्या स्वास्थ्य site परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (Sayre) के दिशानिदेशों 

के अनुसार सरकार wap की खेती के स्थान पर आर्थिक रूप 

से धारणीय विकल्पों पर काम कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकारी समूह ““ तम्बाकू कौ खेती 

के स्थानं पर आर्थिक रूप से धारणीय विकल्प" पर मसोदा नीति, 

विकल्प ओर सिफारिश तैयार कर रहा 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने डन्ल्यूएचओ को अपने विचार प्रस्तुत 

करने से पूर्वं देश में wae उत्पादकों ओर इससे सम्बद्ध उद्योगों 

& विचारों का पता लगाया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी sia क्या है तथा यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है ओर सरकार ने अंतिम निर्णय लेने से पूर्व 
warp उत्पादकं ओर इससे सम्बद्ध उद्योगों के विचारों कौ समाहित 
करने के लिए क्या कदम sow teen का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद): (क) से (ङ) इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एेसे 

ear आन deal को कंट्रोल (एफसीरीसी) का अनुच्छेद 
17-18, जिसमें भारत एक पक्ष है, “mare उगाने के आर्थिक 
रूप से धारणीय विकल्पों" से संबंधित है। ब्राजील, यूनान, gat 
सहित भारत उक्त अनुच्छेदों के अतर्गत दिशानिदेशो/नीति विकल्पों 
के विकास के लिए कार्यदल का एक प्रमुख सहायक है। इस 
कार्यदल ने ‘dap उगने के आर्थिक रूप से धारणी विकल्पों के 
बारे मेँ विकल्पों ओर सिफारिशों के नीतिगत प्रारूप जिसे 12-17 
नवंबर, 2012 से fasta, दक्षिण कोरिया में उन्ल्युएचओ-'एफसीटीसी 
के अतर्गत पक्षों के सम्मेलन के sad सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से परामर्शं 
किया है ओर Sela dae अनुसंधान संस्थान, राजामुन्दरी द्वारा 
क्रियान्वितं पांच अलग-अलग कृषि-मौसमी (ए्रो-क्लाहुमेरिक) 
अचलो मे aarp की वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के 
लिए प्रायोगिक sar ना के freee को भी ध्यान A रखा 2 

Jr ८. ¢< 
मलेरिया ओषधियों की गुणवत्ता ८८८ 

3437. श्री दुष्यत सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 
मतत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने इस अध्ययन पर ध्यान दिया है जिसमे 
यह पाया गया है कि भारत मे जांच की गई ओषधियों मेँ से लगभग 
7% ओषधियों या तो नकली है या खराब गुणवत्ता वाली है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ota क्या 2; 

(ग) क्या खराब गुणवत्ता वाली मलेरिया-रोधी ओषधियां, 

ओषधि प्रतिरोधी व अपर्याप्त इलाज का कारण बनी हो ओर हाल
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कौ विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत को 70% से 

ज्यादा जनसंख्या मलेरिया संक्रमण के जोखिम का सामना करती है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aia क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) मलेरिया के कारण अस्वस्थता ओर मृत्यु-दर को कम 
करने के लिए मलेरिया संक्रमित लोगों को उच्च प्रभावी गुणवत्ता 

वाली ओषधियां प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय 
किये daa का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण dat (श्री गुलाम ननी 
आजाद ): (क) ओर (ख) जी हां, यह रिपोर्ट ए सैफ मेडिसिन्स 
ae फोर द acd frdfen सबस्टैडरई प्रोडक्ट्स wie रैरिग इंडियाज 
फार्मास्युरिकल्स'' शीर्षक से रोजगर बेट एवं अन्य द्वारा * हेल्थ 

इस्यूज-इटरनेशनल पोलिसी नेटवर्क ' मेँ प्रकाशित हुई है। तथापि, 
विगत तीन वर्षो द्वारा देशभर में जांचे गए ओषध नमूनोँ से प्रकट 

होता है कि ओसतन केवल 4.7% संदिग्ध नमूने अवमानक स्तर 

के घोषित किए जाते है। 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन até (एनएबीएल) 

द्वारा सत्यापित प्रयोगशालाओं के जरिए प्रेषण पूर्व एवं पश्चात् ओषध 

जांच के जरिए मलेरिया रोधी steel के प्रापण एवं वितरण के 

लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण कायम रखा जाता है। 

अब तक Weta मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) 

द्वारा किए गए चिकित्सीय प्रभावकारिता संबंधी अध्ययनों से देश के 

कार्यक्रम के तहत राष्टीय ओषध नीति 2010 के अतर्गत निर्धारित 

कौ गईं मलेरिया रोधी ओषधों के प्रति कोई अर्थपूर्णं ओषध प्रतिरोध 

सूचित नहीं होता है। 

(ङ) मलेरिया के कारण होने वाली रूग्णता तथा मृत्यु में 

कमी जाने के लिए मलेरिया से सक्रमित लोगों को प्रभावकारी उच्च 

गुणवत्तायुक्त ओषधे प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित 

सुधारात्मक उपाय किए जाते हैः- | 

1. इस कार्यक्रम के तहत प्रयुक्त होने वाली मलेरिया रोधी 

algal की प्रभावकारिता की aiken करमे के लिए 

एनआईएमआर की सहायता से चिकित्सीय प्रभावकारिता 

संबंधी अध्ययन किए जाते है। 

2. मलेरिया steel के दुष्प्रभावों कौ मनीटरिग करने के 
लिए एनआईएसआर कौ सहायता से फार्माको-विजिलेस 

अध्ययन भी किए जाते है। 
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3. भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्त सभी ओषधों के लिए 

Wa पूर्वं तथा पश्चात् गुणवत्ता आश्वासन किया जाता 

है। 

(हिन्दी ८ ८६ ~ -7 ? 

WR इंडिया के पायलट. 

3438. श्री बृजभूषण शरण सिंहः क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः — 

(क) क्या एअर fea में अनेक wade महीने में मात्र एके 

यादो घंटे की उड़ान सेवा देकर काफी बड़ा वेतन पैकेज पा रहे 

है ओर यदि हां, तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण 

हैः 

(ख) क्या इस संबंध मे कों जांच शुरू at गई है ओर 
यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है; 

(ग) एअर इंडिया को कितने पायलये की आवश्यकता है, 

इसकी वर्तमान संख्या कितनी है तथा अतिरिक्त पायलरो, यदि कोई 

हो, की संख्या कितनी है; 

(4) क्या एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के देय भुगतानों 

को रोक दिया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण हैव इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। 

सभी पालयरों को प्रब॑धन द्वारा अपनी यूनियनों ओर गिलूडों के साथ 
किए गए amt के अनुसार वेतन ओर wal का भुगतान किया 

जा रहा है। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) एअर इंडिया के लिए पायलरों की अपेक्षित संख्या, 

वर्तमान क्षमता ओर अधिशेष।/कमी से संबंधित व्यौरा संलग्न विवरण 

म दिया गया 21 

(घ) ओर (ङ) एअर इंडिया के कर्मचारियों को मई 2012 तक 
के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ओर अप्रैल 2012 में देय 

पी एल आई का भुगतान किया जा चुका है! जो पायलर हडताल 

घर् थे se (जिन Wace को बर्खास्त किया गया था उनको छोडकर) 

मार्च 2012 तक के वेतन अदा किये जा चुके है। जो पायलट हडताल 
पर नहीं थे Se अप्रल 2012 तक ओर जो हडताल पर थे उन्हें फरवरी 

2012 तक उड़ने भक्ते किए जा चुके हैँ (बार्खस्त किए गए 85 पायल
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को छोडकर) ओर केविन कर्मीदल को मार्च 2012 तक उन भत्तो 
को भुगतान किया जा चुका है। 

वेतन के भुगतान 4 विलंब निम्नलिखित कारणों से आए गम्भीर 
वित्तीय संकट कौ वजह से हुआ हैः 

@ विमानन casa ईधन की लागत में असामान्य वृद्धि। 
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Gi) उच्च हवाईअड्ढा शुल्क ओर उपकर। 

Gv) अत्यधिक क्षमता की वजह से बाजार हिस्सेदारी के 

लिए एयरलाइनों को बीच कदी प्रतिस्पर्धा के परिणाम 
स्वरूप कम अर्जन/हानि) 

(५) SiR से Bee होने कौ वजह से विमान ऋणो पर 

(ii) Sa कर। व्याज के भार में वृद्धि 

विवरण 

कुल कर्मादल अभवश्यकता^उप्लन्धता“कमी^अधिशेष 

श्रेणी विमान उड़ान के लिए उपलब्ध उड़ान के लिए कुल उपलब्ध कमी/अधिशेष 
विमान उपलब्ध विमानां कर्मीदलं 

के अनुसार (कमांडी+फरस्ट) 
आवश्यकता ओफिंसर) 

(कमांडर+फरस्टं 

RTPA) 

777 20 18 396 297 -99 

बी744 5 3 34 35 +1 

787 6 (प्रस्तावित) 5 (प्रस्तावित) 90 4 -86 

प्रथिक्षणाधीन क्मीदल-कमी^अधिश्टेष 

श्रेणी कुल प्रशिक्षणाधीन कर्मीदल सभी प्रशिक्षणाधीन कर्मियों की 
(कमाडर+फरस्टं ओफिसर) रिलीज कं बाद कमी/अधिशेष 

बी777 121 22 अधिशेष 

बी744 10 (केवल Vest ओंफिसर) 9 अधिशेष 

वी787 (16+16 प्रस्तावित) 9 कमी 

एअर इंडिया के A बोडी प्रचालनों के लिए उपलब्ध gael की वर्तमान क्षमता निम्नानुसार हैः 

विमान श्रेणी संख्या 

ए319 ओर ए321 के ए320 श्रेणी वाली विमान 730 

ए330 19 

बी787 पर प्रशिक्षण पर चुके पायलट 30 

कुल योग 779 

नैरो बोडी से संबंधित पायलरों कौ उपर्युक्त संख्या अधिशेष 
नहीं है ओर mace! की एफडीरीएल पर होल ही में जारी कौ 
गई नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) को देखते हुए ओर 20/0330 

विमानो से पायलयों को बी787 श्रेणी के विमानो पर परिवर्तित किर 

जाने के कारण, कपनी को अतिरिक्त पायलट शामिल करने कौ 

आवश्यकता 21
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(अनुकाद) Caton wen” 

मेडिकल प्रैकिरिशनर्धं 

3439. श्री जोस के मणिः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) 

सहित व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए भारत के पास 

एमबीबीएस डिग्रीधारी योग्य मेडिकल deed की कमी है ओर 
यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम 

स्पष्ट रूप से इस बात के लिए राज्यों की क्षमता को स्वीकार तथा 

मान्यता देता है कि आईएमसी अधिनियम ओर इंडियन मेडिकल 

डिग्री एक्ट मे विनिर्दिष्टं योग्यताधारी से इतर व्यक्तियों को आधुनिक 

वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली मे कार्य करने की अनुमति दे सकते 

है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी =o क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध मे मुखितियार चंद बनाम पंजाब 

राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 
ने क्या कारवाई की दै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) जी हां। भारत मेँ ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 

के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रं (पीएचसी) तथा सामुदायिक 
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स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) मे डोक्टरों कौ आवश्यकता, उपलब्धता 

तथा कमी का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(ख) जी ae 

(म) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) ओर (ङ) जी at 

इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओषध एवं 

प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2(ङङ) के खंड (iii) 

के तहत सरकारों द्वारा घोषणा-पत्र जारी करने से sc विवाद 

कौ जांच कौ जिसमें पंजीकृत चिकित्सा dace’ को परिभाषित 

किया गया है te घोषणा wil के तहत अधिसूचित वैद्य/हकीम 
भारतीय ओषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनिमय, 1940 के तहत आने 

वाली एलोपैथिक दवाएं नुस्खे मे लिखने का दावा करते है। इसके 
अलावा, एकीकृत Teal मे डिग्री प्राप्त वैद्य/हकीम एलोपैथिक 

चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने का aa करते है। 

न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियम 2(ङूडः) (iii) विधिमान्य 

है। तथापि, उक्त नियम तथा उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के 
लाभ उन weal मेँ उपलब्ध होगे जहां राज्य के कानून द्वारा किसी 

भी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने का te विशेषाधिकार प्रदान 

किया जाता है जिसके तहत भारतीय मेडिकल प्रैकिरिशनर्स को राज्य 
में पंजीकृत किया जाता है, 

माननीय न्यायालय के निर्णय के ae, राज्य में पंजीकृत 

भारतीय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करने वालों को किसी भी चिकित्सा 
पद्धति कौ प्रैक्टिस करने कौ अनुमति देने बाली राज्य विधि लाना 
राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। 

विवरण 

प्राथमिक स्वास्थ्य chal मे डोक्टर* 

(मार्च 2011 के अनुसार) 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपेक्षित संस्वीकृत तैनात रिक्त कमी 
(आर) (एस) (पी) (एस-पी) (आर-पी) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आश्र प्रदेश 1624 2424 2348 76 # 

2. अरुणाचल प्रदेश | 97 अनुपलब्ध 92 अनुपलब्ध 5 



673 प्रश्नों के 9 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 674 

1 2 3 4 5 6 7 

3. असम 938 अनुपलब्ध 1557 अनुपलब्ध * 

4. विहार## 1863 2078 3532 * * 

5. Baas 741 1482 424 1058 317 

6. गोवा 19 46 41 5 * 

7. गुजरा 1123 1123 778 345 345 

8. हरियाणा 444 651 530 121 * 

9. हिमाचल प्रदेश 453 582 451 131 2 

10. जम्मू ओर कश्मीर 397 750 881 * * 

11. ्ञारखड 330 330 392 * * 

12. कर्नारक 2310 2310 2089 221 221 

13. केरल 809 1204 1122 82 * 

14. मध्य प्रदेश 1156 1238 814 424 342 

15. महाराष्ट 1809 3618 2292 1326 * 

16. मणिपुर 80 240 192 48 * 

17. मेघालय 109 127 104 23 5 

18. मिजोरम 57 57 37 20 20 

19. ames 126 अनुपलब्ध 101 अनुपलब्ध 25 

20, ओडिशा 1228 725 525 200 703 

21. पंजाब 446 487 487 0 * 

22. राजस्थान 1517 1478 1472 6 45 

23. सिक्किम 24 48 39 9 * 

24. तमिलनाडु 1204 2326 1704 622 * 

25. त्रिपुरा 79 अनुपलब्ध 119 अनुपलब्ध * 

26. उत्तराचल 239 299 234 65 5 

27. उत्तर प्रदेश 3692 4509 2861 1648 831 

28. पश्चिम बगालं 909 1807 1006 801 * 

29. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 19 40 28 12 * 
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1 2 3 4 5 6 7 

30. चंडीगद् 0 0 0 0 0 

31, दादरा ओर नगर हवेली 6 6 6 0 0 

32. दमन ओर दीव 3 3 5 # * 

33. दिल्ली 8 22 19 3 * 

34. लक्षद्वीप 4 4 10 * * 

35. पुदुचेरी 24 37 37 0 * 

अखिलं भारतः ` 23887 30051 26329 7246 2866 

नोटः 

#2010 के लिए sine दोहराए गए है 

#2010 & लिए संस्वीकृत आंकड़े प्रयुक्त किए गण् हैँ 

एनए, अनुपलब्ध 

*एलोपैथिक डक्टर 

‘aha : रिक्त तथा कमी के अखिल भारतं के aes कु राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रो A अधिशेष को नजर अंदाज करते हुए राज्यवार रिक्त तथा कमी के कुल 

योग रै) 

"प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परं एक 

रिक्त तथा कमी की समग्र प्रतिशतता का परिवहन करने के लिए उन wal को हटाया जा सकता है जिनके लिए जनशक्ति के पद उपलब्ध नहीं है। 

तालिका 28 

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे मुख्य विशेषज्ञ 

कुले विशेषज्ञ (सर्जन, ओंबीएडजीवाई फिजिशयन तथा नाल चिकित्सा) 

(मार्च 2011 के अनुसार) 

क्र. रन्य/संघ राज्य क्षत्र अपेक्षित! संस्वीकृत तैनात रिक्त कमी 
(आर) (एस) (पी) (एस-पी) (आर-पी) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आध्र प्रदेश 1124 578 408 170 716 

2. अरुणाचल प्रदेश 192 Bl 1 अनुपलब्ध 191 

3. असम 432 अनुपलब्ध 26 अनुपलब्ध | 216 

4. विहार^# 280 280 151 129 129 

5. छत्तीसगद् 592 592 82 510 510 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. गोवा 20 16 10 6 10 

7. गुजरात 1220 346 76 270 1144 

8. हरियाणा 428 257 45 212 383 

9. हिमाचल प्रदेश 304 अनुपलब्ध 9 अनुपलब्ध 295 

10. जम्मू ओर कश्मीर 332 315 170 145 162 

11. Aas 752 124 66 58 686 

12. कर्नाटक 720 अनुपलब्ध 584 अनुपलब्ध 136 

13. केरल# 896 640 774 * 122 

14, मध्य प्रदेश 1332 778 227 551 1105 

15. महाराष्ट 1460 649 600 49 860 

16. मणिपुर 64 64 4 60 60 

17. मेघालय 116 8 9 * 107 

18. मिजोरम 36 अनुपलब्ध 2 अनुपलब्ध 34 

19. नागालैंड 84 अनुपलब्ध 34 अनुपलब्ध 50 

20. ओडिशा 1508 812 438 374 1070 

21. पंजाब 516 460 300 160 216 

22. राजस्थान 1504 1068 569 499 935 

23. सिक्किम 8 अनुपलब्ध 0 अनुपलब्ध 8 

24. तमिलनाङुः 1540 0 0 0 1540 

25. त्रिपुरा 44 अनुफ्लब्ध 0 अनुपलब्ध 44 

26. उत्तराखंड 220 210 78 132 142 

27. उत्तर प्रदेश 2060 2060 1894 166 166 

28. परशिचिम बंगाल 1392 542 175 367 1217 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 16 16 0 16 16 

30. dere 8 11 7 4 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

31. दादरा ओर नगर हबेली 4 0 0 0 4 

32. दमन ओर द्वीव 8 2 0 2 8 

3. दिल्ली 0 0 0 ` 0 0 

34. लक्षद्वीप 12 0 1 ॥ 11 

35. पुदुचेरी 12 3 5 * 7 

अखिल wea* 19236 9831 6935 3880 12301 

#2010 के लिए आंकड दोहराए गए रै 

‰#2010 & लिए संस्वीकृत sine प्रयुक्त किए गए हें 

TAL, अनुपलब्ध 

"प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परं चार 

*अधिशेष : रिक्त तथा कमी करे अखिल भारत के आंकं कुर राज्यों (संघ राज्य क्षेत्री में अधिशेष को नजर अंदाज करते हुए राज्यवार रिक्त तथा कमी के कुल 

योग रै) 

रिक्त तथा कमी की समग्र प्रतिशतता का परिवहन करने के लिए उन राज्यों को हटाया जा सकता दै जिनके लिए जनशक्ति के चद उपलब्ध नहीं है, 

fata सीएचसी में किराए के आधार पर आरे 71 

सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी-सीएचसी मे एलोवैथिक 1 2 3 4 

(मार्च 2011 कै अनुसार) 9. हिमाचल प्रदेश 282 260 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संस्तीकृत तैनात 10. जम्मू ओर कश्मीर 539 318 

(एस पी) — 
एस) ¢ 11. श्ारखंड# 1681 1833 

1 2 3 4 12. कर्नारिक## 255 240 

1 अभ्र प्रदेश 880 650 13. करेल 224 264 

2. अरुणाचल प्रदेश अनुपलब्ध 108 14. मध्य प्रदेश 909" 678 
, महाराष्ट 

3. असम अनुपलब्ध 391 1 हार 7 ०६4 

16, मणिपुर 107 85 
4. विहार अनुपलब्ध 451 

17. मेघालय 78 86 
5. wine 592 276 

18. भिजीरेम अनुपलब्ध 10 
. गोवा armas 

6 i 21 20 19. नागालैड 12 36 

7. गुजरातं 686 571 20. ओडिशा 367 316 

8. हरियाणा 453 258 21. पंजाब 174 147 
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1 2 3 4 

22. राजस्थान 998 905 

23. सिक्किम अनुपलब्ध 5 

24. तमिलनाडु 1926 1638 

25. त्रिपुरा अनुपलब्ध 36 

26. उत्तराखंड 55 48 

27. उत्तर प्रदेश 161 167 

28. पश्चिम बंगाल 1435 1353 

29. अंडमान ओर निकोबार 21 13 

द्रीपसमूह 

30. Feng 6 6 

31. दादरा ओर नगर हवेली अनुपलब्ध 6 

32. दमन ओर द्वीप 4 4 

33. दिल्ली 0 0 

34. लक्षटरीप 22 14 

35. पुदुचेरी 21 21 

कुलः 12631 11798 

नोटः 

#2010 के लिए आंकड़े 2010 के लिए स्वीकृति आंकड़े प्रयुक्तं किया 

गए # 

N.A. अनुपलब्ध 

eq तथा कमी की समग्र प्रतिशतता का परिकलन करने के लिए उन राज्यों 

को हटाया जा सकता ह (जिनके, लिप्, sera के पद उपलभ नही al 
ont He A o | = fig 

रेलभूमि पर ओपीडी व निवान केन्र 

3440. श्री wet veri: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से तिरुवनतपुरम में रेलवे 

स्टेशन के निकट रेल भूमि पर sitet व निदान केन्द्र कौ स्थापना 

करने के aay में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

9 भाद्रपद, 1934 (शाक) 

८६८ -& 

लिखित उत्तर 682 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी alg क्या है ओर दस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित ओपीडी ओर निदान केन्द्र के 

संबंध में कोई व्यदहार्यता अध्ययन किया है; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इस परियोजना 
का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (घ) रेल मंत्रालय को केरल 

सरकार से तिरूवनतपुरम मे एक चिकित्सा महाविद्यालय ओर 

अस्पताल, रोग नैदानिक केन्द्र, उपचर्या महाविद्यालयों की स्थापना 
करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार 

कल्याण मंत्रालय ओर रेल मंत्रालय ने उन क्षत्रं मेँ रहने वाले आम 

लोगो, यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए भारत भर में 

पीपीपी मोड में पता लगाए गए स्थानों पर रेलवे स्टेशनों ओर 

र्मिनलों के पास रेलवे कौ भूमि पर रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं^बहिरंग 

रोगी विभागो, अस्पतालों, अति fasta वाले अस्पतालों इत्यादि 

जैसे बुनियादी aa से संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा dal कौ 
स्थापना करने के लिए एक समञ्लौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए zi 

रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय तिरुवनतपुरम 
में उस पैमाने कौ रेलवे कौ कोई रिक्त भूमि नहीं है जिसकी कम 
से कम चिकित्सा महाविद्यालय कौ स्थापना करने के लिए भारतीय 

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के दिशा-निर्दशों के अनुसार अपेक्षा 

होती हे। तथापि, वे नैदानिक केन्द्र ओर afer रोगी विभाग के 
विकास हेतु प्रचलानात्मक उपयोग हेतु अनपेक्षित रिक्त भूमि प्रदान 

करेगी। २.९ ered 

टी जनजाति समुदाय 

3441. श्री मनोहर तिरकीः 

श्री नरहरि महतोः 

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने असम के "टी जनजाति'' समुदाय को 

पिडा समुदाय के रूप में मान्यता दी है; 

(ख) यदि हा, तो aaah व्यौरा क्या है तथा असम की 

री-जनजाति की समाजिक gaat व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का 

ain क्या है; ओर 

(ग) असम मे री-जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 

८62. 6८६
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जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) राष्ट्रीय af आयोग (एनसीबीसी) द्वारा उपलब्ध 

कराई गर्ह सूचना के अनुसार कोई अकेला समुदाय नहीं है जिसे 

असम राजय के लिए अन्य पिडा वर्गं कौ केन्द्रीय सूची में “टी 

जनजाति!" के रूप मेँ परिभाषित किया गया है। तथापि, असम राज्य 

के लिए ओनीसी की केन्द्रीय सूची में 96 जातियां है जो SA गार्डन 
मजदूर, टी mst जनजातियों. पूर्वं री गार्डन मजदूरो तथा पूर्व री 

गाडन जनजातियों '*' कौ परिभाषा के तहत आती रहै जो संलग्न 
विवरण मे दी me zi 

(ख) ओर (ग) कोई व्यौरे उपलब्ध नहीं है, क्योकि जातियों 
की सूची जन साधारण के सिद्धांत पर परिभाषित कौ गई थी अर्थात् 

जातियों के नाम राज्य get के साथ-साथ मंडल सूची दोनों में 
दिये गये थे। 

वितरण 

असम राज्य के लिए अन्य पड़ा वर्गो कौ केन्द्रीय सूची 

(उद्धृत) 

प्रविष्ठि संख्या जाति/समुदाय 

1 2 

24. टी meq मजदूर, टी गान जनजातियां, पूर्वं टी 

गार्डन मजदूर तथा पूर्वं टी गार्डन जनजातियां 

जैसा नीचे सूचीबद्ध किया गया है। 

1; अहिरगोला 

2. आर्या माला 

3. असुर 

4. बरहाई 

5. बासफोर 

6. भोकटा 

7. and 

8. बोवरी 

9. भूयान 

10. भूमिज 

11. बेदिया 

12. बेलदार 

13. ANE 

14. भादा 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 684 

1 2 

15. बासोर 

16. am 

17. बेजारा 

18. भील 

19. atst 

20. विनजिया 

21. बिरहार 

22. बिरजियां 

23. बेदी 

24. चमार 

25. चौधरी 

26. चेरे 

27. चिक afta 

28. दंडारी 

29. दंदासी 

30. दुसाद 

31. धनवार 

32. गंडा 

33. गोंडा 

34. गोड 

35. घांसी 

36. गोराईत 

37. घाटोवार 

38. हारि 

39. होलरा 

40. जोलहा 

41. केओत 

42. कोरी 

43. खोनयोर 

44. कुर्मी 

45. कवार 

46. करमाली 

47. कोरवा 
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1 2 1 2 

48. कोल 81. पदी 

49. कालाहांडी 82. पानं 

50. कालीहांडी 83. पानीका 

51. कोटवालं 84. परजर 

52. खारिया 85. Tart 

53. कुम्हार 86. प्रधान 

54. खेरवार 87. राजवार 

55. खोइडल 88. सहोरा 

56. खोड 89. संथान, सताल 

57. कोया 90. सर्वया 

58. कोंडपान 91. तूरी 

९9. कोहीर 92. तेलंगा 

60. कोरमाकर 93. तासा 

61. काशन ०4. ततुवाई 

62. लाहर 95. तेली 

63. लोधा 96. त॑ती 

64. लोधी 

65. मदारी (हिन्दी) ८ ¢ £ . £< 

66 माहली खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग जाना अ श्न च 

67. मोहाली 3442. श्रीमती dir सिंहः 

68. मोदी श्री एल. राजगोपालः 

69. महातो श्री ured डिएसः 

70 मालपथधारिया श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

m art क्या सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा 

72. मजवार करेगे किः 

73. faz मे 
| (क) सरकार ने देश में खादी ओर ग्रामोद्योग को बढावा देने 

14. गुडा के लिए क्या उपाय अपनाने का प्रस्ताव किया 2; 

75. नोनिया, नूनिया 
76 नागासिया (ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

77. नागबंशी (ग) खादी ओर ग्रामोद्योग को नवीनतम प्रौद्योगिकौ सुसन्जित 

78. नाथ करने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन योजनाओं का व्यौरा क्या 

aia है तथा fred तीन वर्षो के प्रत्येक ad ओर चालू वर्ष के दौरान 
79. ana 

पासी खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग (के.वी. आरईसी.) द्वारा कौ गई बिक्री 
80. पा ओर अर्जित लाभ का व्यौरा क्या है; 
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(घ) क्या सरकार का खादी ओर ग्रामोद्योग के विकास ओर 

विपणन के लिए कोई पैकेज देने का विचार 2: 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या हैः; 

(च) क्या सरकार का खादी ओर ग्रामोद्योग के उत्पादों हेतु 

as नाम का विकास करने का विचार है; 

(3) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दहै? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम wat, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पुथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) ओर (ख) खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग 

(केवीञआईसी) देश A खादी ओर ग्रामोद्योग aa (Haag) के 

समग्र विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनमें 

निम्नलिखित शामिल है; (1) "उत्पाद विकास, डिजाइन gees पर 

पैकेजिंग (पीञरओडीआईपी) ' Gi) " बाजार विकास सहायता (एमडीए) ", 

(iii) ARI कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदुद्धीकरण 

ओर विपणन अवसंरचना के लिए सहायता". (iv) खादी उद्योग ओर 
कारीगरी की उत्पादकता ओर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने कौ योजना 

(४) ' पारंपरिक उद्योगों के पुनरूत्थान के लिए निधि योजना (स्फुरति) 

ओर (५) "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमर्देजीपी) " 
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(ग) से (ङ) सरकार ने ग्रामीण ओद्योगिक क्षेत्र मे अनुसंधान, 
डिजाइन ओर विस्तार कार्यकलापों के लिए महात्मा गाधी ग्रामीण 

ओद्योगिकौकरण संस्थान स्थापित किया रै। केवीआरईसी ने खादी ओर 

ग्रामोद्योग क्षेत्र के लाभ के लिए उभरती प्रोद्योगिकियों के प्रयोगिक 

परीक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति के तकनीक 

संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित किया है। 

केवीआईसी एक गैर-लाभकारी संगठन है ओर खादी ओर 
ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन मेँ एक सुविधा प्रदानकर्ता कौ भूमिका 

निभाता है। इसकी अपनी खुद की 10 विक्री केन्द्र है। पिछले तीन 
वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान केवीआईसी कौ बिक्री dal के 
माध्यम से की गई बिक्री के मूल्य विवरण मे दिए गए Zz 

एशियाई विकास बैक की सहायता से केवीआईसी व्यापक खादी 
सुधार ओर विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) कार्यान्वित कर रहा 21 

जिसमे 300 खादी संस्थाओं के लिए एक व्यापक सुधार कौ योजना 

ओर विपणन अवसंस्चना ओर कार्यक्रमों का पुनः सुदृद्ीकरण भी 

शामिल है। 

(च) ओर (कछ) खादी की असलियत की गांरटी के fan, 

खादी की एक अलग पहचान, "खादी मार्क, की परिकल्पना की 

गई हे। 

(ज) प्रश्न नहीं उठता। 

base कै विक्री केन््रोखादी ग्रामोद्योग भवनों के माध्यम से at ग बिक्री 

(लाखे रुपए मे) 

करसं केवीआईसी के बिक्री केन्द्र/खादी 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

1. केजीबी नई दिल्ली 2687.02 2512.97 2708.13 344.19 

2. ग्रामशिल्पा नई दिल्ली 178.54 146.95 79.75 ~ 

3. केजीनी एर्नकुलम 297.19 324.76 474.62 33.60 

4. केजीबी पटना 13.21 94.51 105.81 10.48 

5. केजीबी कोलकाता 625.64 395.20 474.65 68.57 

6. केजीनी मुम्बई 531.34 486.53 552.04 17.55 

7. केजीनी गोवा 38.60 65.57 38.92 2.49 

8. केजीनी भोपाल 37.11 42.95 54.67 9.14 

9. केजीबी अगरत्तलां 21.40 4.80 3.57 - 

10. केजीबी जोधपुर - - 0.33 - 

*30.06.2012 तक
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वाडइपर द्वीप की पट्टा अवधि 

3443. श्री विष्णुपदं रायः क्या पर्यटन ait यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) वापर द्वीप को कितनी अवधि के लिए लाइवस्यक 
को-ओंपरेटिव सोसाइटी को पट्टे पर दिया गया है; 

(ख) क्या veer अवधि कौ समाप्ति के बाद इसे आगे के 
लिए नवीकरत कियागया था; 

(ग) यदि हां, तो उक्त पट्टे की नवीकृत अवधि कितनी टै; 
ओर 

(घ) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण रहै? 

पर्यटन Wat ( श्री सुबोध कांत सहाय ); पर्यटन गंतव्यं तथा 
उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/संघ 

राज्य क्षेत्र (यूरी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन 
Hare, निधियों कौ उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता ओर योजना 

दिशा-निर्देशों के अनुपालन कौ शर्तं पर, उनके साथ परामर्श से 
पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय 

सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। 

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि वाइपर 
द्वीप के vee कौ अवधि दिनांके 01.05.1945 से 30 वर्षो के लिए 
थी ओर दिनांक 30.04.1975 को समाप्त होने के बाद पट्टे को 
नवीकृत नहीं किया गया। (>, 1 ८6१-५५ 

1 ˆ ^ wi “ 1 

गुर्दा प्रतिरोपण 

3444. श्री जगदानंद सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(के) क्या अभी हाल ही मेँ भारतीय अस्पतालों में गुर्द की 

fast के अनेक मामले सामने आए है; 
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(ख) यदि a, तो अब तक सामने आए मामलों की संख्या 

ओर उनका sit क्या है; 

(ग) विगत दो वर्षो में इलाज हेतु कितने विदेशी राष्टिरिकं 
भारत आए; 

(घ) इनमें से एेसे राष्टिरकों की संख्या कितनी है जिन्होने 
गर्दा प्रत्यारोपण करवाया; 

(ङ) सरकार का गुर्दा कौ विक्रौ कौ घटनाओं को रोकने हेतु 
क्या सख्त उपाय करने का विचार 2; 

(च) क्या 1994 में अधिनियमित मानव अंग प्रतियोपण 
अधिनियम अभी तक कुछ राज्यो मे लागू नहीं है; ओर 

(छ) यदि a, तो उन राज्यों का व्यौरा an है ओर इसके 
क्या कारण दै? 

स्वास्थ्य ओर सूचना परिवार स्वास्थ्य कल्याण मत्री (श्री 
गुलाम नबी आजाव् ): (क) ओर (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय 
होने के कारण, एसी सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती 2 
तथापि, मानव अगं के अवैध प्रत्यारोपण कौ tet घटनाएं सरकार 
की जानकारी मेँ आई टै। एमी घटनाओं के संबंध में विगत कुछ 
ag के दौरान विभिन राज्यों द्वारा प्रस्तुत कौ गई सूचना संलग्न 
विवरण-1 में दी ng 2 

(ग) ओर (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण एसी 
सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, कुछ wade राज्य 

| aa ने अग प्रत्यारोपण के लिए विदेशी प्राप्तकर्ता के संबंध मे सूचना 
प्रदान की है जिसका व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ङ) मानव अग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 मं 

दाडिक sca ओर सजाओं को ओर अधिक सख्त कर दिया गया है। 

(च) ओर (छ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 
जम्मू व कश्मीर ओर आंध्र प्रदेश राज्यों जिन्होने मानव अंगों के 
प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए उनके अपने कानून बनाए 
है, को छोडकर सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया है। 

विवरण 

विभिन्न सरकारी^निजी अस्पतालों मे अवैध गर्दा एवं अन्य अग प्रत्यारोपण के मामलों 

का न्यौरा-जैसा कि विभिन wads राज्य dat से प्राप्त हुआ है 

क्र.सं राज्य,संघ राज्य सूचित मामलों का ब्योरा 
aa का व्योरा 

1 2 3 

1. राष्ट्रीय राजधानी aa, दिल्ली ay 2009 में दिनांक 20.11.2009 के एपआईआर सं. 412/09 के तहत एक मामला दर्ज 

किया गया। वर्षं 2010 मेँ दिनांक 05.06.2010 के एफआईआर सं. 79 के तहत एक मामला 

दज किया गया। 2012 में दिनांक 18.05.2012 तथा 21.08.2012 के क्रमशः एफआडआर 

सं. 158 एवं 370 के तहत दो मामले दर्ज किए गए। 
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2. महाराष्ट महाराष्ट सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी 2004 में ara हँस्पिरल, मुंबई के डो 

wath. त्रिवेदी पर धोखाधडी, जालसाजी तथा मानव अगोंके अवैध व्यापार के लिए मुकदमा 

चलाया गया था। 

3. पंजाब पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुछ मामलों में प्रत्यारोपण के लिए मानव 

aint विशेषतौर पर गुदं की बिक्री का पता चला जिनकी इस प्रयोजनार्थं गदितं विशेष जांच 

दल द्वारा जांच की जा रही है। जांच-पडतालों के परिणाम स्वरूप, अनेक लोगों को गिरफ्तार 

किया गया है तथा एक अस्पताल नामतः रामशरण दास किशोरी चैरिटैबल ce होस्पिटल, 

अमृतसर का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। तथापि, इस राज्य मे अवैध।वाणिज्यिक 
अंग व्यापार के लिए गरीब लोगों के व्यापक शोषण की कोई रिपोर नहीं है। 

4. Tema, हरियाण asa अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने yea (हरियाणा) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से 

संबंधित दो मामले दर्ज किए है। सीबीआई ने 8 संदिग्ध डोक्टरो एवं उनके सहयोगियों को 
गिरफ्तार किया है। 

5. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश वर्षं 2008 मे उज्जैन जिले मे एक अतर्रष्टरीय गिरोह का अवैध गर्दा प्रत्यारोपण करने के 

लिए पर्दाफाश किया गया। 

6. मध्य प्रदेश इस मामले को अपराध से 408/27.6.08 के रूप A आईपीसी कौ धारा 420, 467, 468, 

471, 120-बी तथा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत 18, 19 के dea दर्ज किया 

गया। उज्जैन पुलिस ने छह (6) व्यक्तियों को fia किया हे। 

7. केरल अलप्पुञ्चा तथा एरनकुलम जिलों के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु जिला स्तरीय प्राधिकार 

समिति के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि उनके जोन से वर्षं 2010 में जालसाजी के 
18 मामले तथा धोखाधड़ी के एक मामले को दर्ज किया गया है। सभी मामलों कौ सूचना 

संबंधित पुलिस अधीक्षक कोदे दी गई है तथा मामले कौ न्यायिक जांच at जा रही 

है। 

8. मिजोरम शून्य 

9. उत्तर प्रदेश शून्य 

10. राजस्थान शून्य 

11. पुदुचेरी शून्य 

12. गुजरात शून्य 

13. त्रिपुरा शून्य 

14.  चेंडीगद शून्य 

15. शून्य अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 

गोवा qT 
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17. पश्चिम बगाल 

18. असम 

19. लक्षद्वीप (yet) 

20. हिमाचल प्रदेश 

21. दादरा ओर नगर हवेली 

22. दमन ओर दीव 

23. सिक्किम 

24. नागालैंड 

शून्य 

शून्य 

Wa 

शून्य 

शून्य 

शून्य 

शून्य 

शून्य 

अन्य wide राज्य क्षेत्रं ने एेसी किसी घटना कौ सूचना नहीं दी हेै। 

विवरण णा 

अग प्रत्यारोपण के लिए भारत में विदेशी प्राप्तकर्ता का 
व्यौरा-जैसा कि विभिन waves राज्य at से प्राप्त हुआ 2 

क्र.सं राज्य/संध राज्य वर्षं 2010 ay 2011 

aa का नाम 

1. महाराष्ट 29 17 

2. मिजोरम शून्य शून्य 

3. कर्नारक 23 40 

4. तमिलनाडु शून्य 1 

5. पुदुचेरी शून्य शून्य 

6. हिमाचल प्रदेश शून्य शून्य 

अन्य राज्यो/संध राज्य क्षत्रं मे एेसी किसी घटना कौ सुचना नहीं दी 2 

[tet] 61%. a 

एकलव्य vise रेजिडेंशियल स्कूलों में 

सी.बी.एस.ई. के wan 

3445. श्रीमती ज्योति qd: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एकलव्य Hise रेजिडंशियल स्कूलों में शिक्षा के 

seq स्तरीय विशेषकर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा até (सी.बी.एस, 

ई) के पादूयक्रम प्रसभ feu गए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; ओर 

(ग) इन Weal के कब तक प्रारंभ होने कौ संभावना है 

ओर इन स्कूलों कौ वर्तमान स्थिति के बरे में व्यौरा क्या 2? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री महादेव सिंह 

weer): (क) से (ग) एकलव्य आदर्शं आवासीय विद्यालयों 

(ईएमआरएस) कौ स्थापना का उदेश्य अनुसूचित जनजाति के 

विद्यार्थियों को माध्यमिक एवं उच्च स्तर कौ शिक्षा (कक्षा 6 से 

कक्षा 12) के उच्च मानदंड प्रदान करना है। जून, 2010 में 
जनजातीय कार्य मत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के 

अनुसार ईएसमआरएस को राज्य माध्यमिक शिक्षा as या केन्द्रीय 

माध्यमिक शिक्षा até (सीबीएसई) जैसा संबंधित राज्यों सरकारों द्वारा 

उचित aA जाए, से संबद्ध किया जा सकता 72 

1 
खादी का उत्पादन ८ ^¢ ~ 2 

3446. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या yan, लघु ओर 
मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्ष के दौरान 
देश में हाथ से काते ग् हाथ से बुने गए ऊनी एवं रेशमी खादी 
के उत्पादन की मात्रा राज्य-वार क्या है;
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(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादितं खनिज पदार्थो, वन 
उत्पादों, कृषि/खाद्यान, रसायन एवं पोलीमर आधारित हाथ से बने 

कागजी उत्पादों का ग्रामीण इंजीनियसि क्षेत्र मे हुए उत्पादन के 
oat सहित इसकी राज्य-वार मात्रा एवं मूल्य क्या है; 

(ग) खादी एवं ग्राम उद्योगों की उपर्युक्त उत्पादक इकाइयों 

तथा उन्हे प्रदत्त सहायता राशि का राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(a) उक्त अवधि के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग को प्रदत्त 
सहायता राशि कितनी 2? 

सुक्ष्म, लघु ओर nea उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 
वायालार रवि ): (क) पिछले तीन asf के दौरान देश मेँ उत्पादित 

हाथ से काते गए ओर हाथ से बुने गए, ऊनी ओर सिल्क खादी 
की राज्यवार मात्रा संलग्न विवरण 1 A at गई है) 

(ख) ओर (ग) खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 
ओर राज्य/संघ राज्य खादी ओर mata ate (केवीआर्ईबी) के 
साथ 1019 ग्रामीण उद्योग संस्थान पंजीकृत है ओर पूर्वं ग्रामीण 
रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरर्जीपी) ओर वर्तमान प्रधानमंत्री 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 696 

रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमरईजीपी) के तहत 4.77 लाख से 
अधिक इकाटयों को सहायता प्रदान की गहं है। ग्रामोद्योग (att) 

को सात व्यापक समूहो मै वर्गीकृत किया गया है; () खनिज 
आधारित उद्योग (एमबीआई), Gi) वन आधारित उद्योग (एफबीआई) , 

(ii) कृषि आधारित ओर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) 

(iv) पोलिमर ओर रसायन आधारित उद्योग (पीसीबीआई) (५) 

इंजीनियरिग ओर जैव प्रौद्योगिकी उद्योग (आर्ईदबीरीअई), (vi) हाथ 
से बने कागज ओर फाटबर उद्योग (एचएमपीएफआई) ओर wii) सेवा 

ओर कपड़ा उद्योग। एमबीआई, एफबीआई, एबीएफपीआई, पीसीबीआई, 
आरईबीरीआई, एचएमपीएफओआई के तहत वस्तुओं के उत्पादन के 
आंकड़े केवीआईसी द्वारा उनके रुपये मूल्य मेँ रखे जाते है! 

वर्षं 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के लिए राज्य-वार 
उत्पादन के आंकडे संलग्न विवरण 1, 7 ा ओर iva दिये गये 
Zl उत्पादन ओर प्रदान कौ गई सहायता रशि का संस्थान/ईकाई-वार 

ब्योरा केन्द्रीय रूप से केवीआईसी द्वारा नहीं रखा जाता है। 

(घ) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की 
विभिन योजना स्कीमों के तहत केवीआरईसी को जारी at गर 

निधियों की मात्रा नीचे दी गई हैः 

(करोड रूपये मे) 

ay पीएमर्ईजीपी के तहतं मार्जिन मनी अन्य योजना स्कीमों के तहत योग 

सन्सिडी के लिए केतीआईसी को केवीआईसी को प्रदान की गई 

उपलब्ध कराई गई निधियां निधियां 

2009-10 504.21 331.85 836.06 

2010-11 877.20 570.17 1447.37 

2011-12 1010.24 248.23 1258.47 

2012-13 (31.07.2012 तक) 630.14 - 630.14 

विवरण 

हाथ से art गर्ह ओर हाथ से बुनी गईं ऊनी ओर सिल्क खादी की राज्यवार मात्रा 

(मिलियन वर्ग मीटर मे) 

2009-10 2010-11 2011-12 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऊनी सिल्क ऊनी सिल्क ऊनी सिल्क 

खादी खादी खादी खादी खादी खादी 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 जम्मू ओर कश्मीर 3.10 0.34 3.10 0.35 3.09 0.35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. हिमाचल प्रदेश 2.36 0.00 2.36 0.00 2.38 0.00 

3. पंजाब 12.08 0.00 12.11 0.00 12.11 0.00 

4. चंडीगद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. उत्तराखंड 4.99 0.00 5.11 0.00 5.12 0.00 

6. हरियाणा 20.91 0.00 21.62 0.00 21.66 0.00 

7. दिल्ली 0.12 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00 

8. राजस्थान 13.88 0.00 14.15 0.00 14.16 0.00 

9. उत्तर प्रदेश 15.25 1.81 16.13 2.41 18.56 3.02 

10. बिहार 0.47 0.89 0.48 0.91 0.48 0.91 

11. सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12. अरूणाचल प्रदेश 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 

13. नागालैंड 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00 0.19 

14. मणिपुर 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 

15. मिजोरम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16. त्रिपुरा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17. मेघालय 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06 

18. असम 0.00 5.37 0.00 5.38 0.00 5.39 

19. पश्चिम बंगाल 0.00 28.02 0.00 28.08 0.00 29.04 

20. ज्ञारखंड 0.12 1.21 0.12 1.21 0.12 1.21 

21. ओडिशा 0.00 3.16 0.00 3.48 0.00 3.49 

22. छत्तीसगद् 0.14 7.29 0.14 7.56 0.14 7.58 

23. मध्य प्रदेश 2.04 1.37 2.05 1.38 2.05 1.38 

24. गुजरात^* 1.56 0.39 1.60 0.40 1.62 0.41 

25. महाराष्ट *** 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 

26. आध्र प्रदेश 0.25 1.02 0.26 1.04 0.26 1.05 

27. कर्नाटक 6.97 5.79 6.97 5.93 6.97 5.93 

28. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

29. लक्षद्वीप 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30. केरल 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00 0.20 

31. तमिलनाडु 0.00 8.63 0.00 9.39 0.00 9.49 

32. पुदुचेरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

33. अंडमान ओर निकोबार gage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

योग 84.24 65.96 86.34 68.20 88.86 69.94 

*#द्मन दीव सहित *नभ्दादरां a am हवैली सहितं 

विवरण-पा 

2009-10 के दौरान समूहवार उत्पादन 

(लाख रूपए मे) 

क्र.सं रज्यासंघ राज्य क्षत्र एमबी आईं एफबीआई एवबीएफपीआई पीसीबीआई एचएमपीएफआईं अआरईबीरीभई 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. जम्मू ओर कश्मीर 5886.17 3039.71  13181.42 5290.83 1973.60 9498.43 

2. हिमाचल प्रदेश 6073.06 3359.42 12792.85 5719.89 2087.26 12809.61 

3. पंजाब 13368.31 8654.89 2308141 1192778 3509.86 17391.09 

4. ding 276.88 145.38 591.54 303.43 85.66 357.31 

5. उत्तराखंड 2950.48 2280.20 5652.34 2325.21 1296.28 4912.65 

6. हरियाणा 11795.92 6494.84 18771.01 7073.27 = 3010.70 = 18283.59 

7. दिल्ली 889.56 485.19 1754.84 1008.97 304.97 1132.09 

8. राजस्थान 35977.11 = 11667.65 = 41579.55 = 18659.31 5963.07 = 30566.04 

9. उत्तर प्रदेश 33609.95 17462.25 66800.73 26341.48 8385.18 38759.99 

10. बिहार 4271.85 1069.03 2017430 2428.25 365.93 5679.85 

11. सिक्किम 428.38 382.23 1128.52 191.57 133.24 876.64 

12. अरूणाचल प्रदेश 514.20 682.11 937.43 353.57 236.42 978.50 

13. नागालैड 1483.75 908.40  2542.30 970.08 325.72 3519.26 

14. मणिपुर 1359.70 645.13 2344.56 1185.37 504.66 1697.74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15. मिजोरम 2803.44 110645 7275.29 1548.12 630.02 4457.84 

16. त्रिपुरा 2357.19 484.91 = 1589.67 = 1211.63 398.85 2010.40 

17. FTA 2404.33 720.23 3700.85 804.26 380.69 = 1615.74 

18. असम 9094.05 3582.48 = 1602707 = 5863.31 = 2288.44 = 9308.75 

19. पश्चिम बंगाल 15005.23 7706.91 = 32150.34 = 15133.80 = 5775.99 11727.09 

20. wes 4049.68 542.81 1989.55 545.45 165.30 1848.84 

21. ओडिशा 7106.20 2393.96 = 12458.72 = 4346.17 = 1667.68 = 7474.95 

22. «viene 13507.66 = 1815.37 1145803 = 2966.54 699.24 = 4538.35 

23. मध्य प्रदेश 27081.62 3385.88 = 24362.20 = 12169.50 = 2872.89 16087.30 

24.  गुजरात^* 9775.78 = 3955.25 = 17784.53 = 10433.39 = 2853.46 = 15185.33 

25. महाराष्ट 30729.55 = 14339.48 = 5366027 2585047 = 8445.52 = 36617.41 

26. आंध्र प्रदेश 4298501 = 8535.65 = 3457003 = 11630.25 = 4457.56 = 21024.71 

27. कर्नाटक 2468772 7741.66 = 41145.85 = 17300.65 == 5633.50 = 2594044 

28. गोवा 658.22 483.07 = 1359.90 966.53 178.50 826.93 

29. लक्षद्वीप 36.42 10.24 63.00 17.37 3.99 34.66 

30. केरल 16881.18 = 6971.81 2330372 1115445 = 3919.20 = 18350.57 

31. तमिलनादु 18582.23 7325.58 3124701 = 15474.08 = 8877.91 = 24436.04 

32. Wat 197.99 138.09 329.70 90.74 59.65 422.04 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 31981 138.72 678.87 150.95 50.80 414.31 

योग 347148.63 128654.98 526487.40 221436.67 77541.74 348784.49 

ककदमन ओर दीव सहित ***erea ओर नगर हवेली सहित 

विवरण-11 

2010-11 के दौरान समूहवार उत्पादन 

(लाख रूपए मे) 

क्र.सं. Rye एन्य क्षत्र एमबी आई एफवबीआई एवीएफपीआदईं पीसीबीआई एचएमपीएफओआई आरईबीरी आई 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. जम्मू ओर कश्मीर 6454.63 3333.30 14454.43 5801.79 2164.20 10415.74 

2. हिमाचल प्रदेश 6659.59 3683.86 14028.35 6272.29 2288.81 14046.69 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. पंजाब 14659.36 = 9490.73 = 25310.52 1307972 = 3848.83 19070.66 

4. चंडीगढ़ 303.62 159.43 648.66 332.74 93.93 391.81 

5. उत्तराखंड 3235.45 2500.44 6198.23 2549.77 1421.48 5387.14 

6. हरियाणा 12935.14 = 7122.09 = 20583.84 7756.37 = 3301.46 = 20049.34 

7. दिल्ली 975.48 532.03 1924.33 1106.42 334.43 1241.42 

8. राजस्थान 39451.62 1279448 = 45595.13  20461.35 6538.96  33517.98 

9. उत्तर प्रदेश 36855.83 19148.68 73252.09 28885.51 9194.89 = 42503.29 

10. बिहार 4684.42 1172.27 = 22122.65 2662.76 401.27 = 6228.37 

11. सिक्किम 469.71 419.14 1237.50 210.14 146.13 961.35 

12. अरूणाचल प्रदेश 563.65 747.94 1027.94 387.76 259.37 1072.88 

13. नागालैंड 1627.07 996.15 2787.80 1063.70 357.27 3859.17 

14. मणिपुर 1491.01 707.44 = 2570.91 1299.80 553.44 1861.73 

15. मिजोरम 3074.17 = 1213.33 7977.81 1697.61 690.87 48883.39 

16. त्रिपुरा 25854.82 531.73 1743.23 1328.61 437.44 2204.58 

17. मेघालय 2636.55 789.74 = 4058.29 881.88 417.46 1771.72 

18. असम 9972.34 392848 1757485 = 6429.51 2509.48  10207.77 

19. पश्चिम बंगाल 16454.33 8451.24  35255.23 1659538 = 6333.82 12859.67 

20. ज्ञारखंड 4440.79 595.22 2181.69 598.15 181.24 2027.37 

21. ओडिशा 7792.45 = 2625.17 = 13661.89 = 4765.93 1828.76 8196.84 

22. छत्तीसगद् 14812.19 1990.67 12564.63 3253.09 766.79 4976.61 

23. मध्य प्रदेश 29697.13 3712.85  26714.98 = 13344.76 3150.36 = 17640.91 

24. गुजरात * 10719.85 = 4337.25 = 19502.12 = 11441.04 = 3129.06 1665171 

25. महाराष्ट *५* 33697.25 1572427 58842.61 28347.01 9261.05 40153.82 

26. आध्र प्रदेश 47068.71 9424.74 = 37952.87 = 12806.23 4856.29 230.30 

27. कर्नाटक 27071.92 &489.39 45119.54 18971.44 = 6177.52 28445.67 

28. गोवा 721.78 529.72 1491.27 1059.84 195.73 906.77 

29. लक्षद्रीप 39.89 11.21 69.11 19.07 4.35 38.09 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 

30. केरलं 18511.49 7645.28 = 25554.39 = 12231.67 4297.66  20122.67 

31. तमिलनाडु 20376.81 8033.09 34264.73 = 16968.53 9735.33 26795.92 

32. पुदुचेरी 217.13 151.43 361.53 99.54 65.40 462.73 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 35070 152.12 744.44 165.55 55.75 454.31 

योग 380606.88 141144.88 577377.59 242874.96 84998.83 382443.6 

+o ओर दीव सहित 

tet ओर नगर हवेली सहित 

विवरण 

2011-12 के दौरान समूहवार उत्यादन 

(लाख रूपए मं) 

क्र.सं राज्यसंघ राज्य क्त्र एमबीआई एफबीआई एबीएफपीञई पीसीबीआई एचएमपीएफआई आरईबौरी आई 

2 3 4 5 6 7 8 

1. जम्मू ओर कश्मीर 7105.58 3669.46 —15912.16 6386.90 2382.46 1146.17 

2. हिमाचल प्रदेश 7331.21 4055.37 = 15443.11 6904.85 2519.64 15463.30 

3. पंजाब 16137.75 = 10447.81 = 27863.08 = 14398.81 4236.99 20993.93 

4, चंडीगद 334.247 175.53 714.07 366.30 103.40 431.32 

5. उत्तराखंड 3561.74 2752.61 6823.32 2806.91 1564.84 = 5930.43 

6. हरियाणा 14239.65 7840.35 = 22659.72 8538.60 3634.41  22071.31 

7. दिल्ली 1073.86 585.68 2118.40 1218.00 368.15 1366.63 

8. राजस्थान 43430.31 = 14084.80 = 50193.40 = 22524.84 7198.42  36898.26 

9, उत्तर प्रदेश 40572.74 = 21079.82 = 80639.56 = 31798.61 = 10122.19 = 46789.74 

10. बिहार 5156.84 1290.49  24353.72 2931.30 441.74 6856.50 

11. सिक्किम 517.08 461.41 1362.30 231.33 160.87 1058.30 

12. अरूणाचल प्रदेश 620.48 823.37 1131.61 426.897 285.53 1181.08 

13. नागालैंड 1791.16 1096.62 3068.95 1170.97 393.30 4248.37 

14. मणिपुर 1641.38 778.79 2830.19 1430.88 609.25 2049.49 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15. मिजोरम 3384.20 1335.69 8782.37 1868.81 760.55 5381.38 

16. त्रिपुरा 2845.50 585.35 1919.03 1462.60 481.56 2426.91 

17. मेघालय 2902.45 869.39 4467.57 970.82 459.56 1950.40 

18. असम 10978.05 4324.67  19347.27 = 7077.92 = 2762.56 = 11237.22 

19. पश्चिम बंगाल 18113.74 9303.55 3881072 18269.03 6972.59 14156.56 

20. args 4888.65 655.25 2401.71 658.47 199.52 2231.83 

21. ओडिशा 8578.33 2889.92  15039.69 $246.57 2013.18 9023.49 

22. छत्तीसगद 16305.99 = 2191.43 13831.78 = 3581.16 844.12 5478.50 

23. मध्य प्रदेश 3269208 4087.29 29409.18 1469058 3468.07 = 19419.99 

24. गुजराते 11800.95 4774.66 = 21468.91 = 12594.87 3444.62 18331.03 

25. महाराष्टू**# 37095.62 17310.02 64776.88 31205.8 = 10195.03 = 44203.32 

26. आधर प्रदेश 51815.58 = 10375.22 4178042 = 14097.74 = 5346.05 = 25353.10 

27. कनटिक 29802.12 9345.54 49669.84 20884.71 6800.52 31314.41 

28. गोवा 794.57 583.15 1641.66 1166.72 215.47 998.22 

29. लक्षद्वीप 43.91 12.34 76.08 20.99 4.79 41.93 

30. केरल 20378.37 8416.31 = 28131.55 = 13465.23 4731.08 = 22152.04 

31. तमिलनादु 22431.81 8843.23 37720.32 18679.80 10717.14 29498.29 

32. Wat 239.03 166.70 397.99 109.58 71.99 509.40 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 386.07 167.46 819.52 182.24 61.37 500.13 

योग 418991.04 155379.34 635606.08 267368.84 93570.96 421012.98 

teers ओर दीव सहित 

heer ओर नगर हवेली सहित eu fa 
र 

we 267 - IF 
नौकरियों में freed महिलाणं 

(अनुवाद) 

3447. श्री drm प्रभाकरः क्या महिला ओर बाल 

तिका पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि समानता में प्रगति 

के बावजुद, महिलाएं सभी कषत्रं विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति की महिलाएं नौकरी के मामले मे विशेषकर आंध प्रदेश 

के ग्रामीण क्षेत्रं की महिलाएं अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है; 

(ख) यदि a, तो तुलनात्मक रूप से ग्यारहवीं योजना के 

तत्संब॑धी वर्ष-वार sity क्या है तथा इसका क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार को इस संबध में महिला संगठनों के 
विचार/सुञ्चाव प्राप्त हुए हे; ओर
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(घ) भविष्य मे एसी स्थितियों पर काबू जाने के लिए सरकार 

ररा अतररष्टीय श्रम संगठन (आईएलओ) के परामर्शं से क्या कदम 

उठाए जा रहे है/जाने वाले रै? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) ओर (ख) श्रम एवं रोजगार 
मंत्रालय ने सूचित किया है कि रोजगार एवं बेरोजगारी के 

विश्वसनीय प्राक्कलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन HT कराए WW 

पंचवर्षीय श्रम शक्ति सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त होते है। ta 

अंतिम सर्वेक्षण वर्षं 2009-10 के दौरान कराया गया था। इन 

सर्वेक्षणों रिपो्य के अनुसर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे महिलाओं 

एवं पुरुषों के रोजगार की राज्य-वार वार्षिक विकास द्र का व्यौर 
संलग्न विवरण- एवं संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय 

नमूना सर्वेक्षण संगठन कौ रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आंध्र प्रदेश राज्य 
सहित प्रत्येक राज्य मे महिलाएं कार्यकषेत्र में पीछे है। 

(ग) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मत्रालय को 

इस day में महिला संगठनों से मत।/सुञ्ञाव प्राप्त नहीं हुए है! 

(घ) रोजगार में महिलाओं कौ बढती भागीदारी मौजूदा विकास 

परिप्रेक्ष्य का महत्वपूर्णं पहलू है। मौजूदा भारतीय आर्थिक विकास 
एवं पारिवारिक उत्तरजीविता मेँ महिलाओं द्वारा निभाई जा रही अहम 

भूमिका को स्वीकारते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज 

महिलाओं को पुरुषों के बराबर का नागरिक ही नहीं माना है अपितु 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 710 

उन्हे सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास एवं परिवर्तन मुदं के 

समाधान के लिए योजना में उनके बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बल 

दिया गया है। उसी प्रकार, यह भी मान्यता है कि महिला रोजगार 
संबंधी नीतियों को महिला सशक्तिकरण को बढाने की जरूरत हैँ 
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं त्रिकोणीय vant द्वारा संयुक्त रूप 

से अंगीकृत द डीसेन्ट ah कन्दी प्रोग्राम फोर इंडिया, महिला 

श्रमिकों पर अधिक बल देता है ओर महिला पुरुष समानता को 

ater मुदं के रूप में tam है। इसी wi पर, भारत सरकार 

के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन gel पर जो महिलाओं 

के कार्य करने एवं जीवन कौ परिस्थितियों को प्रभावित करते है, 
काम किया है एवं कार्य कर रहा है। इनमे से कुछ मुदं में 
महिलाओं द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए अंशदान कौ जांच करने 

के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन, मौजूदा रोजगार कार्यनीति एवं 

महिला द्वारा किए गए कार्य पर राष्ट्रीय परामर्श, प्रारूप राष्ट्रीय 

रोजगार नीति को तैयार करना, राष्ट्रीय कौशल विकासं नीति का 

क्रियान्वन, प्रावधानों को अद्यतन के सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, 

कार्यस्थाल का एचआईबी/एदस, घरेलू क्रमियों, परिवार केन्द्रित 

दृष्टिकोण के साथ बाल श्रमिक, डीसेन्ट ah al एवं राष्टरीय 

ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम A महिला सरोकारों का समेकन, 

प्रदूषण रहित कार्य आदि शामिल है! विभिन वैश्विक संसूचकों के 

आधार पर महिलाएं वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित हुई हँ 
इसलिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग का एक प्रमुख घटक 

भारत में वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव का पता लमाने के लिए 

नीति एवं क्षेत्रीय अध्ययन 21 

विवरण 

प्रत्येक राज्य एवः सघ राज्य क्षेत्र मे. प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रधान स्तर ओर प्रधान स्तर के 

साथ-साथ सहायक स्तर पर सामान्यतः नियोजित व्यक्तियीं की सख्या 

ग्राप्रीण 

Wass राज्य क्षत्र पुरुष महिलाएं व्यक्ति 

प्रधान स्तर सभी प्रधानं स्तर सभी प्रधानं स्तर सभी 

के श्रमिक श्रमिक के श्रमिक श्रमिक के श्रमिक श्रमिक 

1 2 3 4 5 6 7 

आंध्र प्रदेश 594 598 413 443 504 521 

अरुणाचल प्रदेश 494 499 288 293 399 404 

असम 548 553 128 158 351 368 
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1 2 3 4 5 6 7 

बिहार 478 481 43 65 271 283 

छत्तीसगद 507 511 362 371 436 442 

दिल्ली 601 601 28 28 301 301 

गोता 526 526 127 127 339 339 

गुजरातं 579 585 247 320 421 459 

हरियाणा 512 522 135 250 338 396 

हिमाचल प्रदेश 546 556 400 468 473 512 

जम्मू ओर कश्मीर 529 563 55 292 298 431 

आरखंड 485 491 125 159 313 333 

कर्नाटक 619 624 359 320 489 497 

केरल 550 564 176 218 354 383 

मध्य प्रदेश 555 556 266 282 418 426 

महाराष्ट 566 576 354 396 463 488 

मणिपुर 493 499 175 212 339 361 

मेघालय 568 580 330 371 454 480 

मिजोरम 596 598 370 404 488 506 

amas 464 500 174 319 322 411 

ओडिशा 575 578 164 243 370 410 

पंजाब 525 531 45 240 293 391 

Wear 503 510 220 357 365 436 

सिक्किम 556 556 296 309 436 442 

तमिलनाडु 602 603 391 405 493 501 

त्रिपुरा 571 583 91 188 336 390 

उत्तर प्रदेश 443 461 274 399 362 431 

उत्तराखंड 481 504 90 174 292 344 
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1 2 3 4 5 6 7 

पश्चिम बगाल 594 608 91 152 356 392 

अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 575 583 154 199 379 404 

चंडीगद 522 522 93 93 301 301 

दादरा ओर नगर हवेली 556 556 42 42 311 311 

दमन ओर दीव 574 574 193 198 414 416 

लक्षद्वीप 650 658 105 245 384 456 

पुदुचेरी 624 631 331 349 468 481 

अखिल भारत 537 547 202 261 374 408 

we नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 537: भारत A रोजगार we बेरोजमारी की स्थिति, 2009-10 

विवरण-पा 

प्रत्येक राज्य एव सध राज्य aa मे प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रधानं स्तर ओर प्रधान स्तर के साथ-साथ सहायक स्तर पर सामान्यतः 

नियोजित व्यक्तियों की सख्या 

शहरी 

Wasa राज्य क्षत्र पुरुष महिलाएं व्यक्ति 

प्रधान स्तर सभी प्रधान स्तर सभी प्रधान स्तर सभी 

के श्रमिक श्रमिक के श्रमिक श्रमिक के श्रमिक श्रमिक 

1 2 3 4 5 6 7 

आंध्र प्रदेश 539 542 167 176 358 364 

अरुणाचल प्रदेश 435 438 145 148 300 302 

असम 522 528 81 93 312 322 

बिहार 428 431 28 47 242 252 

छत्तीसगद 476 478 136 140 310 313 

दिल्ली 535 535 54 58 331 333 

गोवा 576 576 100 100 332 332 

गुजरात 561 563 125 143 361 370 
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1 2 3 4 5 7 

हरियाणा 552 557 106 130 347 361 

हिमाचल प्रदेश 556 559 140 159 349 359 

जम्मू ओर कश्मीर 538 542 105 138 328 347 

was 486 486 75 85 288 294 

कर्नाटक 575 576 167 170 380 382 

केरल 534 547 171 194 344 363 

मध्य प्रदेश 503 503 118 131 319 326 

महाराष्ट 569 575 141 159 368 380 

मणिपुर 469 472 130 146 306 315 

मेघालय 468 468 212 214 332 333 

मिजोरम 519 521 281 288 399 403 

नागालैंड 418 436 67 132 252 293 

ओडिशा 568 568 97 119 339 350 

पंजाब 566 568 81 124 344 365 

राजस्थान ` 507 510 81 120 302 323 

सिक्किम 601 601 150 150 398 398 

तमिलनाडु 568 569 181 191 377 383 

त्रिपुरा 553 556 105 108 324 327 

उत्तर प्रदेश 525 530 88 113 322 336 

उत्तराखंड 496 501 58 80 287 300 

पश्चिम बंगाल 578 584 106 141 350 370 

अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 564 574 181 191 382 392 

dere 555 555 135 135 352 352 

दादरा ओर नगर हवेली 569 569 6 6 339 339 ` 

दमन ओर दीव 548 548 86 86 344 344 
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1 2 3 4 5 6 7 

लक्षद्वीप 452 485 162 271 307 378 

पुदुचेरी 562 566 198 203 377 381 

अखिल भारत 539 543 119 138 339 350 

राष्ट नमूना सर्वेक्षण fold सं. 537: भारतं मेँ रोजगार एवं बेरोजगारी को स्थिति, 2009-10 

५) र\\ Ron un 

फैमिली मेडिसीन केन्द्र 2171 न= 

3448. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार लोगों को बहनीय ओर सार्वभौमिक 

स्वास्थ्य-देखभाल के लिए फैमिली मेडीसीन' में विशेषतो कौ 

भूमिका को मान्यता देती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी al क्या है तथा देश में 

Iya राज्यक्षेत्र-वार कितने फैमिली फिजिशियन हैः; 

(ग) क्या सरकार का विचार अतर्रष्टीय मानकों के अनुरूप 

उच्च गुणवत्ता ओर निम्न लागत कौ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान 
करने के लिए फैमिली मेडीसीन केन्द्र की स्थापना का 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं, 
तो इसके क्या कारण 2; ओर 

(ङ) देश मे फैमिली मेडीसीन ओर फिजिशियनों को aera 

देते के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गएकिए जाने का प्रस्ताव 

है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) हां 

(ख) tet कोई जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। 

(ग) से (ङ) वर्तमान समय मेः ta कोई प्रस्ताव नहीं है। 
तथापि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने कद्र सरकार के 

पर्वं अनुमोदन से फैमिली मेडीसीन को एक ta विषय के रूप 
में अधिसूचित किया है जिसमे भारत के विश्वविद्यालय स्नात्तकोत्तर 

डिग्री ओर डिप्लोमा प्रदान कर सकते है। कद्र सरकार ने भारतीय 
आयुरविज्ञान परिषद द्वार प्रस्तावित एमडी पाठ्यक्रम (फैमिली मेडीसीन) 
को भी अनुमोदित किया है जिसको चिकित्सा महाविद्यालयों मे लागू 
करने हेतु राज्यों के बीच परिचालित भी किया गया है। 

७. ~ ` 
नागर विपानन क्षेत्र ॥ 

———aA 

3449. श्री प्रेपदास रायः क्या नागर विमानन wat यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र मेँ बेदे तथा प्रवेश आवश्यकताओं 

जैसी बनावटी arent प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र मे साविधि, नियमा 

ओर नीतियों के प्रतिस्पर्धा निषेध प्रावधानों का विश्लेषण करने के 

लिए कोई अध्ययन कराया है; ओर 

(घ) यदिहां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

नागर विमान महानिदेशालय ने विमान परिवहन सेवाओं को प्रचालित 

करने के लिए, परमिर प्रदान करने कौ न्यूनतम अपेक्षा के संब॑ध 

मे नागर विमानन अपेक्षाएं (dies) जारी कौ gt) उक्त नागर 

विमानन अपेक्षाओं मे एेसी सेवाएं शुरू करने हेतु ag संबंधी 

अपेक्षाएं ओर पात्रता के मानदंड निर्धारित किए गए ti ये नागर 

विमानन attend डीजीसीए कौ वेबसादर www.dgcanic.in पर 

उपलब्ध 21 ये stand संरक्ष ओर अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में 

रखकर तैयार की गई हँ तथा यह भी सुनिश्चित किया गया हे 

fe इस क्षेत्र के प्रति गंभीर विमान कंपनियां ही आए 

(म) ओर (घ) सरकार ने भारतीय नागर विमानन सैक्टर के 

विनियामक ara के भीतर पाए गए संविधियों, नियमों, नीतियों के 

निषेधकारी उपबधों ओर परिपारियों मे संभावित प्रतिस्पर्धा at 

पहचान ओर विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन कराया है। 

उक्त अध्ययन रिपोर्ट की मंत्रालय मे जांच कौ जा रही हे।
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परिवार परामर्शं केन्द्र 
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3450, श्री पी.टी. थोमसः क्या महिला ओर बाल विकास 

Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश में ओर अधिक परिवार परामर्शं केन्द्र 
खोलने पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) देश मे कार्यरत परिवार परामर्श dat को राज्य-वार व्यौरा 

क्या है; ओर 

(ध) सरकार द्वारा इन परिवार परामर्शं केन्द्रं के बेहतर 

कार्यकरण के लिए क्या उपाय किए गए है? 

महिला ओर बाल विकास मत्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) उन जिलों मे, जिनमें 
कोई परिवार परामर्श केंद्र नहीं है, नए परिवार परामर्श det को 

खोलने के प्रस्तावों पर केंद्रीय समाज कल्याण बो की परिवार 

परामर्श कंद्र स्कौम के दिशा-निरदेशों के अनुसार विचार किया जाता 
है। 

(ग) देश में कार्यरत परिवार परामर्श del का राज्य-वार व्यौरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(घ) परिवार परामर्शं dat का कारगर क्रियान्वयनं सुनिश्चित 
करने के लिए परिवार परामर्शं dal में पहले से कार्य केर रहे 

परामर्शदाताओं, नव नियुक्त परामर्शदाताओं ओर कार्यान्वयनकर्ता 
एजेंसियों के कर्मियों को नियमित अंतराल पर अभिविन्यास प्रशिक्षण 

दिया जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण até द्वारा परिवार परामर्शं 

कद्र से अर्धवार्षिक रिपोर माई जाती है ओर उनका आवधिक 
निरीक्षण भी किया जाता है। 

विवरण 

देश मे कार्यरत परिवार wrt dal का राज्य-वार wher 

क्र.सं रन्य/संघ राज्य क्षेत्रे का नाम परिवार परामर्श dsl 

1 2 3 

1. आध प्रदेश 49 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 2 

3. अरुणाचल प्रदेश 5 

31 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 720 

1 2 3 

4. असम 29 

5. बिहार 51 

6. चंडीगढ़ 6 

7. छत्तीसगद 14 

8. दिल्ली 26 

9, मोवा 5 

10. गुजरात 46 

11. हरियाणा 21 

12. हिमाचल प्रदेश 9 

13. जम्मू ओर कश्मीर 27 

14. ्ञारखंड 39 

15. कर्नटरिक 

16. केरल 40 

17. लक्षद्वीप ~ 

18. मध्य प्रदेश 47 

19. महाराष्ट 7 

20. मणिपुर 13 

21. मेघालय 2 

22, मिजोरम 8 

23. नागालैंड 3 

24. ओडिशा 30 

25. Wad 9 

26. पंजाब 9 

27. राजस्थान 36 

28. सिक्किम 4 
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1 2 3 

29. तमिलनादु 68 

30. त्रिपरा 12 

31. उत्तर प्रदेश 77 

32. उत्तराखंड 13 

33. पश्चिम बंगाल 46 

कुल | 867 

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः Wada होने 

के लिए स्थगित होती 21 

पूर्वाहन 11.02 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहून 12 बजे 

त्क के लिए स्थगित Bei 

मध्याह्न 12.00 बजे 

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत Bel 

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई] 

... (व्यवधान) 

इस समय श्री गणेश सिह तथा pe अन्य माननीय सदस्य 

आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए्। 

अपराहन 12.01, बजे 

AM Wet WT गए पत्र 

[ अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा परल पर पत्र रखे जाएगे; श्री 

अजित fae 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह); महोदय, मेँ 
निम्नलिखित पत्र सभा परल पर रखता दुः ¢ + 

(1) पवन हस हेलीकोष्टसं लिमिटेड तथा are त्रिमानन 
म॒त्रालय् के बीच वर्ष 2012-13. के लिए हुए waste. 
aoa कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय A रखी गई। देखिए संख्या wad. 7236/15/12] 

9 भाद्रपद, 1934 (शकः) 

aa i ~ 

सभा परल Rae गए पत्र 722 

(2) भारतीय वायुयान अधिनियम, _ वायुयान अधिनियम, 1934 कौ धारा 14क के 

अतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 नवम्बर, 

2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. 

नि. 323 मेँ प्रकाशित हुए थे, की ' एक ग्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक रिप्पण। 

72“ 

(३) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण eh वाला विकरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय A रखे गये देखिए संख्या एल.री. 7237/15/12] 

... (व्यवधान) 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. 

किशोर चन्द्र देव ): महोदया, मै निम्नलिखित पत्र सभा परल पर 

रखता हूः 

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 338क की. धार (6) के 
ath राष्ट्रीय. अनुसूचित _जनजाति__ आयोग, नई 
दिल्ली के वर्ष् 2004-2005 ओर 2005-2006 के 
पहल प्रतितरेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रज 
संस्करण) >? Tee (^ 

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के 

वर्ष 2004-2005 ओर 2005-2006 के पहले 
प्रतिवेदन के बारे मे को-गई-कार्यवारह. ज्ञापुन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित val को सभा पटल 

पर रखने मेँ हुए विलंब मे कारण दशनि वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या wed. 7238/15/12] 

~) 7? 
ufset ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य म्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): महोदया, मे बालक अधिकार संरक्षण 
आयोग अधिनियम, 2005 कौ धारा. 35. कौ उपधरा (3). के _अतर्गत 
way बालकं अधिः बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2012 

जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र मेँ अधिसूचना संख्या सा. 

का.नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) सभा परल पर रखती z 

[ ग्रंथालय A रखी गई। देखिए संख्या waa. 7239/15/12]
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्यण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): महोदया, श्री एस. गांधी सेलवन कौ ओर से निम्नलिखित 

पत्र सभा परल पर रखता &: 

(1) (एक) नेशनल इस्यीटयुर ओंफ नेचुरोपेथी, स्टीरयुर ओं _ पुणे के वर्ष 

2010-2011 के वार्षिक _ प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

Ces तथा ait संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 
लेखे1 * २ 3G 

72% हि 
(दो) नेशनल इस्टीट्यूट sin नेचुरोपैथी, पुणे के ad 

2010-2011 के कार्यकरण् कौ सरकार द्वारा समीक्षा 
की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

A हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(vera A रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7240/15/12] 

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की 

धारा 36 कौ उपधारा (2) & seta भारतीय चिकित्सा 

aaa परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों ओर सम्बद्ध अस्पतालों 

के लिए न्यूनतम मानक sem) विनियम, 2012 जो 

19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 

संख्या 28-15/2011-आयु. (न्यूनतम मानक) में प्रकाशित 

हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7241/15/12] 

...( FFT) 

विद्युत मत्री तथा कोपिरिट कार्य wat (श्री एम. वीरण्पा 
मोड़ली ): महोदया, मँ श्री के.सी. वेणुगोपाल की ओर से निम्नलिखित 

सभा परल पर रखता हुः 

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के ad 

2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या wad. 7242/15/12] 

92 if 2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 कौ -धारा-59 कौ _उपधारा 
ve (1) के अतर्गत् निम्नलिखित अधिसूचना कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

"वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापीक्षित लेखे 16.12.2011 को सभा पटल पर रखे ATI 
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(एक) ऊर्जां संरक्षण (अभिहित ग्राहकों के लिए ऊर्जा 

उपभोग सनियम ओर मानक प्ररूप, समयावधि 

जिसके भीतर, ओर स्कीम को तैयार तथा कार्यान्वित 

करने की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के निर्गम 

कौ प्रक्रिया तथा खपत कौ गई ऊर्जा के समतुल्य 

प्रति Aen टन da का मूल्य) नियम, 2012 

जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में 

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269(अ) मे प्रकाशित 

हुए थे। 

(दो) ऊर्जा संरक्षण के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, 

प्रारूप, शुल्क ओर कार्यवाही का अभिलेख) 
नियम, 2012 जो 28 जून, 2012 के भारत के 

राजपत्र मेँ अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 50०(अ) 

मे प्रकाशित हुए थे। 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 7243/15/12] 

(3) संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 कौ 
समाप्त हुए वर्षं के लिए सार्वजनिके क्षेत्र के केन्द्रीय 

उद्यमं द्वारा जल विद्युत क्षेत्र में क्षमता विस्तार के बारे 

मे भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ 

सरकार (2012-13 का संख्याक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा) 

की एक प्रति (हिन्दी तथा seit संस्करण) 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या wad. 7244/15/12] 

„..( व्यवधान) 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wat (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): महोदया, मँ श्री सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से निम्नलिखित 
पत्र सभा पटल पर रखता हूः. 

(1) (एक) चितरंजन नेशनल कैसर इस्टीट्यूर, कोलकाता के 

वर्षं 2009-2010 ओर 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा ait 

संस्करण) 

८.2५“ 
(दो) चितरंजन नेशनल कैसर इस्टीटयूट, कोलकाता के 

वर्षं 2009-2010 ओर् 2010-2011 के वार्षिक 
लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा ast संस्करण) 
तंथा उन पर लेखापरीक्षा fret 2A. 

+" 

(तीन) चितरंजन नेशनल कैसर gedlege, कोलकाता के 
वर्ष 2009-20410 ओर 2010-2011 के कार्यकरण 
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कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी 

तथा अग्रज संस्करण) 

(2) उपर्युक्तं (1) A उल्लिखित पत्रों को सभा पटन पर रखने 

में हुए विलंब के कारण दनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) 

[ग्रंथालय में रखे गए। वेखिए संख्या एल.टी. 7245/15/12] 

( व्यवधान) 

अपराह्न 12.02 बजे 

इस समय श्री orem eye बैसीमुथियार आगे आकर सभा 

पटल के निकट फर्श प्र ख्डे हो TR 

..-( व्यवधान) 

अपराह्न 12.021, बजे 

सभा का कार्य 

(अनुवाद ] 

संसदीय कार्यमंत्री तथा जल संसाधन मत्री (श्री पवन 
कुमार eat): महोदया, आपकौ अनुमति से मै घोषणा करता 
हू fe सोमवार, 3 सितम्बर, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के 

दौरान सरकारी कार्यो कौ सूची मे निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होगेः 

(1) आज कौ कार्य सूची से अग्रसारित सरकारी कार्य की 

किसी मद पर विचार करना। 

(2) निम्नलिखित विधेयकं पर आगे विचार करना तथा 

पारित Aer: 

(क) Wey उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक 

प्राधिकरण विधेयक, 2010 ओर 

(ख) Wer (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य 

सभा द्वारा यथापारित। 

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित 

करना। 

(क) विदेशी सरकारी अधिकारी ओर सरकारी अतररष्टरय 
संस्था अधिकारी को रिश्वत निवारण विधेयक, 

2011; 
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(ख) धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011; 

(ग) विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) (संशोधन) 

विधेयक, 2011; 

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गं प्राधिकरण (संशोधन) 

विधेयक, 2011; ओर 

(ड) dart विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः संसदीय कार्य मत्री के वक्तव्य पर निवेदन 

सभा परल पर रखे माने जाएगे। माननीय सदस्यगण तत्काल सभा 

पटल पर ufda स्वयंदे 2; 

...( व्यवधान) 

( हिन्दी] 

*श्री रवीन्द्र कूपार पाण्डेय (गिरिडीह): निम्नलिखित विषयों 

को सप्ताह के अगले कार्यसूची मे सम्मिलित करने कौ व्यवस्था 

की जाएः 

1. भारत सरकार के उपक्रमो कोल इंडिया लि. सी.सी. 

एल. एवं बी.सी.सी.एल. में पेयजल की घौर समस्या 

है, जिसमें मेरे संसदीय aa के बोकारो जिला मे 
तेनुघार डैम से बोकारो करगली, कथारा एवं डोरी 

aa मे जलापूर्ति योजना सुनिश्चित करने हेतु सरकार 

द्वारा जनहित में संबद्ध विभाग को आवश्यक निर्देश 

दिए जाने कौ माग करता हू 

2. कोल इंडिया द्वारा बी.-सी.सी.एल. से लेकर हिरक रोड 

जो काफी जर्जर स्थिति में है एवं यह मार्ग कोल 

इंडिया के इकाइयों सी.सी.एल. एवं बी.सी.-सी.एल. के 

eee का मुख्य मार्गं भी है एवं इस मार्ग को 
काफी कठिनाहयों का सामना करना पडता है। अतः 

जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्गं के पुनः 

निर्माण एवं मजवूतीकरण हेतु संबद्ध विभाग (कोल 

इंडिया) को अतिशीघ्र आवश्यक निर्देश जारी करने 

कौ मांग करता I 

ष्ठो. भोला fee (नवादा): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने 

#"सभा परल पर रखा गया
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आगामी सप्ताह के लिए सदन मे कार्ययोजना प्रस्तुत कौ है उसमें 
म निम्नलिखित दो प्रस्ताव जोड़ने की अनुमति चाहता हूः 

1. विहार के नवादा जिले A अपरसकरी नदी में 700 
करोड रुपये के बराज डैम बनाने की योजना केन्द्रीय 
सरकार अविलंब स्वीकृति प्रदान करे। 

2. बिहार के नवादा जिलातर्गत रजौली में आणविक ताप 
विद्युत केन्द्र की प्रस्तावित योजना को केन्द्र सरकार 
बिहार सरकार के आश्वासन के आलोक में कार्यान्वयन 

के लिए शीघ्र हरी wet दे। 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): अगले सप्ताह की 

कार्यवाही मँ निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट at: 

1. गुजरातं कौ संजीवनी समान नर्मदा नदी पर बन रहा 

सरदार सरोवर प्रोजेक्ट फज-1 के अन्तर्गत उसकी 
ऊंचाई (138.68 मीटर) सेतु एवं दरवाजे के काम 
जिना मंजूरी के ae वर्षो से लंबित पडे है। अतः 
केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त काम की 
मजरी शीघ्र बहाल करे। 

2. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुचराजी, शखलपुर, विसनगर 
तथा गुजरात के अन्य सभी समपारों की लम्बाई चौडाई 
के लंबित मामलों को शीघ्र ही मंजूरी दी जाए। 

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (aaa): अगले सप्ताह 
की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट 

करे 

1. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांडा मे जंगली जानवरों द्वारा 
किसानों कौ फसलों को बडी मात्र मे नुकसान हो 
रहा है। किसान पीडित है। अतः इसके लिए तत्काल 
उपाए किए aT] 

2 मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा मे रेलवे का एक भी 
रेक wae नहीं है। पुरा क्षेत्र इसी वजह से तकलीफ 
मे हे। अतः रेक प्वाइंट कौ सुविधा रेलवे द्वारा प्रदान 
कौ जाए। 

*श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): आगामी 
सप्ताह कौ कार्यसूची में निम्नांकिंत विषयों को सम्मिलित किया 
SIG: 

1. देशं मे अधिकतर राज्यों मे विधान सभा के साथ-साथ 
विधान परिषद् है, लेकिन age एसे भी राज्य है 
जहां विधान सभा तो है, मगर विधान परिषद् का 
गठन अब तक नहीं किया गया है। देश के विशेषकर 

"aq परल पर रखा गया 
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Tala राजधानी क्षत्र दिल्ली प्रदेश, जहां अब तक 
विधान परिषद् का गठन नहीं किया गया है, विधान 

परिषद को स्थापना किए जाने से संबंधित विषय। 

2. ज्युगी-ज्ञोपडियों मे रहने वाले लोगों को एक निश्चित 
समय सीमा के अन्दर आवास उपलब्ध कराए जाने 
के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कारगर योजना बनाए 
जाने से संबंधित विषय। 

*श्री पना लाल पुनिया (वबाराबंकौ): अगले सप्ताह कौ 
कार्यसूची मे शामिल करने के संबंध मे-अगले सप्ताह कौ कार्यसुची 
में भारतीय संविधान के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति से संबंधित 
कर्मियों को पदोन्नति A आरक्षण विषय पर चर्चा कौ जाए। वर्तमान 
मे एम. नागराज केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद 
असमंजस की स्थिति पैदा हुई th 

*श्री कौशलेन्द्र कमार (नालंदा): आगामी सप्ताह की कार्यसूची 
मे दो विषय we जाए 

1. विहारं राज्य के नालन्दा जिले मे नालंन्दा में पुनर्जीवित 
ओर पुनरस्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय के काम को 
तेजी से किए जाने की आवश्यकता क्योकि इससे 
विश्व के मानचित्र पर भारत कौ स्थिति बेहद मजबूत 
होगी। 

2. अदरूनी ओर बाहरी खतरों को देखते हुए आयुध 
निर्माणी, राजगृह नालन्दा (विहार) में यथाशीघ्र 
प्रोडक्शन शुरू किए जाने कौ आवश्यकता। 

SRE 12.03 कजे 

इस समय at सानहमा aR नैसीमुधियारी 
अपने स्थानं पर वापस चले WY 

( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 2012 को 
Valet 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती 21 

अपराहन 12.031) बजे 

तत्पश्चात् लोके सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 2012/12 भाद्रपद, 
1934 (राक) के पूर्वाह्न ग्यारह कजे 

त्क के लिए स्थगित ai 

सभा परल पर रखा गया
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अनुबध- अताराकित प्रश्नों की सदस्यकार अनुक्रमणिका 

तारकित प्रश्नो को सदस्ययवार अनुक्रमणिका क्रत सदस्य क नाम् तरन् स्ना 

करस. सदस्य का नाम प्रश्न संख्या 2 3 

1. St venfte बाजीराव पाटील 285 1. श्री एके. एस. विजय 3253, 3401 
श्री बलीराम जाधव 2 श्री बसुदेव आचार्य 3428 

~ Menace 
2 श्री पौ. करूणाकएन 286 3. श्री अधलराव पाटील शिवाजी 3274, 3295, 

3. श्री अधलराव पाटील शिवाजी 287 3367, 3415 

श्री गजानन ध. बाबर | 
4. श्री आनंदरव अडसुल 3274, 3295, 

4. श्री पुलीन बिहारी बासके 288 3334, 3367, 

5 श्री सी. शिवासामी 289 2408 

श्री कोडिकुनलौ सुरेश 5. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 3279, 3442, 

6 श्री अनंत कुमार हेगडे 290 3446 
श्री यशवीर सिंह 

6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 3380 

7 श्री समीर भुजबेल 291 | | 
7. श्री हंसराज गं. अहीर 3273, 3293, 

8. श्री के.डी. देशमुख 292 3429 

9. श्रीमती सुशीला सरोज 293 8. ड. रतन सिंह अजनाला 3314 
श्रीमती सीमा उपाध्याय 
— 9. श्री एम. आनंदन 3302, 3325, 

10. श्री हरिशचद्र चव्हाण 294 3375 

11. श्री लक्ष्मण 295 अगडी 
श्री usa सीरत 10. श्री सुरेश अंगु 3248, 3266, 

3380, 3384 

12. श्री कमल किशोर 'कंमाडो' 296 
कुमारी सरोज पांडेय 11. श्री अशोक अर्गल 3230 

13. श्री विश्व मोहन कुमार 297 12. श्री जयवंत गंगाराम आवले 3332 

ठो. संजय सिह 
13. श्री कर्ति आजाद् 3387 

14. श्री शैलेन्द्र कुमार 298 
14. श्री Zam बालू 3296, 3424 

15. श्री Wt लाल मंडल 299 
श्री ओम प्रकाश यादव 15. श्री गजानन ध. बाबर 3240, 3250, 

3367, 3408 
16. श्री असादृद्दीन ओवेसी 300 

सिंह 16. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 3302, 3376 
17. श्री रतन सिंह 301 

18 श्री सुरेश कलमाडी 302 17. श्री रमेश नैस 3291, 3386 

प्रो. रंजन प्रसाद यादव 18. श्री कामेश्वर वैठा 3226, 3239, 

19. श्री सोमेन मित्रा 303 3418 

20. श्री जफर अली नकवी 304 19. St शफीकुररहमान ah 3364 



31 अगस्त्, 2012 731 अनुनध- 

1 2 3 

20. श्री मोहम्मद् edt. बशीर 3384 

21. श्री पुलीन बिहारी बासके 3416 

22. श्रीमती सुस्मित ast 3246 

23. ड. मिर्जा nega बेग 3342, 3385 

24. श्री सुदर्शन भगत 3281 

25. श्री संजय ae 3322, 3379 

26. श्री समीर भुजबल 3405 

27. श्री कुलदीप विश्नोई 3252 

28. श्री eae विसंवाल 3234, 3383 

29. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 3301 

30. श्री aaa खुंगुर बैसीमुधियारी 3351 

31. श्री हरीश चौधरी 3369 

32. श्री जयंत चौधरी 3306 

33. श्रीमती राजकुमारी चौहान 3335 

34. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 3390, 3433 

35. श्री एन.एस.वी. चित्तन 3300, 3372, 
3427, 3428 

36. श्री भूदेव चौधरी 3284, 3312 

37. श्रीमती श्रुति चौधरी 3224, 3396 

38. श्री अधीर चौधरी 3354 

39. श्री भक्त चरण दास 3276, 3358, 
3410 

40. श्री खगेन दासं 3297, 3358 

41. श्री राम सुन्दर दास 3326 

42. श्री गुरूदास दासमगुप्त 3274 

43. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 3348 

44. श्रीमती रमा देवी 3315, 3368, 

3389 

अनुकध-7 732 

1 2 3 

45. श्री केपी. धनपालन 3236, 3373, 

3413 

46. श्री आर. भ्रुवनारायण 3254, 3436 

47. श्रीमती ज्योति ya 3283, 3445 

48. श्री aed feu 3363, 3442 

49. श्री निशिकांत दुबे 3297, 3425, 

3434 

50. श्री Thema नागोराव दुधगांवकर् 3278 

51. श्रीमती प्रिया दत्त 3376 

52. श्री पी.सी. गदूदीगौदर 3373, 3380, 
3412 

53. श्री एकनाथ महोदव गायकवाड 3322, 3379 

54. श्रीमती मेनका गांधी 3292 

55. श्री वरुण गांधी 3299 

56. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल 3264, 3302, 

गधी 3403, 3411 

57. श्री ए. गणेशमूर्ति 3300, 3372, 
3427, 3428 

58. श्री माणिकरावे हीडल्या गावित 3233, 3302, 

3395 

59. श्री एल. राजगोपाल 3340, 3442 

60. श्री शिवराम गौडा 3356 

61. श्री डी.नी. चन्द्रे गौडा 3347, 3375, 

3418 

62. श्री महेश्वर हजारी 3226, 3239, 

3418 

63. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 3259, 3384, 

3396, 3428 

64. श्री प्रतापराब गणपतराव जाधव 3281, 3316, 

3345 3433 



733 अनुनध- 9 भाद्रपद, 1934 (शक) अनुकध-7 734 

1 2 3 

65. श्री बलीराम जाधव 3302, 3428 

66. ड. संजय जायसवाल 3321 

67. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 3315, 3378 

68. श्री बद्रीराम wag 3248, 3249, 

3262 

69. श्रीमती दर्शना जरदोश 3232 

70. श्री हरिभाऊ wat 3263 

71. श्री प्रहलाद जोशी 3235, 3301 

72. श्री दिलीप सिंह जुदेव 3250, 3400 

73. श्री के. शिवकुमारं उर्फ 3352, 3434 

जै.के. रितीश 

74. श्री सुरेश कलमाडी 3288 

75. श्री पी. करुणाकरन 3366, 3414 

76. श्री कपिल मुनि करवारिया 3318, 3417 

7. श्री राम सिंह कस्वां 3316 

78. श्री नलिन कुमार कटील 3272, 3387 

79. श्री कोशलेन्द्र कुमार 3267, 3363, 
3380 

80. ड. क्रुपारानी किल्ली 3260, 3379 

81. ड. किरोडी लाल मीणा 3261 

82. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे 3283 

83. श्री विश्व मोहनं कुमार 3370 

84. श्री पी. कुमार 3309, 3358, 

3380 

85. श्रीमती ase कुमारी 3302, 3361 

86. श्री एन. पीताम्बर कुरुप 3335 

87. श्री यशर्वेत लागुरी 3294, 3368, 

3377, 3409 

88. 

89. 

91. 

92. 

93. 

94. 

2 3 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम 3255, 3402 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 3316, 3387, 
3425 

श्री नरहरि महतो 3287, 3412, 
3441 

श्री भर्तृहरि महताब 3343 

श्री प्रदीप माड़ी 3280, 3305, 
3426, 3432 

श्री सदाशिवराव दादोवा 3379 

मंडलिक 

श्री ara के. मणि 3316, 3439 

श्री अर्जुन राम मेघवाल 3238, 3397 

श्री भरत राम मेघवाल 3412 

श्री महाबल मिश्रा 3427, 3428 

श्री सीमेन मित्रा 3420 

श्री गोपीनाथ मंडे 3386 

श्री विलास मुत्तेमवार 3353, 3428 

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 3304, 3313 

श्री पी. बलराम नायक 3381, 3412 

डौ. संजीवं गणेश नाईक 3300, 3385 

श्री इन्दर सिंह नामधारी 3285 

श्री जफर अली नकवी 3421 

श्री नारनभाई कलछादिया 3311 

श्री संजय निरूपम 3290 

श्री असादूद्दीन ओवेसी 3391 

श्री पी.आर. नाटराजन 3383 

श्री जगदम्बिका पाल 3380 

श्री वैजयंत पांडा 3297, 3307, 
3434 



735 अनुक 31 अगस्त, 2012 अनुकध-7 736 

1 2 3 1 2 3 

112. श्री प्रबोध पांडा 3422 136. श्री अब्दुल रहमान 3347 

113. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 3370 137. श्री प्रेमदास राय 3365, 3449 

114. श्री गोरखनाथ पांडेय 3277, 3281 138. श्री सी. राजेन्द्रन 3310 

115. श्रीं जयराम पांगी 3412 139. श्री एम.बी. राजेश 3315 

116. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 3322, 3379 140. श्री रामकिशुन 3258 

117. St We कुमार पाटसाणी 3327 141. श्री कादिर राणा 3295, 3377 

118. श्री देवजी एम. पटेल 3377, 3386 142. श्री निलेश नारायण राणे 3269 

119. श्री आरके. सिंह पटेल 3313 143. श्री wait साबासिवा राव 3262 

120. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 3289 144. श्री जे.-एम. आरुन रशीद 3315 

121. श्री किसनभाई वी. परेल 3280, 3305, 145. श्री रामसिंह wear 3251, 3279, 
3426, 3432 3335, 3385, 

3411 
122. श्री लालूभाई बाबृभाईं पटेल 3265, 3427 

123. श्री संजय दिना पाटील 3300. 3331 146. श्री अशोक कुमार रावत 3313, 3316, 

3385 | | 3338 

“, क विष्णु 

124. श्री UAL नाना पाटील 3270, 3368 147; श्री विषु पद राय 3443 

125, श्रमती भावना पाटील गबली 3298 148. श्री रुद्रमाधव राय 3282, 3327 

126 श्री सी.आर पाटील 3243 149. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 3256, 3309 

127. श्री दानवे रावसाहेन पाटील 3362 150. श्री के.जे.एसःपी. रेड्डी 3223, 3298, 
3399, 3435 

128. श्री भास्कररव बाबूराव पाटील 3322, 3379 
खतमावकर 151. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 3333 

129. श्रीमती कमला देवी पटले 3412 152. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 3241, 3323, 
| 3398 

130. श्री पन्य प्रभाकर 3268, 3283, 
3447 153. श्री एस. आलगिरी 3316, 3345 

131. श्री नित्यानंद प्रधान 3222, 3431 154 श्री एस. संम्मलई 3377 
132. श्री प्रमचनद्र TES 3344 155. श्री एस. पक्कोरप्पा 3313, 3316 

133. श्री प्रेमदास 3289 156. श्री एस.आर. जेयदुरई 3347, 3407 

134. श्री पन्ना लाल पुनिया 3247, 3315, 157 श्री एसएस. रामासुच्वू 3257, 3387, 

135. श्री कबीनदर पुरकायस्थ 3328 158. श्रीमती सुशीला सरोज 3239, 3418 



737. अनुक्धय 9 भाद्रपद, 1934 (शक) अनुक्ध- 738 

1 2 3 1 2 3 

159. श्री तूफानी सरोज 3293 183. श्री राकेश सिंह 3240 

160. श्री स्वं सत्यनारायण 3244, 3289, 184. श्री रतन fae 3392 

3387 सिंह 
185. श्री रवनीतं सिंह 3248 

161. श्री हमदुल्लाह सईद 3237, 3428, सिंह 
< इ 186. श्री उदय सिंह 3229, 3394 

3448 

162. श्री एम.आई शानवास 3315. 3366 187. श्री यशवीर सिंह 3275, 3374, 

| CAST. | 3375, 3430 

163. श्री शरीफुदीन शारिक 3349 188. चौधरी लाल सिंह 3295 

164. श्री जगदीशा शर्मा 3428 189. श्री बृजभूषण शरण सिंह 3275, 3381, 

165. श्री नीरज शेखर 3275, 3374, 3438 

3375, 3430 190. श्री धनंजय सिंह 3320 

166. श्री गोपाल सिंह शेखावत 3339 191. श्री रेवती रमण सिंह 3282, 3423 

167. श्री सुरेश कुमार शेटकर 3262 192. श्री सजीव रंजन सिंह उरफं 3303 

168 श्री राजू Meet 3412 ललन सिह 

[ सिंह iJ 2 , 

169. श्री जी.एस. बासवराज 3359, 3434 193. राजकुमारी रला सिंह 3294 

, श्री Vat vert 3319, 344 ग संजय सिंह 
170 eel य 3440 194. St संजय सिह 3377 

. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला 
111 कृ शु 3414 195. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 3283, 3331 

172. श्री SL, सिद्देश्वर 3357, 3425 ` 196. डो. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकौ 3330 

173. ड. भोला सिंह 3336, 3387 197. श्री मकनसिंह सोलंकी 3259, 3360 

17 श्री भूषन सिंह 3245, 343° 198. श्री ई.जी. सुगावनम 3227 

175. श्री दुष्यत सिंह 3374, 3415, 199. श्री के. सुगुमार 3388 

3425, 3437 
fee 200. श्रीमती सुप्रिया सुले 3317 

176. श्री गणेश सिंह 3312 
द fie 201. श्री कोडिकुन्नील सुरेश 3242, 3347, 

177. श्री जगदानंद सिंह 3444 3407 

178. श्री महाबली सिंह 3428 202. श्री मालिक टैगोर 3275, 3308 

179. श्रीमती मीना सिंह 3324, 3442 203. श्रीमती अन्नू रन्डन 3228, 3297 

180. st पशुपति नाथ सिंह 3337 204. श्री अशोक daz 3271 

1६1. श्री राधा मोहन सिंह 3284, 3387 205. श्री मनीष तिवारी 3341 

182. डो. रघुवंश प्रसाद सिंह 3355, 3374 206. श्री अनुराग सिंह ठाकुर 3221, 3393 



31 अगस्त, 2012 739 अनुक्ध- 

1 2 3 

207. श्री आर. थामराईसेलवन 3225, 3388, 

3406 

208. डँ. एम. तम्बिदुरई 3386, 

209. श्री Wd. ava 3366, 3450 

210. श्री मनोहर तिरकी 3241, 3287, 
3323, 3441 

211. श्री भीष्म शंकर उफ 3419 

कुशल तिवारी 

212. श्री लक्ष्मण दुदु 3368, 3369, 
3404 

213. श्री शिवकुमार उदासी 3297, 3425 

214. श्रीमती सीमा उपाध्याय 3226, 3418 

215. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 3231, 3433 

216. डो. पी. वेणुगोपाल 3382 

217. श्रीमती उषा वर्मा 3226, 3239, 
3418 

अनुक्ध- 740 

1 2 3 

218. श्री वीरेन्द्र कुमार 3350, 3372 

219, श्री पी. विश्वनाथन 3286, 3422 

220. श्री भाउसाहेब राजाराम 3302, 3329, 

वाकचौरे 3436 

221. श्री अंजनकुमार एम. यादवे 3368 

222. श्री धर्मेन्द्र यादव 3295, 3367, 
3375, 3408 

223. श्री दिनेश चन्द्र यादव 3303 

224. श्री ओम प्रकाश यादव 3380 

225. प्री. रंजन प्रसाद यादव 3315 

226. श्री हुक्मदेव नारायण यादव 3346 

227. श्री मधु गौड यास्खी 3295, 3367, 
3371, 3375 

228. योगी आदित्यनाथ 3311, 3412 



741 अनृक्ध-7ा 

नागर विमानन 

विदेश 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

सृक््म, लघु ओर मध्यम उद्यम 

खान 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा 

प्रवासी भारतीय कार्य 

पचायती राज 

विद्युत 

पर्यटन 

जनजातीय कार्य 

महिला ओर बाल विकास 

नागर विमानन 

तिदे 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

aay, लघु ओर मध्यम उद्यम 

खान 

नवीन dk नवीकरणीय ऊर्जा 

9 भाद्रपद, 1934 (शक) 

अनुक्ध I 

तारकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

294 

292, 293 

288, 289, 290, 298, 300, 303 

285 

301 

304 

286, 287, 291, 297, 299 

295 

296, 302 

अताराकित प्रश्नो की मत्रालय-कार अनुक्रमणिका 

3262, 

3322, 

3373, 

3434, 

3225, 

3332, 

3226, 

3259, 

3296, 

3329, 

3367, 

3391, 

3422, 

3267, 3269, 

3332, 3338, 

3377, 3379, 

3438, 3449 

3227, 3232, 

3334, 3337 

3229, 3230, 

3273, 3274, 

3298, 3299, 

3335, 3341, 

3372, 3375, 

3403, 3404, 

3423, 3424, 

3272, 

3339, 

3380, 

3243, 

3231, 

3275, 

3311, 

3343, 

3376, 

3406, 

3426, 

3286, 3300, 3302, 

3344, 3347, 3352, 

3385, 3386, 3394, 

3257, 3284, 3291, 

3237, 3239, 3240, 

3277, 3281, 3282, 

3317, 3318, 3320, 

3346, 3349, 3350, 

3381, 3382, 3384, 

3407, 3411, 3414, 

3427, 3429, 3430, 

3437, 3439, 3440, 3444, 3448 

अनुबध-¢ 742 

3304, 

3354, 

3396, 

3308, 

3242, 

3289, 

3324, 

3353, 

3387, 

3415, 

3433, 

3314, 3315, 

3363, 3366, 

3399, 3428, 

3319, 3330, 

3246, 3254, 

3293, 3295, 

3326, 3327, 

3360, 3362, 

3388, 3389, 

3416, 3418, 

3435, 3436, 

3238, 3279, 3310, 3333, 3358, 3368, 3390, 3393, 3420, 3442, 3446 

3260, 3265, 3303, 3361, 3401, 3408 

3228, 3245, 3247, 3264, 3297, 3306, 3321, 3325, 3348, 3374, 

3397, 3425



743 प्रों के 

प्रवासी भारतीय कार्य 

पचायती राज 

विद्युत 

पर्यटनं 

जनजातीय कार्य 

महिला ओर बाल विकास 

31 अगस्त, 2012 अनुब्ध- 744 

3224, 3236, 3305, 3316, 3364 

3292, 3294, 3413 

3248, 3250, 3256, 3258, 3270, 3301, 3309, 3313, 3331, 3342, 

3355, 3357, 3359, 3365, 3370, 3392, 3402, 3405, 3421 

3222, 3235, 3241, 3252, 3278, 3288, 3345, 3356, 3369, 3378, 

3400, 3443 

3223, 3233, 3234, 3244, 3249, 3261, 3263, 3268, 3271, 3276, 

3283, 3285, 3287, 3307, 3323, 3340, 3351, 3371, 3383, 3395, 

3409, 3410, 3441, 3445 

3221, 3251, 3253, 3255, 3266, 3280, 3290, 3312, 3336, 3398, 

3412, 3417, 3419, 3431, 3432, 3447, 3450 



इंटरनेट 

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण 

भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैः 
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